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श्रीमान्‌ पण्डित अयोध्यागसादणी शर्मा 


(ज्य गुरुवर | . हा 

नागरिकता की पहली पाठशाला घर है; नागरिक शिक्षा के 
प्रथम आचाय॑ माता-पिता होते हैं। पीछे इस शिक्षा में सदयोग देने 
का कार्य उन शिक्षकों का है जो वर्णमाला के अच्चर सिखाते हैं। 
मैंने जब द्वोश छंभाला तो मेरे पिता जी का देद्दान्त हो गया था, 
अत; में उनको शिक्षा से वंचित ही रह | माता जी ने जो कुछु बन 
आया, करने में करे न उठा रखी । पर आपका प्रेम-पूर्ण आश्रय न 
मिलता तो कौन जाने क्‍या द्योता। आपने मुझे अ्रक्षर-ज्ञान ही नहीं 
कराया, वरन्‌ आपने मुझे शिष्टाचार, सद्व्यवद्दार, गुरुजन-सम्मान, 
दूसरों से सहानुभूति और सद्भाव आदि सदगुणों की भी आधार-भूत 
शिक्षा दी है । इसके लिए, में श्राजन्म आपका ऋगणी रहूँगा। 

परमात्मा करे में गुरु-दक्षिणा-स्वरूप नागरिक-शास्त्र-साहित्य की 
रचना ओर वृद्धि में यथा-शक्ति योग देता रहेूँ। 


विनीत 


साव्यज एक ल्ेम्ता 
५; जा वार दशक बब्बर 


निवेदन 

है ए_गरिकता नवयुग का नया उन्देश है। यद्द एक प्रकार से उन 
सब रोगों की रामबाण ओषधि है, जिनसे आधुनिक उंसार फष्ट-पीड़ित 
है | समाज-रूपी बाटिका में समय-सम्रय पर कुछ घास-फूस उग आता 
है, उसके सुगन्धित पौदों को कुछ रोगों के कीटाशु लग जाते हैं। देश- 
काल के अनुसार सुघारक रोग का निदान करके समाज-बाटिका को 
रोग-मुक्त करते तथा उसे नवजीवन प्रदान करते हैं। आज दिन फिर 
सुधार और निर्माण की आवश्यकता है। पर पहले बस्तु-स्थिति को 
समभल्ेना ज़रूरी है। मारतव्ष की बात लें । यहाँ हिन्दू मुसलमानों 
का भागड़ा क्‍यों है १--ज़मींदार ओर किसानों का तथा पूँजीपतियों और 
'मज़दुरों का संघर्ष. क्‍यों है ? अनेक आदमी मुफ्तखोरी या परावलम्बन 
का जीवन क्यों बिता रहे हैं ! शातक ओर शापितों में बिसेध का क्या 
कारण है ! मुख्य बात यह दे कि व्यक्ति या समूह अपने-अपने नागरिक 
कर्तव्यों का ठीक रीति से पालन नद्दीं करते, अथवा अपने अधिकारों 
का दुरुपयोग $रतें हैं। सब नागरिकता की सम्रुचित शिक्षा ग्रहण करले 
तो देश के इन आन्तरिक विवादों का अन्त हो जाय । यही नहीं, 
नागरिकता की व्यापक शिक्षा तो अन्तर्राष्ट्रीय कलइ को भी मिटा सकती 
है। जम॑नी ओर इंगलेंड का श्रथवा चीन ओर जापान का युद्ध क्यों ठन 
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रहा है ! कारण यही है कि इनके सामने विश्व-नागरिकता का आदशे 
नहीं है। सब अपने-अपने स्वार्थ-साधन में लगे हुए हैं। नागरिक 
शास्त्र के सम्यक्‌ विवेचन से संतार में शान्ति का साम्राज्य हो 
सकता है। 

बड़े हं का विधय है कि अब हिन्दी भाषा में नागरिक शास्त्र 
सम्बन्धी पुस्तकों की माँग क्रमशः बढ़ती जा रही है ओर उसके फल- 
स्वरूप उसकी पूति भी होती जा रही है। नागरिकशासत्र कौ. साहित्य- 
वृद्धि का अथ यह है कि देश में नागरिकता के भावों की बृद्धि हो, 
शोर भावी सन्तान सुयोग्य नागरिक बने। अतः प्रत्येक देश-प्रेमी सज्ञ न 
का यह आवश्यक कत॑व्य है कि बढ ऐसे साहित्य की रचना ओर प्र चार 
में भरतक सहयोग प्रदान करे | क्‍ 

झपना लेखन-कार्य आरम्भ करने के समय से ही*ः-सन्‌ १९१५४ ई० 
से--इन पंक्तियों के लेखक ने अपने सामने विशेषतया राजनीति और 
अथंशास्त्र-साहित्य की रचना में भाग लेने का कार्य-क्रम रखा है, और 
नागरिकशासत्र सम्बन्धी जो कुछ कार्य गत २५ वर्ष में बन आया है, 
किया है | इसलिए जब युक्तप्रान्त के इंटर के विद्यार्थियों को इस विषय के 
प्रश्न-पत्नों का उत्तर हिन्दी में लिखने की अनुमति हुईं, तो कई सजनों ने 
मुझ से पूछा कि मेरी कोन-कनसी पुस्तक उनकी आवश्यकता की पूर्ति 
कर सकती है । पाव्य-क्रम को देखने से मुके शञात हुआ कि यद्यत्रि मेरी 
भारतीय शासन, भारतीय जाणति, इमारी राष्ट्रीय समध्याएँ, निर्वाच न- 
पद्धति, नागरिक ज्ञान, नागरिक शाजह्न ओर भारतीय अथशास्र आदि 
पुस्तकों में पाव्य-क्रम की कितनी-दी बातों का समावेश है, तथापि 


( ग॑) 


उसकी कुछ बातें--विशेषतया दछिद्धान्त-सम्बन्धी-- ऐसी * हैं, जिन 
पर बहुत कम लिखा गया है, श्रथवा नहीं लिखा गया। यह होते हुए. 
भी मुभे उस समय पाठ्य-पुस्तक लिखने का उत्साह या रुचि नहीं हुईं | 
पीछे कभी-कभी मन में आया कि पुस्तक लिख सकू तो अच्छा है |. 
परन्तु प्रकाशन की कठिनाइयों को सोचकर रह गया। दुविधा में ही 
था कि श्री प्रोफेषर दयाशंकरजी दुबे ( परीक्षा-मन्त्री, हिन्दी;साहित्य . 
सम्मेलन, प्रयाग ) ने मुझे लिखा कि सम्मेलन कुछ विषयों की पाख्य. 
पुत्तक छुपाने का आयोजन कर रद्दया है, आप इन्टर के लिए * सीविक्स? . 
. की पुस्तक लिखिए । हे 

मेंने पुस्तक लिखना स्वीकार कर लिया। गत वर्ष कार्य भी 
आरम्म कर दिया था। परन्तु बृन्दावन में रददते हुए प्रथम तो 
बहुत-सा समय अन्य-अन्य पुस्तकों के काम में लगता रद्दा, फिर इस _. 
पुस्तक के लिए. जो साहित्य देखना आवश्यक था, उसको प्राप्त. 
करने की भी मुझे वहाँ सुविधा न थी। इस प्रकार कार्य में कुछ 
विशेष प्रगति न हो पायी। श्री दुषेजी का तकाज़ा द्ोने लगा, में 
भी वचन-वद्ध था। परन्तु इच्छा द्वोते हुए भी कार्य नहीं हो रहा था। 
अन्ततः यह निश्चय किया कि कुछ समय प्रयाग रहकर दी इस कार्य 
को पूरा करूं । निदान, इस वर्ष प्रयाग में भ्री दुबे जी के ही पास रद्द 
कर यह कार्य किया गया | समय-समय पर आप से इस विषय-सम्बन्धी 
विचार-विनिमय करते रहने की सुविधा हुई। इसके अतिरिक्त आप 
ने दस्तलखित प्रति को आद्योपान्त देखने तथा आवश्यक परामर्श 
देने की कृपा की | 


बी 

पुस्तक 'के विषय का ज्षेत्र बहुत व्यापक है। जिशासु को तो इस तरह 
की कई-कई पुस्तकों का अध्ययन एवं मनन करना चाहिए। दाँ, में 
ने इस बात का प्रयत्न किया है कि विद्यार्थियों के उपयोगी कोई 
आवश्यक बात छूटने न पाये, उनकी साधारण आवश्यकता की पूर्ति 
इस एक दी पुस्तक से हो जाय। स्थान-स्थान पर पाठकों को इसमें 
कुंछ विचार-सामग्री भी मिलेगी। मैंने विषय-विवेचन में यथा-सम्मय 
उद्दार राष्ट्रीय दृष्टि रखी हे, जिससे पाठकों को अपनी मातृ-भूमि का 
ध्यान हो ओर उनके सामने नागरिकता सम्बन्धी कुछ रचनात्मक कार्य- 
क्रम भी रहे । जिन पुस्तकों से मैंने इस रचना में लाभ उठांया है, 
उनके नाम अम्यत्र दिये गये हैं। उनके लेखकों का में अत्यन्त कृतश्ञ 
हूँ। भी प्रोफेषर दयाशंकर जी दुबे ने इस पुस्तक का सम्पादन करने 
का कष्ट उठाया है, ओर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इसे प्रकाशित 
करने की कृपा की है। इनका भी में बहुत कृतज्ञ हूँ। 
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झवस्था-- कारी गर-अवस्था; नगर-निर्माण-- सामाजिक जीवन पर 
भोगोलिक स्थिति का प्रभाव--धाम्राजिक जीवन का आधार; 
 सहका रिता-- समाज ओर व्यक्ति | पु० श्८-३० 


( ३ ) 


चौथा परिच्छेद ; व्यक्ति और समूह 
समूहों की श्रावश्यक्ता और निर्माण--समूहों का पारस्परिक 
सम्पक - समूहों के भेद - समूदों का ज्षेत्र-तमूद का उद्देश्य-व्यक्ति 
का विकापत--समूह की सफलता। पृ० ३१-४२ 


पाँचवाँ परिच्छेद ! परिवार ओर जाति 
परिवार और उसका स्वरूप--परिवार में स्नी ओर पुरूष का 
कृतंव्य- परिवार और व्यक्ति --संयुक्त परिवार--कुल या गोन्न-- 
जाति--जाति, व्यक्ति ओर समाज | पृ० ४३-४४, 
छठा परिच्छेद : धार्मिक समृ ह 
धारमिक भावना का सूत्रपात--ईश्वर की कल्पना--घार्मिक 
एकता--सद्दिध्णुता और समभाव की आवश्यकता-घर्म और 
व्यक्ति--घर्म का क्षेत्र । पृ० ५६-६७ 
सातवाँ परिच्छेद ; व्यावसायिक सपृह 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति- भ्रम विभाग ओर जाति-प्रथा --समता 
ओर सहकारिता कौ आवश्यकता--व्यावतायिक समूहों का आदर्श -- 
व्यावतायिक सभूह और व्यक्ति । क्‍ पृ० ६९-८० 
आठवाँ परिच्छेद ; राजनेतिक समूह 
राजनैतिक समूह, पराघोन देशों में-स्वाधीन देशों में--अन्त- 
रंष्टरीय समुह--राज्य तथा राष्ट्--व्यक्ति, राष्ट्रीयवा ओर मानवता | 
... 8४० ८१-९१ 


( ह ) 
. नवाँ परिच्छेद ; राज्य ओर उसके तत्व 
राज्य ओर अन्य समूद्दों में मेद--राज्य के तत्व--जनता-- 
भूमि--राजनेतिक संगठन--प्रभुत्व शक्ति | पु० ९३-१०३ 
दसवाँ परिच्छेद ; राज्य की उत्पत्ति 
मुख्य-मुख्य सिद्धान्त-- देवी सिद्धान्त--आर्थिक सिद्धान्त--शक्ति- 
सिंद्धान्त-सामाजिक इकरार सिद्धान्त-विकास सिद्धान्त | प्रृ० १० ४-११९ 
ग्यारहवाँ परिच्छेद । राज्य की प्रशुत॒-शक्ति 
प्रभु्व-शक्ति के लक्षण-:प्रभुत्व-शक्ति अबाघ होती है--प्रभुत्व- 
शक्ति के छिद्धान्त की आलोचना-राज्य को प्रभुत्व-शक्ति कहाँ 
होती है !--राजनेतिक प्रभुत्व-शक्ति और जनता--विशेष वक्तव्य | 
घु० ११२०-१३ १ 
बारहवाँ परिच्छीद । राज्य ओर व्यक्ति 
क्या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य स्वतंत्र था (--प्रामाजिक 
जीवन में वैयक्तिक स्वतंत्रता--बैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा-राज्य का 
सावयव ठिद्धान्त- स्वतंत्रता का विशेष अथ | पृ० १३२-१४३ 
तेरहवाँ परिच्छ द ; राज्यों के भेद 

नंगर-राज्य और देश-राज्य--राष्ट्र-राज्य--पुरोहित राज्य और 
ल्ौकिक राज्य--प्रभुत्व-शक्ति के विचार से राज्यों के भेद--श्ररस्तू 
का मत-राजतंत्र--अश्रवैध तंत्र--वेघ राजतंत्र--पुश्तैनी या पैन्रिक 
शाजा--निर्वाचित राजा-राजतंत्र के गुण-दोष--उच्च जनतंत्र-- 
प्रजातंत्र । ० ११४४-१६ ६ 


( ४ ) 


चोददवाँ परिच्छ द । शासन-पद्धति 
संधात्मक और एकात्मक शासन-पद्धति--लिखित ओर अलिखित 
शासन-पद्धति--परिवतनशील ओर अपरिवतनशील शासन-पद्धति-- 
सपात्मकः और अध्यक्षात्मक्क शासन-पद्ध ति--एक-समभात्मक और 
द्विसमात्मक शासन-पद्धति--भिन्न-मिन्न शासन-पद्धतियों की तुलना | 
४० १६२-१ 5८ 


पंद्रदवां परिच्छेद ; राज्य का काये-प्षेत्र 
 व्यक्तिवाद---समाजवाद---समाजवा द के भिन्न-भिन्न रूप--समाज*«- 


बाद के गुण-दोष--उचित मार्ग --राज्य और व्यक्ति के उद्देश्य की 
समानता--भारतव्ष और समाजवाद । प० १७९-१९९. 
सोलहवां परिच्छ द ; राज्य के कार्य 
शान्ति-स्थापक कार्य --रक्षा--शान्ति और सुव्यवस्था-न्याय--- 
ज्ोकद्दिकर कार्य-शिक्षा--स्वास्थ्य-यातायात के साघन --समाज- 
सुधार--आध्थिक ह्वितसाघन | . पृ० २००-२१३ 
सतरहदां परिच्छेद । सरकार के अंग 
सरकार के कार्यों के मेइ--सरकार के प्रत्येक कार्य का महत्व--- 
सरकार के आअंग-प्रत्येक अंग के आवश्यक गुण--व्यवस्थापक 
मंडल--शासक वर्ग-न्यायाधी श॒ वर्ग । पृ० २१४-२२७ 


अठारहवाँ परिच्छोद ; शक्ति-पाथक्य और 


द अधिकार विभाजन 
शक्ति - पर्थस्य--अधिकार - विभाजन --अधिकार - विभाजन को 
पद्धति--स्थानीय उंस्थाओं की विशेषषा |. (० श्रण-२३९ 


पक ।) 

उन्नीसवाँ परिच्छीद ; प्रतिनिधि-निर्बांचन 
प्रतिनिधि-प्रणाली - प्रत्यक्ष और परोक्ष निर्वाचन--निर्वाचक 
संघ-- मताधिकार--मत देना-मत देने की विघि-- मत-गणना 
प्रणाली--एकाकी मत-प्र णाली--अनेक-मत-प्रणाली-- एक उम्मेद- 
बार, एक-मत-पद्धत-- एकत्रित मतनपद्ध ति--एक्राकी इस्तान्तरित 
मत-प्रणाली--उम्मेदवार--प्रतिनिधि ओर निर्वा चक | प्रृ० २४०--२६० 

बीसवां परिच्छ द ; नागरिकता 

अ-नागरिक--नागरिकता की प्राप्ति--नागरिकता का विस्तार-- 
नागरिक आदर्श । क्‍ पू० २६१-२७१ 

इ्कीसवां परिच्छ द ; नागरिकों के अधिकार 
अधिकारों के लक्षण---अधिकारों का आधार--योग्यता--जान- 
माल की रक्षा--सम्पत्ति की रक्षा--आ्िक स्वतंत्रता --विचार, 
भाषण और लेखन की स्वतंत्रता--सामाजिक ख्तंत्रता--धार्मिक 
स्‍्वतंत्रता-शिक्षा-प्राप्ति का अ्धिकार--राजने तिक अधिकार--विशेष 
वक्तव्य । द प्ृ० २७६-२९८ 

बाइसवां परिच्छेद । नागरिकों के कतंव्य 
अधिकार और कर्तव्यों का सम्बन्ध--कतंव्य-पालन--कतंब्य का 
क्षेत्र--अपने प्रति कतव्य--परिवार के प्रति कतेव्य--समाज के प्रति 
कतंव्य--धर्म -सम्बन्धी कर्तव्य--ग्राम श्र नगर के प्रति क्तेब्य-- 
राज्य के प्रति कर्तव्य--देश-भक्ति--कर्तब्यों का संघ्ष--क्तव्य- 
सम्बन्धी आदश । पृ० २९९-३१९ 


( ६ ) 
तेईेसवाँ परिच्छेद ; लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ 
लोकमत का प्रभाव--राज्य और लोकमत--लोकमत और उसका 
निर्माण--लोकमत को दूषित करनेवाली बातें और उन्हें दुर करने 
के उपाय-पत्र-पत्रिकाएँ---समाचा?-पत्र -- अन्य सामयक साहित्य | 
प्ृ० ३२९०-३१ रेल 
चोबीसवाँ परिच्छेद । राजनैतिक दल 
दलबन्दी से लाभ-इनि--दलों का उपयोग--भारतवर्ष में राजनै- 
तिक दल | पृ० ३२९-- २५१२ 
पच्चीसवाँ परिच्छोेद : नेतिक ओर घामिक प्रभाव 
नागरिक जीवन और वातावरण--नैतिक वातावरण का प्रभाव-- / 
घामिक वातावरण का प्रभाव | - प्रृ० ३५३--२६६, 


दूसरा भाग 
भारतीय नागरिकता 


शा  म- 


/ छब्बीसवाँ परिच्छेद । हपारा देश 
१८ भौगोलिक स्थिति--प्राकृतिक माग--जल-वायु--वषो -- न दि पा 
जंगल--कृषषि-योग्य मृमि--खानं--प्राकृतिक शक्ति-- भारतीय जनता- 
भाषा--अन्य मेद-माव--भारतव्ष की एकता । प्ृ० ३६९-३८५ 


( ७ ) 


धत्ताइसवाँ परिच्छेद ! धरम और धामिक सुधार 
घामिक सादित्य--वैदिक घर्म--बौद्ध धर्म और जैन घम-- 
पोराणिक धर्म--हसलाम घर्म--तिक्ख घर्म -पार्सी--ईसाई--आधु- 
निक धार्मिक सुधार--राज्ा राममोहनराय और ब्रह्मनतमाज--स्वामी 
दयानन्द ओर आयप्माज--कर्नल आल्काट और थियोसफी-- 
स्वामी विवेकानन्द और रामझृष्ण मिशन--इन आतन्दोलनों का प्रभाव 
--अ्रद्धा का सदुधयोग--दान घमें--हरिजन मन्दिर-प्रवेश --मुस्लमानों 
में घामिक सुधार--अन्य धर्मावलम्बियों में तुबार की भावना--विशेष 
वक्तव्य | शे८:६-४१२ 
अठाइसवाँ परिच्छेद ; सामाजिक जीवन 
आश्रम व्यवस्था-- वर्ण व्यवस्था--जाति-भेद के गुए-दोष--नीच 
जातियों से सद्व्यवह्दर--दरिजन आन्दोलन--संयुक्त-कुठ्ठम्ब-प्र णाली 
“महिलाओं की स्थिति में सुधार--प्रुतलमानों में समाज-सुधार-- 
अन्य जातियों में प्रकाश--जन-संख्या का प्रश्न--मारतीय समाज की 
कमज़ोर कड़ी--सरकारी सहयोग--सेवा भाव | पु० ४१३-४२९ 
उन्तीसवाँ परिच्छेद ; आधथिक स्थिति 
भारतीय जनता के पेशे--कृषि-सम्बन्धी सुधार-- किसान-सम्बन्धी 
समस्याए--उद्योग-घन्घे--दस्तका रियों का पुनरुद्धार--उद्योग धन्ते 
और सरकार-व्यागार-- विनिमय और बैंक--भारतवासियों को 
निर्धनता और उसे दूर करने के उपाय | घु० ४३०--४४९ 
तीसवाँ परिच्छ द ; शिक्षा ओर साहित्य 
प्राचीन शिक्षा व्यवस्था--मुसलमानों के शासन-काल में शिक्षा कौ 


( ८ ) 
व्यवस्था--अ्रंगरेज़ी शिक्षा का प्रारम्म--तरकार का नीति-परिवर्तन--- 
शिक्षा की प्रगति--गैर-सरकारी और राष्ट्रीय संस्थाएँ--नवीन शिक्षा 
योजना--सा दित्य-प्रचार । प्रृ० ४४०--४६२ 


(/” इकतीसवां परिछ द ; राष्ट्रीय आन्दोलन 
'शष्टीयता का विकास -राष्ट्रीयता-बृद्धि के कारण--शिक्षा और 
विशान--अन्य देशों की जाणशति का प्रभाव--प्रवासी भारतीयों की 
दुरवस्था-राष्ट्रीयाव की परीक्षा -हांग्रेस या राष्ट्र-सभा -राष्ट्रीयता 
में वाधाएँ; (१) प्रान्वीयता--(२) साम्पदायिक संस्थाएँ--(३) राज- 
: मैतिक अनेकता--राष्ट्रीय आन्दोलन का फल । पृ० ४६ ३-४७७ 

बत्तोसवाँ परिच्छेद ; राजनेतिक विकास 
भारतवर्ष में ऑगरेज़-कांग्रेठ ओर शासन-सु धार आन्दोलन--- 
सत्याग्रद और असदयोग--मांट-फो्ड सुधार--साइमन कमीशन और 
दमन--नागरिकों के मूल अधिकार --दे शी राज्यों की जागति--वतमान 
शासन-निधान--विधान का प्रयोग--विधघान-निर्मातू-समा--विशेष 
बच्तव्य | द . 9० ४छ७प्ट--४९%४ 

तेतीसवां परिच्छेद : ब्रिटिश सरकार और भारतवषे 
बादशाह--पा|लं मेंट--मंत्री-संडल--पालिमेंट ओर भारतवर्ष-- 
मारत-मंत्री ओर उसके का्य--इंडिया कोंतिल--द्वाई-कमिश्नर | 
|. परृ० ४९६-४०२ 
चौदीसवां परिच्छ द ; भारत-सरकार 


के 


गवर्नर-जनरल या वायघराय--गवनर-जनरल के अधिकार--- 


(९ ) 


उसकी प्रबन्धारिणी सभा ( कौंसिल )--सेक्रेटररी तथा अन्य 
पदाधिकारो-प्रजन्धकारिणी सभा के अधिवेशन--काम का ढंग--- 
गवर्नर-जनरल आदि का अवब्रकाश तथा अनुपस्थिति -- भारत-सरकार 
का कार्य--भारत-सरकार के अधिक्रार--सन्‌ १९३५ का विधान और 
भारत-सरकार | ए० ४० ३-४१२ 
पेंतीसवां परिच्छेद : भारतीय व्यवस्थापक मंडल 
निर्वाचक संघ--को न-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते १-- 
राज्य-परिषद--निर्वाचक की योग्यता--सद त्य कौन हो सकता है (-- 
भारतीय व्यवस्पापक सभा--निर्वावक की योग्यता--सदस्य और 
सभातति - व्यव॒स्थायक मंडल का कार्य ्षेत्र--कार्य-पद्धति--प्रश्त--« 
प्रस्ताव--करानूक किस प्रकार बनते हैं ?-- राज्य परिषद से हानि-« 
गवनर-जनरल के व्यवस्था-सम्बन्धी अधिकार--भारतीय आय-व्यय 
का विचार--सन्‌ १९३५ का विधान और मारतीय व्यवस्थापक मंडल | 
9० ५४१ ३-५.३३ 
छत्तीसवां परिच्छेद : प्रान्तीय सरकार 
वर्तमान शातन-विधान से पहले--बतंमान शासन-विधान; प्रांतों का 
धर्गीफरण-नये प्रान्तों का निर्माण--गवर्नर; उनकी नियुक्ति, वेतन 
ओर पद--आदेश-पत्र--गवरनर के अधिकार--प्रान्तीव विषयों का 
: प्रबन्ध--गवनर का विशेष उत्तरदायित्व--पुलिस-सम्बन्धी नियमों 
की व्यवस्था-- आतंकवाद का दमन--कार्य-संचालन सम्बन्धी नियेम- 
निर्माण -- गवर्नर के अधिकारों के उम्बन्ध में वकब्य--मंत्री-मंडल का 
निर्माणए--मंत्रियों की नियुक्ति--पमंत्रियों का वेवन---मंत्री-मंडल का 


( १० ) 

सभापतित्व--मंत्री-मंडल से किसी मंत्री का एथकरण-मंत्रियों के 
पालिंमेंटरी सेक्रेटरी--एडवोकेट-जनरल--शासन-विधान की निस्सारता 
“-चीफ-कमिश्नरों के प्रान्तों का शाप्तन-प्रान्तों के भांग; 
कमिश्नरियां--ज़िज्ञे का शासन | घृ० ५३४-५४५७४ 

सेंतीसवाँ परिच्छेद ; प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की समाएँ और उनकी अ्रव्धि-- 
कौन-कोन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?--संदस्थों की योग्यता 
-आदि-सदस्यों के रियायती श्रधिकार, वेतनादि--प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभा का संगठन--निर्वाचक कोन दो सकते हैं ?--प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदू--निर्वाचकों की योग्यता “साधारण योग्यता--ब्ियों-सम्बन्धी 
योग्यता--दलित जातियों-सम्बन्धी योग्ववा--दूसरी सभा के संगठन 
के सम्बन्ध में वक्तव्य--व्यवस्थापक मंडल के अधिकार--व्यवस्थापक 
मंडल का अधिवेशन--सभापति ओर उपक्षमापति--सभाओं में मत- 
प्रदान--सदस्यों-सम्बन्धी नियम--अंगरेजी, भाषा का प्रयोग---व्यवस्था- 
पक मंडल की कार्य-पद्धति--कार्य-पद्धति के नियमों का निर्माण -- 
. प्रश्न और प्रस्ताव-प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कानूनों का क्षेत्र-- 
कानून कैसे बनते हैं (--प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की 
 सीमा-गवनंर के अधिकार, भाषण और संदेश--गवनर के आइडिं- 
नेन्त--गवनर के क़ानून--पथक्‌ या अंशतः (थक क्षेत्रों की व्यवस्था-- 
आय-व्यय-सम्बन्धी काय-पद्धति -बजट अधिवेशन--विधानात्मक 
शासन न चलने पर कार्य में लाये जानेवाले नियम; गवर्नर की 
घोषणा--विशेष वक्तव्य । पृ० ५४४--५८५, 


की, 


अड्तीसवाँ परिच्छेद ; स्थानीय स्व॒राज्य 
प्राचीन व्यवस्था-- आधुनिक म्थिति--स्था नी य स्वराज्य-संस्थाएँ -.... 
पंचायतें--बोड--बोर्डों का कार्य और व्यय--ब्ोडों" की आय के 
साधन--हलादाबाद ज़िला-बोड की आय--इलादाबाद ज़िला-बो्ड 
का व्यय--म्युनिस्पैज्नठियाँ ओर कारपोरेशन---उनके कार्य---आमदनी 
के साघन--इलाह्ाबाद म्युनिसपैलती की आय--इलाहाबाद * स्युनि- 
सपैलटी का व्यय--नोटिफा इड एरिया --इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट-पोर्ट टस्ट 
विशेष वक्तव्य । पृ०७ $८६--६० १ 
उनतालीसवाँ परिच्छेद ; सरकारी नाकरियाँ 
सैनिक नौकरियाँ--मुल्की नौकरियाँ-- इंडियन-सिविल-सर्विंत की 
प्रभता- कुछ श्ञुतव्य बातें--नवीन शासन-विधान ओर सरकारी 
नौकरियाँ--पब्लिक सविस कमीशन--विशेष वक्तव्य | प्रृ० ६०१--६०९ 
चालीसवाँ परिच्छेद ; न्यायात्षय 
संघ-न्यायालय-- इसका अधिकार-क्षेत्र--द्वाईकोट -- जजों की 
संख्या--जजों की नियुक्ति--जजों का वेतनादि-- द्वाईंकोट का अधि- 
कार-क्षेत्र--रेवन्यूकोट--दीवानी अरदालत-पफोज़दारी श्रदालतें--- 
अपील-पद्धति--पंचायतें | पृ० ६१०--६२१० 
इकतालीसवाँ परिच्छेद ; सरकारी आय-व्यय 
ब्रिटिश भारत का द्िसाव--केन्द्रीय सरकार का व्यय--(सन्‌ 
१९४०-४१ के व्यय का अनुमान )-कर प्राप्ति का व्यय-रेल, 
आबपाशोी, डाक और तार--सुद--सिविश्न शासन--मुद्रा, टकसाल 


( श३ ) 


और विनिमय-सिविल निर्माण कार्य--सेना --विविध व्यय-- 
केन्द्रीय. टरकार की आय-( सन्‌ १९४०-४१ की आाय का 
अनुमान )--आयात-निर्यात कर -उसादन कर--आय-कर_-.. 
समक-कर -- अफ़ी म-कर--अन्य. कर-- रेल -- डाक और तार-.. 
सुद--सिविल निर्माण कार्य--मुद्रा, टकसाल और विनिमय--सेना --. 
विविध. आय - प्रान्तीय आय-व्यय--संयुक्तप्रान्त के व्यय का अ्रनु- 
सान--कर-प्रासि का व्यय--आवपाशी--शासन- न्याय -जेल_- 
पुलिस--स्वास्थ्य और चिकित्सा-- शिक्षा -- कृषि-- उद्योग धधे -- सिविल 
निर्माण कार्य-संयुक्तप्रान्त की आय का अनुमान--मालगुजारी-- 
आबकारो -स्टम््र--जेंगल--र जिस्ट्ूरी-- आय कर-- आया शी -- सू 
--न्याय--जैल्ल--पु लस--शिक्षा--स्वास्थ्य श्रौर चिकित्सा--विविध 
आय-- विशेष वक्तव्य | * पृ० ६२२-६४३ 
बयालीसवाँ परिच्छेद : देशी राज्य 

देशी राज्यों का शासन-प्रवन्ध--देशी राज्यों का आय-ब्यय-- 
भारत-सरकार का नियंत्रणश--नरेशों का सम्मान--देशी राज्यों के 
अधिकार--भारत सरकार की नीति---जाँच कमी शन--नरेन्द्र मंडल-- 
बटलर कमेटी और उसके बाद--देशी राज्यों का सुधार--संघ-शासन 
ओर देशी राज्य । पृ० ६४४-६४४ 

तेतालीसवाँ परिच्छद ; भारतवर्ष और राष्ट्र-संप्र 

प्राचीन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध--योरपी य महा- 
युद्ध और साम्राज्य-परिषद्‌ में भारत--राष्ट्रसंघ, उसका संगठन और 


कार्य--राष्ट्रसंघ और भारतवर्ष--राष्ट्र-संघ के उद्देश्य की पूर्ति । 
8४० ३०६--६६४ 
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पहला परिच्छेद 
नागरिक शास्त्र का विषय 


तन्‍बध+- अल प्ट सपा हटबक- 
हवा प्रायः सुनते हैं कि यहाँ नागरिक्रता के भात्रों की बहुत 


कमी है, हमें अपने नागरिक कतंव्यों का समुचित रूप से पालन करना 
चाहिए,, एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए 
भरसक प्रयत्त करना चाहिए. । क्या हमने कभी यह विचार क्रिया है 
कि नागरिकता का क्‍या अर्थ है, नागरिकों के कतंव्य क्या-्ष्या हैं, 
नागरिक अधिकारों में किन-किन बातों का समावेश होता है! 
ओर, हाँ, नागरिक किसे कहते हैं, उसका राज्य से क्या सम्बन्ध 
होता हे! हमें नागरिकता-सम्बन्धी विविध बातों का भल्नी-माँति 
अध्ययन ओर मनन करना चाहिए । दम अपने नागरेक जीवन की 
सम्यक्‌ उन्नति तभी कर सकेंगे, जब हम नागरिक शास्त्र के पढन- 
पाठन में दत्त-चित्त होंगे और इस शाञ््र की शिक्षाओ्रं को काय रूप 
में परिणत करंगे। 


. हे .. सरल नागरिक शास्त्र 


शब हमारे लिए. विचारणीय विषय यह है कि नागरिक-शारू 

किसे कहते हैं | यह समभने के लिए हमें पहले यह जान लेना 
चाहिए कि नागरिक किसे कद्दते हैं। साधारण बोल-चाल में नागरिकः 
का अर्थ नगर में रहनेवाला समझा जाता है, अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति 
जो गांववाला न दो, नगर-निवासी हो। किन्तु राजनैतिक भाषा में 
ग्रामबांसी या नगर-निवासी में कोई भेद नहीं माना जाता। 
राज्य के सब व्यक्ति उसके नागरिक माने जाते हैं, चाहे वे गाँव में 
रहते द्ों, अथवा कस्बे या शहर में; सबके अधिकार समान होते हैं, 
और सबको समान रूप से अपने कतंव्य पालन करने द्वोते हैं। यद्यपि 
यह ठीक है कि बहुधा बड़े-बड़े कर्मचारी नगरों में रहते हैं, 
सरकारी दफ़र आदि नगरों में ही होते हैं, बह्ँ शिक्षा, सभ्यता 
आदि का प्रचार गाँवों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए. नगर- 
निवासी आम-वासियों से प्रायः अधिक चतुर, शिक्षित और सभ्य 
होते हैं। परन्तु कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर विशेष अधिकार 
या सुविधा का अधिकारी नहीं माना जा सकता कि वह नगर में 
रहता है। जाति, धमे, या पेशे की विभिन्नता से भी नागरिकों में कोई 
भेद नहीं माना जाता | प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गाँव का दो या नगर 
का, पुरुष हो या स्री, किसी भी जाति काहो, किसी भी धर्म. 
या सम्प्रदाय का अनुयायी हो, ओर चाहे वह कोई भी पेशा या 
धंधा करता दो, अपने राज्य का नागरिक होता है | जो आदमी बाहर 
से आकर किसी राज्य में रहने लग जाते हैं, वे भी कुछ नियम- 
पालन करने पर वहाँ के नागरिकों में गिने जाने लगते हैं। 


नागरिक शास्त्र का.विषय रे 


प्रत्येक नागरिक को राज्य में कुछ अधिकार होते हैं | नाग- 
रिक होने की हेसियत से लोगों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें 
नागरिक अधिकार! कहा जाता है। जिन व्यक्तियों को राज्य में ये 
अधिकार नहीं होते, उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं कहा ,जा सकता। 
अधिकारों के साथ प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य भीददोते हैं | 
नागरिक बना रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उन कतव्यों का 
पालन करते रहना आवश्यक है | इस प्रकार, किसी व्यक्ति को उस 
राज्य का नागरिक कद्दा जाता है, जिसमें उसे निर्धारित अश्रधिकार प्राप्त 
होते हें, ओर जहाँ उसे विविध कतंव्य पालन करने द्वोते हैं । 

यह स्पष्ट हे कि बिना राज्य के कोई नागरिक नहीं दोता, 
नागरिक के लिए, राज्य का होना अनिवाय॑ है; उसका अधिकारों और 
कतंव्यों से अटूट सम्बन्ध है | 

राज्य--राज्य के विषय में विशेष विचार आगे किया जायगा | 
यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि देश ओर राज्य एक ही चीज़ 
नहीं है; सभी देशों को राज्य नहीं कह सकते। राज्य केवल उसी देश 
को कहा जा सकता है, जहाँ मनुष्यों पर शासन करनेवाली संस्था 
(सरकार) हो, जहाँ शान्ति और सुब्यवस्था हो, कोई आदमी उद्दण्डता- 
पूवंक मनमानी न कर सके, जिसकी लाठी उसकी भेंस न हो । 
प्रत्येक राज्य की एक सुनिश्चित सीमा होती है, उसमें कुछ आदमी 
रहते हैं ओर वहां शासन-प्रबन्ध होता है। प्रत्येक राज्य की सर- 
कार को अपनी सीमा के अन्दर शासन-व्यवस्था करने का पूर्ण 
अधिकार द्वोता है, प्रत्येक नागरिक को राज्य-नियमों का पालन करना 
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होता है, कोई नागरिक राज्य के किसी आदेश या आज्ञा को टाल नहीं 
सकता | राज्य अपनी आज्ञाओं को ब त-पूवंक चता सकता है। बह किपी 
अन्य राज्य के अधीन नहीं होता । 

अधिकार और कतेव्य---ऊपर यह उल्लेख किया गया है 
कि प्रत्येक नागरिक के कुछु अधिकार ओर कतंव्य होते हैं। अधिकारों 
और कतंव्यों के विषय में विस्तार-पूवंक विचार आगे करना है, यहाँ 
उनके उदाहरण-स्वरूप यह कहां जा सकता है क्रि नागरिकों को, 
निर्धारित आयु ओर योग्यता के होने पर, अपने राज्य के शासन-प्रबन्ध 
में मत देने तथा विविध राजनैतिक पद प्राप्त करने का अधिकार होता 
है | वह, जब तक दुसरों को हानि न पहुँचाए, अपने राज्य में स्वतंत्रता- 
पूवंक रह सकता है, और अयना सब कार्य निविच्न कर स़कता है। उसे 
अपनी जान-माल की रह्वा और उन्नति के साधन प्रास होते हैं । विदेशों 
में उसकी जान-माल की रक्षा का दायित्व उसके राज्य की सरकार पर 
रहता है। ये अधिकार ऐसे होते हैं कि राज्य के नागरिक न होनेवात्ते 
व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई से, अनेक प्रयल्रों के बाद ही, मिलते हैं, 
अथवा मिल ही नहीं सकते । 

इन अधिकारों के प्रतिफल-स्वरूप प्रत्येक नागरिक का अपने राज्य 
के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी रहता है, उसे अपने कतंव्यों का पालन 
करना होता है। उदाहरणवत्‌ उसे राज्य के नियमों या कानूनों का 
पालन करना चाहिए, उसे अन्य नागरिकों के साथ सद्वानुभूति और 
सहयोग का भाव रखना चाहिए, सरकारी कर या टैक्‍स देना चाहिए, 
जिससे सरकार का ख़च चले, ओर वह अपने आवश्यक काये कर 
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रुके | ज़रूरत होने पर नागरिक को सैनिक सेवा आदि का भी कर्तब्य 
पालन करना होता है। जब कोई नागरिक अपने कतंब्य-पालन में त्रुटि 
करता है तो उसे राज्य के प्रचलित नियमों के अनुसार दंड दिया 
जाता है, उसे कुछ समय के लिए अपने थोड़े-बहुत अधिकारों से वंचित 
कर दिया जाता है। 

नागरिक शाख--नागरिकों के, राज्य में क्या अधिकार होने 
चाहिए तथा उनके राज्य के प्रति अथवा एक दुसरे के प्रति क्‍या कतन्य 
हैं, इस विषय का विवेचन करनेवाला शास्त्र नागरिक शासत्र! कह- 
लाता है। यह शाखत्र बदलाता है कि नागरिक जीवन का उद्देश्य या 
आदश क्या है, सामाज्क जीवन के विकास या उन्नति के लिए क्या- 
क्या बातें आवश्यक हैं। नागरिकों के परस्पर , एक दूसरे से, विविध 
प्रकार के रुम्बन्ध होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक, आशिक 
आदि | नागरिक शास्त्र से यह ज्ञात द्वोता है कि नागरिकों को इन 
क्षेत्रों में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके व्यवद्दारों 
पर कहाँ तक नियंत्रण रहना आवश्यक है, जिससे कोई दुसरे के उचित 
स्वार्थ-साधन में बाघक न हो, ओर सब को अधिक-से-अधिक सुख, 
शान्ति ओर स्मृद्धि प्राप्त हो। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य मनुष्यों को 
अच्छा नागरिक ओर समाज का उपयोगी सदस्य बनाना है । 

नागरिक शास्त्र शब्द अगरेज़ी के 'सीविक्स! शब्द के लिए व्यव- 
हत होता है। 'सीविक्स”ः का अर्थ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन है। 
वारतव में नागरिक शास्त्र के ऋध्ययन का प्रधान विषय अथर्ति केन्द्र- 
बिन्दु नागरिक है। नागरिक शस्त्र में यह विचार किया जाता है कि 
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नागरिक कौन है ओर उसका समाज में क्या स्थान है। 

यद स्पष्ट ही है कि नागरिक शास्त्र का आधार मनुष्य का सामा- 
ज्िक जीवन है | मनुष्य आपप में मिल्ल-जुब् कर रहते हैं, वे एकान्त- 
वाती जीवन व्यतीत नहीं करते; अक्रेल्े-अकेले रहने से मनुष्य का 
निर्वाह भी नहीं हो सकता | उत्ते अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
भोजन वल्लञादि की नाना प्रकार की वस्तुओं कौ ज़रूरत होती है । इन 
सब पदार्थों को मनुष्य अकेले अयने दी प्रश्न से तैयार नहीं कर सकृता 
उत्ते दूसरों की सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है। एक 
आदमी को दूसरे की सहायता तभी मिलतो है, जब वह भी दूसरे को, 
उसकी आवश्यकता की पूर्ति में मदद देता है। इस प्रकार हम दूसरों की 
सहायता लेते हैं और उन्हें सद्बायतं। देते हैं। इसके बिना हमारी 
शुज़र नहीं हो सकती, फिर विकास और उन्नति की तो बात ही क्या । 
निदान, मनुष्यों को अयने निर्वाह एवं उन्नति और विकास के लिए 
मिल-जुतकर रहना होता है | यद्दी नद्ीं, उन्हें शान्ति और सुवउ्यवस्था 
के लिए. राज्य का निर्माण करना पड़ता है। जब तक राज्य का 
निर्माण नहीं हो जाता, समाज के व्यक्ति नागरिक! नहीं कला 
सकते “| उमाज- में रहने से मनुष्यों के परस्पर अनेक प्रकार के 
सम्ब्रन्ध दोते हैं। नागरिक शास्त्र मनुष्यों को राज्य का अंग मानता 
हुआ उनके इन विविध पारस्परिक सम्बन्धों का विचार करता है। « 

अध्ययन की आवश्यकता[--राज्य के सम्बन्ध में, ऊपर जो 
लिखा गया है, उससे स्पष्ट हे कि मारतवष को वाघ्तव में राज्य नहीं 
कह सकते | कारण, इसमें राज्य के एक प्रधान लक्षण स्वाधोनता कौ 
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अभी कमी हे। तथापि साधारण व्यवद्यार में इसे राज्य माना जाता 
है, ओर यहाँ के निवासी--पुरुष ओर स्त्रियाँ--'भारतीय नागरिक कह्टे 
जाते हैं। नागरिकता के विचार से ऊँच-नीच, जाति-पाँति, या 
छूत-अछूत का कोई विचार नहीं होता; ब्राह्मण, च्षत्री, वैश्य या शुद्ध का, 
शिया-सुन्नी मुसलमान तथा ईसाई पार्सो आदि का कोई भेद-भाव 
नहीं माना जाता। यही नहीं, योरपियन या अमरीकन आदि भी अपनी 
जन्ममूमि छोड़कर इस देश में बस जाने पर, भारतीय नागरिक बन 
जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अधित्रासियों को तो अयनो जन्ममूमि 
का त्याग न करने पर भी यहाँ नागरिक अधिकार प्राप्त दो जाते हैं। 
कारण, शअ्रभी मारतवष ब्रिटिश साम्राज्य का अंग है | 

अस्तु, जब हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें चाहिए कि हस 
( भारतवर्ष के ) सुयोग्य नागरिक बनें, ठीकवैसे, जैसे कि एक विद्यार्थी 
को सुयोग्य विद्यार्थी, एक अध्यापक को सुयोग्य अध्यापक, ओर लेखक 
को सुयोग्य लेखक बनना चाहिए। सुयोग्य नागरिक बनने के लिए हमें 
नागरिक शास्त्र का भली भाँति अध्ययन ओर मनन करना चाहिए 
तथा अपने व्यवहार में इस शास्त्र से मिलनेवाली शिक्षा पर अमल 
करना चाहिए.। नागरिक शात्र के अध्ययन से हमें अपने कतेंव्यों 
ओर अधिकारों का ज्ञान होता हे। इस ज्ञान को प्राप्त कर जहाँ 
इम अपने कतंव्य अच्छी तरह पालन कर सकते हैं, वहाँ हम अपने 
अधिकारों का दूसरों के द्वारा अपहरण किया जाना रोककर उनकी 
अम्यक्‌ रक्षा करने में भी अधिक समय द्वो सकते हैं | जब तक यह नहीं 
डोता, हमारी सब शिक्षा अधूरी या अपूर्ण हे। इस प्रकार नागरिक शास्त्र 
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शिक्षा का एक शअत्यावश्यक अंग है। भारतवर्ष में जहाँ शिक्षा- 
सम्बन्धी अन्य कई-एक सुधारों की आवश्यकता है, नागरिक शास्त्र 
के पठन-पाठन की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए | 
नागरिक शास्त्र का क्षेत्र-- पहले कहा गया है कि नागरिकों 
के विविध अधिकार और कतंव्य होते हैं। ये सामाजिक, धार्मिक, 
और राजनेतिक आदि कई प्रकार के होते हैं। नागरिक शास्त्र में इन सब 
का विचार होता है। यह शास्त्र बतलाता है कि नागरिक जीवन किस 
प्रकार उन्नत होता है, उसके लिए नागरिकों को सामाजिक, धामिक, 
आर्थिक या राजनेतिक क्षेत्रों में क्या-वया कार्य करना चाहिए, जिससे 
एक नागरिक दूसरे नागरिक के उचित स्वार्थो' में बांधक न हो, नागरिक 
जीवन में संघ न हो, सब के विकास में समुचित सहयोग और 
- सुविधा मिलते । यद्यपि नागरिक शास्त्र में विशेषतया राजनैतिक दृष्टि 
से विचार किया जाता है, इसमें विचारणीय विषय नागरिक का 
समस्त जीवन है, वह जीवन सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, धामिक 
भी है, और राज्नेतिक भी । इसलिए नागरिक शास्त्र का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है, उसमें नागरिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन और 
अनुशीलन किया जाता है। इसीलिए इस शास्त्र का अन्य अनेक 
शास्रों-- विशेषतया सामाजिक विद्याओं-- से घनिष्ट सम्बन्ध है, जिसके 
सम्बन्ध में, आगे दुसरे परिच्छेद में लिखा जायगा। 


दूसरा परिच्छेद 
नागरिक शाख ओर अन्य सामाजिक शाख 
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तु नृष्य दूसरे मनुष्यों के साथ मिलकर समाज में रहता है। 
इससे मनुष्यों में राज्नैतिक आर्थिक, नेतिक आदि विवध प्रकार के 
सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। उन सम्बन्धों के दिषय में समय- 
समय पर अनेक तक-वितक तथा अनुभव हुए हैं ओर होते रहते हैं | 
उनके विवेचन से प्रत्येक महत्वपूण दिषय का प्रथक शास्त्र बन गया है, 
ओर बनता जा रहा है, यथा- राजनीत-शाखत्र, अर्थशास्त्र और नीति- 
शास्त्र । ये सब सामाजिक शास्त्र हैं। नागरिक शास्त्र का आधार भी 
मनुष्यों का सामाजिक जीवन है, ओर इस प्रकार यह भी एक सामाजिक 
शास्त्र है । विविध सामाजिक शास्त्रों का एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध 
होना स्वाभाविक ही है। आगे हम इस बात का कुछ विशेष विचार 
वबरगेकि नागरिक शास्र का अन्य सामाजिक शार्ं से क्या सम्बन्ध है। 
राजनीति से सम्ब्न्ध-- सामाजिक जीवन व्यतीत करने में 
मनुष्यों का सदृश्य यह ता है कि सब रुख शान्त से रहें, एक दूसरे 
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का सहयोग और सद्ययता प्राप्त कर सके | इसके लिए यह आवश्यक 
है कि प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के हित का भी ध्यान रखे, अपनी 
-सुविधा के लिए या स्वाथंवश किसी को कष्ट या द्वानि न पहुँचाए। 
अतः समाज में ऐसी व्यवस्था करनी होती है कि मनुष्यों के उन कार्यों 
" तथा व्यवहारों पर प्रतिबन्ध रहे, जो सामाजिक जीवन के लिए, अ्रद्वित- 
"कर होते हैं। इसके वास्ते शासन ओर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, 
'और राज्य की स्थापना की जाती है। (इस विषय में विस्तार पूर्वक 
विचार आगे किया जायगा )। नागरिकों को राज्य के नियमों और 
कानूनों का पालन करना होता है। राज्य सब्र नागरिकों के सामूहिक 

देत ओर सुविधा का ध्यान रखकर नागरिक अधिकार निर्धारित करता 
है। जो नागरिक दूसरों के अधिकारों पर आघात करता है, उनके 
आवश्यक और उचित कार्यों में विन्न उपस्थित करता है, उसे राज्य 
'दंडित करता है, अथवा उसे सुधारने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार 
नागरिक शास्त्र का, राजनीति-शास्त्र से बहुत सम्बन्ध है। राजनीति-शास्त्र 
'राज्य के मूल, उध्की उत्पत्ति, उसके स्वरूप तथा विकास ओर 
-शासन सम्बन्धी सिद्धांतों का विवेचन करता है। नागरिक शास्त्र यह मान- 
'कर चलता है कि राज्य की उसत्ति ओर विकास हो चुका है, उसका 
'राजनीति से उस सीमा तक सम्बन्ध है, जहाँ तक उसमें नागरिकों 
 'के जीवन, उनके व्यवहार, अधिक्रार और कतंव्यों का विचार 

'होता है। स्मरण रहे कि नागरिक शात्त्र में केवल सिद्धांतों का दी. 

समावेश नहीं रश्ता, उसमें व्यावद्दारिक विषयों का भी विचार 


होता हे 
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अथशाख्र से सम्बन्ध--अथशाञ्र वह विद्या है, जो मनुष्यों 
के घन उत्पन्न करने तथा उसका उपभोग करने आदि के प्रयत्नों 
'पर विचार करता है। वह बालाता है कि मनुष्य अपनी विविध 
भौतिक आवश्यक्रताश्रों की पूर्ति किस प्रकार करता है, पदार्थों की 
उत्पत्ति, क्रय-विक्रय, उतमोग आदि के क्या नियम है। इत्त प्रकार 
यह शास्त्र एक प्रकार से मनुष्यों के जीवन-निर्वाइ और भौतिक सुख- 
समृद्धि की विद्या है। जब तक मनुष्यों की आर्थिक उन्नति न हो, नागरिक 
जीवन असम्भव है। फिर, नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा व्यवहार 
की तो बात द्वी क्या । श्रतः अथंयास्त्र का नागरिक शास्त्र से घनिष्ट 
सम्बन्ध होना रष्ट है। वास्तव में नागरिक शास का अध्ययन सम्य 
जीवन के लिए बेंता द्दी आवश्यक है, जेता अथंशासत्र का। पुनः 
यूद्रपि नागरिकों के लिए धवोधति आदि आर्थिक कियाएँ अत्यावश्यक 
हैं, किसी भी आर्थिक कार्य में नागरिक अधिकारों तथा कतंव्यों की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | अथंशाज्र में स्थान-स्थान पर यह विचार 
रखा जाना आवश्यक होता है कि कोई आथिक काय ऐशा तो नहीं है, 
जिससे नागरिक नीवन भली भाँति व्यतीत करने में बाधा उपस्थित दो । 
उदाहरणवत्‌ , मिलों और कारख़ानों में पहले प्रतिदिन बारइ-तेरइ 
ओर इससे भी अधिक घण्टे काम होता था, पर इससे अनेक नागरिकों 
अर्थात्‌ मज़दुरों का स्वास्थ्य बिगड़ता था, श्रत: मज़दूरों के काम करने 
के घणटों पर नियंत्रण किया गया, ओर यह नियम किया गया कि 
उनसे सप्ताह में ६ घएटे ओर एक दिन में ११ घएटे से अधिक काम 
न लिया जाय, चाहे इससे घनोत्पत्ति कम ही हो । 
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पुन; आथिक परिस्थितियों का नागरिक अधिकारों पर बहुत प्रभाव पड़ता 
हैे। उदाइरण के लिए, नागरिक शास्त्र का आदेश है कि न्याय सब के 


लिए, निस्पक्ष होना चाहिए, ओर न्यायालय सब के लिए समान रूप से 
खुले रहने चाहिएँ। परन्तु कल्पना करो कि एक अमीर और एक 
गरीब आदमी का भगड़ा है; अमीर आदमी अपने पेसे के बल से अच्छे! 
बढ़िया वकौल कर सकता है, और खूब खच करके अपने पक्ष का,. 
क़ानून की दृष्टि से, समर्थन कर सकता है, जब कि गरीब आदमी 
ऐसा करने में अस्मथ रहता है। परिणाम-स्वरूप जब किसी गरीक 
नागरिक का अमीर से भूगड़ा होता है तो गरीब को न्यायालय जाने 
का साहस ही नहीं होता; ओर, यदि वह साहस भी करता है तो उसे 
यथेष्ट सफलूता नहीं मिलती | इस प्रकार अथंशाश्र के द्वारा जनता" 
की आशिक परिस्थित के ढीक होने की दशा में ही नागरिक अधि- 
कारों का ढक उपयोग हो सकता है। इसरुसे नागरिक शास्त्र और 
अथशास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध स्वत सिद्ध है | 

नीति-शाखत्र से सम्बन्ध--नौति-शास्त्र मनुष्य के सामाजिक 
सम्बन्धों को इस दृष्टि से अध्ययन करता है कि उसका कौनसा कार्य 
उचित है, और कोनसा अनुचित । यद्द मनुष्य के रूदृव्यवद्दार या' 
सदाचार का विचार करता है, ओर आदश या सिद्धान्त स्थिर करता' 
है। इस प्रकार इस शास्त्र का कार्य नागरिक शासत्र के कार्य की दी 
तरह का है। हाँ, नागरिक शास्त्र मनुष्य के उन्हीं कर्तव्यों का 
विवेचन करता है जो नागरिक की हेस्यित से, उसके लिए आवश्यक: 
हैं। इमारे बहुत से कतंव्य ऐसे हैं जो हमें सामाजिक प्राणी द्वोने के नाते 


। 
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भी पालन करने चाहिए ओर नागरिक होने के कारण भी । उदा- 
दरणवत्‌ इमें अपने पड़ोसियों तथा नगर या गआमव्रासियों के प्रति 
प्रेम, सहानुभूति और उदारता का व्यत्रद्वार करना चाहिए, उन्हें कोई 
"कष्ट हो तो उसे दूर करने में सहायक होना चाहिए तथा उनको 
'उन्नति और सुख की वृद्धि में सहयोग प्रदान करना चाहिए । 
इस प्रकार के कर्तव्यों का विचार नीति-शाञ्र में भी होगा और 
नागरिक शास्त्र में भी। दोनों ही शाखत्र हमें इन कतंव्यों के पालन 
करने का आदेश करंगे | 
नीति शात््र का क्षेत्र अधिक व्यापक है, उपसे नागरिक शास्त्र 
को अपना क्षेत्र अधिक विस्तृत करने की ग्रेरणा मिलती है । 
:उदाहरणवत्‌ पहले, पाश्चात्य देशों में प्रायः नागरिक के कतंव्य-कार्य 
उसके राज्य तक दी परिमित माने जाते थे; बहुत से लेखक नागरिक 
शास्त्र में इतना ही विचार करते थे कि नागरिक के अयने राज्य में 
कर्तव्य तथा अधिकार क्या हैं। परन्तु अब नीति शास्त्र की भाँति, 
नागरिक शास्त्र में नागरिक के कतंव्यों का क्षेत्र उसके राज्य के बाहर 
भी दर्शाया जाता है। जिस प्रकार नीति शास्त्र मनुष्य के कतव्याकतब्यों 
का विचार राज्य की सीमा के अन्तगंत ही नहीं करता, वरन्‌ बतलाता 
है कि मनुष्य को, वह चाहे जहाँ भी हो, अमुऊ कार्य करने चाहिए और 
अमुक नहीं करने चाहिए,, उसी प्रकार नागरिक शास्र भी अब नागरिक 
के सामने अन्तर्राट्रीय कतंव्य और अधिकारों की बात रखता है। 
वह बतलाता है कि उन व्यक्तियों के प्रति मी हमारे कुछ कतंव्य हैं, जो 
“हमारे राज्य के नागरिक न होकर किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, अथवा 
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जो किसी भी राज्य के नागरिक नहीं है। एक राज्य के नागरिक की, 
दूसरे राज्य के नागरिक के प्रति कोई दुर्भावना न होनी चाहिए, वरन्‌ 
यथा सम्मव उसके साथ भी सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार किया 
जानाचाहिए | इस प्रकार नागरिक शास्त्र भी विश्व-वंधुत्व का आदर्श 
सामने रखते हुए, नागरिकों को विश्व-नागरिक बनने का आदेश 
करता है। निदान, नागरिक शार्र और नीति शासत्र का घनिष्टः 
सम्बन्ध स्पष्ट है। क्‍ 

इतिहास से सम्बन्ध--प्रचौन काल से लेकर अब तक मनुष्य 
अनेक परिस्थितियों में रदह्या हे | देश-काल के अनुसार उसकोः 
सामाजिक अ्रवस्थाएँ भिन्न-भिन्न रही हैं। किसी सामाजिक संगठन में. 
उसे अधिक सफलता मिली, और किसी संगठन की दशा में उसे 
विफलता द्वी अधिक प्रात हुई हे । इतिहास से इसमें मनुष्य-समाज के 
भूतकालीन विविध संगठन, कार्यो' तथा अनुभवों का शान होता 
है। इस सामग्री के आधार पर नागरिक शास्त्र के नियमों का विचार 
किया जाता है, ओर इससे नागरिकता सम्बन्धी बातों पर अच्छा" 
प्रकाश पड़ता है। इतिहास इमें बताता है कि जब अम्रुक प्रकार 
का नागरिक नियम प्रचलित किया गया था तो उसमें क्‍या कठिनाइयाँ 
या बाधाएँ उपस्थित हुई थीं, और उनमें किस प्रकार के परिवर्तन 
करने की आवश्यकता प्रतीत हुईं थी। उदाहरणवत्‌, हमें इतिहास से 
पता लगता है कि प्राचीन यूनान ओर रोम आदि में बहुत समय तक 
राज्य की एक बड़ी जन-संख्या नागरिक अधिकारों से वंचित रही | इन 
राज्यों में जनता का एक बड़ा भाग दासों या गुलामों का होता था, 
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इन्हें साधारणतया नागरिक नहीं माना जाता था, बल विशेष 
_दशाओं में ही किसी दास को रियायत या कृपा के रूप में नागरिकता 
प्रदान की जाती थी। इस प्रकार राज्य के बहुत से आदमियों को: 
विकास का अवसर ही न मिलता था। इस से होने वाली द्वानि बहुत 
समय के बाद लोगों के ध्यान में आयी । क्रमश; दास-प्रथा का लोप 
हुआ, और बहुत से आदमियों को नागरिक अधिकार मिलने का मार्ग 
प्रशस्त हुआ | हाँ, अब भी अनेक स्थानों में प्रतिज्ञा-वद्ध कुली-प्रथा 
से अनेक आदमी दासों का-सा ही जीवन विता रहे हैं। कद्दी-कद्दी 
मज़दूरों का जीवन भी कुछ अच्छा नहीं है। आशा है, इतिहास से. 
शिक्षा लेकर, इसमें सम्यक्‌ सुधार किया जायगा | द 

दासों के अतिरिक्त अनेक स्थानों में स्त्रियों को भी पहले नागरिकता: 
से वंचित रखा जाता था। धीरे-घीरे, चिरकालीन संघर्ष के बाद 
ही स्त्रियों ने अपना नागरिक पद प्राप्त किया हे, और अनेक राज्यों 
में तो भ्रमी तक इस काय में यथेष्ट सफलता नहीं मिल पायी हे। 
भारतवर्ष में, इतना उद्योग दोने पर भी कितने ही आदमी हरिजनों 
आदि को नागरिक अधिकार देने में अत्यन्त अनुदार हैं। यहाँ 
हिन्दू-मुसलिम प्रश्न भी नागरिकता की दृष्टि से बहुत विचारणीय 
है। हमारे सामने जो नागरिक समस्याएँ विद्यमान हैं, उनका जन्म 
भूतकाल में हुआ हे, और अब उन पर विचार करने ओर उन्हें 
भली भाँति इल करने के लिए,, नागरिक नियम बनाने या संशोधन 
करने के वास्ते इतिहात-वर्णित अनुभवों से बहुत सहायता मिल 
सकती दे। इस प्रकार इतिद्दास ओर नागरिक शास्त्र में कितना 
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सम्बन्ध है, यह विदित द्वो जातः है । 

नागरिक शाखस्र ओर कानून --नागरिक शाख्र बतलाता 
है कि नागरिकों के अमरुक-अमुक अधिकार हैं। परन्तु उन अधि- 
कारों की रक्षा सम्यक कानून बिना नहीं हो सकती | उदाहरण के 
लिए नागरिकों को अधिकार है कि सावजनिक सड़कों, कुओं एवं 
स्कूलों आदि का उपयोग करे | पर इस अधिकार की समुचित रक्षा 
तभी हो सकती है, जब कोई ऐसा क़ानून विद्यमान दो कि जो 
“व्यक्ति (गुंडा या बदमाश ) किसी नागरिक के उपयुक्त कार्य में 
विज्न बाधा उपस्थित करेगा, उसे अप्रुक दंड दिया जायगा। ऐसे 
क़ानून के अभाव में, उस अधिकार का उपयोग न दो सकेगा; 
“फिर उस अधिकार का महत्व ही क्‍या रह जावगा ।« क्‍ 

कानून द्वारा अ्रधिकारों की मर्यादा भी निश्चित की जाती दै। 
-उदाहरणवत्‌ यदि नागरिकों को सड़कों के उपयोग का अधिकार है, तो 
इसका यह आशय नहीं कि हम सड़कों पर इस प्रकार चलें अथवा गाड़ी 
'आदि ले जायें या ऐसा सामान पटक दें, जिससे दूसरे नागरिकों को 
सड़क का उपयोग करने में बाधा उपस्थित हो। ऐसी बातों को ध्यान 
में रखकर आवश्यक क़ानून बनाये जाते हैं । 

क़ानून लोगों के नागरिक जीवन तथा व्यवहार में सुविधाएं उपपन्न 
'करता है। साथ ही नागरिक परिस्थितियाँ भी क़ानून पर प्रभाव 
डालती हैं। उन्हें लक्ष्य में रखकर नये क़ानून बनाये जाते हैं तथा 
पुराने कानूनों का संशोधन होता है। उदाहरणवत्‌ दास-प्रथा इटाने, 
अज़दुरों की दशा में सुधार करने, स्त्रियों को नागरिकता प्रदान करने, 


नागरिक शास्र और अन्य सामाजिक शास्त्र १७ 


हरिजनों को नागरिक अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में समय-समय 
पर आवश्यक कानून बने तथा बदले हैं। इस प्रकार नागरिक शास्त्र 
ओर कानून का सम्बन्ध स्पष्ट है। यहाँ उदाहरण-स्वरूप थोड़ी-सी बातों 
का उल्लेख किया गया है, अन्य बाते पाठक स्वयं विचार सकते हैं 


तीसरा परिच्छेद 
सामाजिक जीवन 





कुद्ले इस बात का उल्लेख हो चुका है कि नागरिक शास्र एकः 


सामाजिक विद्या है। इस शास्त्र को रचना इसीलिए हो सकी कि. 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक जीवन व्यतीत करता 
है। इस परिच्छेद में मनुष्यों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ 
विशेष विचार किया जाता है। 


सामाजिक जीवन की आवश्यकता--मनुष्य स्वभाव से 
ही मिलनसार है, विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर, उसे अकेला 
रहना पसंद नहीं है। उसे आत्म-रक्षा तथा जीवन-निर्वाह के लिए भी 
समाज में रहना ज़रूरी है। फिर मनुष्य विकास-शील है। उसमें अनेक 
काय करने तथा सीखने की छमता है। उसका दिमाग सदेव कुछ-न- 
कुछ करने की बात सोचता रइता है, यथा खेलना-कूदना, किसी से 
प्यार या सहानुभूति करना, कुछ खोज या आविष्कार करना आदि। 
ये बातें सामाजिक जीवन में ही सम्भव हैं । 
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यदि कोई मनुष्य किसी स्थान पर अकेला रहे, जहाँ दूसरे आदमी 
न हों, तो उसे अपना वह स्थान बड़ा सुनसान प्रतीत होगा। कोई 
उससे बात-चीत करने वाला न द्वोगा, उसे अपना जी बहलाने का कोई 
साधन न मित्तेगा। इस दशा में उसे अपना समय व्यतीत करना बहुत 
कठिन दो जायगा | जब वह देखेगा कि अनेक पक्ती इक्ट्टे रहते और 
एक-दूसरे के साथ द॒ृ्ष और प्रसन्नताशपूवंक चहचहाते हैं तथा कितने दी 
पशु भ्रुएड बना कर रहते हैं, इकट्टे घुमते-फिरते और दौड़ते-भागते 
हैं तो डसका मन अपने एकान्तवास से व्याकुल होने लगेगा। वह 
चाहता है कि मेरे भी कुछ संगी-साथी हों, में भी अपनी मंडली में 
रहकर खुशी-खुशी खेलू-कूदूं । इस प्रकार वह स्वभाव से सामाजिक 
जीवन का अभिलाषी हे | 

अच्छा, यदि जी लगने कौ बात छोड़ भी दी जाय, तो अपनी आ- 
वश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी मनुष्य को समाज में रहना पड़ता है । 
छोटी उम्रवाले (बच्चे ) तो असहाय होते ही हैं, बड़ी उम्र के ब्यक्ति को 
भी अकेल्े-दुफेले रहने की दशा में जज्ली जानवरों का बड़ा भय रहता 
हैं, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए. उसे दूसरों कौ सहायता और सह- 
योग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आत्म-रक्षा का भाव उसे 
सामाजिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है । 

इसी प्रकार भरण-पोषण का विषय है। प्राचीन काल में मनुष्य 
जंगलों में रहता था, उसका रद्दन-सहन बहुत सादा ओर सरल था। 
उसकी आवश्यकताएँ कम थीं;तथापि उसे भूख-प्यास सर्दी, गर्मी 
तो लगती ही थी । उसे भोजन वस्त्रादि की आवश्यकता होती थी। 
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पानी बहुत से स्थानों में, नदियों या मरनों में अनायास मिल भी जाता 
था; तो भी भोजन का हर जगह मिलना तो कठिन ही था| प्रारस्मिक 
अवस्था में आदमी कन्द-मूल फलादि खाता था, या पशु-पत्षियों को मार 
कर उनके मांस से अपना निर्वाह करता था। बृत्षों की छाल, पत्ते या 
पशुओं का चमें ओढ़कर मनुष्य सर्दी से बचने का प्रयत्त करता था। 
जब एक जगह ये पदार्थ समाप्त हो जाते तो दूसरे ऐसे स्थान की खोज 
की जाती, जहाँ ये चीज़ें सुगमता से मिल सकतों। सुनतान भयानक 
जंगलों में ऐसे स्थान की खोज करना और वहाँ ठहरना तथा शिकार 
करना भअकेले-दुकेले आदमी के बश की बात नहीं थी | इसलिए भी उसे 
एक-दुसरे के साथ मिल कर रहना पड़ता था । 

क्रमशः आदमियों को यह ज्ञात हुआ कि कुछ पशु ऐसे हें, 
जिन्हें मारकर खाने की अपेक्षा, पाल कर रखना अधिक लाभदायक 
है । उदादरण के लिए गाय, भेंस, बकरी आदि को पाल लेने से उनसे 
बहुत समय तक दूध मिल सकता है, घोड़ा, गधा, बैल, भेंसा आदि से 
सवारी का तथा माल ढोने का काम लिया जा सकता है। इस विचार 
से मनुष्यों ने इन जानवरों को पालना आरम्म किया। परन्तु अब 
आदमियों को, अपने भोजन के अतिरिक्त, इन पशुओं के चारे के लिए, 
भी, उपयुक्त भूमि की खोज करने की आवश्यकता होने लगी। कुछ 
मनुष्यों की एक-एक टोली रहती, जो अपने पशुओं सहित घूमती 
रहती । जहाँ-कहीं उसकी आवश्यकता के पदार्थ मिल जाते, वहाँ वह 
टोली कुछ दिन ठद्दर जाती, पीछे फिर नये स्थान के लिए प्रस्थान 
कर देती | द 


सामाजिक जीवन र्श्‌ 


कृषि अवस्था-- धीरे-धीरे मनुष्यों ने बीज बोने और खेती 
करने की विधि जान ली। इससे उन्हें अपने लिए, तथा अपने पशुओरों 
के लिए. भोजन-सामग्री अच्छे बड़े परिमाण में मिलने की आशा 
हुईं। अब वे अधिकाधिक कृषि करने लगे। कृषि-कार्थ ने मनुष्यों 
की आवारागर्दा कम कर दी। अब उन्हें खेती के लिए. ज़मीन तैयार 
करने, जोतने, बोने, निराई, सिंचाई आदि का कार्य था। इसके 
बाद फसल पकने तक, उसकी जंगली जानवरों से रद्धा करना, ओर 
अन्त में फसल काट कर घर लाना था। इन कामों को छोड़कर 
आदमी बहुत समय के लिए दुसरे स्थानों में नहीं जा सकते थे। कृषि 
ने उन्हें एक स्थान पर रहने को वाध्य किया। जब कुछ आदमी 
खेती करनेवाले द्वोगये तो उनके समूह का एक स्थायी निवास- 
स्थान होता गया; ( इस समय भी कहीं-कह्दीं कुछ आदमी खेतों ही में 
रहते हैं)। खेती करनेवालों को दूसरे मनुष्यों की सहायता की आवश्यक- 
ता बहुत होती ही है। खेती में काम आनेवाले पशुओं को चराने तथा 
उनकी देख-भाल के लिए! किसान को अपना कोई सहायक चाहिए; 
फसल की चोकसी करने तथा फसल पकने पर उसे काटने अदि के 
लिए भी दुसरे की सहायता की आवश्यकता होती है । फिर, खेती के 
विविध ओऔज्ञारों को बनाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए कुछ 
कारीगरों का भी पास रहना उपयोगी होता है। इस प्रकार अधिका- 
घिक आदमी इक्ट्टे तथा स्थायी रूप से एक द्वी जगह रहने लगे । 

क्रमशः ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने जिस भूमि को जोता-बोया, 
उसी व्यक्ति ने उस एर अपना विशेष अधिकार जमाना शुरू किया। भूमि 
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लोगों की व्यक्तिगत क्षम्पत्ति होने लगी | पर पहले, उसके काफ़ी परिमाण 
में होने तथा जन-संख्या कम होने से उसके सम्बन्ध में विशेष 
भंगड़ा होने की नौबत न आंतो थी। यद्दी बात अन्नादि अन्य पदार्थों 
के विषय में थी । 
आम-अवस्था --बहुत से आदमियों का इकट्ठे एक ही स्थान में 

रहने से गाँव या खेड़ों का निर्माण हुआ | आरम्म में प्रत्येक गाँव प्राय: 
स्वावलम्बी होता है, उप्तके निवासी अपनी आवश्यकताओं के पदाथ 
मिल-जुल कर स्व्रयं बनाते हैं, वे बाहर के आदमियों के आश्रित नहीं 
रहते। अधिकतर आदमी खेती करनेवाले दोते हैं, कुछ मजदूर उन्हें 
सहायता करते हैं । ( ये मज़दर सामाजिक या आशिक दृष्टि से कृषकों 
की बराबरी के होते हैं; ऐसी हीन दशा के नहों होते, जैते आधुनिक 
पूंजीवाद के युग के समझे जाते हैं )। कारीगर खेती आदि के लिए 
उपयोगी बह्तुएँ बनाते तथा सुधारते हैं। इप्त अवस्था में प्रायः 
पदार्थों' का अदल-बदल होता है, मुद्रा द्वारा क्रय-विक्रय नदीं। मज़- 
दूरी भी जिन्स या पदार्थों में दी जांती है, नकद वेतन नहीं 
दिया जाता । 

इसका सबसे अच्छा उदाहरण मारतवर्ष को प्राचीन ग्राम-संध्याएँ हैं, 
जो समय के अनेक उल<-फेर द्वोते हुए भो, अपने यहाँ अंगरेज़ों के आने 
के समय तक, अपनी स्वतंत्रता तथा स्वावलम्बन बहुत कुछ बनाये हुए 
थीं, और, अब भी किसी-न-किसो रूप में अपनी पूव महत्ता की सूचना 
दे रही हैं। पहले, जो वच्तुएँ गाँव में नहीं बनती थीं, उन्हें गाँववाले 
तीर्थ-यात्रा के स्थानों या राजधानी आदि के नगरों में जाने के समय ले 
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आते थे, और नगर-निवातधी अपनी कारोगरी के लिए कच। मल देहयतों 
से ले लेते थे । आज-कल तो गाव-गाँत्र में, दूर-दूर के नगरों के ही नहीं, 
अन्य देशों के बने हुए पदार्थों ने प्रवेश कर लिया है। 

कारोगरो अवस्था; नगर-निर्माण--कषि-अवस्था में मनुष्य 
की मुख्य आवश्यक्रताएं भोजन-वल्ल की होतो है। ये आवश्य क- 
ताएँ सदैव बनो हाँ रहती है। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता है, 
समाज का विक्रास होता जाता है, भोजन-वच्न के लिए नये-नये पदाथ्था 
की ज़हरत होतो जाती है; आज दिन हमारे खाद्य पदार्थों तथा 
पहनने के कपड़ों के कितने भेद दो गये हैं! पुनः अन्य आवश्यकताएँ भी 
बढ़ती द्वी रहती हैं | क्रमशः मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
वाली समस्त वस्तुओं की तुलना में मोजन-वर््र का परिमाण नगरण्य- 
सा हो जाता है। ये वस्तुएं जिन कच्चे पदार्थों से बनती हैं, वे तो 
कृषि द्वारा ही उसन्न होते हैं, परन्तु उनही तेयारी में पीछे और भी 
विशेष श्रम करना होता है। इन वह्तुओं को शिक्षी या कारीगर 
बनाते हैं। फिर, इन वस्तुओ्रों के अइल-बदल तथा क्रब-विक्रप का काम भो 
बढ़ जाता है। इस प्रकार शिल्पियों, कारीगरों और दुकानदारों आदि 
की संख्या बढ़तो जाती है, यहां तक कि कुड्ठ बस्तियाँ ऐवी भी हो जाती 
हैं, जिनकी अधिकतर जन-संख्या इन लोगों तथा इनके आश्रितों शरादि की 
होती है | ये बस्तियाँ कस्वा, नगर या शहर कहलाती हैं| इनके निवा- 
त्ियों की अन्न, कास, गन्ना आदि कच्चे पदार्थो' की आवश्यक्ृताएंँ 
गाँव वाल्ले पूरी करते हैं, और ये अपने तथा गांव वालों के लिए 
कपडा, खांड, नमक तथा ओऔज़ार आदि बनाते हैं | अस्तु, नगरों या शहरों 
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में सामाजिक जीवन की श्रावश्यकता पहले से अधिक हो जाती हैं। 

अब तो कल-कारख़ानों का जमाना है | हमारी आवश्यकता की 
अनेक वरूटएँ कारख़ानों में तेयार दोती हैं। एक-एक कारख़ाने में 
हज़ारों आदमी काम करते हैं। बड़े-बड़े ओद्योगिक नगरों की जन- 
संख्या लाखों की द्वोती है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों के अकेले-दुकेल्ते 
रहने की बात ही क्‍या, अब तो उनका और भी अधिक 
संख्या में, इकट्ठा मिलकर एक जगह रहना अनिवाय हो 
गया है । द 

सामाजिक जीवन पर भोगोलिक स्थिति का प्रभाव-- 
सामाजिक जीवन के प्रारम्भ और विकास के सम्बन्ध में उपयु क्त बाते 
जान लेने के साथ, यह भी विचार कर लेना चाहिए कि भौगोलिक 
स्थिति का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले कद्दा जा चुका दे कि 
मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताएँ जीवन-निर्वाह्द सम्बन्धी द्ोती हैं। 
जहाँ इन आवश्यकताश्रों की पूर्ति सुगमता से हो जाती है, वहाँ ही 
वह स्वभावत: रद्दना चाइता है। शिकारी जीवन व्यतीत करते हुए. 
आदमी उन स्थानों में अधिक रहता है, जहाँ उसे शिकार के लिए 
पशु-पक्षी अधिक मिलें। कृषक जीवन में उसे ऐश भूमि चाहिए, जो 
खूब उपजाऊ दो, जो कंकरीली-पथरीली, या बंजर न हो। कल- 
कारखानों के थुग में ऐसी भूमि की माँग होती हे, जो उनके कारोबार 
के लिए अच्छे मौके की हो , जहाँ लोहा, कोयला ओर पेट्रोल आदि 
मिलता हो ओर जहाँ बड़े-बड़े ओद्योगिक नगरों के निर्माण की 
सम्भावना अपेक्षाकृत अधिक हो । 


डे 
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प्राचीन काल में अनेक नगर नदियों के किनारे बसाये गये | इतका 
कारण यह है कि पहले नदियों से सिंचाई तो होती ही थी, इसके अति- 
रिक्त ब्यापार के लिए माल लाने-लेजाने का बहुत काम लिया जाता 
था | अब यह काम बहुत-कुछ रेल-मोटर आदि द्वारा होता है; यद्यपि 
कृषि-कार्य के लिए अब भी नदियों की उपयोगिता. बनी हुईं है | फिर 
नदियों से नगरों को एक विशेष प्रकार का सौन्दर्य या शोभा मिल 
जाती है। प्राकृतिक दृश्यों के प्रेमी तथा भक्ति-भाव वाले अनेक 
. आदमी नदी के किनारे बसना पसन्द करते हैं। प्राचीन काल में,. 
जब आकाश-मार्ग से युद्ध नहीं होते थे, शत्रु को बड़ी-बड़ी नदियों के . 
किनारे बसे हुए नगरों पर आक्रमण करना कढिन होता था। इसलिए, 
राजा महाराजा अपनी राजधानी यथा-सम्मव नदियों के पास बनाते 
रहे हैं | इस प्रकार आर्थिक, धामिक एवं राजनेतिक कारणों से नदियों: 
के किनारे के नगरों का महत्व बहुत रहा है । 

वर्षो का भी मनुष्यों की आबादी पर बड़ा असर पड़ता है। जहाँ 
वर्षा उचित मात्रा में तथा आवश्यकता के समय होती है, वहाँ पैदा- 
वार खूब होती है, और फल-स्वरूप आबादी घनी रहती है। इसी 
प्रकार जिन स्थानों का जल्ल-वायु अच्छा होता है, वहाँ भी आबादी 
घनी द्वोने की प्रवृत्ति होती है। गर्मी-सर्दो का भी लोगों के निवास पर 
बढ़ा प्रभाव पड़ता है; कारण, प्रायः गर्म देशों में पैदावार अच्छी होती 
है, ओर लोगों को भोजन-वस्त्र आदि की आवश्यकता कम होती है। 
ये स्थान प्रायः कृषि-प्रधान होे हैं, इनमें आम या देहात अधिक होते 
हैं। इसके विपरीत, ठंडे देशों में पैदावार कम होती है, अधिकतर. 
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आदमी शिल्प या कारीगरी आदि से अपना निर्वाह करते हैं। इन 
मू-मागों में प्रायः नगरों या शहरों को अधिकता द्वोती है। 

इस प्रकार भूमि के मेद, नदियों, वर्षा, जल-बयु तथा सर्दी-गर्भी 
आदि के रूप में भौगोलिक स्थिति का लोगों के सामाजिक जीवन पर 
विविध प्रकार से प्रभाव पड़ता है। 

सामाजिक जीवन का आधार; सहकारिता-- 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्यों के निर्वाइ करने अथवा अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पद्धति समय-समय पर बदलती रही 
'है। परन्तु प्रत्येक अत्रस्था में मनुष्य को दूसरों के साथ मिञ्ञकर रहने 
की आवश्यकता का अनुभव्र होता रहा है। अक़ेले-दुकेले रहना 
उसकी प्रकृति के विरुद्ध तो था ही, उप्तकी शारीरिक आवश्यकताओं 
'को पूर्ति की दृष्टि से भी उसके लिए सामाजिक जीवन व्यतीत करना 
अनिवार्य है । क्‍ 

सामाजिक जीवन का आशय ही यह है कि मनुष्य एक दूसरे से 
मिलकर रहें, एक दूपरे की सद्गायता करें ओर आवश्यक्रताश्ं की पूति 
के लिए सहयोग करें। कोई मनुष्य केवल अयनी बनायी वध्तुओ्ं से ही 
अयना निर्वाह नहीं कर सकता, उसे दूसरों की बनायो हुई वस्तुग्रों की 
आवश्यकता होती है। और वे उसे तमो मिलती हैं, जब वह दूसरों को 
अपनी बनायी वस्तुएं भी बदले में दे | मनष्यों ने बहुत अनुभत्र के बाद 
अश्रम-विभाग के सिद्धान्त का आविष्कार तथा त्रिकास किया, जिसके 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ ख़ास-ख़ास वस्तुएँ या उनके अंग बनाते 
हैं। बहुत से व्यक्तियों के ऐसे सहयोग से अनेक वध्तुएँ सुगम्ता- 
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बूर्वक बनती हैं, और इस प्रकार समाज की आवश्यक्ञताएँ पूरी करती हैं । 
यह तो आर्थिक जीवन की बात हुई। इसी प्रकार अग्य ज्षेत्रों का 
विचार किया जा सकता है। बहुधा हम भूल जाते हैं कि हमारे सामा- 
जिक जीवन का आधार ही सहयोग अथवा सहकारिता है। जो हमारे 
सहयोगी हैं, उनसे समानता और सद्दानुभूति का व्यवद्ार द्वोना चाहिए | 
यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह अन्याय है, ओर इसका परिणाम 
स्वयं हमारे जिए भी बहुत अहितकर हो सकता है। कहल्यना कीजिए कि 
जिन व्यक्तियों को समाज में नीच या निम्न जाति का समझता जाता है, 
उनका सहयोग न रहे तो बड़े या प्रतिष्ठित कहे जानेवाले आदमियों 
का जावन कितना कष्ठमय हो जाय। भारतवर्ष में धोबी, नाई, मेहतर, 
चमार आदि की गणना निम्न जातियों में की जाती है, पर इनके बिना 
कितने आदमियों का काम चज्नता हे ! अत्तु , यह स्पष्ट है कि हमें 
एक-दूसरे के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। पारस्परिक सदयोग 
के ब्रिना मनुष्यों का जीवन धारण करना कठिन क्या, अप्तम्भव हे । 
जितना सहकारिता के विद्धान्तों का अधिक उपयोग होगा, उतना ही 
सामानिक जीवन अधिक उन्नत तथा विकसित होने में सद्दायता 
मिल्नेंगी । 
समान ओर व्यक्ति--समाज व्यक्तियों का ही बनता है; 
बिना व्यक्तियों के समाज अस्तित्व में नहीं श्राता। ओर, व्यक्ति कौ 
आवश्यकताएं समाज में ही पूरी होती हैं । समाज के बिना व्यक्ति का 
जीवन-निर्वाह भी नहीं हो सकता, उसके विकास की तो बात दी अलग 
रही | इस प्रकार समाज और ब्यक्ति एक दूसरे के आश्रित हैं। 
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एक की उन्नति में दुसरे की उन्नति या उत्थान है। समाज जितना 
उन्नत होगा, उतना ही वह व्यक्ति की उन्नति ओर विकास के लिए 
अधिक सुविधाएँ प्रदान कर सकेगा; ओर व्यक्ति जितना अधिक योग्य 
ओर समर होगा, उतना द्वी वह अन्य व्यक्तियों की, और इसलिए, समाज 
की, उन्नति में अधिक सहायक हो सकेगा | योंतो जब व्यक्ति समाज 
का अंग ,है, किसी व्यक्ति के उन्नति करने से समाज के उसः' 
एक अंग की उन्नति हो ही जाती है, परन्तु किसी व्यक्ति को 
इसी से संतृष्टन हो जाना चाहिए.। उसे अपने सामर्थ्यानुसार समाजः 
की सेवा ओर उन्नति में मरसक योग देना चाहिए। अपने माता-पिता 
से, अपने आम और नगर-निवासियों से, अपने देश-बन्धुओं से और अनेक: 
दशाओं में अन्य देशवालों से भी, इस प्रकार, समाज से हमें विविध क्‍ 
सुविधाएँ मिलती हैं। उनका इम पर बहुत ऋण है। अतः इसमें उस 

ऋण को चुकाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए | समाज के भिन्न-भिन्न 
समूहों के प्रति हमारे क्या-क्या कतंव्य हे, यह ब्योरेवार आगे प्रसंगा-. 
नुसार बताया जायगा। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा' 
जीवन केवल हमारे लिए ही न होना चाहिए, हमारा दूसरों के प्रति बहुतः 
उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करना चाहिए। हम अपनी उन्नति अवश्य 

करें, पर उप्तमें समाज के हित का उद्देश्य भी रखें। हम ऐसा कार्य 
कदापि न कर, जिससे दुसरों की हानि हो, चाहे उससे हमारा कुछ. 
लाभ दी क्‍यों न होता हो |. 


इसी प्रकार समाज का भी कतंब्य है कि वह व्यक्ति के विकास के. 
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लिए अधिक से अधिक साधन जुटठावे। ब्यक्ति जितना उन्नत होगा 
उतना ही वह समाज की उन्नति में सहायक होगा, वह समाज की अतिष्ठा 
ओऔर उसका गौरव बढायेगा | स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामती थे, लो क- 
मान्य तिलक आदि महानुभावों ने मारतीय समाज को अन्य देशों की दृष्टि 
में कितना ऊँचा उठाया है, ओर मद्दात्मा गांधी, पं० मदनमोहन मालवीय 
तथा पं० जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों से समाज का दूर-दुर कितना 
'आदर हो रहा है, यह सबं-विदित हे। इसी प्रकार रूस के टाल्स्टाय, 
'इटली के मेज़िनी, जरमेनी के कालंमाक्से, अमरीका के वाशिंगटन, 
'इंगलैंड के सर जान ब्राइट, ग्लेडस्टन, डिसरेली और विलियम डिग्वी, 
मिश्र के जगलुल पाशा, अफगानिस्तान के अमानुल्ला, तथा टर्की के 
मुस्तफा कमालपाशा आदि महानुभावों ने अपने-अपने समाज का 
'संसार में सिर ऊँचा किया है। यही नहीं; उन्होंने अनेक कठिनाश्याँ 
सहन करके जो अपना महान्‌ कतंव्य पालन किया है, उससे मानव 
समाज के लिए उच्च आदश्श उपस्थित हुआ है । 

. हाँ, यह अवश्य चिंतनीय है कि प्राय: तत्कालीन समाज अपने महान्‌ 
व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करता, चाहे पीछे उनको कितनी ही 
अ्रद्धाउजलियाँ अपित की जायेँ। महात्मा ईसा का सूली पर चढ़ाया 
जाना, सुक़रात को ज़हर पिलाया जाना, अमानुल्ला का देश-बहिष्कृत 
होना समात्र की कैसी टीका है ! इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पढ़ा 
है। आवश्यकता है कि समाज अपने पथ-प्रदर्शक व्यक्तियों का उचित 
सम्मान करे; संवंसाधारण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, 


३० सरल नागरिक शास्त्र 


सदाचार आदि की परिस्थितियों तथा सुविधाओं की व्यवस्था हो; 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा न हो, ओर प्रत्येक देशः 
में गांधी, दालस्टाय और वाशिगटन जेसी आत्माएं अधिक-से-अधिकः 


संख्या में आकर मानव-द्ित-साधन में योग दें। 





चोथा परिच्छेद 
व्यक्ति ओर समूह 


>“उरा 3-2 “र5:2 25७० -.- 


खूमूहों की आवश्यकता ओर निर्माण-- मनुष्य अपनी 


विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। समाज 
के बहुत-से अंग हैं, प्रत्येक अंग को समूह कद्द सकते हैं। ज्यों- 
ज्यों सामाजिक जीवन का विकास होता है, मनुष्य सामाजिक जीवन 
में प्रगति करता है, त्यों-त्यों उंसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, 
यह पहले बताया जा चुका है। और, जैसे-जैसे आवश्यकताएँ बढ़ती 
हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भिन्न-भिन्न समूहों की संख्या 
भी बढ़ती जाती है । आरम्म में आवश्यकताएँ बहुत परिमित होती 
थीं, तो ये रुमूह भी इने-गिने द्वी होते थे। अब मनुष्य की भोतिक 
तथा अभौतिक, शारीरिक और मानसिक आदि आवश्यकताएँ असंख्य 
हैं, तो इन सनुहों की संख्या भी अनन्त है। 

पहले बच्चे का पालन-पोषण किये जाने की आवश्यकता होती 
हैं। इस कार्य को करने के लिए. एक समूह का निर्माण द्वोता है, 
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जो परिरबार या कुठुम्ब कहलाता है। परिवार का स्वरूप देश काल 
' के अनुसार चाहे जितना भिन्न-भिन्न प्रकार का रहा हो, पर यह 
- समूह सदैव रहा है। बालकों को शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता 
होती है, इसके लिए दूसरा समूह बनता है, जिसे पाठशाला, स्कूल, 
यथा विद्यालय आदि नाम दिया जाता है। मनुष्यों को अ्रन्न कौ 
आवश्यकता होती है, अन्न पैदा करने का काय जो समूह करता है उसे 
किसान कह्दा जाता है । जब समाज में पदार्थों का क्रय-विक्रय होने 
लगता है और मनुष्यों को पदार्थ मोल लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो 
उस समूह की सृष्टि हो जाती है, जिसे दुकानदार या सौदागर वर्ग 
कहते हैं। मनुष्यों को मनोरंजन करने या खेल-कूद की आवश्यकता 
' होती है तो क्लब्र या टीम” आदि का निर्माण हो जाता है। धार्मिक 
चर्चा तथा विचार-विनिमय के लिए साम्प्रदायिक या धार्मिक समूह 
- बनाया जाता है। क्‍ 

क्रमशः एक-एक समूह के श्रन्तगंत कई-कई समूह बनने लगते हैं। 
: बात यद्द है कि “मुंडे-मंडे मतिभिन्ना”; प्रत्येक विषय में लोगों के 
विचार या मत कुछ भिन्न-मिन्न होते हैं। धर्म की ही बात लीजिए। 
' कुछ आदमी हिन्दू-धर्म को अच्छा मानते हैं, कुछु इसलाम धर्म को, 
- तथा कुछ ईसाई या पारी धर्म को | फिर, इन मुख्य धर्मों में से प्रत्येक 
की भी कई-कई शाखाएँ होती है, कुछ आदमी एक शाखा के अनुयायी 
होते हैं, कुछ दुसरी के | इसी प्रकार आर्थिक जगत का विचार किया जा 
सकता है। कुछ आदमी एक प्रकार की आथिक नीति या कार्य-क्रम 
देश के लिए, (या अपने लिए) अच्छा समभते हैं, कुछ आदमी दूसरी 
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और कुछ, तीसरी ही नीति या कार्य-क्रम को | यदहदो बात राजनेतिक 
क्षेत्र के सम्बन्ध में कही जा सकती है। किसो एक समूह के श्रन्तगंत 
झधिक से अधिक. कितने समूह हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा 
सकता । कभी-कभी आदमी एक समूह की अधिकाँश बातें मानते 
हुए, केवल दो-एक बातों में साधारण-सा मतभेद होने पर, उस 
समूह से प्रथक्‌ हो जाते हैं, और अपना नया समूह बना लेते हैं। 
एक-एक धर्म के श्रन्तगंत दर्जनों समूहों का होना सबं-विदित है। 
कभी-कभी एक राजनेतिक दल के अन्तर्गत दलों को संख्या आढ- 
दूस तक पहुँचने के उदाहरण मिलते हैं। मारतवर्ष में ही कांग्रेत-दल 
के अन्तगंत कांग्रेस-फ्रिसान-दल, कांग्रेष-मजदुर-दल, कांग्रेप-समाजवादी- 
दल आदि कई दल हैं। 

अस्तु, किसी समूह का स्वरूप या सिद्धान्त सदैव एक-सा नहीं 
रहता । संमय-समय पर इसमें परिवतन होता रहता है। जैसे-जैसे 
परिस्थितियों में अन्तर आता है, लोगों के विचार बदलते हैं; कोई 
समूह बहुत लोक-प्रिय बन जाता हे, और किसी से लोगों की श्रद्धा 
हट जाती है | जिस समूह के सदस्य पहले थोड़े से द्ोते हैं, पीछे उसके 
बहुत अधिक हो जाते हैं, और जिध समूह के सदस्य पहले बहुव अधिक 
होते हैँ उत्तके कम रद्द जाते हैं। कभी-कभी कोई विशेष ग्रतिभावान 
मदह्दानुभाव कायं-द्षेत्र में आता है, उसका लोगों पर विलक्षण प्रभाव 
पड़ता है, उसके अनुयायियों का नया समूह बन जाता हे और दिन-दिन 
उन्नति करता जाता है। इस प्रकार नये दल बनते, ओर पुराने छीय 
होते रहते हैं । 

डरे 
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समूहों का पारस्परिक सम्पक--निदान, समूह कई प्रकार 
के होते हैं। ये मिन्न-मिन्न आधार पर, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए प्रथकू-प्रथक्‌ उद्देश्य से बनते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि. 
: एक समूह के व्यक्ति दूसरे समृह के व्यक्तियों से सबंथा जुदा हों। प्रायः 
एक-एक मनुष्य की कई-कई प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, इस- 
लिए उसका कई-कई समूहों से सम्बन्ध होता है | उदाहरणार्थ एक नव- 
युवक किसान है, उसका अपने परिवार-रूपी समूह से तो सम्बन्ध है ही, 
वह भगवद्शन के वास्ते मन्दिर में जाता या कथा सुनता है, तीर्थ- 
यात्रा करता है, इस दृष्टि से उसका अपने सम्प्रदायवालों से सम्बन्ध 
रहता है| वह खेती करता है, ओर खेती में दूसरे किसानों से सहायता 
ले ता तथा उन्हें सहायता देता है | इस प्रकार इस किसान-समूह से भी 
उसका सम्बन्ध रहता है। वह मनोरंजनाथ, सायंकाल के समय थोड़ी' 
देर कबडडी खेलता है, तो कबड्डी खेलने वालों की टोली से सम्बन्धित 
हो जाता है। वह पढ़ने के लिए. रात्रि-पाठशाला में जाता है, इसलिए 
उसका उससे भी सम्बन्ध रहता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लिये 
जा सकते हैं। इससे विदित होता है कि बहुधा एक-एक व्यक्ति कई-कई 
समूहों का सदस्य द्वोता है । 
पुनः एक समूह में कई-कई समूहों से सम्बन्धित व्यक्ति भाग लेते 
हैं। हम प्रायः देखते हैं कि आर्थिक या व्यावसायिक समूह में भिन्न- 
भिन्न जातियों या धर्मों के व्यक्ति होते हैं। ओर, राजनैतिक समूहों 
में कई-कई धारक तथा आर्थिक समहों के सदस्यों का मिश्रण 
द्ोता है । जब एक समूह में विभिन्न समूहों के व्यक्ति मिलते हैं तो 
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यह सवथा सम्भव है कि ये भिन्न-मिन्न समूह परस्पर अपना हित एक- 
दूसरे के कुछ विरुद्ध मानते हों | उदाहरणवत्‌ हिन्दुओं के सनातन- 
धर्मी समूह की बात लीजिए। इसमें अनेक किसान हैं, तो कुछ 
ज़मीदार भी हैं, कुछ पूजीपति हैं तो अनेक मज़दूर भी हैं। इसके 
अतिरिक्त इसमें अनेक काँग्रेसवादी हैं तो कुछ लिबरल दल वाले भी 
हैं। बहुत से दुकानदार, अध्यापक, लेखक आदि भी इस समूह में 
सम्मिलित हैं| जब एक समूह में कई-कई समूहों के व्यक्तियों का समा- 
वेश द्वोता है, तो भिन्न-भिन्न समूहों को एक अंश तक एक-दूसरे के 
सम्पक में आना पड़ता है। फल्न-स्वरूप एक समूह का दूसरे समूह 
पर कुछ-न-कछ प्रभाव पड़ता है | इस प्रकार कोई समूह दूसरे से 
नितान्त प्थक्‌ नहीं रहता । वह अपनी कुछ बातें दूसरों को देता है, 
ओर कुछ बातें स्वयं दूसरों से लेता है। फल-स्वरूप मिन्न-मिन्न समूहों 
में विचारों का समन्वय द्ोता रहता है और उनकी उग्रता क्रमशः घटती 
जाती है। किसी व्यक्ति के, भिन्न-मिन्न समूहों में भाग लेने से उसे उन 
समूहों के उन सदस्यों के दृष्टिकोण को समभने और विचारने का 
अवसर मिलता है, जो कुछ बातों में उसके प्रतिकूल मत रखते हैं । 
यह बहुत उपयोगी है। अतः मनुष्यों को यथा-सम्भव विविध समूहों में 
भाग लेना चाहिए हाँ, उन समूहों का उद्देश्य अच्छा ओर ऊँचा होना 
आवश्यक है | इस विषय पर आगे प्रकाश डाला जायगा | 

समूहों के भेद---जब कुछ आदमी अपनी किसी आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए. एक समूह का निर्माण करते हैं, ओर कुछ समय बाद 
उनकी वह आवश्यकता नहीं रहती, तो उनके उस समूह का अन्त होः 
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जाता है। इसी प्रकार जब कुछ मनुष्यों की कोई नयी आवश्यकता 
उत्पन्न हो जाती है तो वे उसकी पूति के लिए एक नया समूह बना 
लेते हैं| कभी-कभी एक समूह की कई-कई शाखाएँ भी हो जाती हैं, 
अथवा एक समूह के अन्तगंत नये-नये समूह बन जाते हैं। कुछ समूह 
बहुत महत्व के होते हैं, कुछ साधारण महत्व के दी | समूह मुख्य- 
तया दो प्रकार के दवोते हैं 
(१) वंशानुसार, या नातेदारी अथवा रिश्तेदारो के आधार पर 
बने हुए समूह--कुठ्धम्ब या परिवार, कबीला, जाति आदि । इस समूह 
को स्वाभाविक या जन्म-सिद्ध कहते हैं। इस समूह का सदस्य, मनुष्य 
»पने जन्म से ही हो जाता है । 
. (२) मनुष्य के बनाये हुए समूह । इन समूहों को मनुष्य अपनी 
आवश्यकतानुधार बनाता है। इनके अनेक भेद हैं, यथा 
(क) धर्मानसार, अर्थात्‌ सम्प्रदाय, मत या मज़हब के आधार पर 
... बने हुए समूह; यथा--हिन्दू मुसलमान, ईसाई आदि | फिर 
हिन्दुओं में सनातनघर्मी, आये समाजी; मुसलमानों में शिया 
सुन्नी, ओर ईसाइयों में प्रोयेस्टेंट और रोमन केथलिक आदि | 
(ख) व्यवसायानुसार अर्थात्‌ पेशे या धन्धे के आधार पर बने 
हुए समूह; यथा--किसान, मज़दूर, व्यापारी, अध्यापक, 
लेखक, डाक्टर आदि | 
<ग) राजनेतिक मतानसार, अर्थात्‌ शासन-व्यवस्था सम्बन्धी 
. विचार या आदश के आधार बने हुए. समूह; यथा--भारत- 
वर्ष म॑ कांग्रेस, कांग्रंस-समाजवादी-दल, लिबरल या उदार 
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बिक: 


दल आदि; इंगलेंड में उदार दल, अनुदार दल, मज़दूर 
: दल आदि । द 
कुछ समूहों का उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, व्यायाम या शरीर- 
सुधार द्ोता है। यथा - स्कूल, क्लब, आभम, क्रिकेट-टीम तथा फुटबाल- 
टीम आदि। ऐसे ही कुछ समूह लोक-सेवा या परोपकार के भाव से 
बनाये जाते हैं, जैसे स्वयं सेवक-दल, सेवा समितियाँ आदि। कुछ समूहों 
में स्थान या प्रदेश की भावना प्रधान रहती है। यथा--आम-सुधार- 
सभा; नगरोन्नितकारिणी सभा आदि | 
पहले कहा गया है कि कुछ समृद्दों में, एक-एक समूह के अ्रन्तंगंत, 
कई-कई समूह बन जाते हैँ। प्रगति या सुधार की भावना न्यूनाधिक 
होने से भी एक-एक समूह के कई-कई भेद दो जाते हैं। इस दृष्टि से 
साधारणतया एक समूह के तीन भेद होना स्वाभाविक है :-- 
(१) उम्र या विशेष प्रगतिशील। इस समूह के व्यक्ति बहुत साइसी 
या. स्वतन्त्र प्रकृति के होते हैं। चरम सीमा के सुधार या परिवतन- 
सम्बन्धी नये-नये प्रयोग करने का इन्हें बड़ा उत्साह दोता है। छोटे- 
मोटे सुधारों से इन्हें सनन्‍्तोष नहीं होता । ' 
(२) पुरातन-प्रेमी, स्थिति-रक्षक, रूढ़िवादी या कट्टर । ऐसे समृह 
के व्यक्ति परिवर्तनों या सुधारों को आशंका की दृष्टि से देखते हैं। ये 
सोचते हैं कि यदि कुछ परिवर्तन द्वो गया तो न-जाने क्‍या संकट 
उपस्थित हो जाय। ये यथा-सम्भव किसी भी प्रकार का परिवतन नहीं 
होने देना चाहते। ये प्रत्येक सुधार का खूब विरोध करते हैं। ये 
चाहते हैं कि स्थिति जैसी है, वेसी ही बनी रहे । द 
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(३) उपयु कत दोनों समूहों के बीच में रहनेवाला | इस समृह 
के व्यक्ति न तो पुरानी बातों को ज्यों-का-त्यों रखने के पक्ष में 
होते हैं, ओर न ये एक-दम क्रान्तिकारी परिवर्तन करना ही उचित 
समभते हैं। ये सुधार तो पसन्द करते हैं, पर उसके मार्ग में कदम 
फूक-फूंक कर दी रखते हैं। समय-समय पर इनके विचार उक्त दलों 
में से जिसके साथ अधिक मिलते हैं, उसका ही ये साथ देते हैं | कुछ 
दशाओं में ये उक्त दोनों दलों से ही प्रथक्‌ रहते हैं । 

समूहों का क्षेत्र--विविध समूहों में से कोई बहुत छोटा होता 
है, ओर केाई बहुत बड़ा। उदाहरणवत्‌ परिवार में बहुधा तौन से 
पांच छुे व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत कोई समूह इतना बड़ा होता 
है कि देश-भर के व्यक्तियों का उसमें समावेश हो जाय; उदाइरणवत्‌ 
राज्य ऐसा ही समूह हे। यही नहीं, किसी समृह का क्षेत्र इससे भी 
बड़ा हो सकता है, यद्दाँ तक कि उसका सम्बन्ध मानव समाज भर से 
होना सम्मव है। शघ्टसंघ ( लीग-आफ-नेशन्स” ) का उद्देश्य विश्व- 
ब्यापी था। मज़दूरों तथा धर्म-प्रचारकों एवं व्यवसायियों के भी कुछ 
संघ विश्व-व्यापी उद्देश्यवाले द्वोते हैं। वेशानिक उन्नति के कारण 
_ अब यातायात के साधनों में उन्नति द्ोती जा रह्दी है, संसार के मिन्न- 
 मिन्न भागों के निवासी परस्पर एक दुसरे के सम्पक में अधिक आते 
हैं, संसार एक यूत्र में बंघता जा रहा हे, इसलिए बड़े-बड़े क्षेत्र वाले 
सुमूहों के निर्माण की सुविधा अधिक होती जा रही है । 

समूहों के मेद और उपभेद अनन्त है। सब के विषय में एथक- 
वृथक्‌ विचार करने के लिए यहाँ स्थान नहीं हैे। इस पुस्तक में कुछ 
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डी समूद्दों के विषय में विस्तार-पूवंक विचार किया न्जायगा। 
किन्तु पहले एक और बात को ओर ध्यान दिलाया जाना आ- 
वश्यक हे । 

समूह का उद्देश्य; व्यक्ति का विकास--यद स्प्ट ही है 
कि उपयु क्त समुद्दों में से प्रत्येक का उद्देश्य मनुष्य को किसो विशेष 
आवश्यकता की पूर्ति करना है। प्रत्येक समूह मनुष्य को अपने 
निर्धारित क्षेत्र में विकास करने की सुविधाएं प्रदान करता है। कोई 
एक दी समूह उसकी सब शक्तियों का विकास नद्ों कर सक्रता। जो 
समूह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में किसी प्रकार सदह्दायक नहीं 
होता, अथवा उसमें बाघक दोता है, वह समुह अनावश्यक्र ओर अनिष्ट- 
कर है; जैसे--जुआ खेलनेवालों या नशेबाजों का समूह। अतः 
किसी समूह से सम्बन्धित व्यक्तियों को इस विषय में सतक रहना 
चाहिए. कि उनका समूह उनके विकास में सहायक रहे। जिस समय 
जो समूह अपने इस आदर्श से विद्दीन हो जाय, उस समय उस समूह 
के संगठन में आवश्यक परिवतन और संशोधन करके उत्ते उपयोगी 
बनाया जाना चाहिए; और यदि ऐसा न हो सके, तो उस समुद्द से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। नागरिक शास्त्र का लक्ष्य 
यह है कि इन भिन्न-भिन्न समूद्दों में ऐक्य स्थापित हो, सब का हित 
समान हो, एक दूसरे का विरोधी न हो, और सब मिल कर व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का विकास करने वाले हैं।। व्यक्ति का, भिन्न-भिन्न समूहों 
के प्रति जो कतंव्य है, उसमें इस बात का बराबर ध्यान रहना 
_ चाहिए कि उसकी सेवा का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत हो, उसकी आत्मा 
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को विकास का अधिक-से-अधिक अवसर मिलते, मनुष्य स्वार्थ-बुद्धि से 
केवल अपने परिवार या मित्र-मंडली के ही द्वित-चिन्तन में न रहे, वह 
क्रमशः ग्राम, नगर और देश तक का विचार करे ओर यहाँ भी 
अपने विचार-क्षेत्र को सीमित न करें; अपने द्वारा मानव समाज का 
हित-साधन होने दे, अपनी आत्मा को विश्वात्मा के साथ एक-रसः 
होने दे । 

समूह की सफलता--इमने पहले कद्दा दे कि समूह के 
सदस्यों की संख्या समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है। प्राय 
आदमी किसी समूह के सम्बन्ध में विचार करते हुए, उसके सदस्यों 
की संख्या पर ही विशेष ध्यान दिया करते हैं। और, जब सदस्यों 
की संख्या बढ़ती है, तो वे इसे उसकी सफलता का चिन्ह या प्रमाण 
समभते हैं। परन्तु, यद्यपि संख्या का कुछ महत्व अवश्य है, समूह 
की वास्तविक सफलता इस बात में है कि उसका उद्देश्य मद्दन्‌ हो, 
उसका आदर्श ऊँचा हो, और उसके सदस्य शुद्ध, और निष्काम 
भाव से उस उद्दृश्य की पूति में तन मन से जुटे हों। उच्च 
गुणों और योग्यतावाले अपेक्षाकृत कम संख्यावाले सदस्यों का 
समह, अयोग्य या गुण-हीन बहु-संख्यक समूह से, कहीं अच्छा है। 
प्रायः देखा जाता है कि आरम्म में एक व्यक्ति विशेष प्रतिभा या 
विभूत वाला द्दोता है, उसके सामने एक निश्चित और मद्दान्‌ उद्देश्य 
होता है, उसकी पूि के लिए, वह जी-जान से जुट जाता है, ओर 
अपने जैसे कुछ इमे-गिने व्यक्तियों का सहयोग और सहानुभूति प्रास 
कर उनका एक संगठित समृह बनाता है। इन व्यक्तियों के हृदय में 
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उत्साह ऐसा प्रबल होता है कि ये सब प्रकार कठिनाइयों” वाघाओं 
ओर संकटों का दर्ष-पूवक सामना करते हैं, और उत्तरोत्तर अपनी 
सुनिश्चित दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। कालान्तर में जब इस 
समृह को कुछ सफलता तथा यश मिलने लगता है तो अन्य व्यक्ति 
भी उससे अपना सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक द्वोते जाते हैं। इस 
प्रकार सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इन सदस्यों 
में ऊंच-नीच ओर मध्यम सभी प्रकार की प्रकृति और गयणवात्ते 
व्यक्ति द्ोते हैं। सदस्यों की दिन-दूनी रात-चोगुनी ब्ृद्धि को देखकर 
समूह के साधारण कायकर्ता फूलें नहीं समाते। दूसरे समूहों की 
तुलना में, अपने सम॒ह को बड़ा या विशाल देखकर वे, अपनी 
सफलता का अनुमान किया करते हैं। परन्तु वास्तव में समृह 
के इतिहास में यह समय बड़ा नाजुक होता है। संख्या-बल के 
प्रलोभन में अनेक समृह सदस्यता के नियमों में कुछ शिथिलता 
कर देत हैं, वे प्रत्येक सदस्य की वास्तविक योग्यता की परीक्षा 
नहीं करते । 

यदि समूह के सूत्र-संचालक अनुभवी द्वोते हैं तो वे सम॒इ को 
इस रोग से यथा-सम्भव मुक्त रखते हैं। वे समय-समय पर नियमों में 
आवश्यक संशोधन करते रहते हैं, और यथेष्ट अनुशासन-नीति 
का उपयोग करते हैं। वे समूह-रूपी शरौर में बादी नहीं बढ़ने देते,. 
उसे निविकार रखने के लिए, कोई उपाय उठा नहीं रखते। अस्तु, 
समृह् की सफलता के लिए संख्या-बल का एक परिमित सीमा तक 
ही महत्व है | यही बात धन-बल के सम्बन्ध में हे। बहुत से समूह धनः 
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के लोभ में पड़कर अपने उद्देश्य और आदश को भुला देते हैं, वे धनी 
व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के हेतु अपने सिद्धांतों की अवहेलना 
कर बेंठते हैं, और इस प्रकार अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर 
लेते .हैं। प्रत्येक समूह के नेता को चाहिए कि इन विकारों से 
समुद्द की रक्षा करते हुए, उसका पैयं, गम्भीरता और कष्ट-सहन- 
'पूवंक संचालन करता रहे | तभी सभूह को वास्तविक सफलता 
आप्त होगी । | 





पाँचवाँ परिच्छेद 
परिवार ओर जाति 





(# «५ | 

फस्सून्र-मित्र समृद्दों के सम्बन्ध में आवश्यक बातों का विचार, 
पिछले परिच्छेद में क्रिया जा चुका | श्रव यहाँ मुख्य-मुख्य सम्हों में 
से एक-एक के सम्बन्ध में कुछ ब्योरेवार विचार किया जाता है। 
पहले ऐसे समूहों को ले, जो वंशानुसार बनते हैं, जिन्हें स्वाभाविक 
या जन्म-सिद्ध कहते हैं । 


परिवार ओर उसका स्व॒रूप-.प्रारम्भिक समाज का छोटा 
'सा चित्र हमें मां और उसके बच्चों के समूह में दिखायी देता हे। मनुष्यों 
का स्व-प्रथम स्वाभाविक समूह उसका परिवार ही हे | द्वां, परिवार का 
स्वरूप जेंसा इस समय हे, ऐसा आरम्भ में नहीं था | आज-कल परिवार 
'से इम प्रायः विवाहित स्री ओर पुरुष तथा उनकी संतान की कल्पना 
करते हैं। परन्तु अ्रति प्राचीन काल में ज्रौ-पुरुषों में विवाइ-शादी 
करके स्थायी सम्बन्ध रखने की रीति नद्दी थी; विवाह-प्रणाली तथा 
स्त्री-पुरुष का स्थायी सम्बन्ध बहुत समय बाद आरम्भ हुआ हे। 
प्राचीन काल में बच्चे माता के ही पास रहते थे; मां-बच्चों का दी 
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साथ था स्त्रीही घर वाली, या घर की मालकिन होती थी। अस्तु, 
प्राचीन काल में परिवार का अथथ मां और उसके बच्चों से होता था; 
यह परिवार ही उस समय का स्वाभाविक समृह था। पीछे जाकर 
पिता भी परिवार का स्थायी सदस्य होने लगा। 
जन्म लेने के समय से ही प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माता से, 
ओर पीछे धीरे-धीरे पिता से सम्बन्ध हो जाता है। अच्छी तरह चलने-- 
फिरने योग्य होने में उसे कई वर्ष लग जाते हैं। अपने जीवन- 
निर्वाह की योग्यता तो मनुष्य में, अपनी आयु के कितने ही वर्ष 
व्यतीत कर चुकने पर आती हैं। इतने समय तक वह माता-पिता के 
आश्रित रहता है। बच्चे बड़े दोने पर स्री ओर पुरुष बनते हैं, उनका 
बिवाह-सम्बन्ध होता है, फिर उनकी संतान होती है। इस प्रकार 
नये-नये परिवार बनते रहते हैं | कभी-कभी पुरुष अपनी स्त्री और बच्चों 
को लेकर अपने माता-पिता तथा भाइयों से अज्ञग रहने लग जाता है, 
ओर कुछ दशाओं में उनके साथ ही रहता है। दुसरी अवस्थावाले 
परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ट 
बच्चे अपने माता-पिता (अथवा ताऊ-ताईं या चाचा-चाची 
आदि ) की आज्ञा में रहते हैं; ओर, परिवार में जो बड़ा-बूढ़ा 
रहता है, सब उसकी सलाह मशबिरे से काम करते हैं। लड़के- 
लड़कियाँ तथा पुरुष-स्त्रियाँ सब उसका आदर करते हैं। कोई कार्य 
उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं किया जाता। यह भाव प्राचीन काल में 
बहुत या। आज-कल भी न्यूनाधिक पाया जाता है! 
परिवार दो प्रकार के होते हैं। अधिकतर स्थानों में वे पितृ-प्र धान 
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होते हैं । बालक अपने पिता, पितामह, (बाबा), प्रवितामद (परबाबा) 
“आदि के वंश के होते हैं, ओर पुरुष की जायदाद जागीर का अधि- 
कारी उसका ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है। किन्तु कुछ देशों में परिवार 
मातृ-प्रधान भी होते हैं, अर्थात्‌ बंश माता, नानी, परनानी आदि के 
नाम से चलता है जांगीर की अधिकारिणी स्त्री होती हे, उसकी 
उत्तराधिकारिणी उसकी ज्येष्ठ पुत्री । 


में के व 

परिवार में स्त्री ओर पुरुष का कतंव्य--परिवार किसी 
भी प्रकार का हो, वह समाज का एक छोटा-सा स्वरूप है। उसी 
से समाज का व्यापक रूप बनता ओर विकसित द्ोता है। परिवार 
में सत्री-पुरुष दोनों मिलकर अपनी तथा अपने बच्चों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करते हैँ,। प्रायः अधिकतर दशाओं में स्त्रियां घर की 
सार-संभार करती हे, ओर बाल-बच्चों का भरण-पोषण करती हे; 
ओर पुरुष बाहर अजीविका-प्राप्ति का काये करते हैं। यह एक 
प्रकार से स्थूल भ्रम-विभाग है, जो चिरकाल से चला आ रहा 
है। परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। स्त्रियों को चाहिए कि 
'घर के काम से अवकाश पाकर यथा-सम्भव घनोत्यादन के काय में 
भी योग दे | लड़कियों को ऐसे काम सीखने चाहिए. कि यदि किसी 
कारणवश पीछे बड़े होने पर उन्हें ही घर का ख़्च चलाना पढ़े 
तो वे उसमें नितांत असमर्थ न हों और स्वावलम्बी जीवन व्यतीत 
“कर सके | उनके परिवार को आथिक संकट का सामना न करना पढ़े । 

परिवार जितना उन्नत होगा, बालक को अपनी उन्नति और 
विकास का उतना ही अधिक अवसर मिलेगा। माता-पिता के 
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संस्कार बालकों में आते हैं; वे जितने शिक्षित, योग्य, सहनशील, 
ओर समभदार होंगे, उतना ही बालक अधिक योग्य बनेंगे। अतः; 
सस्‍त्री-पुरुषों को चाहिए कि वे माता-पिता बनने से पूर्व अपने उत्तर- 
दायित्व को भली-भांति समझ ले | ऐसा न द्वोकि वे अयोग्य नाग- 
रिकों को जन्म देकर राज्य का भार बढ़ावें। उन्हें अपनी शारीरिक 
ओर मानसिक उन्नति की यथेष्ट व्यवस्था कर लेनी चाहिए । इसके: 
' अतिरिक्त उन्हें इतना धन उपाजन करने योग्य होना चाहिए, जिससे वे. 
बालकों के भरण-पोषण तथा शिक्षा के आवश्यक साधन जुटा सके। 
उन्हें अपने रोज़मर्रा के व्यवद्दार से बालकों के सामने अच्छा 
आदर्श उपस्थित करते रहना चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना 
चाहिए! कि बालक घर से बाहर जिस वातावरण में रहता है, वह अच्छे 
संस्कारों के उपयुक्त हे। तभी उन्हें संतान के भ्रच्छे गुशवान होने की 
आशा करनी चाहिए:। क्‍ द 
परिवार ओर व्य क्ति---परिवार-रूपी समूह का उद्देश्य, 
व्यक्ति की उन्नति करना है। व्यक्ति दी परिवार को बनाते हें । 
दोनों का द्वित एक द्वी है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी 
अधस्था सोचने-समभने की है, यह विचार रखना चाहिए कि वह एक- 
दुसरे के हित का विचार रखे। प्रायः ऐसे प्रसंग आते हैं जब कि दो 
व्यक्तियों के विचारों में. मत-मेद या भिन्नता होती है। ऐसे अवसर पर 
प्रत्येक को दूसरे का दृष्टिकोण समझने, और यथा-सम्भव समभौता 
करने का विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति दूसरों पर अपने विचार 
लादने की चेश न करे, परन्तु साथ ही प्रत्येक ब्यक्ति को स्मरण रखना 
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चाहिए कि हमें ग्राम, नगर और राज्य के हित में योग देना है, हमारा 
कोई कार्य उसके प्रतिकूल न हो। े 
आज-कल प्राय; लोगों में सहनशीलता या गम्भीरता कम पायी 
जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी द्वी बात पर ज़ोर देता है, वह दूसरे 
पक्ष की बात शान्ति-पूवक न सुनता और न विचारता है। लड़के बड़ों 
की परवा नहीं करते, कुछ तो उन्हें मूखे समभते हैं। उधर बड़े-बूढ़े, 
बालकों के दृष्टिकोण का विचार नहीं करते; उन्हें उस अवस्था का 
_ ध्यान नहीं रहता, जब वे बालक थे । वे बालकों को बात-बात में डाँटते 
डपटते हैं, ओर उनकी खुले-आम निन्‍्दा करते हैं। इससे बालक 
बिगड़ जाते हैं। आवश्यकता है कि बालक अपने बड़े-बूढ़ों की ब्रात 
को आदर-पुर्वक सोचें और समर्के, ओर जब तक कि उन्हें उस बात के 
सदोष होने का पूर्ण निश्चय न हो जाय, वे उसका पालन करे । और, 
जब कभी अपनी आत्मा के आदेशानुसार उन्हें उनकी बात न मानने 
का प्रसंग आए तो उस बात को छोड़कर श्रन्य बातों में उनके प्रति 
आदर-बुद्धि बनाये रखें, यद्द नहीं कि विचार-भिन्नता के कारण वे 
उनकी सेवा-सुश्रषा में ही कमी करने लगें। साथ ही बड़े-बूढ़ों को भी 
चाहिए कि वे बालकों के व्यक्ति-स्वातंत्र4 का ध्यान रखे | जब तक कि 
कुछ अनिवाय कारण उपस्थित न हो, वे बालकों की बात-व्यवहार में 
वृथा हस्तक्षेप न करें। बालकों पर अनुचित नियंत्रण रहने से उनके 
स्वाभाविक विकास में बाधा उपस्थित होती हैे॥ इस प्रकार बालक और 
बूढ़े एक दूसरे के यथा-सम्भव निकट रहें। उन के बीच में मत-मेद कौ 
चौड़ी दीवार खड़ी न होनी चाहिए। इसी प्रकार का विचार ख्री- 
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पुरुषों को अपने व्यवहार में रखना चाहिए । 
सयुक्त परिवार---जब परिवार संयुक्त हो, अर्थात्‌ दो भाई अपने 

अपने स्त्री-बच्चों सहित साथ-साथ रहते हों, वहाँ सहनशीलता, विवेक और 
'-गम्भीरता आदि गुणों की ओर भी अधिक आवश्यकताहोंती है। यह तो 
आवश्यक ही है कि प्रत्येक ब्यक्ति यथा-शक्ति धनोपाजन करे, कोई खाली 
बैठे दुसरे की कमाई न खाए. | ऐसा करने से उसके स्वाभिमान की 
हानि. होगी और घरमें नित्य कलह रहेगा | हाँ, इस बात का भी विचार 
रहना चाहिए. कि यदि घर में एक आदमी दूसरे से अधिक कमाता है तो 
उसे उसका अभिमान करके दुसरे आदमी का निरादर न करना चाहिए । 
'डसे दूसरे के लिए वैसे ही भोजन-बस्त्र आदि की ब्यवस्था करनी चाहिए। 
जैसे कि वह स्वयं अपने लिए, करता है। अर्थात्‌ घर के आदमियों के रहन- 
सहन और खान-पान आदि में भिन्नता न होनी चाहिए. । यह लिखते 
हुए. इम यह भूलते नहीं हे कि यह एक आदश मात्र है, और आज 
कल की आर्थिक कठिनाइयों के समय में यह अनेक दशाओं में चिर- 
काल तक निभता नहीं। संयक्त परिवारों में बात-बात पर आये-दिन 
'भंगड़ा होता है। पुरुषों में कुछ सहनशीलता का परिचय भी मिलता 
हेतो स्त्रियाँ शान्ति नहीं रखतीं। अन्ततः ग्रह-कलह चरम सीमा पर 
पहुँचनाता है और परिवार अलग-अलग हो जाते हैं। प्रायः संयुक्त 
परिवार में व्यक्तियों का विकास रुका रहता है, और जेसी स्वतंत्रता 
-की लद्दर चल रही है उसमें संयुक्त-परिवार-रूपी संस्था पर प्रह्र हों तो 
आश्चय्य ही क्या ! जहाँ संयुक्त परिवार में व्यक्ति आनन्द-पूवक रद्दते 
डों, समभना चाहिए कि उनमें अपने कतंब्यं-पालन की भावना बहुत ऊंचे 
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दर्जे की है। अस्तु, यथा-सम्भव प्रत्येक ब्यक्ति का कर्तव्य है कि परिवार 
में दूसरों की सुख-शान्ति और उन्नति का यथेष्ट ध्यान रखे | हम परि- 
बार की उन्नति करे, ओर परिवार हमारे विकास में सहायक दो । 

कुल या गोत्र--परिवार के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। 
परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनका विवाद्द हो जाता है, 
तो कभी-कभी विवाद्दित पुरुष (अपनी स्त्री सहित) अपने माता-पिता से 
अलग रहने लगता है। अथवा, जब किसी परिवार में दो या अधिक 
भाई होते हैं तो वे विवाहित होने पर अलग-अलग रहने लग जाते है । 
इस प्रकार नये-नये परिवार बनते जाते हैं। ये परिवार एकःद्वी पूर्वज 
की सनन्‍्तान के होते हैं | प्राचीन काल में ये प्रायः पास ही रहा करते थे, 
अब भी बहुधा एक गाँव में कई कई निकट-सम्बन्धी परिवार रहते है | एक 
ही पूर्वज की सन्तानवाले परिवारों को कुल, कबीला, या गोत्र कहते हैं | 
एक कुल के व्यक्तियों में रहन-सहन, खान-पान तथा रीति-रिवाज की 
बहुत समानता होती है| ये एक दूसरे के सुख-दुख और दृ्ष-शोक में 
भाग लेते हैं। एक कुल के समस्त व्यक्ति आपस में अपनत्व का अनु- 
मव करते और खान-पान तथा विवाह-शादी या रोटी-बेटी का 
चनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। उनमें जो बड़ा-बूढ़ा द्ोता हे, वह सब का 
मुखिया या चोधरी माना जाता है । कल के सब व्यक्ति उसके अधीन 
होते हैं | जब कोई महत्व-पूर्ण कार्य, या रीति-रस्म का संशोधन करना 
होता है तो उसकी सम्मति या परामशं से किया जाता है । इस प्रकार 
एक-एक मुखिया की अधीनता में एक-एक कुल के आदमियों का 


संगठन द्वोता है । अगेर किसी कुल के व्यक्तियों का आपस में मत-मेद या 
है | | 
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झगड़ा होता है तो इसका निपठारा मुखिया द्वी करता है। अन्य कुलों 
के आदमियों से लड़ाई या मेल-जोल करने में उसी की सम्मति मुख्यः 
: मानी जाती है | क्रमशः प्रत्येक कुल के मनुष्यों की संख्या बढ़ती 
जाती है । जब दो या अधिक कुलों के आदमी मिल्लकर किसी ग्राम या 
नगर में रहने लगते हैं तो उनके शासन-प्रबन्ध का कार्य उनके मुखि-. 
याओं की कमेटी या पंचायत करती हैं । जिन कुलों में व्यवसाय, व्यव-- 
हार, रीति-रिवाज आदि समान होते हैं, या पास रहने के कारण समानः 
हो जाते हैं, उनमें खान-पान और विवाइ-शादी का सम्बन्ध होने 
लगता है। इस प्रकार बहुत से कुलों के व्यक्ति आपस में इतने 
द्िल-मिल जाते हैं, उनकी भाषा, रहन-सहन, सभ्यता, संस्कृति, घमे, 
परम्परा, आदि में इतनी समानता हो जाती है कि उन सब को एक ही 
समूह का समझा जाता है। ऐसे समूह को जाति कहते हैं, जिसके. 
सम्बन्ध में आगे कहा जायगा। 

निदान, कुल का आधार वंश, नातेदारी या रिश्तेदारी है, 
एक कुल के व्यक्ति किसी विशेष पूबज का अभिमान करते हैं 
ओर बहुघा उस पूव॑ज के ह ही नाम से उस कुल का नामकरण 
द्ोता है। यद्यपि कालान्तर में एक कुल के ब्यक्तियों का विवाह-शादी 
दूसरे कुल में होता रहता है; और इस प्रकार कोई भी कुल पूर्णतया 
विशुद्ध नहीं रहता, अनेक कुलों के व्यक्ति अपनी रक्त-शुद्धि का अभि- 
मान किया करते हैं। अस्तु, प्रत्येक कुल अपने ज्षेत्र के व्यक्ति की 
उन्नति में योग देता है, और ब्यक्ति अपने कुल की उन्नति का प्रयत्न 
करता रहता है । दोनों. एएक-दूसरे के सहायक और उन्नायक होते हैं । 
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जाति--मनुष्यों के क्ुल्न या गोत्र से बडा संगठन जाति हैं। 
अपने व्यापक अर्थ में, जाति वह समृह हे जिसका मूल निवास कोई 
विशेष भू-भाग द्ो तथा जिसकी एक विशेष, संस्कृति हो प्रत्येक 
. जाति का रहन-सहन, खान-पान, उत्सव, त्यौहार, रीति-रिवाज़, आदि 
दूसरी जाति के रहन-सहन आदि से भिन्न द्ोता है। बात यद्द है कि 
जब किसी समुइ के व्यक्ति पीढ़ियों तथा सदियों तक इकट्ठे एक 
ही स्थान में रह चुकते हैं ओर उनका खान-पान विवाह-सम्बन्ध 
उसी समूह के ब्यक्तियों से होता रहता है तो उनका, रहन-सहन आदि 
एक विशेष प्रकार का द्वो जाता दे। उनके साहित्य, सम्यता, घ्म 
विचार-परम्परा, रस्म, रिवाज आदि में ऐसी विशेषताएँ आ जाती हैं, 
जो दूसरे समूहों में नहीं पायी जातीं। ऐसे समुइ को जाति कद्दा जाता 
है । एक जाति के आदमी समान द्वित और एक आदर्श की 
शद्धूला में बंधे होते हैं। वे कुछ ख़ास-सख़ास महापुरुषों का अभि- 
मान करते हैं, और उनके जीवनचरित्र आदि के आधार पर विविध 
कथाएँ तथा साहित्य और इतिद्दास का निर्माण करते हैं| उनकी एक 
भाषा होती हे तथा उनके धमम में भी समानता द्वोती हे । 
उपयुक्त व्यापक अर्थ के अनुसार जातियों की संख्यां संसौर 
भर में इनी-गिनी हैं। इनमें से मुख्य हैं -आय॑ जाति, सेमेटिक 
जाति तथा मंगोल जाति | भारतवष में हिन्दू आय जाति के हैं और 
मुसलमान अपना सम्बन्ध सेमेटिक जातियों से जोड़ते हैं, यद्यपि वर्त- 
मान अवस्था में अधिकांश मुसलमान हिन्दुओं के ही बंशज हैं। यहाँ 
आय जाति के पहले, कर्मानुसार चार भेद ये--त्राह्मण, क्षत्री, वैश्य 
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ओर श्द्व | कालान्तर में इन भेदों में से प्रत्येक के श्रन्तगंत अनेक 
छोटी-छोटी शाखाएं बन गयीं। इन उपजातियों के लिए श्रब “जाति? 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणवत्‌ गौड़ ब्राह्मण, सार- 
स्वत ब्राह्मण, माहेश्वरी वेश्य, अग्रवाल वैश्य, बढ़ई, लुद्दार भ्रादि 
अब प्ृथक-पथक्‌ जातियाँ बनी हुईं हैं। इन जातियों के आदमियों का 
विवाह-सम्बन्ध उसी जाति के ज्षेत्र में होता है। प्रत्येक जाति की 
अपनी-अपनी पंचायत है, जो अपनी जाति के आदमियों के जन्म- 
मरण, विवाह-शादी आदि से सम्बन्धित सामाजिक कार्यों के 
विषय में नियम बनाती है। जो आदमी इन नियमों का पालन नहीं करता, 
उन्हें पंचायत की ओर से दंड दिया जाता है। ये जातीय पंचायत 
विशेष ध्यान इस बात पर देती हैं कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति 
में विवाह-सम्बन्ध न करे, ताकि जाति की शुद्धता तथा मर्यादा 
बनी रहे । क्‍ 

... इस समय इन जातियों की संख्या अनन्त है, ओर किसी-किसी 
जाति के अन्दर तो कई-कई भेद है। प्रान्तीयता के विचार से 
भी बहुत भेद माना जाता है। उदाहरणवत्‌ अनेक काश्मीरी 
ब्राह्मण ओर मारवाड़ी ब्राह्मण अपने को अलग-अलग जाति 
का मानते हैं। इस प्रकार इनमें भी परस्पर में विवाह-सम्बन्ध विशेष 
प्रचलित नहीं हे। कुछ जातियों के अन्दर आदमियों की संख्या 
बहुत कम है। ओर, अ्रधिकाश जाति उप-जातियों का दृष्टि-कोण 
बहुत संकुचित है। इसलिए जाति-प्रथा को निन्दनीय समझता जाने 
लगा हे, ओर जाति-पाँति-तोडक मंडल जैसी संस्थाओं की स्थापना 
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दो गई है, जिनके सदस्यों का उद्देश्य यह है कि जाति-भेद उठ 
जाय और भिन्न-भिन्न जातियों का एकीकरण हो जाय । 

जाति, व्यक्ति ओर समाज--जाति का उद्दश्य हे कि वह 
व्यक्तियों की उन्नति और उनके व्यक्तित्व के विकास में सद्दायक दहो। 
वतमान जातियाँ कुछ अंश तक यह काय करती भी हैं। प्रत्येक जाति 
की पंचायत या अन्य संस्था उस जाति के अनाथों तथा विधवाशओं 
की सहायता करती है, अपनी जाति के विद्याथियों के लिए छात्रवृत्ति 
देती है, या उनके लिए “बोडिज्ञ हाउस” (छात्रावास) स्थापित करती 
है, इत्यादि । यह बात अ्रच्छी दे। परन्तु जाति-प्रथा में यह दोष 
है कि इनसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण संकुचित द्वो जाता है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी जाति को ऊँची समझता है, ओर दूसरों को नीची। 
विशेषतया द्विज या सवण ( ब्राह्मण, छषत्री ओर वैश्य ) जातियों के 
व्यक्ति शूद्रों को बहुत निम्न-कोटि का समझते हैं, अनेक आदमी 
शारीरिक श्रम का यथेष्ट सम्मान नहीं करते। जब कोई व्यक्ति समता 
ओर एकता का आदश रखकर अन्य जातिवालों से सम्पक बढ़ाता 
है, शुद्ध या दरिजन कहे जानेवालों के पास बैठता-उठता है, या 
उनकी पंक्ति में भोजन करता है, तो प्रायः उसकी जातिवाले उसे 
_ जाति-बहिष्कृत कर देते हैं | इससे विचार स्वातंतर्य का दमन होता हे, 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता । 

किसी जाति का अपनी उन्नति की ओर ध्यान देना उसी सीमा तक 
ठीक है, जब तक उससे अन्य जातियों का अद्दित न हो। जिस प्रकार 
परिवार जाति का अंग हैं, उसी प्रकार जाति भी समाज या राज्य का 
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अंग है | ब्यक्ति को अपनी जाति की उन्नति का ध्यान रखना उस 
दशा में सवंधा अनुचित है, जब उससे अन्य जातियों समाज 
: अथवा राज्य का कल्याण न होता हो। जातियों को अपना काय॑- 
क्षेत्र जाति-गत विषयों तक ही परिमित रखना चाहिए;। राजनैतिक 
आदि विषयों में उनका क़दम बढ़ाना नितान्त हानिकर है। उदाहर- 
शणशाथ कोई जाति यह सोचे कि ब्यवस्थापक समा में हमारे इतने सदस्य 
हों, सरकारी पदों में से इतने पद हमारी जातिवालों को मिले, राज्य 
की आय का इतना भाग हमारी जाति के कार्यों में ब्यय हो, तो यह 
अनुचित और अक्षम्य है । प्रत्येक जाति को दूधरी जातियों के हित में. 
योग देना चाहिए | द 

अब हम यद्द विचार करें कि वंश के आधार पर बने हुए समूह 
नागरिकता में कदाँ तक सहायक होते हैं| मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी 
होता है। वह पहले अपने सुख और सुविधा की चिन्ता करता है, 
ओर दूसरों के हित का विचार पीछे करता है। पारिवारिक जीवन से 
स्वाथ्-त्याग की प्रेरणा मिलती है। माँ अपने श्राराम को तिलाँजलि 
देकर अपनी सन्तान के लिए क्या-क्या कष्ट नहीं उठाती, अनेक बार 
अपने बच्चे के लिए उसे रात-रात मर जागना पढ़ता है। वह बहुधा . 
स्वयं भूखी-प्यासी रहकर पहले अपने बच्चे के मरण-पोषण का 
प्रयक्ष करती है | पिता भी अपनी सनन्‍्तान की शिक्षा-दीक्षा आदि के. 
लिए. भरसक उद्योग करता है। ऐसे उदाइरणों की कमी नहीं, जब 
पिता ने अपने पुत्र या पुत्री की चिकित्सा या शिक्षा के लिए इतना 
ख़च किया कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो. 
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7” जया। इसी प्रकार भाई-बहिनों की एक दुश्रे के लिए कष्ट सदने और 
. स्वार्थ-त्याग करने की अनेक बातें प्रत्येक व्यक्ति जानता है । अस्तु, 
परिवार या कुटुम्ब सामाजिक या नागरिक भावों की शिक्षा देने वाली 
प्रारम्भिक संस्था हैं । 

अवश्य हो हमें इस पाठशाला की शिक्षा से द्वी सन्‍्तोष न कर 
लेना चादिए। हमें परिवार की मावना को परिवार तक ही परिमित 
'न रखना चाहिए | जैसा कि आगे बताया जायगा, हमें अपने ग्राम या 
नगर के निवातियों से बन्धु-माव रखना चाहिए तथा अपने जिले, 
प्रान्त और देशवालों से भी प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए यही 
नहीं, मनुष्य-मात्र से अपने भाई-बहन की भाँति बर्ताव करना चादिए | 
अथवा, यों भी कह सकते हैं, इर्मे अपनी परिवार की कल्पना को क्रमश: 
व्यापक बनाना चाहिए। अयनेपन का भाव अपनी स्त्री बच्चों तक ही 
सीमित न रख कर, उसका क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत करना चाहिए; 
यहाँ तक कि वह जाति या देश की सीमाओं को पारकर विश्व-बन्धुत्व के 
मद्दान मारतीय आदर्श को जीवन में चरिताथ कर सके | 


बठा परिच्छेद 
धामिक समूह 
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छूहमिक भावना का सूत्रपात; इश्वर की कल्पना--- 


मनुष्य इस सूष्टि में नाना प्रकार के दृश्य ओर घटनाएं देखता है। 
कहीं ऊँचे गगन-चुम्बी पर्वत हैं, कहीं अथाह समुद्र है । कहीं भया- 
नक जंगल हैं, ओर कहीं मनोहर तथा सुगन्धित पुष्पोंवाले वृक्ष तथा 
पौदे हैं। कहीं डरावनी आकृतिवाले पशु हैं, तो कहीं मीठी बोली से 
अपनी ओर आकषित करने वाले पक्षी | ये सब किसने बनाये १ 
मनुष्य देखता है कि सुदूर प्रथ्वी-तल से, एक रक्त-बर्ण का पिंड 
( सूर्य ) उदय होता है, वह क्रमशः आकाश में ऊपर आता है, 
शिखर पर पहुँचकर क्रमशः नीचे उतरता हुआ, जिधर से उदय हुआ 
था, उसके ठीक विपरीत दिशा में अस्त हो जाता है| जब तक वह हमें 
दिखायी देता रहा, सबत्र प्रकाश था, ऊष्णता थी, हमारे लिए 
दिन था, उसके अस्त होने पर उष्णता जाती रही, ठंडक द्वो गयी, 
अन्धकार आगया, रात्रि हो गयो। हाँ, आकाश में असंख्य तारे 
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. टिमठिमाने लगे; कमी-कभी चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी मिल 
जाता है। यह जल-थल, यह पवत और जंगल, यह पशु-पक्षी, यद्द 
सूय, चंद्रमा, और तारे किसने बनाये ? 

अमी तेज़ धूप पढ़ रही थी, एक-दम आकाश मेघाच्छुन्न हो गया, 
सूर्य छिप गया, बादलों में बिजली कड्कने लगी। यह लो, ज़ोर से हवा 
भी चलने लगी; आंधी ही नहीं, तूफ़ान आ गया । वृक्ष उखड़ने लगे, 
मकानों की छुवों पर से छुपर और टीन उड़-उड़ कर दूर-दूर गिरने 
लगे । वर्षा होने लगी, हलकी-इलकी बूँदों से आरम्भ होकर वर्षा मृस- 
लाधार द्दो गयी। तनिक देर पहले जहाँ स्थल था, श्रब जल ही जल 
है। ओलों ने तो सब फसल द्वी नष्ट कर डाली, कई महीनों का परि- 
श्रम नष्ट हो गया | यद्द मद्दान्‌ परिवर्तन किसने कर दिया! मनुष्य 
इतना ही जानता है कि इसके करनेवाला न तो वह स्वयं दही हे, 
ओर न कोई ऐसा व्यक्ति या शक्ति है, जिसे वह देख सकता हो । बह 
तो अद्ृष्ट की महिमा है । 

अच्छा, एक अन्य प्रकार का अनुभव होता है | एक आदमी है, 
भला! चंगा अपना काम कर रहा है, कोई उसे भाई के रूप में प्यार 
करता है, कोई मित्र के रूप में, पिता-माता अलग ही उसे देख-देखकर 
मन में हृषित होते हैं, कोई उससे अ्रप्रसन्न नहीं, कोई उसका शत्रु 
नहीं | फिर भी यह आदमी एकाएक बीमार हो जाता है, ओर बात-की 
बात में इसके प्रायू-पखेरू उड़ जाते हैं। सब सम्बन्धित व्यक्ति शोक में 
अपना-अपना सिर धुनने लगते हैं। क्‍या था, क्‍या हो गया ! इस 
आदमी के प्राण किसने हर लिए, इसे किसने मार डाला ? मारने 
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वाला दिखायी नहीं देता। मनुष्य सोचता है कि कोई अष्ृष्ट 
शक्ति ऐसी अवश्य है जो प्राणियों पर शासन करती है, ओर उनके 
'जीवन-मरण का कारण है। 
मनुष्य इस अद्ृष्ट शक्ति को जान नहीं पाता, पर वह इसके अस्ति- 
'त्व से सवंथा इनकार भी नहीं कर सकता। वह् सोचता है यह कैसी 
अद्भुत शक्ति है, जे इस विशांज् जगत्‌ की रचना करती है, भरण- 
पोषण करती है, और हाँ, संहार मी करती है। इस शक्ति के सामने मनुष्य 
का अहंकार नष्ट हो जाता है, उसे अपनी लघुता का ज्ञान होता है। 
'इस महान्‌ सर्वोपरि सवनिय॑ता, शक्ति के सन्मुख वह नत-मस्तक हो जाता 
'है, वह इसकी पूजा या आराधना करता है। अपनी कल्पना ओर बुद्धि के. 
अनुसार वह उसे निराकार या साकार मानने लगता है। साकार मानने 
वाले ब्यक्ति अपनी-अपनी रुचि और विचार के अनुसार इस सर्वोपरि 
'शक्ति के स्वरूप की भिन्न-भिन्न कल्पना करते हैं। भिन्न-मिन्न मनुष्य 
इसे प्रथक्‌.प्थक्‌ नामों से संबोधित करता है, कोई ईश्वर, परमात्मा 
आदि कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई 'गाड” ((५००)। फिर, संसार 
-में आदमी इस शक्ति को नाना प्रकार के देवी-देवताओं के रूप में भी 
मानते हैं, तरह-तरह की पूजा-विधि प्रचलित हैं, मांति-भांति के 
मंदिर या पूजा-स्थान हैं । मनुष्य विश्वास करता है कि ईश्वर या 
देवी-देवताओं की आराधना से वह प्रसन्न रहेगा, मेरे जीवन में सुख- 
शांति बढ़ेगी ओर अनिष्ठ का निवारण द्वोगा | यही नहीं, इस जीवन 
के बाद, मरने पर परलोक में भी मेरा हित या कल्याण होगा । 
:डपरयक्त भावनाएं ही संसार में विविध धर्मों को जन्म देनेवाली हैं । 
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स्मरण रहे कि वास्तव में घर्मे करा अर्थ ब्यापक है। उसमें हमारे 
सब कर्तव्यों का समावेश होता है | यहाँ हम उत्का साधारण, बोल- 
चाल में समझा जानेवाला भाव अहण कर रहे हैं, जेसा सम्प्रदाय 
या मज़हब शआदि से सूचित होता है| 

धामिक एकता--जति की एकता के विषय में पिछुले परिच्छेद 
में लिखा जा चुका है। जाति की तरह धमम की एकता भी मनुष्यों के 
मिल-जुल कर रहने में सहायक होती हे। जो आदमी एक धर्म के 
अनुयायी द्वोते हैं, एक ही समान रूप में परमात्मा को या देवी- 
. देवताओं के मानते हैं, एक द्वी तरह से पूजा-पाठ तथा दान-पुए्य आदि 
करते हैं, उनमें स्वभावतः पारस्वरेक एकता का अनुभव द्दोता है। 
वे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा आपस में अधिक सहानुभूति और प्रेम 
रखते हैं। उनके आचार-विचार में समानता होने से उनकी इच्छा 
होती है कि वे जहाँ तक दो सके, पास-पास रहें ओर एक-दूसरे के दुख- 
खुख में काम आव । 

आजकल विशेषतया नगरों में भिन्न-भिन्न धर्मो' के माननेवाल्े 
रहते हैं, तथापि अनेक गाँवों में किसी एक घम्मेवालों की अधिकता 
होती है | कहीं हिन्दू अधिक हैं, कहीं अ्रधिकतर मुसलमानों का ही 
निवास है। मुसिलिम-प्रधान गाँव में एक मसजिद है, तो हिन्दु- 
प्रधान गाँव में किसी ख़ास देवी-देवता का मंदिर है। यहददी 
नहीं, अनेक मुसलिम बस्तियों में जहाँ शिया मुसलमान हें तो 
उनकी ही अधिकता है, इसके बिपरीत अ्रन्य मुसलिम बस्तियों में 
सुन्नियों की द्वी प्रधानता है | इसी प्रकार दिन्दू बस्तियों में कहीं राम के 
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मानने वालों की प्रबलता है, वो कशों कृष्ण आदि के पुजारी ही बहु- 
संख्यक हैं | द 
इस समय पहले जेसे विस्तृत जंगल नहीं हैं, जहाँ-तहाँ सड़के बन 
गयी हैं। रेल, मोटर तथा अन्य सवारियों से जाने-आने की सुवि- 
घाए पहले से बहुत बढ़ जाने पर भी यह दशा है तो प्राचीन काल 
की स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है, जब कि आमद्रफ़: 
के इतने साधन न थे | उस समय अनेक गाँव ऐसे रहे होंगे कि उनके. 
समस्त व्यक्ति किसी धर्मविशेष के अनुयायी हों। अस्त, धर्म की 
एकता या समानता लोगों के मिल-जुलंकर रहने में बहुत सद्दायकः 
होती है। स्थान-स्थान पर लोगों के ऐसे समूह बने हुए हैं, जिनका 
आधार यह है कि उन लोगों का धर्म एक ही है। 

आधुनिक परिस्थिति में यह तो सम्भव नहीं है कि एक धर्म के 
माननेवाले सब व्यक्ति किसी एक विशेष नगर या प्रान्त में ही रहे । 
मुख्य-मुख्य धर्मों के अनुयायी भिन्न-भिन्न स्थानों में फैले हुए हैं, यहाँ 
तक कि एक धर्म के माननेवाले ब्यक्ति भिन्न-भिन्न राज्यों में पाये जाते 
हैं | समय-समय पर इन धर्मानुयायियों के सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों 
में भिन्न-भिन्न देशों के इस धम के माननेवालों के प्रतिनिधि आकर भाग 
लेते हैं। इस प्रकार धर्म का क्षेत्र राष्ट्र कक ही परिमित न रहकर 
अन्तर्राष्ट्रीय बन गया है । 

सहिष्णुता ओर समभाव की आवश्यकता--ऊपर इस 
बात का उल्लेख किया गया है कि आजकल विशेषतया नगरों में मिन्न- 
मिन्न धमंवाले व्यक्ति रहते हैं। बात केवल नगरों की ह्वी नहीं हे ॥ 
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गांवों में भो बड्ुधा विभिन्न धर्मों के व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं। इससे 
'नागरिक जीवन में एक समस्या उपस्थित हो जाती है। यदि प्रत्येक 
धर्म के माननेवाल इस तरह अपने अलग-अलग समूह बनाकर रहें कि 
'एक समूह के आदमियों की केवल आपस में ही सहानुभूति और सहयोग 
“रहे, किन्तु दूसरे घरवालों को वे गेर या पराया समझे, उनसे सहानुभूति 
ओर उदारता का व्यवहार न करे, अथवा उनके प्रति कुछ द्वेष-भाव 
रखे, तो रोज-मर्रा के कामों में बड़ी वाधा उपस्थित हो जाय, नागरिक 
जीवन में बहुत कढुता आजाय। अतः इस बात की अत्यन्त आवश्यकता 
है कि किसी गाँव या नगर में चाहे जितने धर्मों के अनुयायी रहते हों, उन 
सब को आपस में प्रेम ओर सहयोग का भाव रखना चाहिए | 

इस विचार की पुष्टि धारमिक दृष्टि से भी द्वोती है। सब धर्मो 
का मूल एक ही है। सब धर्म एक परम पिता परमात्मा को मानते हैं, 
'ओऔर विविध देवी-देवताओं को उसी का स्वरूप बताते हैं। विविघ 
'घर्मो' के अनुसार कीजानेवाली पूजा-पाढठ या दान-पुण्य आदि की 
विधि में चाहे जितना अन्तर हो, सब धर्म प्रेम, दया, परोपकार ओर 
'लोक-सेवा आदि की शिक्षा देते हैं। प्रत्येक धर्म मनुष्य को उच्च गुणों 
'की वृद्धि के लिए. आदेश करता है | 

दुख का विषय है कि आदमी रोज़मर्रो के व्यवहार में इस बात 
को भूल जाते हैं। हिन्दू मुसलमान को गेर समझता है, और मुसलमान 
हिन्दू के प्रति दुर्भाव रखता है; इसलिए हमें हिन्दू-मुसलमानों के भगड़ों 
का अनुभव करना पड़ता है। यही नहीं, अनेक बार दिन्दू घम के 
अन्तगंत ही विविध धर्मो के अ्रनुयायियों का आपस में झगड़ा हो जाता 
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है, मुसलमान मुसलमानों से लड़ बैठते हैं। इसलाम धर्म ने विशाल _ 
भ्रातृत्व (बिरादरी) का श्रादर्श रखा और जीवन में परिणत किया । ऐसी 
दशा में शिया सुन्नियों के परस्पर में लड़ने की बात क्यों होती है | ईसाई 
धर्म ने शत्रुओं से भी प्रेम करने की बात कही, परन्तु इतिहास के कितने 
ही पृष्ठ प्रोटेह्टैंटो और रोमन-कैथलिकों के एक-दूसरे के प्रति किये हुए 
भयंकर अत्याचारों की रोमांचकारी कथाओं से भरे पड़े हैं । ओर आज, 
हजरत ईसा की बीसवीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं ? एक प्रोटेस्टेंट 
राज्य दूसरे प्रोटेश्टंट राज्य से दी घातक युद्ध ढान रद्दा है। एक 
दूसरे को नष्ट करने पर तुला हुआ है। श्रपने स्वार्थवश आदमी दूसरे 
धमंवालों से भी मित्रता करते है, और फिर स्वार्थ वश अपने धर्म के: द 
अनुयायियों की हत्या तक करने से संकोच नहीं करते । मालूम द्वोता हे, 
स्वार्थ ही सवोपरि है, धर्म का स्थान मानव जीवन में गौथ कर दिया 
गंया है। धर्म मंदिर में, पूजा-पाठ आदि के लिए एकत्रित होते 
समय दी आदमी अपने धर्म की याद करते हैं, फिर दिन के शेष घंरदों' 
में स्वार्थ-साधना में लगे रहते हैं, और आवश्यकता होने पर छल,. 
कपट, हिंसा आदि से परहेज़ नहीं करते । अन्यथा जो आदमी अपने 
को किसी घर्मं का अनुयायी कहता और मानता है--वह धर्म हिन्दू 
दो या इसलाम या ईसाई--वह कैसे दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट 
या हानि पहुँचाने का विचार कर सकता है ! 

धम्मे और व्यक्ति--हमें समझना चाहिए कि धर्म हमारे 
उत्थान का साधन है, उसके द्वारा हम में उच्च मानवी गुणों का विकास 
होना चाहिए | ईश्वर या धर्म के माननेवालों (आस्तिकों ) का; 
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सामाजिक और नागरिक जीवन कटुता-रहित, और प्रेम-पूर्ण दोना 
चाहिए. । यदि किसी धमर्वाले आपस में, अथवा अन्य धर्म- 
वालों से लड़ते-भंगड़ते हैं तो कहना होगा कि धर्म ने उनके 
हृदय पर ययथेष्ट प्रभाव नहीं डाला है, ओर वे रुच्चे श्र में 
धर्मात्मा (धर्म वाले ) नहीं हैं | जो व्यक्ति वास्तव में किसी 
घम को मानता है, उसका कभी किसी से लड़ाई-फंगड़ा नहीं 
हो सकता, वह सब आदमियों को एक परमात्मा की सन्तान समझता 
है, ओर इसलिए सब को अपने भाई के समान मानता है। यही 
नहीं, क्‍योंकि वह एक परमात्मा को समस्त सृष्टि का जनक या 
उत्पादक मानता है, वह प्राणी-मात्र को अपने प्रेम और दया का 
अधिकारी समझता है, ओर सब से व्यवद्धार करते समय त्याग, 
और सेवा-भाव का परिचय देता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति पर कैसा 
हितकर प्रभाव डालता है, वह व्यक्ति का समाज से कितना सुखकर 
सम्बन्ध स्थापित करता है, वद्द व्यक्ति को सामाजिक जीवन के कितना” 
अनुकूल बनाता है, यह स्पष्ट है। धामिक कंगड़ों को देख-सुनकर 
हमें यह बात न भूलनी चाहिए; वास्तव में धारमिक भगड़े लोगों की' 
अ्रम-मूलक धारणा से, या संकोण ओर अनुदार दृष्टिकोण के कारण 
होते हैं; अन्यथा, धर्म तो व्यक्ति के विचारों को उच्च बनाने, उसमें 
प्रेम, दया आदि उन गुणों का विकास करने में प्रबल सहायक है, जो 
समाज की उन्नति ओर विकास करने वाले होते हैं । 

. कभी-कभी धर्म के नाम पर व्यक्तियों को अन्ध-विश्वासी बनाया 
जाता है, उन्हें स्व॒तन्त्र चिन्तन नहीं करने दिया जाता, और यदि वे 
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अपने विचार-स्वातंत्रय का परिचय देते हैं तो उनका दमन किया जाता 
है| यद् सवंथा अनुचित है। प्रत्येक धम से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ 
खास-खास ग्रन्थ है। सब-साधारण जनता उनका बहुत मान करती है। 
'इन अन्‍्थों में अनेक शान की बातें भरी हुईं हैं, परन्तु कोई ग्रन्थ समस्त 
'शान का भंडार होने का दावा नहीं कर सकता। अब, यदि कोई व्यक्ति 
'ऐसी बात कह्दता है जो किसी धर्म के ग्रन्थ में नहीं है या किसी धर्म ग्रन्थ 
में प्रतिपादित सिद्धांत के विरुद्ध है तो उस व्यक्ति पर धर्मानुयायी कहे 
जानेवाले सजनों की वक्र-दृष्टि क्यों होनी चाहिए ! 
प्राचीन काल में कितने ही धर्माधिकारियों ने इस बात का संगढित 
प्रयत्न किया कि सव-साधारण धर्मे-अंथों कोन पढ़ सके, घामिक पुस्तकों 
'का प्रचलित भाषाओं में श्रतुवाद न होने दिया, और जबकिसी ने साइस 
करके अनुवाद करनाचाहा तो उसे भांति-भांति के कष्ट दिये गये | इससे 
व्यक्तियों की मानसिक उन्नति बहुत रुकी रही | अब यह बात नहीं रही 
है,सब मुख्य-मुख्य ग्रंथों का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका 
'हे, और होता जाता है। इससे साधारण शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति न केवल 
अपने धम्म की पुस्तकों का अवलोकन कर सकता है, वरन्‌ अन्य धर्मों 
'से सम्बन्धित साहित्य को पढ़कर उसके सिद्धान्तों या विचारों से भी परि- 
चित हो सकता है। इससे तुलनात्मक अध्ययन की सुविधाएँ बढ़ गयी 
है; आदमी धामिक विषयों में अधिकाधिक प्रगति कर सकते हैं | 
परन्तु दुर्भाग्य से अब भी कुछ धर्माधिकारी 'मजहब में अक्‍्ल का दखल 
नहीं! ठिद्धान्त को मानते हैं। धर्म बुद्धि को कुृंढित करने वाला हो, 
उसके विकास में बाघक हो, लोगों में अन्ध विश्वास बढ़ाने वाला और 


धार्मिक समृह द्ष्पू 


उन्हें रूढ़ियों का भक्त बनानेवाला हो, यह अत्यन्त चन्तनीय है। 
हम तो किसी विद्वान के इस कथन का प्रचार ओर व्यवहार चाहते ई 
कि “नो तक के द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्म को जानता है, 
दूसरा नहीं ।! अस्तु, घममे का कार्य है कि ब्यक्ति को स्वृतन्त्र-चिन्तन 
का यथेन्‍्ठ अवसर दे ओर जनता में विचार-विनिमय तथा तक-वितक 
को प्रोत्साहन दे | 

व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का गौरव बढ़ाने 
वाला हो | ब्यक्ति अपने घमम का गौरव किस प्रकार बढ़ा सकता है ! 
बह अपने रोज़मर्रो के कार्य-व्यवद्दार में उच्च मानवो गुणों का परिचय 
दे, प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा, सत्य और परोपकार उसका लक्ष्य 
रहे | यदि में हिन्दू हूँ तो मुके चाहिए कि हिन्दू धर्मावलम्बी होने के 
कारण मैं कोई ऐसा कार्य न करूँ, जिससे ओरों की दृष्टि में हिन्दू 
घमं का स्थान कुछु नीचा हो। जहाँ-कहीं सेवा ओर लोक-द्वित का 
अवसर आये, मुझे आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रत्येक बस्ती 
मे भिन्न-भिन्न घर्मावलम्बी रहते हैं, मेरा यह प्रयज्ञ ढोना चादिए कि 
'नागरिक जीवन में हिन्दुओं का स्थान अग्रगण्य रहे । यदि नगर में 
अकाल या दुर्भिक्ष है तो हिन्दू उसमें जी खोलकर सहायता दें, ओर 
सहायता देते समय स्मरण रखें कि सब व्यक्ति एक परमपिता परत्मात्मा 
की सन्‍्तान हैं, अतः बिना मेद-भाव के सभी इमारी सद्दायता के समान 
अधिकारी हैं | इसी प्रकार यदि नगर में किसी महामारी का प्रकोप है 
तो इमें अपनी जान संकट में डालकर भी दूसरों की सेवा-सुश्रृषा करनी 


चाहिए । यदि दो व्यक्तियों का झगड़ा है, तो इमें सत्य का पक्ष लेना 
धू्‌ 
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चाहिए.। इन और ऐसी ही बातों से दूसरे आदमी समझेंगे कि हिन्दू 
धर्म बहुत उदार है, और परोपकारी है। उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म 
का आदर-मान बढ़ेगा । कोई व्यक्ति अपने आपको हिन्दू कहते हुए 
असत्य का आचरण करे, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करे, नागरिक जीवन 
को कलुषित करे तो वह हिन्दू धर्म का अपकार करता है, उसे दुसरों 
की दृष्टि से गिराता. है । इसी प्रकार प्रत्येक मुसलमान, ईसाई, पार्सी 
आदि को चाहिए कि वह अपने कार्य-व्यवहार से अपने धर्म को 
कलंकित न करे, वरन्‌ उसे अधिकाधिक आदरास्पद बनाये । 
धम्म का क्षेत्र--प्रत्येक धर्मं के अधिकारियों को अपने कार्य- 
क्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान दोना चाहिए। वे उस धर्म के अनुयायियों को 
यह तो बतलावे कि ईश्वर की पूजा-उपासनादि किस प्रकार करें, परन्तु 
उन्हें ध्यान रखना चादिए कि उस धम के माननेवालों का कोई 
कार्य ऐसा नहो जिससे अन्य धर्मवालों को असुविधा या कष्ड 
पहुँचे । धर्म तो दूसरों की सेवा के लिए है, न कि दुख देने के लिए. । 
कुछ धंर्माधिकारी धर्म की आड़ में सामाजिक कुरीतियों ओर अन्ध- 
विश्वासों का समर्थन करते हैं, जनता की गाढ़ी-कमाई को अपने व्यक्ति- 
'गत सुख और भोग-विलास में व्यय करते हैं, स्वयं आरामतलबी या 
विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं, जनता को अपनी ओर - आ- 
'कषित करने के लिए, अपने धमंवालों के वास्ते विशेष राजनैतिक या 
आर्थिक अधिकार माँगते रहते हैं, नागरिक विधयों में साम्प्रदायिक 
भावना बढ़ाते हैं। ये बातें अनिष्टकारी हैं, धर्म के नाम पर इनका 
किया जाना कदापि उचित नहीं है। 
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हम चाहते हैं कि हमें अपने विश्वास के अनुसार पूजा-पाढ आदि 
कृत्य करने की स्वतन्त्रता रहे तो हमें चाहिए कि हम अन्य मताव- 
लम्बियों को भी वैसी स्वतन्त्रता देने के लिए. तैयार रहें, और यदि 
सब को वेसा अधिकार नहीं दिया जा सकता तो इमें भी वेसे अधिकार 
की माँग नहीं करनी चाहिए | इसो प्रकार हमें दान-पुएय आदि करने 
का अधिकार है, ऐसा करना हमारा कतंव्य है, परन्तु उसकी सीमा 
या मर्यादा को भुलाना उचित नहीं हे । यदि हमारे दान-घर्म से लोगों 
में मुफ़्तवोरी, विलासिता या भिक्ना-बृत्ति आदि बढ़ती हे, तो हमारा 
वह कृत्य अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता, अतः वह त्याज्य है।इस 
प्रकार प्रत्येक कार्य में धर्म के वास्तविक ज्षेत्र का ध्यान रखा जाना 
चाहिए | 





सातवाँ परिच्छेद 
व्यवसायिक समूह 
छुँशानसार ओर धर्मानुसार बने हुए, समूहों का बिचार किया 


जा चुका | एक समुह ऐसा होता है जिसका आधार मनुष्यों का 
व्यवसाय-पेशा या धन्धा होता है। एक-एक पेशे के श्रादमी मिल 
कर रहना बहुत पसन्द करते हैं, उन्हें एक. दूसरे की सहायता या 
सलाह-मशविरे की आवश्यकता होती है, और यह उन्हें तब ही अच्छी 
तरह मिल सकता है, जब वे पास-पास रहते हों । 

आवश्यकताओं की पूर्ति---प्रारम्मिक अवस्था में मनुष्य 
की आवश्यकताएँ बहुत परिमित होती हैं। उस समय वे मिलकर 
रहते हैं तो उनके समूह का आधार वंश या जाति द्ोती है । इस समूह 
के आदमी मिलकर एक दूसरे की सद्दायता से अपनी सब आ- 
वश्यकताओं की पूर्ति इकट्टे ही कर लेते हैं। धीरे-धीरे; जब आवश्य- 
कंताएं बढ़ीं, तो यह अच्छा समझा गया कि मनुष्य अपना समय 
ओर शक्ति विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं के बनाने में न लगा 
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कर' किसी एक दी प्रकार के काम में लगाये, और कोई विशेष 
पदार्थ तैयार करके उसे उसमें से अपनी ज़रूरत के अनुसार रख 
कर, शेष दूसरे आदरमियों को दिया करे | हाँ, यह ध्यान रखे कि वह 
अपनी वस्तु ऐसे आदमियों को दे जिन्हें उस पदार्थ की आ- 
वश्यकता हो, और जो उसके बदले में उसे उसकी आवश्यकता 
की वस्तु दे सके।| इसीका यह परिणाम है कि गाँव में एक आदमी 
अन्नकपास आदि पैदा करता है, दूसरा कपड़ा बनाता है। श्रत्न या 
कपास वाला अपनी वस्तु दूसरे को देकर उससे कपड़ा ले लेता है। 
इससे उसकी कपड़े की माँग पूरी हो जाती है, ओर दूसरे को अपने 
भोजन के लिए. अन्न मिल जाता है, या कपड़ा बनाने के लिए 
कपास प्राप्त हो जाती है| इसी प्रकार एक आदमी ओऔजार बनाता 
है, जिसको किसान ओर जुलाहे को ज़रूरत द्वोती है, वह उन्हें 
ओज़ार देकर अन्न-वस्त्र ले लेता है। 

इस प्रकार श्रम-विभाग से कुछ आदमी केवल अन्न या कपास 
. आदि पैदा करते हैं, कुछ आदमी केवल कणड्ा तैयार करते हें, 
और कुछ केवल ओऔजार बनात॑ हैं। खेती करनेवाले व्यक्ति को 
दुसरे खेती करनेवाले व्यक्ति के संग-साथ को आवश्यकता रहती है। 
कल्पना कीजिये उसका एक ओज़ार दूृट गया। अब जब तक वह्द 
नया औज़ार बनवाये तब तक उसका काम कैसे चलते ? यदि पास 
में दूसरा खेती करने वाला है तो उससे वह औज़ार मांग कर 
काम निकाला जा सकता है। अथवा, यदि दो किसानों के पास 
एक-एक ही बैल हैं तो पास रहने की दशा में प्रत्येक क्रिसान दुसरे से 
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बैल .माँगकर खेती कर सकता है । इस प्रकार दोनों किसानों का एक- 
एक बैल से ही काम चल सकता है। अगर प्रत्येक किसान अकेला रहे 
तो उसे यह सुविधा न मिले । इसी प्रकार यदि एक किसान को अपने 
कार्य में कुछ सलाह-मशबिरे की ज़रूरत हो तो उसे यह आसानी से 
तभी मिल सकता है, जब उस कार्य का अनुभव रखनेवाला दूसरा 
किसान उसके निकट रहता हो। इससे प्रतीत हुआ कि खेती करने वाले 
. प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग एक दूसरे से दूर रहने में बड़ी असुविधा 
का सामना करना पडता है; अतः उन्हें पास-पास रहने में ही लाभ है। 
यही बात अन्य काय करनेवालों के सम्बन्ध में कही जा सकती है | 

पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अब समाज में तीन समूह बन गये | 
एक समूह खेती करनेवालों का है, दूसरा कताई-बुनाई करनेवालों 
का, तीसरा समूह लकड़ी लोहे का काम करनेवालों का हे। प्रत्येक 
समूह के आदमी अपना एथक्‌-पृथक्‌ काम करते हैं। प्रत्येक समूह का 
ब्यवताय या पेशा अलग-अलग होता है, उसे कई-कई काय नहीं करने 
पड़ते । व्यवसायानुसार समूह बनने की यही विशेषता है, और यह बात 
क्रमशः बढ़ती जाती है । क्‍ 

श्रम-विभाग और जाति-प्रथा--ज्यों-ज्यों लोगों की आ- 
वश्यकताओं की वृद्धि होती है, नये-नये व्यवसाय निकलते जाते हैं, 
ओर एक व्यवसाय के भी कई-कई भेद हो जाते हैं, तथा पीछे इन 
. भेदों के अनुसार नये व्यवसायिक समूह बनते जाते हैं। उदाहरणार्थ 
कपड़ा तैयार करने के काम की बात लें। आरम्भ में एक ही समूह 
के आदमी मिल कर इस कार्य को कर लेते हैं, पीछे कुछ आदमी 
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केवल कपास ओटने श्र्थात्‌ चर्खो द्वारा रूई को बिनोलों से प्रथक 
करने का काम करने लगते हैं। कुछ आदमी केवल सूत कातते हें, 
ओर कुछ केवल उस सूत का कपड़ा बुनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति कार्य का एक भाग करता है। अम-विभाग से, प्रथक प्रथक 
कार्य या उनका भाग करनेव्रात्ञे व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न समूह बन 
जाते हैं | प्रत्येक समृद का एक प_्रथक्‌ कार्य या कार्य भाग होता है। 
क्रमशः श्रम-विभाग का स्वरूप ओर आगे बढ़ता हे । ऊपर बताये हुए 
एक-एक कार्य के विविध भागों में से एक-एक के कई सूक्ष्म उत-विभाग 
हो जाते हैं, ओर जब सत्र उप-विभागों का कार्य पूरा हो जाता है तब 
अभीष्ट वस्तु तैयार होती है। आधुनिक कल-कारखानों में कपड़ा 
बुनने की क्रिया कई दर्जन उप-विभागों में विभक्त है। प्रत्येक उप 
विभाग के काम को प्थक्‌ पेशा कहा जा सकता है। इन पेशों में से 
प्रत्येक पेशे के आदमियों का प्रथर्के समूह होजाता है, ये लोग कल- 
कारख़ाने में एक जगह इकट्ठें काम करते हैं, और प्रायः साथ-साथ 
रहते हैं, अनेक वार आपस में मिलते-जुलते हैं, इनका आपस में सम्बन्ध 
बढ़ जाता है, इनमें मेल-जोल हो जाता है | 

यह स्पष्ट ही है कि ज्यों-ज्यों सम्यता की वृद्धि होती आती है, 
श्रम-विभाग सूक्ष्म होता जाता है। परन्तु स्थूल रूप में तो यह चिर- 
काल से हैं। हिन्दुओं के चार वर्णों में विभक्त होने का अधार भी 
अम-विभाग ही है। एक वण शिक्षा का प्रचार और पूजा-पाढ करे; 
दूसरा, लोगों की जान-माल को रक्षा का भार ले; तीसरा, कृषि, ग्रो- 
रक्षा और वाणिज्य द्वारा समाज की आर्थिक उन्नति में योग दे; 
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और चोथा वर्ण अन्य तीन वर्णों' के आदमियों की सेवा करे। ये वर्ण 
क्रमश: ब्राह्मण, छत्री, वेश्य और शूद्र कहलाते हैं | समाज में मनुष्यों 
के ऐसे भेद थोड़े-बहुत रूप में सभी देशों में हैं। भारतवर्ष में उपयक्त 
चार वर्णो को जातियाँ कहा जाने लगा ओर कालान्तर में इन जातियों 
की अनेक शाखाएँ तथा उप-शाखाएँ हो गयी | स्व साधारण व्यवद्दार 
में यद्द बात भूल गये कि वास्तव में इनका आधार व्यवसाय या पेशा 
था । जातियों का आधार जन्म, अर्थात्‌ वंश माना जाने लगा | लुद्दार 
का लड़का लुहार, सुनार का लड़का सुनार, ओर बढ़ई का लड़का 
बढ़ई, कटद्दा जाने लगा, चाहे वह अपने पिता का काम न करके, कोई 
अन्य काय ही क्‍यों न करता दो। इसी प्रकार आज दिन शूद्र कही 
जानेवाली जाति के अनेक आदमी ब्राह्मण, क्षत्री या वैश्य वण के 
काम करते हैं, और ब्राह्मण, छत्री तथा वेश्य वर्ण के आदमी श॒द्दों का 
काम करते हैं| फिर भी बाह्मयण का लडका ब्राह्मण ही कहा जाता है 
ओर शूद्र का लड़का शूद्र दी 
यह बात विशेषतया इसलिए अखरने वाली है कि यहाँ कुछ 
जातियों को उच्च ओर दूसरों को नीच माना जाने लगा है। 
आरस्म में भिन्न-भिन्न व्यवसाय या कार्य करनेवालों में ऊंच-नीच 
का मेद-भाव नहीं था। पीछे जाकर लोगों में यह धारणा हो गयी 
कि अमुक कार्य करनेवाला उच्च वर्ण या जाति का है, और 
अमुक कार्य करने वाला नीची जाति का है। वास्तव में जातियों का. 
आधार श्रम-विभाग है, ओर इसमें मुख्य विचार यह रहता है कि 
समाज का जो अंग अथवा जो व्यक्ति जिस कार्य को अच्छी तरह 
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कर सके, वह उस काय॑ को करे, जिससे उसके समय ओर शैक्ति का 
अधिक से अधिक उपयोग हो, उसका अप-व्यय न हो। अतः समाज 
' के लिए किये जानेवाले प्रत्येक प्रकार के श्रम का सम्मान द्ोना 
चाहिए | किसी भी प्रकार के उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्तियों के. 
समूह या जाति को निम्न श्रेणी का समझा जाना अनुचित है, सामाजिक 
अन्याय है, इसका निवारण दोना चाहिए | 

यह ढीक है कि सन्‍्तान में माता-पिता के कुछ गुण स्वमावतः३ 
दोते हैं, ओर बालक पैत्रिक व्यवसाय को सुगमता-पूर्वक सीख सकते 
हैं। परन्तु जब लड़का पिता के काम को छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय 
करने लगता है, ओर यहद्द क्रिया कई पीढ़ियों तक चलती रहती है तो 
मनुष्यों में उनके पैत्रिक व्यवसाय की योग्यता मिलने की सम्भावना 
क्षीण दो जाती हे। इस प्रकार आज-दिन मनुष्यों की जाति उनके 
जन्म अर्थात्‌ वंश के अनुसार मानना निरथंक्र है। उदादहरणवत्‌ एक 
आदमी को ब्राह्मण या वैश्य केवल इसलिए मानना कि पांच-सात 
अथवा दस-बीस पीढ़ी पहले उसके पूब॑ज ब्राह्मण या वैश्य का कार्य 
करते थे, कुछ श्रर्थ नहीं रखता | देश में यह आन्दोलन हो रहा है कि 
वर्णों (जातियों ) का आधार जन्म न माना जाकर, व्यवसाय या 
पेशा माना जाय | इस प्रक्रार के विचार शिक्षित और विवेक-शील 
व्यक्तियों के मन में अधिकाधिक स्थान पाते जा रहे हैं, परन्तु चिरकाल 
के जमे हुए संस्कार मन से सहज ही नहीं इठते । ऐसे कार्य में घीरे- 
धीरे ही सफलता मिलती है। क्‍ 

समता ओर सहकारिता की आवश्यक्रता---नागरिकता 
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की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक हैं, समाज के विविध समुद्दों में 
ऊंच-नीच का भेद-माव न हों; ऐसा भाव समाज के लिए बहुत हानिकार 
है, इससे सामाजिक जीवन में बड़ी विधमता और कठ्धता उत्पन्न 
होती है। समाज का कार्य सुचारु रूप से चलने के लिंए परस्पर 
साम्य और सहकारिता के भाव की अत्यन्त आवश्यकता है। कल्पता 
कीजिए, जिन्हें समाज में नीच समझा या कहा जाता है, उनका सहयोग 
न रहे तो उच्च जातियों के आदमियों का जीवन कितना कष्ठमय हो । 
उदाहरण के लिए, धोबी कपड़े न धोये तो उन्हें पहनने को उजले 
कपड़े कहाँ से मिलें, नाई हजामत न करे तो सब को जटाघारी ही 
बनना पड़े, यदि मेहतर टट्टी साफ़ न करे तो सब को जंगल की हवा 
खानी पड़े ! इससे स्पष्ट है कि घोबी, नाई तथा मेहतर आदि का काम 
समाज के लिए कितने महत्व का है। फिर, इन्हें नीच वर्ण का क्‍यों 
समझा जाय। इनके कार्य की उपयोगिता है, तो इन्हें समाज में 
उचित सम्मान भी मिलना चाहिए; यह कोई रियायत या मेहरबानी 
नहीं, साधारण अधिकार ओर न्याय की बात है । 

सामाजिक सुविधा के लिए एक और विषय भी विचारणीय हे 
व्यक्तियों की भाँति समूहों का भी अपने हित ओर स्वाथ की बात 
'सोचना स्वाभाविक है। परन्तु इसके साथ ही इस बात को भी बड़ी 
ज़रूरत है कि कोई समूह केवल अपने ही स्वार्थ की बातें न सोचा करे, 
प्रत्येक समूह को दूसरों के हित का भी समुचित ध्यान रखना चाहिए । 
कुछ समूह ऐसे हैं, जिनका परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है, उनका तो 
'एक-दूसरे से सहयोग हुए बिना ठीक तरह से काम ही नहीं चल 


व्यवसायिक समद्द ७ 


सकता । उदाहरणवत्‌ किसानों ओर ज़मीदारों में, मज़दूरों ओर ( मिलों 
ओर कारखानों के ) मालिकों में, लेखकों कौर प्रकाशकों में अच्छा 
सहानुभूति पूर्ण ब्यवहार द्वोना समाज-ह्वित के लिए अनिवाय है। बहुधा 
अनुदार या संकीर्ण दृष्टि के कारण धनी वर्ग इस सिद्धान्त को भूल 
जाता है, ओर अपने आप को अधिक धनवान बनाने में उचित - 
अनुचित का विचार नहीं करता | फल-स्वरूप समाज में विकट संघर्ष 
उपस्थित ह्वो जाता है। ऐसा प्रतीत होता हे, मानों उपयंक्त समूह्दों का 
परस्पर वर्ग-बेर है। सामाजिकता और नागरिकता चाहती है कि इस 
सें सम्यक्‌ सुधार हो, कोई ब्यक्ति, अथवा व्यक्ति-समूह अपने स्वार्थ में 
ऐसा लवलीन न हो कि दूसरों के उचित हितों की अबहेलना करें | 
सब व्यक्ति, चाहे वे किसी भी व्यवसाय या पेशेवाले द्वों, परस्पर 
'सहयोग और सहानुभूति का भाव रखें। सब के हित में हमारा भी द्वित 
है। केवल अपने-अपने हित का साधन करने से समाज का वास्तविक 
हित न होगा; फल-स्वरूप हमारा भी यथेष्ट कल्याण न होगा। अतः 
प्रत्येक समूह उदार दृष्टिकोण रखे, और दूसरों के भी द्वित की बात 
'सोचा करे 

व्यवसायिक समूहों का आदशे--अठारहवीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग में, वैज्ञानिक उन्नति के कारण ओ्रोद्योगिक क्रान्ति हुईं। 
'तब से आर्थिक जीवन का विस्तार हो गया है, सब साधारण के लिए 
जीवन-संघर्ष बढ़ गया है। अब आदमी अ्रधिकाधिक आशिक विषयों 
में लीन रहते हैं। व्यवसायिक समूहों को उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है| 
प्रत्येक व्यवसाय वाले अपना अलग संगठन करके कोई संघ आदि 
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बनाते रहते हैं। किसान, मजदूर, जमींदार, व्यापारी, मिल-मालिकों/ 
के अतिरिक्त पोस्टमेन, रेलवे-कमंचारी, अध्यापक, लेखक, सम्पादक,. 
वकील, डाक्टर, मुन्शी-मुदरिर, घोबी, दर्जी, छुद्दार, बढ़ई, मेहतरः 
आदि भी अपना-अपना संगठन कर रहे हैं। सब “कलियुग में संघ ही 
शक्ति है? का मूल मंत्र ग्रहण कर रहे हैं। संगठन करना और शक्ति: 
बढ़ाना बुरा नहीं। पर उसका दुरुपयोग न होना चाहिए, उसके: 
सदुपयोग की ओर सम्यक्‌ ध्यान रहना आवश्यक है। पि 
वर्तमान अवस्था में प्रत्येक समूह अपनी उन्नति और स्परार्थ-सिद्धि 
में यह बात भूल जाता दे कि वह एक बृहत्‌ समाज का अंग है, ओर 
उस बृहत्‌ समाज के द्वित का विचार उसे हर घड़ी, अपने प्रत्येक कार्य: 
में, रखना चाहिए। प्रायः होता यह है कि हमारा दृष्टिकोण एकांगी 
रहता है, व्यापक नहीं होता, व्यवसायिक समूह केबल अपने हित की" 
ही बात सोचता है, ओर समाज के उन अंगों के हित की भी अवहेलना' 
करता है, जिनसे उनका घनिष्ट सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ अनेक | 
अध्यापक-संघ यह तो सोचते हैं कि दमारे सदस्यों को अश्रधिक वेतन 
मिले, वेतन-बृद्धि जल्दी-जल्दी हो, स्कूल में छुट्टियाँ आसानी से तथा: 
सवेतन मिल सके, इत्यादि | परन्तु वे इस बात का विचार बहुत कम 
करते हैं कि जो बालक उनके पास शिक्षा पाते हैं उन्हें अधिक-से- 
अधिक योग्य और सदाचारी कैसे बनाया जाय, स्कूल के समय के अतिरिक्त: 
अन्य समय भी उनकी देख-भाल कर, तथा उन्हें एवं उनके सरंक्षकों 
को उचित परामश दिया करे | अध्यापकों का काम यही नहीं है कि 
अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को स्कूल की परीक्षाओं में पास करा दें, 
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'उनका कतंव्य भावी नागरिकों को उनके जीवन की परौक्षाओं में 
अधिक-से-अधिक सफल बनाने में सहायक होना है। अतः उनके संघ 
'को इस ओर पर्यात ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार लेखकों के संघ 
'का कार्य यही नहीं है कि उनके सदस्यों को अधिक-से-अधिक पारिश्रमिक 
मिल्ते, उन्हें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए. कि लेखकों द्वारा जो 
साहित्य प्रस्तुत किया जाता है, वह जनता के मानसिक स्वास्थ्य को 
बिगाड़ने वाला न होकर उसे सुधारनेवाला हों। किसी लेखक-संघ 
'कों, अपने आपको प्रकाशकों का प्रतिद्वन्दी न समझ कर, उन 
'का सहयोगी समझना चाहिए | प्रकाशकों का भी काम है कि लेखकों 
'के परिश्रम. से अत्यधिक लाभ उठाने की बात न सोच, वरन्‌ वे अच्छा 
उच्च कोटि का साहित्य प्रस्तुत करने के लिए लेखकों को विविध 
सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयत्न किया कर । इसी प्रकार ज़मीदारों को 
किसानों के हित का, और मिलों तथा कारख़ाने के मालिकों को 
अज़दूरों के द्वित का तो ध्यान रखना ही चाहिए; उसके साथ यह भी 
आवश्यक है कि जो वस्तु उत्पन्न की जाती है, या तैयार की जाती 
है, उसको अधिक-से-अधिक अच्छे ओर उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने 
'का प्रयत्ञ किया जाय । 

इस सिद्धान्त की ओर समुचित ध्यान न दिये जाने का फल 
यह है कि प्रत्येक आशिक क्षेत्र में विकट संघर्ष विद्यमान है। ज़मीदार 
किसानों पर अत्याचार करते हैं, ओर किसान ज़मींदारों के विरुद्ध खड़े . 
दोते हैं। मज़दूर हड़ताल करते हैं ओर मिल-मालिक उनका काम पर 
आना बन्द करते हैं। यह सब केवल सम्बन्धित समूहों के लिए ही 
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हानिकर नहीं हे, वरन समाज की दृष्टि से भी अदितकर है। बहुत से 
व्यवसायिक समूहों का आधार जाति-गत या धाम्प्रदायिक द्ोता है। 
ऐसे समूहों से जाति-गत ईर्षा-द्ेष बढ़ता है; यह निनन्‍्दनीय है। समाज 
में प्रत्येक समूह का स्वार्थ दूसरे समूह के स्वार्थ से मिला हुआ [रहता- 
है, और एक समूह को हानि पहुँचाने का अर्थ अन्य समूह्दों को भी 
आगे-पीछे द्वानि पहुँचना होता है। प्रत्येक समूह को यद्द बात हृद्ंगमः 
करनी चाहिए, उसे अपने स्वार्थ की प्रथक्‌ रूप से चिन्ता न कर, 
उसे दूसरे समूहों के स्वार्थ के साथ सामंजस्य करना चहिए। जबः 
ऐसा नहो तो राज्य को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वह संबः 
समहों के द्वित का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसे विभिन्न समूहों के: 
पारस्परिक संघर्ष को मिटाने का प्रबन्ध करना चाहिए | अस्थु, प्रत्येक 
व्यवसायिक समूह का आदर्श यह द्वोना चाहिए कि वह सावजनिक: 
द्वित की कामना करे, और उसकी पूर्ति में पृणंतया योग दे । 
व्यवसायिक समूह ओर व्यक्ति--प्रत्येक व्यवसायिक 
सम्‌ह और उसके सदस्यों का घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों को एक दूसरे 
के उत्थान और विकास का प्रयत्न करना चाहिए. । समृह्ट का कतंव्य 
हे कि वह व्यक्ति की कठिनाइ्याँ दूर करे, और उसे आवश्यक सुवि- 
घाएँ प्रदान करे | व्यक्ति की उन्नति से उसकी भी उन्नति होगी, क्योंकि 
वह व्यक्तियों का ही तो बना है । इसी प्रकार व्यक्ति का भी कतंव्य है 
कि वह अपने कार्य-व्यवह्दर से अपने समूह का गौरव बढ़ावे। 
आज-कल लोगों की आदर्श-हीनता और सिद्धान्त-अवहेलना से जन 
साधारण की यह धारण दो चली है कि व्यवसाय का उद्देश्य स्वाथ- 
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साधन है। व्यवसाय में लगा हुआ कोई व्यक्ति सच्चाई ईमानदारी आदि 
का आंदश्श नहीं रख सकता । व्यक्तियों का कतंव्य है कि अपने-अपने 
ब्यवसाय में इन सद्ग़ु्णों का परिचय देकर लोगों की उक्त धारणा को 
निमूल कर । प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, कि वह अपने व्यवसाय को केवल 
घनोपाजन का साधन न समझ कर उसे अपने विकास का साधन 
बनावे | हम अपने व्यवसाय को खूब मन लगा कर करे, ओर विविध 
कठिनाइयाँ उपस्थित होने पर भी अपने सुनिर्धारित छिद्धान्तों से 
विचलित न हों तो हमारा व्यवसाय निस्सन्देह हमारा उत्थान करने 
वाला होगा । 
कुछ आदमी समभते है कि व्यवसाय में लग जाने से आदमी 
देश-भक्ति, नागरिकता, या समाज-सेवा नहीं कर सकता | यह समझ. 
ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह अपना व्यवसाय करते 
हुए हो देश-मक्ति आदि का सम्यक' परिचय दे सकता है। यह 
आवश्यक नहीं है कि देश-भक्ति के लिए कोई खास प्रकार का ही 
व्यवसाय किया जाय। चाहे जो भी काय हो, उसी में देश«: 
भक्ति की भावना का समावेश किया जा सकता है। लेखक, अध्यापक: 
आदि अपना कतंव्य-पालन करते हुए देश-भक्ति कर सकते हैं, ओर 
दूसरों को देश-भक्‍त बना सकते हैं, यह तो सहज ही ध्यान में आ 
सकता है | परन्तु हमारा वक्तव्य यह है कि कार्य कोई भी हो, यह तो 
उसके करनेवाले व्यक्ति प्र निर्भर है कि वह उसमें सेवा या परोपकार 
आदि का भाव रखे | उदादरणार्थ दुकानदार की द्वी बात लीजिए, 
वह अच्छा माल रखता है, साधारणतया सुनिर्धारित मुनाफा लेते हुए, 
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उसे उचित मूल्य पर बेचता है, ढीक तोलता हैं, कोई बालक या 
अनजान आदमी भी उसके यहाँ माल लेने आधे तो उसे ठगने कौ 
कोशिश नहीं करता, अपने माल के दोष को छिपाकर या उसमें 
कुछ मिलावट करके आइहकों की आँखों में धूल भोंकने का तथा 
उनके घन और स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करता, 
अकाल या महंगी के समय अपने स्वार्थ के लिए उसके मूल्य 
में अपरिमित बृद्धि नहीं करता, बरन्‌ त्याग-भाव से उसे सस्ता 
ही बेचता है, तो कोन उस दुकानदार के नागरिक भावों की प्रशंसा 
न करेगा ! इस व्यक्ति के देश-भक्त होने में क्‍या संदेह है? ऐसे 
व्यक्ति दुकानदारों में, यथेष्ट संख्या में हों तो दुकानदारी का गौरव 
बढ़ने में क्या सन्देह है ! अस्त, अपने व्यवसाय का मान बढ़ाना, यह 
प्रत्येक व्यक्ति का काय है। व्यवसायिक समृह को चाहिए कि वह अपने 
सदस्यों के सामने सफलता का ऐसा आदर्श उपस्थित करे, और उन्हें 
ऐसा आदर्श रखने के लिए प्रोत्साहित करे | 





आठवाँ परिच्छेद 
राजनेतिक समूह 





फ्िचले परिच्छेदों में वंशानुसार समूह, धर्मोनुसार समूह, 

और व्यवसायानुसार समूह के विषय में विचार किया गया| है । इनके 
अतिरिक्त मनुष्यों के समूहों का एक और प्रमुख भेद वह होता है, 
जो मनुष्यों के राजनेंतिक मतानुसार होता है। जिस प्रकार लोगों के 
व्यवसाय भिन्न-भिन्न होते हैं। उनके धार्मिक विचार प्रथक-इथक्‌ 
होते है, उसी प्रकार उनके राजनैतिक विचार भी मिन्न-मिन्न होते हैं। 
जिन लोगों के राजनैतिक विचार एक प्रकार के होते हैं, उनका 
समूह दुसरे प्रकार के राजनैतिक विचारवालों के समूह से मिन्न दोता 
है | इस प्रकार एक देश में राजनैतिक मतानुसार कई समूह हो सकते 
. हैं, और समय-समय पर नये समूद्दों के बनने तथा पुराने समूद्दों के 
विलुत होते रहने से सब समूहों की संख्या में अन्तर दोबा 
रहता है । 


राजनैतिक मतानुसार बने हुए सपूहों का स्थूल वर्गीकरण इस 
ध्‌ 
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झ्र 


प्रकार किया जा सकता हे--(१) पराधीन देश के अन्तर्गत (२) स्वा- 
घीन देश के अन्तगंत, (३) राज्य से बाहर के क्षेत्र से भी सम्बन्धित ॥ 
इनका क्रमशः विचार किया जायगा । 

पहले उस समूह का उल्लेख कर देना आवश्यक है जो राज्य 
को अनावश्यक, तथा समाज के लिए अद्वदितकर समझता हे। इस 
समूह के व्यक्तियों का मत है कि राज्य एक आवश्यक बुराई हे, 
अभी समाज अपूर्ण या अ्रविकसित अवस्था में है, इसलिए उसे राज्य 
जैसी नियंत्रण करनेवाली सत्ता की आवश्यकता है; जब समाज 
उन्नत और विकसित हो जायगा, उसे राज्य की आवश्यकता न रहेगी ॥ 
हमें चाहिए. कि समाज की उस परिस्थिति को लाने का प्रयत्न करें, 
जिसमें राज्य की आवश्यकता ही न रहे । इस समूह के, देश-काल के. 
अनुसार कई भेद हैं । 

राजनेतिक समूह, पराधीन देशों में---अव दम राजनैतिक 
मतानुसार बने हुए उन समूहों पर विचार करते हैं, जो पराधीन देशों 
में होते हैं। कुछ आदमी क्रांतिबादी होते हैं। ये सत्ताघारियों को 
हटाकर स्वराज्य स्थापित करने के पक्ष में होते हैं। इनके भी दो भेद 
मुख्य होते हैं, (१) सशख्त्र-क्रान्तिवादी; ये शख्नास्त्रों के बल से, हिंसा 
के प्रयोग से, सत्ताधारियों को भगा देने या उनको नष्ट करने के पत्त में 
दोते हैं, जिससे उनका इतना आतंक जम जाय कि कोई दूसरी शक्ति 
उनके देश को पराधीन करने का साहस न करे, उनके देश को स्वराज्य 
मिल जाय । इस विचार-पद्धतिवालों का जब तक काफ़ी प्रबल संगठन 
न दो जाय, ये छुक-छिप कर रहते हैं, इन्हें अपनी सब कारवाई 
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तथा अख्न-शसत्र गुप्त रखने पड़ते हैं। इन्हें अपने कुछ गुसचर भी 
रखने पड़ते हैं, जो इसबात का पता लगाते रहें कि कौन मुख्य 
अधिकारी किस समय कहाँ होगा, केसे उस पर आक्रमण करने में 
अधिक सफलता मिल सकेगी। प्रायः ऐसा होता है कि उनकी कार्रवाइयों 
का रहस्योद्धाटन हो जाता है, उनमें से कुछ व्यक्ति गिरफ़ार कर लिये 
जाते हैं, ओर उनके द्वारा दूसरों का पता लगाकर उन्हें कठोर दंड 
दिया जाता है, और उनके समूह को छिलन्न-मिन्न कर दिया जाता है। 
कालान्तर में ऐसा नया समूह बन सकता है, ओर फिर यह प्रयत्न 
होने लगता है| ऐसे समूह अनेक बार असफल होते हैं, तो कभी-कभी 
अपने उद्द श्य में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। असफल होने की 
दशा में ये विद्रोही, क्रांतिकारी आदि कहे जाते है, ओर इनके कुछ 
अग्रणी मौत के घाट उतारे जाते हैं, दूसरे प्रायः आजन्म कारावास 
भुगतते हैं। हाँ, जब-कभी ये अपने मनोरथ में सफल हो जाते हैं 
तो देश का शासन-सूत्र इनके ही हाथ में आजाता है। 
क्रान्तिवादियों का दूसरा समूह अहिंसा-अती दोता है । इस 
समूह के व्यक्ति सत्ताधारियों को जान-माल की हानि पहुँचाये 
बिना ही अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं। ये अपने विपक्षियों 
के प्रति भी प्रेम-भाव रखते हैं, और अपने सात्विक प्रय॒त्नों द्वारा उनके 
हृदय-परिवतन करने के पक्ष में होते हैं। इस मत का विशेष संगढन 
ओर प्रचार आधुनिक काल में द्वी हुआ है। इसके प्रधान प्रवरतंक 
टालस्टाय और महात्मा गांधी हैं। अहिंसक-क्रान्तिवादियों के मुख्य 
साधन सत्याग्रह और असहयोग हैं। उनके मतानुसार देश में रचनात्मक 
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कार्य करके क्रमशः जनता का संगठन करना और उसका नैतिक 
तथा आथिक बल बढ़ाना आवश्यक है । उनका यह आदेश होता है 
कि अनुचित क़ानूनों को भंग करो ओर उसके लिए आवश्यक दंड 
सह्ष सहन करो, साथ ही शासकों से ऐसा असहयोग करो कि 
उन्हें शासन-यंत्र चलाना ही दूभर द्वो जाय; वे शासन-कार्थ को छोड़ने 
को वाध्य हो जाय ओर देश में स्वराज्य की स्थापना हो, जिसे संभा- 
लने के लिए. जनता पहले से ही, रचनात्मक कार्य-क्रम द्वारा, तेयार 
रहे । भारतवर्ष में उपयु क्त प्रकार का सभूह कांग्रेस है, और उसके 
सामने यह कार्य-क्रम सन्‌ १९१९ ई० से ही है। 

पराधीन देशों में एक समूह सुधारवादियों का द्वोता है। वे क्राँति 
करना पसन्द नहीं करते | वे शासन-यंत्र में क्रमशः सुधार कराते रहना 
चाहते हैं, जिससे अन्त में शासन-कार्य शासितों के लिए बहुत कष्टप्रद 
या हानिकर न रहे | उनके प्रयत्न से जो कार्य होता है, वह जल्दी पूरा 
होने; में नहीं आता; शासक थोड़ी-थोड़ी रियायतें करके इस समूह को 
प्रसन्न करते रहते हैं। उनके कुछ आदमियों को उच्च पद मिल जाते हैं, 
जनता की कुछ असुविधाए दूर कर दी जाती हैं। परन्तु यह सब-कुछ 
होता है, अधिकारियों की छुत्र-छाया में ही, और उनकी ही कृपा-दृष्टि 
के फल-स्वरूप । आर्थिक और राजनेतिक सत्ता वास्तव में अधिकारियों 
के ही हाथ में रहती है, जनता को यथाथ स्वराज्य प्राप्त नहीं होता; हाँ, 
स्व॒राज्य के नाम पर, कृत्रिम या दिखावटी स्व॒राज्य अवश्य प्रदान 
कर दिया जाता है। 

भारतवष में उपयु क्त प्रकार का समूह 'लिबरल? दल है। इसके 
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वाषिक अधिवेशन हो जाते हैं, उसमें अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये 
जाते हैं, समय-समय पर कुछ नेताओं के वक्तव्य निकल जाते हैं, इसे 
छोड़कर, इस समूह का क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य प्राय: नगण्य है। 
देश की विशाल जन-संख्या में इसके नियमानुसार सदस्य केवल कछ 
हजार ही हैं, जबकि कांग्रेस का संगठन नगर-नगर ओर गाँव-गाँव में 
है, ओर इसके नियमानुसार शुल्क देकर बने हुए सदस्यों की संख्या 
लाखों पर है | हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग भी अंशतः ऐसे 
समूहों में शामिल की जा सकती दै। पर इनमें साम्प्रदायिकता की 
भावना है| मुसलिम लीग तो केवल कुछ कट्टर मुसलमानों के ही मत 
की सूचक है | 
पराधीन देशों में एक समूह ऐसे लोगों का भी द्वोता है, जो देश 
की स्वाधीनता की बिल्कुल चिन्ता नहीं करते, उसे अपने स्वार्थ- 
साधन का द्वी ध्यान रहता हे । इसलिए, वह संदेव शासकों को हाँ में 
हाँ मिलाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता है। वह शासकों 
के प्रत्येक कार्य का रुमर्थन ही नहीं करता, उसके साथ तन, मन 
ओर घन से सहयोग करता है । यही नहीं, इस समूह के आदमी अनेक 
बार शासकों का भाव देखकर दमन या. शोषण-कार्य उस सीमा तक 
भी करने लगते हैं, जहाँ तक कदाचित शासक भी न करे। ये लोग 
अपने स्वार्थ के लिए. अपने देश-बन्धुओं के हितों की अवहेलना तक 
करते हैं, और इस प्रकार अपने नागरिक कतंव्य पालन न करने के 


*भारतवष के इन राजनैतिक समूहों के सम्बन्ध में आगे 'राजनेतिक दलबंदी? 
शीर्षक परिच्छेद में लिखा जायगा | 
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दोषी हाँते हैं। इन लोगों के समूह को “जीनहजूर!ः समूह कहा 
जां सकता है । 

भारतवर्ष में अधिकतर राजा महाराजा, नवाब, ताललुकेदार, 
जमींदार, पूंजीपति, महन्त, सरकारी नोकर तथा सरकारी पेंशन पाने- 
वाले इस भ्रेणी में है। यद्यपि इनमें कुछ 'सुन्दर अपवाद भी हे, 
अधिकंतर व्यक्तियों की भावना राष्ट्रविरोधी हो है। पिछले राष्ट्रीय 
आन्दोलन के समय अमन-सभाओ्रों के संयोजक और संचालक प्रायः 


ये ही लोग थे | 


: - श्वाधीन देशों में --श्रस्तु, यह तो राजनेतिक मतानुसार बने 
हुए. उन समूहों की बात हुईं जो पराधीन देशों में होते हैं। अब हम 
इस प्रकार के ऐसे समूहों पर विचार करते है, जो स्वाधीन देशों में दोते 
हे। यहाँ इन समूहों को स्वराज्य प्राप्त करने का कार्य नहीं करना 
होता, केवल उसकी रक्षा तथा राज्य की उन्नति करना होता है। 
रक्षा करने का प्रश्न विशेष रूप से उसी दशा में उपस्थित होता है, 
जब उनके राज्य पर किसी का आक्रमण दह्वोता हो, या होने वाला हो। 
ऐसे अवसर पर राज्य के विविध समूह अ्रपना भेद-भाव मिटाकर 
सम्मिलित शक्ति से काम करते हैं। इस प्रकार उस समय प्रायः एक 
ही समूह प्रधानतया कार्यशील रहता है । 

.  शज्य की उन्नति के सम्बन्ध में लोगों के विचारों में काफ़ो मत- 
मेद रहता है| मत-मेद का विषय प्रायः आथिक काय-क्रम द्वोता है। 
एक समूह एक योजना अपने सामने रखता है, दूसरा समूह अन्य 
प्रकार से द्वी राज्य कौ आर्थिक उन्नति होने में विश्वास करता है । 
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इस प्रकार मिन्न-भिन्न मत या आदर्श के अनुसार राज्य में अनेक समूह 
होते हैं; यथा व्यक्तिवादी, समाजवादी, बोलशेविक, नाज़ी, फेसिस्ट 
आदि । जिस समूह का कार्य-क्रम जनता को अधिक उपयोगी तथा 
ब्यवह्रिक प्रतीत होता है, उसमें अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं; 
इसके विपरीत, जिस काय-क्रमवाला समूह विशेष सफल्नता प्राप्त करने - 
वाला प्रतीत नहीं होता, उसके सदस्यों की संख्या कम होनी स्वाभा- 
विक ही है। आज-कल ये दल नित्य नये बनते रहते हैं, और प्रत्येक 
राज्य में इनकी ख़ासी संख्या होती हे। जिन राज्यों में डिक्टेटर यां 
अधिनायक का प्रभुत्व है, वहाँ प्रायः एक ही समरुह प्रमुख रहता है। 
यह समूह वह होता है जो डिक्टेटर का समथंक तथा अनुयायी द्वोता 
है। अन्य मत सब गौण हो जाते हैं। हाँ, इन समूहों में से भी 
कोई-कोई चुपचाप प्रचार करके अपनी शक्ति और संगठन बढ़ाता 
और उस समय की प्रतीक्षा करता हे, जब डिक्टेटर की. डिक्टेटरी 
'का अन्त हो जाय ओर यद्द समूह प्रमुख समूह का उत्तराधिकारी 
बन सके |. क्‍ ५. . कक 

अन्तराष्ट्रीय समूह---अब राजनेतिक मतानुसार बने हुए 
ऐसे समूहों पर विचार करें, जिनका त्षेत्र किसी राज्य विशेष तक 
परिमित न होकर कई-कई राज्यों तक विस्तृत हो। कुछ समूह दो 
या अधिक राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ट करने का 
उद्देश्य रखते हैं, ये ऐसी ही योजनाएँ बनाते तथा उन्हें अमल 
में लाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समूहों का विचार-क्षेत्र कोई 
साम्राज्य विशेष होता है। इनका उद्देश्य उस साम्राज्य के हितों 
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की रक्ष ओर वृद्धि करना होता है। प्रत्येक साम्राज्य में एक राज्य 
प्रमुख होता है, दूसरे भाग उस राज्य के न्यूनाधिक अधीन होते हैं। 
फलतः उक्त समूह का उद्देश्य विशेषतया उस प्रमुख राज्य ( तथा 
उसके स्वाधीनता-प्राप्त राज्यों का ) हित-साधन होता है, चाहे इससे 
साम्राज्यान्तगंत अधीन देशों की कितनी ही हानि क्‍यों न हो । 

वैज्ञानक आविष्कारों और उन्नति ने संखार की एकता बढ़ा दी 
है। अब एक देश के सुख-दुख का प्रभाव कभी-कभी संसार के दूर-दुर 
के देशों पर भी पड़ता है। यदि एक देश में दुमिक्ष पड़ता है या 
भूकम्प आता हे तो अन्य देशों के अनेक आदमी उससे सहानुभूति- 
सूचक ब्यवह्यार करते हैं, उसे धन-जन से सहायता पहुँचाते हैं। इसी 
प्रकार यह सोचनेवालों की संख्या क्रशः बढ़ती जाती है कि यदि 
एक राज्य अपने असत्र-शस्त्रों कौ बहुत अधिक बृद्धि करे और युद्ध के 
लिए तेयार हो तो अन्य राज्यों पर बड़ा संकट उपस्थित हो सकता हैं । 
अतः विविध राज्यों में अस्तख-शस्त्रों तथा युद्ध-सामग्री का परिमाण 
परिमित रहना चाहिए. । ऐसे द्वी विचारों से पिछले महायुद्ध के पश्चात्‌ 
सन्‌ १९२० ई७ में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुईं। इसका उद्देश्य दो या 
अधिक राज्यों को परस्पर लड़ने से रोकना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की वृद्धि करना हे। इसका प्रधान कार्यालय जेनेबा ( स्विटजरलेड) 
में हे । इसके सम्बन्ध में विशेष, इस पुस्तक के दूसरे भाग में लिखा 
जायगा | यहाँ हमें कुछ अन्य बातों पर विचार कर लेना है। 

राज्य तथा राष्ट्र--किसी राज्य में सब से बढ़ा राजनैतिक 
समूह स्वयं वह राज्य हो होता हे। राज्य के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक 
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अगले परिच्छेदों में लिखा जायगा। संक्षेप में, राज्य किसी भू-भाग 
के उस जन-समूह को कहते हैं, जिसका भली-भांति संगठन हो, और 
जो स्वाघीन हो, किसी अन्य राज्य के अधीन न हो। अस्तु, यहाँ हमें 
एक दूसरे राजनेतिक समूह के विषय में विचार करना है; यह समूह 
है, राष्ट्र? | पहले यद्द जान लेना चाहिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं। 
“संक्षेप में राष्ट्र उस जन-समूह को कहा जाता है, जिस में भाषा, 
धरम, जाति, और संस्कृति आदि में से किसी एक या अधिक 
प्रकार को एकता होने के अतिरिक्त भावों या हृदय की एकता 
अवश्य हो, जो स्वतंत्र दो, या जिसमें स्वतंत्र होने की प्रबल 
कामना द्वो। राष्ट्र की व्याख्या में अनेक लेखकों ने विस्तार-पूवक 
लिखा है। उसका आशय यही है कि मानव-समाज के किसी 
अंग को राष्ट्र उसी दशा में कहा जाता है, जब उसके व्यक्ति परस्पर 
ऐसी सद्दानुभूति से मित्ते हुए हों, जैसी उनकी अन्य आदमियों से न 
हों, उनका परस्पर इतना सहयोग हो जितना दूसरों से न हो, 
वे एक ही शासन में रदने के इच्छुक हों, ओर उनकी यह अभिलाषा 
हो कि वह शासन उनका ही हो, श्रथवा केवल उनमें से दी कुछ ... 
लोगों का। राष्ट्रीयता की यह' भावना अनेक कारणों से उत्पन्न हो 
सकती है। कभी-कभी इसका कारण यह होता है कि वे लोग एक ही 
जाति के होते हैं। भाषा और घर की एकता से इसमें बहुत 
सहायता मिलती हे। मौगोलिक एकता भी इसका एक मुख्य कारण 
होती है, राजनैतिक परम्परा की समानता का तो इसमें बहुत ही भाग 
द्ोता हे। राष्ट्रीय इतिहास, समान समष्टिगत गौरव और अपमान, 


९० सरल नागरिक शास्त्र 


सुख-दुख' की स्खृतियाँ और समान भविष्य की आशाएँ राष्ट्र-निर्माण कौ 
महत्व-पूण सामग्री होती है।... 

कभी-कभी राज्य और राष्ट को एक द्वी समझ लिया जाता है। 
परन्तु इन दोनों में बहुत अन्तर है। प्रथम तो राज्य के लिए: स्वतंत्र 
होना अनिवाय है, राष्टर के विषय में यह बात नहीं है, स्वतंत्रता-प्राप्ति 
का उद्योग करनेवाला संगठित जन-समूह भी राष्ट्‌ कद्दा जा सकता 
है। दूसरी बात यह है कि राज़्य का क्षेत्र एक देश विशेष तक ही 
परिमित रहता है, राष्ट्‌ का ज्ञेत्र अपरिमित है, उसके व्यक्ति अपने देश 
से बाहर जाने पर भी राष्ट्र ही कहे जाते हैं । कर 

व्यक्ति, राष्ट्रीयवया ओर मानवृत्‌---पहले कहा गया है कि 
राष्ट्र के आदमियों में सब से बड़ी एकता भावों याह्दद्य की एकता होती 
है। जद एक ग्राम, नगर या प्रान्त के निवादियों को कष्ट हो तो अन्य 
सब आदमियों को चाहिए; कि उनसे सहानुभूति रखते हुए उनके 
कष्ट को निवारण करने का जी-जान से प्रयज्ञ करें; और जब तक 
इसमें सफलता न मित्ने, चन न ल। राष्ट्र के मनुष्यों को यह समझना 
ओर अनुभव करना चाहिए कि हम सब एक मातृ-भूमि (या पितृ भूमि ) 
की सन्तान है, परस्पर भाई-बन्धु हैं, दुसरे के सु-दुख में हमारी भी 
लाभ-हानि है। किसी व्यक्ति को भय से या प्रलोभन से भी अपने राष्ट्र- 
बन्धुओं को द्वानि पहुँचाने का विचार न करना चाहिए। व्यक्ति का 
कर्तेन्य है कि वह राष्ट्र के द्वित और उत्थान को अपना द्वित और 
उत्थान समझे | 

कुछ लोगों का कथन है कि जब किसी देश के मनुष्यों में राष्ट्रीयता 
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का भाव उदित हो जाता है तो उनके विचारों या कार्यो में स्वतंत्रता 
नहीं रहती, राष्ट्रीयवा के भाव में ब्यक्तित्व का भाव विलीन हो जाता 
है| ब्यक्ति के सुख-दुख, आशा-निराशा, दया, स्नेह, प्रेम आदि 
सुकुमार प्रइृतियाँ राष्ट्रीयता के भार से दब जाती हैं। मनुष्य राष्ट्र-रूपी 
यंत्र का एक पुर्ज़ा मात्र रह जाता है| यह कथन कहाँ तक ठीक है ! 
तनिक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि यह राष्ट्रीयता के 
छुरुपयोग का अतिरंजित चित्र है। वास्तव में राष्ट्रीयता मनुष्य को 
यह शिक्षा देती है कि वह अपने विचार-क्षेत्र को विस्तृत करे; मनुष्य 
केवल अपने लिए, या अपने परिवार अथवा जाति के ही लिए नहीं हे, 
उसे देश भर के मनुष्यों को, चाहे वें किसी भी जाति, धर्म आदि 
के क्‍यों ने हों, प्रेम करना चाहिए | इस प्रकार यह उसको 
असम्यावस्था की, परिमित कषेत्रवाली स्थिति से निकालकर उसके 
दया, त्याग और सहयोग आदि सदूगुणों के विक्रास में सद्दायक 
होती है ! ः द 

“स्मरण रहे कि वास्तविक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीया की विरोधी 
नहीं । अन्तर्राष्ट्रीयता का अभिप्राय यही तो है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के 
'सुख-दुख को अपना सुख-दुख समझे, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को 
हानि न पहुँचावे, और ऐसा करने में उसकी दृष्टि केवल अपने राष्ट्र 
तक ही सीमित न रहे | हम ऊपर कह आये हैं कि राष्ट्रीयता मनुष्य 


की संकीण्णंता को हटाकर, उसे उदारता का पथ दर्शाती है । मनुष्य 


की उन्नति या विकास का यद्द काये निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, 
उसे किसी राष्ट्र या देश की चार-दिवारी में बन्द न रहना चाहिए । 


उरी न्‍लकलकर ध 
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मनुष्य अपने परिवार, जाति, प्राम, नगर, राज्य, राष्ट्‌ आदि की 
विविध मंज़िलों को पार कर चुकने पर भी अपनी यात्रा का अन्त _ 
न समझ ले, उसे ओर आगे चलना है, उसे विशाल मानव- 
समाज में मिलना है; तभी उसे मानवता का अनुभव होगा और 
इतना विकसित होने पर द्वी वह वास्तव में '“मनुष्यः पद का 

अधिकारी होगा | ः 





. नवाँ परिच्छेद 
राज्य ओर उसके तत्व 


। “““२-*२%८४-७०-. 

शहज्य और अन्य समूहों में भेद--पिछले परिच्छेदों में 
मनुष्यों के कई प्रकार के समूहों का वर्णन किया गया है। वे समूह 
कुछ बातों में राज्य से मिलते हैं; राज्य स्वयं एक बड़ा समृद्द है। परन्तु 
राज्य में कई विशेषताएं ऐसी हैं, जो उनमें नहीं हैं। अध्य समूहों से 
सम्बन्ध रखना न रखना, व्यक्ति की इच्छा पर निभर है; वह 
चाहे तो उनका सदस्य बने ओर चाहे न बने; सदस्य बनना 
उसके लिए अनिवाय नहीं हे। उदाहरणाथ्थ व्यवसायानुसार कई 
समूह होते हैं, कोई व्यक्ति चाहे जिस एक का सदस्य हो सकता 
है; अन्य समूहों से उसका सम्बन्ध न रहेगा। यहीं नहीं, वह 
चाहे तो इन समूहों में से किसी का भी सदस्थ- न हो। ऐसा करने 
से वह सम्भवतः उन सुविधाओं से वंचित रहेगा जो उस समुह के 
सदस्यों को प्राप्त होती हैं, तथापि कोई उसे इस बात के लिए, वाध्य 
नहीं कर सकता कि वह किसी समूह का संदस्य अवश्य ह्वी बने | किन्तु 
राज्य के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। राज्य का सदस्य तो प्रत्येक 
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व्यक्ति को बनना ही पड़ेगा | जो व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं हे, 
वह उसका पूरा सदस्य नहीं है, तथापि उस पर राज्य का अधिकार 
या नियन्त्रण तो रहता द्वी है। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य को 
छोड़कर बाहर अन्य राज्य में चला जाता है, तो वहाँ वह उस राज्य 
के नियन्त्रण से मुक्त नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसीः 
राज्य के अधीन रहना पड़ता है। क्‍ 

यदि किसी अन्य समूह का व्यक्ति अपने समूह के प्रति कुछ 
अपराध करे तो उसे परिमित परिमाण में दंड दिया जा सकता है। 
उदाइहरणाथ वह कुछ जुर्माना आदि कर सकता है। व्यक्ति चाहे तो 
उस दंड को सहन करने के बजाय उस समूह से प्रथक्‌ हो सकता है। 
परन्तु राज्य के विषय में यह बात नहीं; राज्य से प्रथक्‌ तो वह हो छी 
नहीं सकता। जेसा कि ऊपर कहा गया है, यदि वद्द एक राज्य से 
प्रथक होता है, तो दूसरे से सम्बन्ध हो जाता है। रही दंड की बात, 
सो राज्य व्यक्ति को फाँसी तक का दंड दे सकता है। इस प्रकार 
का दंड देने का अधिकार अन्य समूहों को नहीं होता । 

राज्य में एक विशेषता यह भी है, कि वह अन्य सब समूहों से 
ऊपर है। वह सब समूहों पर नियंत्रण करता है, उनके काय-द्षेत्र 
की मर्यादा निश्चित करता है, ओरे प्रत्येक समूह को दूसरे के उचित 
काय में बाधा उपस्थित करने से रोकता है । क्‍ 

पुनः अन्य बहुत-से समूहों के सम्बन्ध में यह बात है कि उनका 
होना सर्वत्र अनिवाय नहीं हे, किसी समूह का किसी देश में होना 
वहाँ की परिस्थिति या जनता की आवश्यकता पर निर्भर है। परन्तु 


राज्य ओर उसके तत्व ढ्पू 


राज्य एक ऐसा समूह है जो मनुष्य की सम्यता के साथ अनिवाय॑ 
हो गया हे। भिन्न-भिन्न देशों में राज्य का स्वरूप या संगढन श्रदि 
भिन्न प्रकार का हो सकता है, परन्तु सभ्य कहे जानेवाले प्रत्येक देश 
में राज्य होगा अवश्य ही | 

यह ठीक है कि कुछ समूहों का क्षेत्र राज्य की सीमा से बाहर भी 
होता है, परन्तु अन्य सब समूह एक सीमा तक राज्य के अधीन होते हैं, 
उन्हें राज्य के नियंत्रण में रहना पड़ता है, और उसकी आशाओं अर्थात्‌ 
कानूनों का पालन करना होता है। राज्य का निर्माण ही उस समय 
होता है, जब वह अपने क्षेत्र के सब व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर 
नियंत्र० कर सकता है, उन पर अपनी आशा चला सकता है। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि राज्य अन्य समूहों से बहुत भिन्न प्रकार का 
द्दोता है। | 

'राज्य” शब्द का व्यवहार कई जगह आ चुका है, और आगे 
भी होगा। इदमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए. कि राज्य से क्‍या 
अभिप्राय है, राज्य किसे कद्दते हैं, और उसके मुख्य तत्व कौन-कौन 
से हैं| 


राज्य के तत्व---अनेक. लेखकों ने राज्य की भिन्न-भिन्न 
परिभाषाएँ की हैं। उनका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । 
संक्षेप में राज्य उस जन-समूह को कद्दा जा सकता है जो एक निधोरित 
भूसाम पर रहता-हो, जिसका राजनैतिक .घंगठन हो, और जो अपने क्षेत्र 
में पूर्ण स्वतंत्र हो, किसी अन्य सत्ता के अधीन न हो | इस प्रकार राज्य 
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के निम्न लिखित तत्व दोते हैँ।-- 
(१) जनता, 
(२) भूमि, 
(३) राजनेंतिक संगठन, और 
(४) प्रभुत्व शक्ति 
अब हम इन के विषय में क्रमश विचार करते हैं। 


जनता 

यह नहीं कह्दा जा सकता कि राज्य में कम-से-कम इतनी जन-संख्या 
होनी ही चाहिए प्राची न-कालल में, कितने ही देशों में नगर-राज्य थे, 
उनकी सीमा एक नगर विशेष तक ही थी। उन राज्यों के नागरिकों 
को संख्या कुछ इज़ार ही होती थी। पारस्परिक युद्धों के भय, एकता 
की भावना, तथा यातायात के साधन ओर सुविधाएं बढ़ जाने पर 
'शज्य बड़े-वड़े होने लगे; नगर-राज्यों का स्थान देश-राज्यों ने लिया। 
अब कुछ लाख जन-संख्यावात्ने राज्य भी कम हैं, तथा उनका 
अस्तित्व विशेष कारणों पर अवलम्बित है | इस समय कितने द्वी राज्यों 
की संख्या कई-कई करोड़ को है। यदि वतंमान विविध राज्यों का 
विचार करें तो उनकी जन-संख्या की विषमता की सहज ही कल्पना 
हो सकती है; बड़े राज्यों की जन-संख्या छोटे राज्यों की अपेक्या कई- 
कई गुनो हैं । 

राज्य में कम से कम जन-संख्या कितनी हो, ओर अधिक-से-अधिक 
कितनी, इसके सम्बन्ध में कोई भी सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता | 
हाँ, यह कहा जा सकता है कि जनता इतनी दोनी चाहिए जिसका 
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. संगठन अच्छी तरह हो, और जिसमें शासन-प्रबन्ध अच्छी तरह हो 
सके | जनता का कम-ज्यादह होना एक अंश तक भूमि के तिस्तार पर 
भी निर्भर है ।* अतः. कुछ राज्य अपनी जन-संख्या बढ़ाने के लिए 
अधिकाधिक भूमे पर अधिकार करना चाहते हैं। बहुधा राज्य अपनी 
जन-संख्या बढ़ाने के लिए. जनता को तरह-तरद के प्रोत्साहन देते हैं। 
वे समभते हैं कि जनता द्वी राज्य का बल है। परन्तु जन-संख्या की 
चूद्धि एक सीमा तक ही अभीष्ट है, उससे अधिक द्वोने पर राज्य को यह 
चिन्ता द्ोनी स्वाभाविक है कि इस बढ़ी हुईं जनता के रहने के लिए 
खुली जगदद मिले और उसे खाने-पीने आदि के साधन सुलभ हों। इस 
प्रकार वह राज्य जन-संख्या की बृद्धि से भूमि-विस्तार पर आ जाता है, 
जिसका परिणाम भिन्न-मिन्न राज्यों की पारस्परिक प्रतिद्न्दिता ओर 
युद्ध होता है। द 
भूमि 
राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व--भूमि--का मनुष्य पर विलक्षण 
प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति एक दी भूमि पर कुछ समय रह चुकते 
हैं, अथवा स्थायी रूप से रहने लगते हैं, उनके रहन-सहन, भाषा, 
खान-पान ओर व्यवहार में बहुत समानता हो जाती है। उनका उस 
भूमि से बढ़ा प्रेम हो जाता है। सातृ-मूमि ( अथवा पितृ-भूमि ) 
शब्द में यही भाव है। एक भूमि में रहनेवाले एक-दूसरे को बन्धु- 
भाव से देखते हैं। उनका संगठन, दूसरी भूमि के निवासियों से मिन्न 
द #रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ या समुद्रवाली भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने पर 


भी, इन भागों की जन-संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है । 
हु] तर 
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तथा प्रथक्‌ हो जाता है| इससे राज्य-निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। 
भूमि के सम्बन्ध में कुछ बातें ऊपर जनता के प्रसंग में कही जा चुकी 
हैं। यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि राज्य में कम-से-कम ओर 
अधिक - से-अधिक कितनी भूमि होनी चाहिए। प्राचीन लेखकों का 
मत था कि किसी राज्य में भूमि इतनी होनी चाहिए कि उससे वहाँ के 
रहनेवालों को अपने मरण-पोषण की सामग्री पर्याप्र परिमाण में मिल 
सके | पर आज-कल ओद्योगिक संगठन आदि के कारण इस विचार को 
विशेष महत्व नहीं दिया जाता । इस समय इंगलेंड' आ्रादि कितने ही 
राज्य ऐसे हैं, जिनका अपने यहाँ की खाद्य-सामग्री से साल में केवल 
चार छुः महीने ही काम चलता है । पर ये राज्य अपने कल-कारख़ानों 
से विविध प्रकार का इतना सामान उत्पन्न करते हैं कि उसके विनिमय 
में प्राम खाद्य वस्तुओं से ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहज ही 
कर सकते हैं, ये प्रायः उस विषय की चिन्ता से मुक्त ही रहते हैं; हाँ 
युद्ध-काल में जब बाहर से खाद्य सामग्री आनी बन्द हो जाती है, तब 
इन्हें कुछु कठिनाई का अनुभव अवश्य होता है । 

पुनः प्राचीन-काल में राज्य के लिए प्रायः ऐसी ही भूमि अच्छी 
समझी जाती थी, जिसके बीच में बड़ी-बड़ी नदियाँ, समुद्र, या पहाड़ 
आदि न द्वों, ओर जो बहुत अधिक विस्तृत भी न हो। कारण, इससे 
लोगों को एक भाग से दूसरे भाग में जाने-आने को असुविधा होती थी, 
और शासन-प्रबन्ध करना भी कठिन होता था। अब यावायात के साधनों 
की उन्नति हो जाने से यह बात नहीं रही | पहाड़ों के बीच से, ओर 
नदियों के ऊपर से रेल और मोटर आदि मश्ले से जाती-आती हैँ । 
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समुद्र में जहाज़ चलते हैं। ओर, हवाई जह्याज़ तो स्थल या जल की 
वाघा की परवाह द्वी नहीं करते। अतः भूमि सम्बन्धी उपयु क्त बात 
आज-दिन चरिताथ नहीं होती । 

तथापि राज्य से भूमि का सम्बन्ध महत्व-पूर्ण है। उसके लिए भूमि 
अनिवार्य है । केवल जनता से ही--जब तक उसका निधोरित भूमि पर 
स्थायी रूप से निवास नहीं होता, जब तक वह खाना-बदोश रहती हे, 
आज यहाँ, कल्न वहाँ घूमती-फिरती है, तब तक--राज्य का निर्माण 
नहीं होता । उदाहरणवत्‌ यहूदी एक प्राचीन जाति है, परन्तु उसके 
कह्दीं स्थायी रूप से न रहने के कारण उसका कोई राज्य नहीं बन सका 
है। अतः राज्य के लिए भूमि होनी दी चाहिए. । भूमि कहने से नदी, 
समुद्र, आदि का भी भाव ग्रहण किया जाता है। परन्तु यद्यपि राज्य 
के लिए समुद्र का यथेष्ट महत्व है, तथा वायुयानों के उपयोग की दृद्धि 
होने से आकाश की भी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, कोई जन-समूह 
चिरकाल तक केवल जल-भाग (समुद्र) में अथवा आकाश में नहीं रह 
सकता; अतः प्रत्येक राज्य में उसके निवासियों के लिए. यथेष्ट स्थल- 
भाग होना आवश्यक है । 

साधारण विचार से, अधिक भूमि तथा अधिक जन-संख्यावाले राज्य 
को बड़ा राज्य, और कम भूमि तथा जन-संख्यावालते राज्य को छोटा 
कहा जाता है। परन्तु अनेक बार यह अनुभव में आता है कि जिसे 
सर्व-साधारण बड़ा राज्य कद्दते हैं, वह दुर्बल सिद्ध होता है; और इसी 
प्रकार जिसे छोटा राज्य कद्दा जा सकता है, वह शक्तिशाली ढहरता 
हे। हमारे दी ज़माने की बात है, रूस जैसे विशाल राज्य से जापान 
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जैशा छोटा राज्य मिड़ बैठा, ओर उसने विजय मी प्रात कर ली। अब 
चीन और जापान की ठन रही है। चाहे इस सें अन्ततः जापान की 
विजय न हो, उसका अपने से कई गुने ज्षेत्रन्‍लत ओर जन-संख्यावालते 
राज्य पर आक्रमण करने से, यह स्पष्ट है कि केवल भूमि और जन- 
संख्या के आधार पर राज्यों को बड़े या छोटे राज्य सम्रकना भूल है। 

राजनेतिक संगठन--जनता और भूमि राज्य के आवश्यक 
तत्व ज़रूर हैं, परन्तु इनसे ही राज्य का निर्माण नहीं दो ठकता। इनके 
झतिरिक्त राजनैतिक संगठन की भी अत्यन्त आवश्यकता है। जनता 
का संगठन भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति आदि कई आधारों पर हो सकता 
है | भाषा, धर्म आदि की एकता से संगठन में बहुत सद्दायता मिलती 
है | किन्तु राज्य बनने के लिए. जिस संगठन को सब से अधिक 
आवश्यकता है, वह है राजनेतिक संगठन | इस का आशय यह है कि 
वहाँ शान्ति और सुव्यवस्था रखने के लिए, एक ऐसी संस्था हो, जिसकी 
आज्ञाएं, अथवा जिसके बनाये हुए नियम वहाँ सव-मान्य हों | यह 
संस्था लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकती है, जो वहाँ नियम-विरुद्ध 
हों। नियम भंग करनेवालों को दंड देकर या उनमें शिक्षा आदि का 
प्रचार करके यह उनका सुधार करती है। यह संस्था सामुहिक द्वित के 
कुछ ऐसे काय भी करती है, जिनको आदमी अलग-अलग न कर सके, 
या जिनके करने में बहुत आथिक तथा अन्य प्रकार की कठिनाई हो। 
इस संस्था को सरकार ( गवर्मेंट” ) कहते हैं। जब तक ऐसी संस्था का 
संगठन न द्वोे, तब तक किसी भू-भाग की जनता को राज्य नहीं कहा जा 
सकता । इस संस्था के क्षेत्र के अनुसार ही किसी राज्य का क्षेत्र माना 
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जाता है। यदि किसी भू-साग को जनता में एक सरकौर कौ 
जगह दो सरकारें स्थापित हो जाये, तो उसे एक राज्य कद्दने के 
बजाय दो राज्यों में विभक्त समझा जायगा । 

स्मरण रहे कि यदि राज्य की जनता के आदमियों में, परस्पर 
रक्त-सम्बन्ध है, अर्थात्‌ वे एक' ही जाति ( आय॑ जाति, मंगोल जाति 
आदि ) के हैं, तथा उनकी भाषा, धर्म और इतिद्दास आदि एक ही 
हैं तो उनका ऐक्य स्वाभाविक है, तथा विशेष रूप से स्थिर रहने 
वाला होता है, अन्यथा उनके ऐक्य का आधार कृत्रिम दोगा। हाँ, 
यह दो सकता है कि कृत्रिम एकतावाली जनता भी कुछु समय एक 
राज्य में रहने से अधिकाधिक सम्पक में आजाय, और उसमें भाषा, 
तथा इतिहास आदि की एकता बढ़ती जाय | आधुनिक राज्यों में यह 
बात विशेष रूप से मानी जाती है। अस्तु, विशेष ध्यान देने की बात 
यह है कि राज्य की जनता में धमें, भाषा, सभ्यता आदि में चाहे 
जितना भेद-माव हो, जहाँ तक राज्य के कार्यों का सम्बन्ध है, उन्हें 
मिल कर, संगठित रूप से कार्य करना आवश्यक है। अन्यथा राज्य 
की शक्ति का ह्ास होगा, राज्य निबल होगा | 

प्रशुत्व-शक्ति--अच्छा, यदि एक निर्धारित भू-भाग में जनता 
स्थायी रूप से रहती है, और उस जनता का राजनेतिक संगठन भी है, 
तो क्‍या उसे राज्य समझना ठीक होगा। उदाइरणवत्‌ भारतवष 
की सोलह लाख वर्ग-मील वाली भूमि में लगभग पेंतीस करोड़ भारतीय 
जनता का स्थायी निवास है,* .और यहाँ सरकार रूपी संस्था भी 


अबर्मा अब भारतवर्ष से पृथक्‌ कर दिया गया है। 
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संगठित है, जिसकी आज्ञा जनता मानती है, तो क्‍या भारतवर्ष को 
राज्य कद्दा जायगा ? नहीं; बात यह है कि भारतवर्ष अभी स्वाधीन 
नहीं है, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत तथा ब्रिटिश सरकार के 
अधीन है, अतः इसे राज्य नहीं कहा जा सकता | इसके विपरीत, 
इंगलेंड, जापान आदि का क्षेत्रन्‍ल और जन-संख्या अपेक्षाकृत कहीं 
कम होते हुए भी वे राज्य कहे जाने के अधिकारी हैं। राज्य के लिए 
स्वाधीन होना आवश्यक है । इसी बात को हम यों भी कद्द सकते हैं कि 
प्रभुव-शक्ति राज्य का एक अनिवाय तत्व है। राज्य की आज्ञा, 
उसकी समस्त जनता को मान्य होती हे, परन्तु राज्य किसी आन्तरिक 
अथवा वाह्य शक्ति के अधीन नहीं होता, वह किसी की आज्ञा मानने 
के लिए वाध्य नहीं रहता । ह 

प्रमुत्व-शक्ति के सम्बन्ध में विशेष आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में 
लिखा जायगा | 


राज्य ओर सरकार 


हि एक बात का स्पष्टीकरण करदेना आवश्यक जान पड़ता है। 
बहुधा पाठक राज्य ओर सरकार का भेद नहीं समझते, वे एक की 
जगह दूसरे शब्द का प्रयोग कर बैठते हैं। हम ऊपर बता आये हैं 
कि सरकार किसी राज्य के अन्तगंत वह संस्था है जिसकी आज्ञाएँ 
राज्य के सब व्यक्ति मानते हैं। राज्य में ऐसी संस्था उसका एक 
आवश्यक अंग होती है; परन्तु स्मरण रहे कि वह उसका एक अंग- 
मात्र ही है। राज्य अपने इस अंग के द्वारा अपनी नीति का पालन 
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करता है, अथवा यों कह सकते हैं कि अपनी इच्छा की पूर्तिबकराता 
है। राज्य में देश की समस्त जनता का समावेश होता है, सरकार में 
कुछ थोड़े-से ही व्यक्ति होते हैं। सरकार को जो अ्रधिकार होते हैं, वे 
राज्य द्वारा दिये हुए होते हैं। सरकार का स्वरूप तथा संगठन समय- 
समय पर बदलता रहता है। परन्तु इससे राज्य में कोई अन्तर नहीं 
आता; उसमें बहुत स्थायित्व होता है। उदाइरणवत्‌ इंगलेंड की 
पार्लिमेंट में कभी उदार दल की प्रधानता होती है, कभी अनुदार 
ओर कभी मजदूर दल की | बहुघा अल्प-संख्यक दल नया निर्वाचन 
होने के बाद बहु-संख्यक दल हो जाता है। जो दल पारलिमैंट में 
बहु-संडयक होता है उसी दल का नेता मंत्रि-मंडल ( या सरकार ) 
बनाता है| पर इस प्रकार सरकार के परिवतन होते रहने पर भी राज्य 
ज्यों का त्यों बना रहता है। यही नहीं; इस समय इंगलेंड में बादशाह 
है, ओर उसे परिमित अधिकार हैं, अर्थात्‌ वहाँ वैध राजतंत्र है। यदि 
किसी समय वहाँ शासन-कार्य में बादशाह का भाग न रहे, वहाँ 
प्रजा-तंत्र की ही स्थापना हो जाय तो इससे भी इंगलेंड के, राज्य 
होने में कोई अन्तर न आयेगा । 
इससे स्पष्ट है कि सरकार राज्य का एक अनिवार्य अंग 
होते हुए भी स्वयं राज्य नहीं है; दोनों में निश्चित और महत्व- 
'पूर्ण भेद है । 


दसवाँ परिच्छेद 
राज्य की उत्पत्ति 


फ्चते परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि राज्य किसे 
कहते हैं तथा उसके मुख्य-मुख्य तत्व क्या-क्या हैं। अब इम राज्य की 
उदत्यत्ति के सम्बन्ध में विचार करेंगे। यह तो स्पष्ट ही है कि समाज 
को भाँति राज्य एक श्रति प्राचीन संस्था है। उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में कोई बात निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन हैं। तथापि इस विषय 
में, भिन्न-भिन्न विचारकों के सिद्धान्त जान लेने से इमें समाज की 
उन अवस्थाओं का बोध द्ोगा, जिनके कारण उक्त सिद्धान्त स्थिर 
किये गये हैं। इससे इम बहुत-से राजनैतिक प्रश्नों पर विचार कर 


सकेंगे, तथा अनेक समस्याओं को इल करना अपेक्षाकृत सुगम 
होगा । 


मुख्य-मुख्य सिद्धान्त---राज्य को उत्तत्ति के मुख्य-मुख्य . 
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विचारणीय सिद्धान्त ये हैं;-.. 

(१) देवी सिद्धान्त । 

(२) आथिक सिद्धान्त | 

(३) शक्ति-दिद्धान्त | 

(४) सामाजिक इकरार-सिद्धान्त | 

(५) विकास-सिद्धान्त । 

इन सिद्धान्दों पर क्रमशः विचार किया जायगा। यहाँ यह 
उल्लेख कर देना आवश्यक है कि जिन देशों में जनता अति प्राचीन 
काल में उन्नत ओर सम्य तथा संगठित हुई, उन देशों में ही राज्य 
की उत्पत्ति पहले हुईं । इस प्रकार राज-सत्ता का प्रारम्भ पद्ले भारत- 
वर्ष, चीन ओर मिश्र में ही होने का पता चलता है। भारतीय साहित्य 
अति प्राचीन-काल का दृत्तान्त उपस्थित करता है। यहाँ वेदों, पुराणों, 
स्मृतियों श्रोर महद्ामारत आदि में राज्य-सम्बन्धी अनेक प्रकार की. 
विचार-धाराएँ मिलती हैं। योरप में जो भी राजनैतिक विचार प्रचलित 
हैं, उनका मूल अधिकतर यूयान ओर रोम का है, ओर यद्यपि योरप- 
वालों की दृष्टि से वे अत्यन्त प्राचीन माने जाते हैं, भारतीय पाठकों 
के लिए वे ऐसे पुराने नद्दीं है, वरन्‌ बहुत समय पीछे के हैं। अस्त, 
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्तों के विवेचन में हम प्रसंगानुसार यह 
भी बतलायेंगे कि भारतीय साहित्यि इस सम्बन्ध में क्‍या प्रतिपादन 
करता है | क्‍ द 
दवी सिद्धान्त--राज्य की उत्यत्ति का एक सिद्धान्त यद्द है 
कि राज्य-संस्था मनुष्य-द्वारा बनायी हुई नहीं है, वह ईश्वर-प्रणीत है। 
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प्राचीन काल में भारतवर्ष तथा अन्य देशों की जनता में भी देवी शक्तियों 
पर बहुत विश्वास करने की प्रवृत्ति थी। वहाँ राजा को ईश्वर का 
अवतार तक माना जाता था, उसे देवता का अंश कहा जाता था, 
उसमें दैवी विभूति की कल्पना की जाती थी। महाभारत में कहा 
गया है कि राजा को साधारण आदमी समझकर कोई उसका 
अपमान न करे, क्‍योंकि राजा इस भू-संडल पर मनुष्य के रूप 
में देवता है। यह विचार लोगों में आधुनिक काज्लन तक चला 
आया है, जैसा कि 'दिल्लीश्वरों वा जगदीश्वरो वा? उक्ति से 
सिद्ध है । 

प्राचीन और सध्यक्ालीन योरप में मी लोगों में यह भावना बहुत 
प्रबल रही कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिन-जिन देशों में 
जिस समय यह विचार-घारा प्रधान रही, वहाँ एक-तंत्र राज्य-पद्धति 
बहुत प्रचलित रही है। हाँ, प्राचीन काल में यहाँ इस बात की यथेष्ट 
व्यवस्था रद्दी कि राजा निरंकुश या स्वेच्छाचारी न हो जायें। 
राजा स्वयं क़ानून नहीं बना सकते थे, वे ऋषि-मुनियों द्वारा निर्धारित 
नियमों के अनुसार ही शासन कर सकते थे, वे धमम-शा्त्रों और 
परम्परा को अवहेलना नहीं कर सकते थे | इस प्रकार राजा प्रजा की 
दित-कामना करने के लिए. सतक रहते थे, ओर जब कभी उन्हों ने 
अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, तो उन्हें प्रजा की सहानुभूति और 
सहयोग से वंचित ही नहीं द्वोना पड़ा, प्रजा द्वारा दंडित भी होना 
पड़ा । इस विषय में अनेक उदाहरण रामायण मद्दाभारत में मिलते 
हैं। पीछे यहाँ राजतंत्र क्रशः दूषित हो गया, आदमी राजाओं के 
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स्वेच्छाचार को सहन करने लगे, ओर कुछ अंशों में उसे उबित भी 
ठहराने लगे | 

राज्य के देवी सिद्धान्त ने योरप के देशों में कह्दी-कद्दी बड़ा 
अनर्थ किया । अनेक बादशाहों और सम्राटों ने यह दावा किया कि 
हम ईश्वरीय सत्ता से शासन करते हैं, हमें अपने अधिकार. जनता 
द्वारा प्राप्त नहीं हैं। किसी को इमारी नीति या कार्यों' की आलोचना 
करने, या हमारे विपक्ष में कुछ कहने-सुनने का अधिकार नहीं है । 
इमारे विरुद्ध आचरण करने वाला उसी प्रकार अपराधी ओर दंडनीय 
है, जसे ईश्वर का विरोध करनेवाला। शासकों ने अपने इस दावे 
की पुष्टि ईसाई धर्म के अन्धों से कौ। अच्छे-अच्छे विद्वान लेखकों 
ने बहुत प्रभावशाली भाषा में इस सिद्धान्त का समथन किया । 

फलतः इस सिद्धान्त ने लोगों के मन में ख़्ब जगद्ट कर ली । पर 
संसार ठहरा परिवर्तनशील ! यहाँ कोई बात अमर नहीं । काला तर में 
लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा, धर्म ओर धर्माधिकारियों पर उनकी 
श्रद्धा और उनका विश्वास कम होने लगा। उन्होंने सोचा कि राज्य- 
सम्बन्धी यह सिद्धान्त श्रम-जाल है, धोखे की ट्ट्टी है। इसका प्रति पादन 
या प्रचार, जनता पर मनमाना शासन, दमन और अत्याचार तथा 
शोषण करने के लिए ही, किया जा रहा है। धमें ओर विश्वास को 
जगह अब विज्ञान ओर तक ले रहा हे | अब यह सिद्धान्त प्रायः भूला 
दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति किसी देवता या ईश्वर ने की दे । 
अब राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना जाता | योरप में बहुत 
समय तक पोष ( प्रधान धर्माधिकारी ) की बड़ी सत्ता रह्दी है, उसको 
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हू [ 
घाक बादशाहों ओर सम्राटों तक पर रही है। अब यह बात भी हवा 
हे गयी है। निदान, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धान्त अब प्राय+ 
केवल ऐतिहासिक बात रह गयी है । द 


आधिक सिद्धान्त--कुछ राजनीतिज्ञों का मत है कि राज्य 
की उत्पत्ति का मूल कारण मनुष्यों की आथिक परिस्थिति है। मनुष्यों 


की ग्रारम्मिक आवश्यकताएँ भी कई-एक हैं, ओर कोई मनुष्य अपनी 
. सब आवश्यकताश्रों की पूर्ति केवल अपने बल-भरोसे नहीं कर सकता, 
उसे दूसरों के शारीरिक या मानसिक सहयोग की आवश्यकता रहती 
है। इसलिए उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करना द्वोता है| समाज 
में सब व्यक्ति अपना-अपना कार्य निर्विन्न करते रह, कोई दूसरे के 
कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे, इसके लिए. नियम और व्यवस्था 
को आवश्यकता होने लगी | इस हेतु सरकार का संगठन किया गया, 
ओर, राज्य का निर्माण हो गया | इससे विदित है कि नागरिकों की 
आर्थिक कठिनाइयों ने ही अन्ततः राज्य-निर्माण के लिए प्रेरणा 
कौहे। 

निस्सन्देह राज्य नागरिकों को एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखने, 
किसी की सम्पत्ति आदि न इरने के लिए. अआदेश देता है, तथा वह 
ऐसे मी कारय-सम्पादन करता है, जिन्हें नागरिक अलग-अलग करने में 
असमर्थ रहते हैं, अथवा जिनके लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। 
तथापि इसी बात के आधार पर राज्योत्पत्ति के मूल कारण का निश्चय 
करना भूल हे | राज्य के निर्माण में ओर भी बातों का विचार किया 
जाना चाहिए, इन पर आगे प्रकाश डाला जाता है | 
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शक्ति-सिद्धान्त--राज्योश्षत्ति के शक्ति-सिद्धान्त के मानने- 
चालों का कथन है कि राज्य का मूलाघार शारीरिक शक्ति है। बलवान 
व्यक्ति निर्बल को दबाता है, इसी प्रकार शक्तिशाली समूह डुर्बल 
समूह पर आक्रमण करता तथा उसे अपने अधीन करता है। 
सुरंगठित समुदाय अखंगठित समुदाय पर अपना आतंक जमाता है| 
इस प्रकार शासन के मूल में शक्ति, विजय, प्रभुता आदि भाव है | 
जो ज़बरदस्त होता है, दूसरों पर उसकी हकूमत चलती है। प्रभाव- 
शाली और बलवान व्यक्ति कबीले का नायक या नेता बन जाता है। 
कबीला शक्तिवान होकर राज्य का स्वरूप अहण करता- है। राज्य 
ज्यों-ज्यों अधिक शक्तिवान होता है, वह अपना आकार बढ़ाता जाता 
है, यहां तक कि वह क्रमशः साम्राज्य बन बैठता है। यह सब शक्ति 
का खेल है | आज दिन भी व्यक्ति हो या संस्था, सवंत्र शक्तिशाली की 
ही तूती बोलती है। बड़े-बड़े राज्य और साम्राज्य शक्ति के ही सहारे 
बड़े बने हुए हैं, संसार में अपनी घाक जमा रहे हैं। यद्यपि राज्य 
नागरिकों को यह आदेश करता है कि उन्हें नियम-पालन करना 
चाहिए, दूसरे नागरिकों से संहयोग और सहानुभूति का व्यवहार 
करना चाहिए, जिसकी लाढी उसकी भेंख की नीति का परित्याग 
करके, कानून का आदर करना चाहिए । तथापि राज्य बहुघा स्वर्य इस 
आदेश को भूज़कर अपने आप को अधिकाधिक शक्तिशाली बना कर 
दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इस प्रकार शक्ति- 
सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि राज्य की उत्तत्ति शक्ति के 
आधार पर, या इस के द्वारा हुई है | 
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न 


इस सिद्धान्त में एक अंश तक सच्चाई अवश्य है। राज्य के लिए 
जो गुण अनिवाय हैं उन में एक शक्ति भी है। परन्तु एक-मात्र 
शक्ति से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। केवल शक्ति पर निभरर 
रहनेवाला राज्य क्षणिक द्ोता है, शक्ति के विलुप्त होते ही वह नष्ट 
भी हो जायगा। कल्पना कौजिए, एक व्यक्ति शक्तिवान हे, और कुछ 
आदमी उस के अनुयायी बन जाते है, अब अगर उसे उन अनुयायियों 
का समथन तथा सहयोग प्राप्त नहीं रहता तो उसका नेतृत्व, प्रभुता 
या शासन केसे रह सकता है ! 

प्रकृति में यह नियम अवश्य देखने में आता है कि छोटा 
बड़े की अ्रधीनता तथा संरक्षण में रहता है। बच्चा माता-पिता के 
अधोन रहता है, परन्तु इसमें दमन की ही भावना नहीं है, वरन्‌ दया 
की भी है | माना कि केवल पशु-बल या शरीर-बल से दूसरे का दमन 
अथवा हनन किया जा सकता है, परन्तु वह राज्य करना नहीं है | 

सामाजिक इकरार-सिद्धान्त--महाभारत के शान्ति-पर्व 
में इस सिद्धान्त का बहुत सुन्दर और विस्तार-पूवक वर्णन किया गया 
है। उप्तमें बतलाया गया है कि पहले “महत्त्य-न्याय” प्रचलित था, 
अर्थात्‌ जेसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी 
प्रकार बलवान दुर्बल को सताता था | तब सब लोगों ने 
मिलकर नियम किया कि जो कोई किसी से कटु भाषण करेगा, उसे 
मारेगा या किसी की स्रीअथवा द्रव्य का हरण करेगा, उसको 
हम त्याग देंगे। यह नियम, सब के लिए एक-सा है | परन्तु जब 
इसका परिपालन नहीं हुआ, तब सारी प्रजा ब्रह्मा के पास गयी ओर 
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हा 
कहने लगी कि हमें हमारा प्रतिपालन करनेवाला अधिपति दो। 
तब ब्रह्मा ने मनु को आज्ञा दी । उस समय मनु ने कहा, "में पाप- 
कर्म से डरता हूँ; असन्‍्मार्ग पर चलनेवाले मनुष्यों पर राज्य करने से मैं 
पाप का भागी हूँगा ।? तब लोगों ने कह्दा राष्ट्र में जो पाप दोगा, वह 
कर्ता को लगेगा | व्‌ मत डर, ठुके हम पशुओं का पचासवाँ हिस्सा ओर 
अनाज का दशमांश दंगे। शखस्त्र-अस्र और वाहन लेकर हमारे मुखिया 
लोग तेरे साथ रहेंगे | तू सुख ओर आनन्द से राज्य कर |? इसकों स्वी- 
कारकर मनु राज्य करने लगे । अ्रधर्मी और शत्रु को दंड देकर, उन्होंने 
धर्म के समान राज्य किया | 

इस बृतान्त में राज्योपत्ति के इक़रार-सिद्धान्त कौ कल्पना की गयी 
है; राजा घमं के अनुसार राज्य करे और अपराधियों का दमन करे; 
प्रजा उसे निर्धारित कर ओर सहायता प्रदान करे । हिन्दू शास्त्रों का यह 
सिद्धान्त कई सुप्रसिद्ध पाश्चात्य लेखकों द्वारा भी मान्य किया गया है। 
अनेक ग्रन्थ लिखे गये | फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के अवसर पर रूसो के 
सोशल कन्ट्राक्‍्ट!ः नामक अन्थ का जनता पर विल्लक्षण प्रभाव था | 
' सोशल कन्ट्राक्ट! का अर्थ है 'सामाजिक इकरारों | इस ग्रन्थ में यह 
प्रतिपादन किया गया है कि आदमी अपनी सामूहिक सविधा के लिए 
अपने अधिकार समाज को देते हैं। फिर समाज अपने अधिकार राजा 
. तथा अन्य अधिकारियों को देता है। इस प्रकार राजा का अधिकार 
प्रजा की सम्मति पर निर्भर है, प्रजा के मत के विरुद्ध राजा कुछ नहीं. 
कर सकता; वास्तविक सत्ता जनता की है, राजा की नहीं । कितने : 


| 


ही देशों की राज्य-क्रान्तियों में इन्हीं विचारों का प्राबल्य था। राजा । 
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और प्रंजा दोनों प्रतिज्ञा-वद्ध हैं, इन दोनों पक्षों में से राजा प्रजा की 
रक्षा और उन्नति करे, तथा प्रजा राज्य के नियमों का पालन करे एवं 
(आवश्यक कर आदि दे। अब यदि राजा अपना कृतंव्य ठीक तरह 
पालन नहीं करता तो प्रजा भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधी नहीं रहती ; उसे 
अधिकार है कि राज-नियम भंग करे, राजा को पद-च्युत करे, और उसे 
दिये हुए अधिकार और सत्ता उससे वापिस ले ले । 
इस सिद्धान्त का प्रचार होने से राज्य के देवी सिद्धान्त को 
गहरा धक्का पहुँचा। आदमी सोचने और तक-वितक करने लगे। 
ऋमश; उनका यह विश्वास उठ गया कि राजा ईश्वर की विभूति है, _ 
ओर इसलिए वह जो कुछ करे सो न्याय है। श्रब शासकों के 
कार्यों का जनता खुले-आम विचार करने लगी। उनमें यद्द भावना 
उत्तरोत्तर बढ़ती गयी कि राजा भी एक मनुष्य ही है। वह शासक 
तभी तक रह सकता है, जब तक उसका कार्य-व्यवहर प्रजा 
द्वारा अनुमोदित हो; यदि वह अत्यन्त स्वार्थी और स्वेच्छाश्चारी 
है तो उसे राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन विचारों के 
प्रचार का परिणाम यह हुआ कि जनता को अब स्वेच्छाचारी ओर 
अनियंत्रित शासन असह्य हो उठा; वह उनके विरुद्ध खड़ी हो गयी, 
“उसने उनका खूब सामना किया। किसी देश में निरंकुश राजा को 
राज्य छोड़कर भागना पड़ा; कहीं उसे फाँसी या सूल्ली पर चढना पढ़ा; 
ओर कहीं-कहीं तो राज-परिवार तक की बुरी तरह खबर ली गयी। 
पर लोगों के चिरकाल के संस्कारों का स्ंथा वि्लुत होना सहज नहीं 
है। इस समय भी कुछ आदमी पुराने विचारवाले मिलते हैं, तथापि 
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अब कोई विवेकशील व्यक्ति यह स्वीकार या प्रतिपादन नहीं करता कि 
राज्य कोई देवी संस्था है, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, या देवता 
का अंश है। इस प्रकार जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य का दैवी 
सिद्धान्त उन्नत समाज में प्रायः इतिहास की वस्तु रह गया है । 
राज्योत्पत्ति का सामाजिक इकरार-सिद्धान्त सतरहवीं और विशेषतया 
अठारहवीं शताब्दी में खूब ही प्रचलित रह्य । पीछे क्रमश; इसकी 
आलोचना होने लगी | इस का खंडन किया जाने लगा | इस सिद्धान्त 
के विपक्ष में बात यद्द है कि इतिहास में इस का आधार नहीं मिलता | 
किसी सुनिश्चित समय पर ऐसा नहीं हुआ कि एक राजा और प्रजा ने इस 
प्रकार का इकरार किया हो, और इस तरह राज्य की उत्पत्ति हुई हो | 
ऐसी प्रतिज्ञा सम्य और उन्नत तथा संगढित जनता ही कर सकती है, 
ओर जनता की ऐसी अवस्था होने के लिए; राज्य का होना आवश्यक 
है। इक़रार विद्धान्त के समथकों के पास उपयुक्त तक का कोई उत्तर 
नहीं है, अतः यद्द सिद्धान्त कल्पना-मात्र ही रद जाता है । 
विकास-सिद्धान्त “” राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धान्त ऊपर 
बताये गये हैं, वे भ्रमात्मक हैं, उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परल्तु 
वे व्यापक-रूप में अहण नहीं किये जा सकते [ बाद यहद्द हे कि राज्य कोई 
ऐसी संस्था नहीं हे, जिसके सम्बन्ध में यह सनिश्चित रूप से कहा जा 
अके कि अमृक समय इसका आविष्कार या प्रारम्भ हुआ । वरन्‌ यह तो 
एक ऐसी संस्था है जिसका क्रमशः विकास हुआ है, जो घदूर 
भूत-काल से अब तक धीरे-धीरे उन्नत होती आ। रही हे | मनुष्य समाज 


की किसी समय ऐसी अवस्था रददी होगी, जब उसे राज्य की कल्पना 
> 
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भी न हो। पीछे कल्पना भी हुई तो कुछ विशेष विचारवान लोगों के 
मन में ही हुई । उन्होंने अपने विचार का जनता में प्रचार किया । कुछ 
समय कल्पना-जगत में द्वी रह कर, राज्य ने स्थूल रूप घारण किया; 
इसका प्रारम्भिक स्वरूप केसा अ-विकसित रहा होगा ! पीछे देश-काल 
भेद से इसमें आवश्यक परिवर्तन होता रहा । और अरब तो विविध भू- 
भागों में इ सके भिन्न-भिन्न जटिल स्वरूप विद्यमान हैं। इस प्रकार यह 
नहीं कहा जा सकता कि मानवसमाज किसी ख़ास समय, अम्॒ुक 
मानसिक तथा शारीरिक उन्नति करके, यद्द विचार करने लगा कि अब 
राज्य का निर्माण किया जाय। राज्य-रूपी संस्था का तो धीरे-धीरे 
विकास हुआ है । क्‍ 
क्रमिक विकास का यह सिद्धान्त सामान्यतया ठीक ज॑ंचता है, 
और आसानी से समझ में आ जाता है। तथापि सामाजिक उन्नति की 
भिन्न-भिन्न मंज़िलों को निश्चित करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती 
है । एक साधारण कल्पना यह है कि राज्य के प्रारम्मिक स्वरूप का 
परिचय परिवार में मिलता है, बच्चे पिता के अधीन, उसके नियंत्रण 
में रहते हैं। यही भावना आगे बढ़ती है। परिवार बढ़ जाने पर, 
कई परिवारों के इकट्ठे रहने की दशा में, जो व्यक्ति बड़ा-बूढ़ा द्ोता 
हे, उसकी आशा उस ज्षेत्र के सब स्री-पुरुष मानते हैं। बहुत से 
आदमियों की जाति या समूह पर एक चौधरी या मुखिया का अनु- 
शासन रहता है। इसमें उपयुक्त पारिवारिक पद्धति से ही कार्य द्ोता. 
है। पीछे समाज का विकास होने पर जब शान्ति और सुव्यवस्था 
की आवश्यकता होती है, तो इसी पद्धति से उसके शासन-प्रबन्ध का 
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विचार किया जाता है। एक योग्य, वयोइद्ध और समथ व्यक्ति को 
सरदार या नेता मानकर सब उसकी आज्ञा या सलाह से काम करने 
लगते हैं | इस प्रकार राज्य-संस्था का प्रादुर्भाव दोता है। इसमें स्मरण 
रखने की बात यह है कि जिस प्रकार कुट॒म्ब में पुरुष की प्रधानता 
होती थी, उसी प्रकार राज्य-प्रबन्ध में भी पुरुष ही प्रधान रद्दा। 
इसे पैत्रिक सिद्धान्त कहते हैं। चिरकाल तक विद्वानों को यही मत 
मान्य रहा । 

परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के इतिद्दास-सम्बन्धी आविष्कारों ने यद्द 
सूचित कर दिया कि राज्य की उत्पत्ति का यही एक-मात्र, पूर्णतया 
व्यापक सिद्धान्त नहीं है। परिवार सबत्र पुरुष-प्रधान दी नहीं रहे; 
अनेक स्थानों में, समय-समय पर स्त्री-प्रधान भी रहे | अब भी, जैसा कि 
पाँचव परिच्छेद में कहा गया है, कहीं-कहीं ऐसे परिवार मिलते हैं, जिनमें 
स्री ही मुखिया रहती है, ओर बालक माता ( या नानी आदि ) के वंश 
के माने जाते हैं। इस प्रकार यह नहीं कद्दा जा सकता कि राज्य की 
उत्पत्ति के विकास-सिद्धान्त में, पैत्रिक स्वरूप ही सवत्र प्रचलित रहा; 
वरन्‌ अनेक स्थानों में मातृ-स्वरूप भी रहा है। इस मत के समथकों का 
कथन है कि आरम्भ में जब मनुष्य शिकार करके निर्वाद करता था 
ओर जहाँ-तहाँ जंगलों में घूमकर रहता था, स््री-पुरुषों में आज-कल 
की तरह विवाह-शादी करके स्थायी रूप से साथ-साथ रहने की रीति 
नहीं थी । किसी स्री का किसी पुरुष-विशेष से सम्बन्ध न होकर कई 
पुरुषों से सम्बन्ध हो सकता था। उस दशा में बच्चों पर माता का ही 
अधिकार था; और उनको माता के द्वी वंश का माना जाना स्वाभाविक 
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था। इस पद्धति से जिस राज्य-प्रणाली का. प्रादु्भाव हुआ, वह 
स्वभावतः मातृ-सिद्धान्त की हुईं, न कि पितृ-सिद्धान्त कौ | हाँ, पीछे 
जब मनुष्य कृषि-कार्य करने लगा, ओर स्थायी रूप से एक स्थान पर 
रहने लगा, किसी स्री से एक पुरुष-विशेष का ही सम्बन्ध होने लगा, 
तो परिवार पितृ प्रधान होने लगे, और फलतः राज्य-पद्धति का स्वरूप 
भी पैत्रिक सिद्धान्त के अनुसार होने लगा । 

अस्तु, यद्यपि आज-कल पैत्रिक सिद्धान्त का ही अधिक समर्थन 
किया जाता है, ओर अधिकांश स्थानों में इसके अनुसार राज्य-पद्धति 
का स्वरूप पाया जाता है; दूसरा पक्ष ( मातृ-सिद्धान्त ) भी उपेक्षणीय 
नहीं है, इसके समर्थकों के कथन में भी बहुत-कुछ सार है। हाँ, यह 
निश्चय करना कि किस स्थान पर पहले कब कोनसा सिद्धान्त व्यवहार 
में आया, कठिन दै। ऐसा प्रतीत द्ोता है कि कहीं एक सिद्धान्त 
व्यवद्यार में आया होगा, कहीं दूसरा | यह भी आवश्यक नहीं कि जहाँ 
एक प्रकार से राज्य की उसत्ति हुईं, वहाँ निरंतर वही क्रम बना रहा । 
समय ओर परिस्थिति के अनुसार एक प्रकार के क्रम का दूसरे रूप में 
बदल जाना असम्भव नदहीं। सारांश यह कि राज्य की उत्तत्ति किस 
प्रकार हुईं, इस विषय के शअ्रन्यान्य उिद्धान्तों में विकास सिद्धान्त ही 
अब अधिक तक-संगत ओर मान्य है। दाँ, इसके अनुसार, कहीं राज्य- 
पद्धति का स्वरूप मातृ-प्रधान रह्य, और कहीं पितृ-प्रधान; तथा इन 
रूपों में से एक का समय पर दूसरे में परिवर्तित हो जाना भी स्वथा 
सम्भव है। | | 

आधुनिक राज्यों के विकास की कोई ख़ास पद्धति या कारण निश्चित्‌ 
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करना, लेखक के लिए, बड़ी जोखम उठाना है; क्‍योंकि उसके विपक्ष 
या खंडन में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ लेखकों ने राज्य के 
बिकास का प्रधान कारण सेनिक बल माना है| इसमें सन्देह नहीं कि 
समय-समय पर ऐसा हुआ होगा कि एक गाँवया नगर के आदमियों की 
आवश्यकताएँ बढ़ने पर उसके ग्रमुख व्यक्तियों ने दूसरे गाँव या नगर 
से सम्बन्ध जोड़ने की बात सोची | यह कार्य सदेव मित्रता-पूर्ण ढंग 
से न होकर कभी-कभी संघर्ष -मय भी रद्दया होगा। अथवा, शक्तिवान 
लोगों के मन में लोभ समाया, तो उन्होंने पास की दूसरी बस्तियों पर 
बल-पूवंक अधिकार जमाने का प्रयत्ञ किया होगा | इस प्रकार जबकि 
इस समय भी राज्यों के जीवन में युद्ध का ख़ासा भाग है, प्रारम्भ में 
ऐसा होना सवंथा सम्भव और स्वाभाविक है | परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता कि राज्य की उत्त्ति ही युद्ध से हुई । हाँ, युद्ध 
से राज्य की इृद्धि हो सकती है, ओर, हो सकता हैं विनाश भी । 

इसी प्रकार समाजवादियों के इस कथन पर विचार किया जा 
सकता है कि अन्य सामाजिक संस्थाओं की भाँति राज्य के विकास का 
आधार आर्थिक है। राज्य के संगठन में आथिक परिस्थियों का 
बहुत प्रभाव पड़ता है। आज-कल भी हम देखते हैं, कि प्रजातंत्र कहे 
'जाने वाले राज्यों का सूत्र-संचालन बहुत-कुछ पूंजीपतियों द्वारा होता 
है | जहाँ समाज में धन-वितरण की असमानता द्वोती है, वहाँ प्रजातंत्र 
नाम-मात्र का ही होता है। वहाँ वास्तव में घनिक-तंत्र बन जाता है। 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य की उत्पत्ति का एक-मात्र कारण 
आर्थिक परिस्थितियाँ ही हैं । 
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निदान, राज्य की उत्तत्ति या विकास में समय-समय पर विविध 
बातों का प्रभाव पड़ा है, परन्तु किसी एक बात को हद्दी उसका मूल 
कारण नहीं कहा जा सकता। भिन्न-मिन्न स्थानों और मिन्न-भिन्न समय 
में राज्य का क्रमशः विकास हुआ है । कोई राज्य एक दिन में नहीं बन 
गया । उसके निर्माण का रहस्य बड़ा पेचीदा रहा है। इसी प्रकार किसी 
राज्य के भविष्य के विषय में भी यद्द निश्चय-पूवंक नहीं कद्दा जा 
सकता कि उसका विकास किस प्रकार होगा अथवा उसका क्या रूप 
होगा। हाँ, आधुनिक राज्य प्राचीन राज्य से कई बातों में स्पष्टतया 
भिन्न हैं; दोनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं :--- 

(के ) अब राज्य बहुत बड़े-बड़े होने की प्रवृत्ति है। कई आधुनिक 
साम्राज्य प्राचीन साम्राज्यों से कहीं अधिक विस्तृत हैं, छोटे-छोटे राज्यों 
की भूमि तथा क्षेत्रफल भी पहिले से अधिक हे। अ्रब नगर-राज्यों का 
तो युग गया ही समझो | क्‍ 

(ख ) प्राचीन राज्यों की कार्य-पद्धति में स्थिरता कम थी, 
उदाहरणवत्‌ किस अपराध का क्या दंड होगा, इसका कोई नियम न 
था। अब राज्य की प्रत्येक बात सुनिश्चित है, उसके लिए नियम या 
कानून बने हुए हैं, तथा बनते जाते हैं । 

(ग ) अब जनसाधारण में राजनेतिक जाणते अधिक हे, 'कोठ 
जप होठ हमें का द्वानी? की बात नहीं; राज्य के कार्यों में जनता 
अधिक भाग लेती है, ओर उनकी चर्चा बहुत होती है। राजतंत्र 
की जगह प्रजातंत्र बढ़ रहा है, अवैध राजतंत्र तो लुप्त-प्राय 
ही हे। द 
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( घ ) पहले राज्य के कार्य में घ्मं तथा धर्माधिकारियों का बड़ा 
भाग होता था; अब घर ओर राजनीति को यथा-तम्भव प्रथक रखा 
जाता है, राज्य के विषयों को घार्मिक दृष्टि-कोय से नहीं देखा जाता । 
राज्य सब धर्मों से समानता का व्यत्रदह्दार करता है। फल-स्वरूप किसी 
विशेष धर्म के अनुयायियों का पक्षयात नहीं होता और न किसी धर्म के 
अनुयायियों पर पहले की तरद्द अत्याचार दी होते हैं । 

इस प्रकार, इस परिच्छेद में हमें मालूम हुआ कि राज्य की उत्तत्ति 
के विषय में विकास-सिद्धान्त द्वी अधिक सत्यता-पूर्ण है। यह मी ज्ञात 
हो गया कि आधुनिकराज्य प्राचीनराज्य की अपेक्षा विशेषतया किन- 
किन बातों में भिन्न हैं । 





लि सके 
ग्यारहवाँ परिच्छेद 
राज्य की प्रभुल-शक्ति 


नल 


घुद्ले बताया जा चुका है कि राज्य के तत्वों में से एक, प्रभुत्व- 


शक्ति है। इस परिच्छेद भें इसी के सम्बन्ध में विशेष विचार करना है | 
प्रत्येक राज्य में कोई संस्था--चाहे वह एक व्यक्ति हो, या 
व्यक्ति-समूह--ऐसी होती है, जिसके द्वारा राज्य अपनी प्रमुख सत्ता 
का उपयोग करता है। यह्द संस्था किसी के अधीन नहीं होती, इसकी 
आज्ञा राज्यमर में सबको शिरोधाय द्ोती है। इस संस्था की शक्ति: 
को प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं, ओर इसकी आश्ञाओत्रों या आदेशों को 
कानून । क्‍ 
राज्य की प्रभुत्व-शक्ति अपरिसित तथा अबाध होती है। यदि 
कोई दूसरी संस्था इसमें बाधक द्वो सकती है, तो फिर वह्दी संस्था प्रभुत्व- 
शक्तिवाली समझी जायगी; राज्य की प्रभुत्व-शक्ति नहीं रहेगी, ओर 
परिणाम-स्वरूप राज्य भी वास्तव सें राज्य न रहेगा। राज्य ओर॑ 
प्रभुत्त का एक दूसरे से अनिवार्य और अटूट सम्बन्ध है। राज्य के 
बिना प्रभुत्व नहीं, और प्रभुत्व बिना राज्य नहीं | क्‍ 
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प्रशुत्व-शक्ति के लक्षण--अन्यान्य लेखकों में यूनान के प्रसिद्ध 
नीतिज्ञ अरस्तू ने प्रभुत्व-शक्ति की परिभाषा बहुत सरल और स्पष्ट 
तथा व्यवह्ारिक रूप में की है। उसका कथन है कि “प्रभुत्व-शक्ति 
वह हे जो ( दूसरे राज्यों से ) युद्ध और शान्ति, मित्रता स्थापित करना 
ओर संधि भंग करना, आदि विषयों का निर्णय करती है, जो क़ानून, 
प्राय-दंड, अथ-दंड, देश-वहिष्कार, आय-व्यय की जांच, और शासकों 
की परीक्षा का निश्चय ( उनके सेवा-काल की अवधि पूरी होने पर ) क्‍ 
करती है |” इत परिभाषा के अनुसार, प्रभत्व-शक्ति के मुख्य लक्षण“ 
निम्नलिखित हैं :--- । 

(१) युद्ध ओर शान्ति का निश्चय करना | 

(२) वकसाल चलाना | 

(३) क़ानून बनाना | 

(४) प्रजा से कर लेना ओर उसका व्यय करना | 

. (९) अपराधियों पर जुर्माना करना । 

(६) अपनी शासन-पद्धति को निश्चित करना | 

इन लक्षणों के आधार पर, पाठकों को यह विचार करने में . 
सुविधा होगी कि कोई राज्य वास्तव में कहाँ तक राज्य कहे जाने का 
अधिकारी है। 

प्रभशुत्व-शक्ति अबाध होती है-- पहले कहा गया है कि: 
राज्य की प्रभृत्व-शक्ति नागरिकों तथा उनके समस्त समूहों पर सर्वोंपरि 
ओर निवांध होती है। राज्य-शासकों से भी ऊपर है। शासक वही 
काय तो कर सकते हैं, जिनके लिए राज्य अनुमति दे, इस प्रकार राज्य 
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का प्रभुख अपने क्षेत्र में सबं-प्रधान होता है। किन्तु यह तो राज्य के 
भीतर की बात हुई | बाइरी शक्तियों के हस्तक्षेप से भी राज्य मुक्त रहता 
है।* यदि ऐसा न हो तो फिर उसकी स्वतंत्रता ही क्या हुई। राज्य 
की प्रभुत्॒व-शक्ति अविभाज्य होती है, राज्य में उसका पूर्णाधिकार होता 
है | जिस प्रकार एक मियान में एक ही तलवार रहती है, उसी प्रकार 
एक राज्य में एक ही प्रभुत्व-शक्ति रह सकती है, उपमें दूसरे का 
दख़ल नहीं दो सकता। दूसरी प्रभुत्व-शक्ति के हस्तत्ञेत दो सकने का 
अथ्थ यह होगा कि उस राज्य की प्रभृत्व-शक्ति अपूर्ण या विभाजित 
है और यह अध्वाभाविक है। 

राज्य की प्रभ्न॒त्व-शक्ति के पूर्णाधिकारी होने के सम्बन्ध में 
लेखकों में बड़ा मतभेद रहा है। प्रोफ़ेतर वर्गत के इस कथन का 
ख़ूब विरोध हुआ है कि मैं व्यक्ति या व्यक्ति-समूहों पर राज्य 
की प्रभुत्व-शक्ति को अपरिमित, पूर्ण और व्यापक मानता हूं। 
परन्तु भल्ी-माँति विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इसमें विरोध . 
करने योग्य कोई बात नहीं है। राज्य मनुष्यों का संगठित समाज है, 
उसकी उत्तत्ति हो तब होती है, जब उसके ज्षेत्र के व्यक्ति राज्य का 
नियंत्रण मानते हों और उसकी शआज्ञाओं श्रर्थात्‌ कानूनों का पालन 
करते हों। राज्य का अस्तित्व तभी तक है, जबतक कि व्यक्ति उसके 


“प्रायः राज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, समभझौतों, संधियों और कानूनों के अनुसार 
काय करता है। पर इससे उसकी पमुत्-शक्ति में अन्तर नहीं आता | कारण कि वह 
अन्तर्जातीय नियमों आदि का विचार सच्छा से, अपने तथा अभय राज्यों के हित 
दी दृष्टि से, करता है । | 
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अनुवर्तो हैं | इस प्रसंग में सुप्रसिद्ध अंगरेज नीतिज्न जान-आस्टिन का द 
का कथन है कि यदि कोई निश्चित और सम व्यक्ति (या व्यक्ति-समूह) 
ऐवा हो, जो किसी के मी अधीन न होते हुए अपनी आज्ञा समाज के 
अधिकांश माग पर चलाता हो तो वह व्यक्ति (या व्यक्ति-समूह ) 
उस समाज में प्रभु है, और वह समाज राजनेतिक और स्वतंत्र 
समाज है | े 
प्रशुत्व-शक्ति के सिद्धान्त की आलोचना+- 
अमुत्व-शक्ति के सिद्धान्त पर अनेक आलोचनाए हुई हैं। कुछ विद्वानों 
का मत है कि राज्य को लोगों के वैयक्तिक धर्म तथा जीवन में हस्तक्षेप 
करने का अधिकार नहीं। परन्तु वैयक्तिक धमें और जीवन का क्षेत्र क्या 
हो, जिसमें राज्य हस्तक्षेप न कर सके, इसका निर्णय भी तो जनता कौ 
बहु-सम्मति से द्दोता हे । इस प्रकार प्रभुत्व-शक्ति का प्रतिबन्ध-रहित 
होना एवं पूर्वोक्त आक्षेप का मदत्व-द्वीन होना स्पष्ट है। 
प्रभुत्व-शक्ति पर विशेष विचारणीय आक्तिप सर हेनरी मेन का है। 
यह महाशय भारतवष् में सात वर्ष तक सरकार के क्ानून-सदस्य रहे 
थे। इन्होंने अनुभव किया कि प्राचीनकाल में मारतवर्ष आदि पूर्वीय 
राज्यों में कानून बनाने का माव नहीं रहा है । प्राचीन प्रथा ओर नियम 
के अनुसार ही शासन होता रद्द | स्वेच्छाचारी शासक भी मनमाने 
नये क़ानून न बनाते थे | इस प्रकार यहाँ प्रभुत्व-शक्ति ऐसी अपरिमित 
कभी नहीं हुई कि वह प्राचीनप्रथाओं और प्राचीन-नियमों कौ अवहेलना 
करे वरन्‌ वह तो सदैव इनके द्वारा परिमित रही हे । यह बात कुछ 
अंशों में आधुनिक पाश्चात्य देशों के सम्बन्धमें भी चरितार्थ होबी है। 
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इस दृष्टि से मेन ने यह ग्रतिपादन किया कि प्रभुत्व-शक्ति को अपरिमित- 
या प्रतिबन्ध-रद्दित नहों कद जा सकता | है 

इस विषय में कुछ राजनीतिज्ञों का कथन हे कि प्रभ॒त्व-शक्ति का 
सिद्धान्त आधुनिक राज्यों के सम्बन्ध में ही चरिताथ होता है । अन्य 
लेखकों ने प्राचीन और मध्य-कालीन राज्यों पर भी प्रभुत्व-शक्ति का 
ठिद्धान्त लगाने, ओर साथ ही पर हेनरी मेन द्वारा किये हुए पूर्वोक्तः 
आज्षेप से बचने के लिए राज्य ओर कानून का अर्थ व्यापक कर दिया 
है। वे क़ानून के अन्तर्गत समाज के उस आचार-विचार को भी 
सम्मिलित करते हैं जिसको राज्य ने मान्य करके नियम का स्वरूप: 
प्रदान कर दिया है । ह 

राज्य की प्रशुत्व-शक्ति कहाँ होती है १--प्रत्येक राज्य 
में ऐसी शक्ति होती है जो सर्वोपरि या सर्वोच्च होती है; पर वह शक्ति 
कहाँ पायी जाती है ! उसका निवास-स्थान कहाँ है ? इस विषय पर 
विचार करने के लिए. एक स्वतंत्र राज्य का उदाहरण ले । इंगलेंड का 
उदाहरण सहज हो समझ में आ सकता है। यद्यपि यहाँ क़ानून से . 
बादशाह्द समस्त शक्ति का खोत है, वह सब काय अपने प्रधानमंत्री के 
परामश से करता है। प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों का सहयोग प्रास 
होता है। और, सब मंत्री ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं | 
इस प्रकार पालिमेंट को ही कानूनी प्रभ्॒ताप्राप्त है। पालिमेंट का 
प्रिभाषिक अथ बादशाह के अतिरिक्त सरदार-सभा और प्र तिनिधि-सभा 
है| जिस क़ानून को वह बनाती है, वह वेध होता है; किसी न्यायालय 
में उसके ओचित्य या न्यायानुकूलता का प्रश्न नहीं उठ सकता; परम्परा 
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रिवाज या पुराने कानून या अधिकार-पत्र उस प्रयोग में बाधक नहीं हो 
सकते | कोई संत्था उसे रद्द वा संशोधित नहीं कर सकती । किसी 
नागरिक का कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिसे पालिमेंट रह न कर 
सके। क्‍ 

अच्छा, संयुक्त-राज्य-अमरीका में प्रभुत्व-शक्ति का निवास कहाँ 
है? यहाँ प्रसुत्व शक्ति के निवास-स्थान की बात कुछ पेचीदा है। 
यहाँ की भिन्न-भिन्न रियासतों की प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक (नियामक) 
शक्तियाँ परिमित हैं। इसी प्रकार संघ सरकार के राष्ट्रपति तथा काँग्रेस 
में से प्रत्येक की, तथा सम्मिलित रूप से दोनों की, शक्तियाँ भी परिमित । 
हैं। ब्रैंटिश पार्लिमेंट की तरह अमरीका की कांग्रेस को मनचाहा कानून 
बनाने का अधिकार नहीं है |" न्यायालय में संघ सरकार तथा प्रत्येक 
रियासत के बनाये क़ानून की न्यायानुकूलता पर विचार हो सकता है, 
और अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त कानून अमरीका 
के शासन-विधान के विपरीत है तो वह उसे रद कर सकता है। परन्तु 
इससे यही तो अभिप्रायः निकला कि अमरीका में कांग्रेस, राष्ट्रपति 
अथवा (अमरीका की) रिथासतों में से किसी एक को प्रभ्ु॒त्व-शक्ति 
आआध् नहीं है। मुख्य अधिकारी कोई और ही है। यहाँ प्रभुख-शक्ति उस 
संस्था के पास है जिसे मनचाह्दा क़ानून बनाने का--श्रर्थात्‌ अमरीका 
के शासन-विधान का संशोधन करने का कानूनी अधिकार है [* इस 
. #कँगेस के दो-तिहाई सदस्य, या विविध रियासतों के तीन-चौथाई व्यवस्थापकों 
द्वारा अनुमोदित विशेष सभा के सदस्य, अमरीका के शासन-विधान को बदल 
'सकते हें । 
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संस्था के बनाये नियमों पर न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है! 
इसके अधिवेशन केवल विशेष दशाश्रों में द्वी होते हैं। तथापि 
सिद्धान्ततः इसका अस्तित्व है । 

राजनेतिक प्रशुत्व-शक्ति और जनता--कुछ लेखकों के 
विचार से प्रश॒त्व-शक्ति की एक कल्पना कानूनी है और दूसरी राज- 
नैतिक । क़ानूनी प्रभशुत्व-शक्ति वह है जिसका अस्तित्व केवल कानून 
की दृष्टि से हो, राजनैतिक प्रभुता का सम्बन्ध देनिक शअ्रर्थात्‌ व्यव- 
हारिक राजनीति से होता है। स्वेच्छाचारी या अनियंत्रित राज्यों में राजा 
में प्रभुत्व-शक्ति मानी जाती है, क़ानून से वही सर्व-सर्वा, कर्ता-घर्ता 
है। परन्तु बहुधा वह कुछ विशेष कारय नहीं करता, करने-घरनेवात्ते 
तो उसके मंत्री आदि होते हैं, वास्तविक या राजनेतिक प्रभुत्व इन्हीं 
का होता है। कहीं-कहीं पुरोहित, सेनापति, पूंजीपति आदि राज्य के 
वास्तविक ( राजनेतिक ) प्रभु होते हैं; कहने-सुनने को ( कानून से ), 
प्रभु-पद राजा आदि का रद्दता है । 

फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के बाद यह विचार फैला कि राजनेतिक 
प्रभुत्व जनता के हाथ में है, जनता दी समस्त अधिकार और सत्ता का 
खोत है | जनता दी राज्य को बनाती है, ओर एक विशेष प्रकार की 
शासन-पद्धति प्रचलित करती है, वद्दी ( जनता ) जब चाहे शासकों. 
को पदच्युत कर सकती है, शासन-पद्धति का स्वरूप बदल सकती है। 
प्रजा-तन्त्र राज्यों में जनता अपने व्यवस्थापकों ( नियामकों ) को, और 
कद्दी-कहदीं अपने शासकों के चुनती है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ 
इन व्यवस्थापकों और शासकों का नया निर्वाचन द्योता है । 
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ऊपर कहा गया है कि इंगलेंड में प्रभुत्व-शक्ति ब्रिटिश पालिमेंट 
के हाथ में है। वहाँ केवल कानूनी प्रभ्ृुता का आशय लिया जाना 
चाहिए.। राजनैतिक प्रभुता तो वहाँ जनता की ही समझनी होगी । 
बात यह है कि पालिमेंट के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, वे जनता 
के विचारों ओर इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सकते । उन्हें वही 
कानून बनाने का विचार करना पड़ता है, जिसे, उनकी समझ से, 
जनता का प्रभावशाली भाग चाइता है। वे अपनी पक्त के समर्थन 
में जनता की इच्छा की ही बात कहते हैं । 

यहाँ हमने इंगलेंड के सम्बन्ध में विचार किया है। यद्द एक वैध 
राजतंत्र हे। अन्य वैध राजतंत्र या प्रजातंत्र राज्यों के विषय में 
भी यद्दी बात ( प्रभुत्व-शक्ति का जनता में होना ) सहज द्वी समर में 
आ सकती है। परन्तु अवैध राज-तंत्र में यह बात कुछु अ्रस्पष्ट रहती 
है । वहाँ राजा ही क़ानून बनाता है और वही उसका पालन कराता 
है इस प्रकार वद्दी व्यवस्थापक ओर शासक होता है। यद्दी नहीं, उसके 
बारे में तो यह कद्दावत ढीक ही है कि “राजा करे सो न्याय! | ऐसा 
: प्रतीत द्वोता है कि राजा में द्वी प्रभुत्व-शक्ति रहती है। परन्तु इस 
सम्बन्ध में विचार करना होगा कि उपयु क्त राजा भी प्रायः किसी न 
किसी मिन्न, मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि से विचार-विनिमय करता 
है, सलाह लेता है, चाहे वह नियमित रूप में न हो। प्राचीन भारत 
में जबकि एक तंत्र राज-पद्धति बहुत प्रचलित थी, राजा स्वयं-कानून 
नहीं बनाते थे, वरन्‌ धर्मशास्त्रों में वर्णित कानूनों के अनुसार शासन- 
करते ये। नये क़ानून बनाने, या कानूनों की व्याख्या करने का काम 
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विद्वान ब्राह्मणों आदि का था, और ये लोग जनता के भाषों, विचारों 
तथा उसकी आवश्यताओं का यथेष्ट ध्यान रखते थे। इस प्रकार 
एक-तंत्र राज्य में भी प्रसुत्व-शक्ति का निवास-स्थान अन्ततः जनता में 
ही होना सिद्ध होता है।* 

एक विद्वान का कथन है कि प्रशुत्व उसीका होता है, जो 
शक्तिशाली है। जो आज्ञा का पालन करा सके और राज्य को 
नियंत्रित रखे, उसी को राज्य का प्रश्नु समझना चाहिए. । यदि हम 
जनता को प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न माने तो क्या समस्त जनता शक्तिशाली 
होती है? जनता में तो बालक, बूढ़े, ख्त्रियाँ और रोगी भी द्वोते हैं । फिर 
संगठित तथा नियंत्रित जनता ओर असंगढित तथा अनियंत्रित जनता में 
भी बहुत अन्तर है । 

क्या जनता के राजनैतिक प्रमुत्व का अथ निर्वाचकों की प्रभुत्व- 
शक्ति समझा जाय ? अनेक राज्यों में निवांचक कुल जनता में से आधे 
सेलेकर पंचमांश या इससे भी कम होते हैं। क्‍या इन्हें ही जनता समझा 
जाय ! परन्तु ये तो निर्धारित समय पर केवल प्रतिनिधियों का चुनाव 
करते हैं, ओर कुछ नहीं करते। फिर इन्हें प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न केसे 
माना जाय £ जिन राज्यों में, किसी विशेष विषय पर, अथवा कोई 
विशेष नियम बनाने के लिए, निर्वाचकों का मत लेने की पद्धति है, 





*जान आरिटन का मत है कि प्रभुख-शक्ति ऐसे ख़ास व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 
के हाथ में रहती है, जो निश्चित या प्रत्यक्ष हों। परन्तु जनता में यह बात नहीं 
होती । जनता का कोई निश्चित स्वरूप नहीं हैं, कोई खास व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह अपने आपको वास्तव में जनता नहीं कह सकता । 
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वहाँ उस सीमा तक अवश्य ही शासन-कार्य में उनका कुछ विशेष 
अधिकार माना जा सकता है; परन्तु स्मरण रहे कि अधिकांश निर्वा- 
चकों पर उनके सम्बन्धियों तथा पैसेवालों आदि का इतना प्रभाव 
पड़ता है कि वे अपने स्वतंत्र मतत का उपयोग बहुत कम करने पाते 
हैं| इस प्रकार निर्वाचकों को भी प्रभुत्व का आधार मानना कहाँ 
तक ढीक है ? 

अच्छा अब प्रतिनिधियों की बात लें।| आजकल प्रतिनिधि-निर्वाचन 
कार्य बहुत कष्ट और व्यय-साध्य दे | अधिकाँश स्थानों में या तो धनी- 
मानी व्यक्ति प्रतिनिधि चुने जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको घनी- 
मानियों का समथन प्राप्त हो। फिर दलबन्दी का युग 5दरा | जिस दल 
का व्यवस्थापक सभा में बहुमत होता है, वही दल मंत्रि मंडल बनाने 
में सफल होता है, शासन-सूत्र उसी के हाथ में रहता है। अन्य दलों 
में जो सब से बलवान होता है, वह इस बात की प्रतीक्षा में रहता है 
कि कब उसके लिए अनुकूल समय आवे और कब उसका बहुमत 
बन सके | हिसाब लगाने पर माल्यूम हो सकता है कि बहुघा पदारूढ़ 
दल वास्तव में जनता के बहुत थोड़े भाग का ही प्रतिनिधित्व करता 
हे। जो लोग निर्वाचन-कार्य में, आयिक वाधाओं के कारण सफल 
नहीं होते, अथवा प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाने पर भी दलबन्दी में 
अनुराग नहीं रखते, उनकी शासन-कार्य में कुछ नहीं चलती | फिर 
भी आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक शासन को जनतंत्र या जनता का ही 
राज्य कह जाता है। बात यह है कि जनता को शासन-कार्य में 


भागीदार बनाने का अभी कोई इससे बेहतर तरीका माल्मूम नहीं दो 
९ 
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दर 


सका है। इस सम्बन्ध में प्रयत्न चल रहा है। सम्भव है, धीरे-धीरे इस 
दिशा में कुछ सुधार हो ओर कालान्तर में, शासन में अधिकाधिक 
जनता की शक्ति का उपयोग हो। श्रस्तु, चाहे निर्वाचन-पद्धति और 
दल-निर्माण आदि में सुधारों की कितनी ही आवश्यकता हो, यह तो 
स्वीकार करना ही होता हे कि राज-सत्ता या प्रभुत्व-शक्ति का निवास, 
और किसी की अपेक्षा जनता में, ही अधिक है। 


विशेष वक्‍तव्य--बहां यह प्रश्न भी उठ सकता है कि जब 
जनता में प्रभुत्व-शक्ति का निवास हे तो वह शासकों का अत्याचार क्‍यों, 
सहती है।बाव यह है कि जनता में अशान होता है, उसे अपनी 
शक्ति का बोध नहीं होता, उसमें संगठन का अभाव होता है, 
वह अपने बल का यथेष्ट उपयोग करने की शअरत्युत्तम विधि नहीं 
जानती, उसके, भिन्न-मिन्न भागों में, विभाजित होने से और उन भागों 
के आपस में लड़ने-फगड़ने से उसकी शक्ति नष्ट द्ो जाती है तो राजाशों 
का जोर बढ़ जाता है, वह मनमाना शासन करते हैं। जनता को यह 
विचार द्वी नही होता कि राजा के कायय का विरोध कर उसे 
सत्पय पर लाने का प्रयत्न करे। तथापि उस दशा में भी ऐसे अनेक 
उदाइरण मिलते हैं जब राजाओं का अत्याचार बहुत अधिक होने 
लगा और वंइ प्रजा की सदन-शक्ति को लाँघ गया, तो प्रजा में 
क्रमश विंद्रोह की भावना जाणश्त हो गयी ओर वह यहाँ तक 
बढ़ी कि अन्ततः राजा को अपने अधिकार ओर पद से द्वाथ 
घोना पड़ा। “० 

अस्तु, अब प्रत्येक सभ्य समाज में यह बात मानी जाती है कि 


राज्य की प्रभुत्व-शक्ति १३१ 


राजनैतिक प्रशुत्त का निवात जनता में है, चाहे वह अपनी 
शक्ति कुछ विशेष अधिकारियों को ही क्‍योंन देदे। अतः उन्नत 
समाजों में बिना विद्रोह के ही जनता शासन-पद्धति में आवश्यकता- 
नुसार परिवर्तन और संशोधन कर लेती है। हाँ, प्रभुत्व-शक्ति 


की दृष्टि से संसार में वास्तविक जनता का युग आने में अभी 
विलम्ब है। 





३ हर 
 बारहवाँ परिच्छेद 
. शज्य ओर व्यक्ति 
“9४४2२ छ६&<४“०-- 
पिचते परिच्छेद में यह बताया गया है कि राज्य की प्रभुत्व- 


शक्ति अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण होती हे। तो क्या राज्य में व्यक्ति 
या नागरिक की कोई स्वतंत्रता नहीं होती ! क्या प्रभुव-शक्ति के साथ 
व्यक्ति-स्वातंत््य का सामंजस्य नहीं है ! 
क्या राज्य की उत्पत्ति से पूवे मनुष्य स्वतंत्र था १- 

प्रायः यह समझा जाता है कि प्रारम्मिक अवस्था में, जब राज्य का 
प्राहर्भाव नहीं हुआ था, मनुष्य प्राकृतिक या नेसर्गिक जीवन व्यतीत 
करता था, तो वह सवा स्वतंत्र था; जो जी में आता वह करता और 
जहाँ इच्छा होती, वहाँ जाता । राज्य की उल्त्ति के बाद मनुष्य के 
स्वच्छुन्द जीवन में बाधा उपस्थित हो गयी । उसके कार्यों पर नियंत्रण 
होने लगा | अब वह अपनी मनमानो कारवाई नहीं कर सकता, राज्य 
से उसकी स्वच्छुन्दता विद्युत होगयी। इस कथन में कहां तक सच्चाई 
है! क्‍या वास्तव में, राज्य की उत्पत्ति के पूष मनुष्य स्वतंत्र जीवन 
व्यतीत करता था ! 
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उस अवस्था की कल्पना करो, जब मनुष्य पर किसी प्रकार का 
नियंत्रण न हों। मोहन के मन सें आया, उसने गोविन्द की कोई चीक़ 
उठाली, सोहन को पीटा और यमुना को अपशब्द कहा | इस दशा में 
मोहन बलवान है, वह स्वच्छुन्दता का व्यवद्दार कर रद्द है । अब यदि 
केवल उसी की दृष्टि से विचार करना हो तो कहा जा सकता है कि 
उस समय स्वतंत्रता थी | परन्तु मनुष्य अकेला नहीं रहता, वह समाज 
में रहता हे, ओर हमें समाज की दृष्टि से ही विचार करना है। 
सामानिक जीवन में वेयक्तिक स्व॒तंत्रता--उप्युक्त उदा- 
हरण में मोहन की स्वतंत्रता का अर्थ गोविन्द, सोहन और यमुना की 
स्वतंत्रता का अपहरण है। इसी प्रकार, अन्य उदाहरण लेकर यह 
दर्शाया जा सकता है कि यदि मोहन बीस आदमियों की मंडली में सबसे 
बलवान है, और अपनी स्वतंत्रता के उपभोग में सब को कष्ट पहुँचाता 
है, तो समाज की दृष्टि से यहाँ स्वतंत्रता का अभाव दी है। यदि मोहन 
अकेला रहता तो वह चाहे जहाँ जाता, ओर चाहे जो वस्तु लेता, वह 
अपनी प्राकृतिक या नेसर्गिक स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर सकता 
था | परन्तु यह बात तो है नहीं, वह समाज में रहता है। ओर, समाज 
में व्यक्तियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं रद्द सकती । आज दूसरे लोगों को: 
मोहन के विरुद्ध शिकायत है, कल ऐसा अवसर आ सकता है कि कोई 
मोहन को सताने लगे, तब मोहन को उसके विरुद्ध शिकायत द्वोगी । 
निदान, समाज में व्यक्तियों की सुख-शान्ति और वैयक्तिक स्वतंत्रता 
अभीष्ट है तो मोहन और उसके जैसे ओर भी सब व्यक्तियों. के. 
उन कार्यों का नियंत्रण करना होगा, जिनसे दुसरों को द्वानि होती है, 
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था कष्ट पहुँचता है। यदि यह नियंत्रण करने वाली सत्ता अपूर्ण हुई, 
उसे अपने अधिकार के उपयोग करने में कुछ बाधा रद्दी तो उत्ती सीमा 
तक वह समाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्चा करने में असमर्थ 
रहेगी। इस प्रकार व्यक्ति-स्वातंत्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि कोई शक्ति ऐसी हो जिसका सब व्यक्तियों पर अपरिमित, निर्वाघ 
ओर पूर्ण नियंत्रण हो । जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों की जान-माल 
की सुरक्षा आदि के लिए. किया जाता है तो राज्य की शक्ति अवश्य 
ही अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण होनी चाहिए. | किसी नागरिक का 
राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं माना जा सकता, बिना भेद-भाव के 
सभी नागरिकों पर राज्य की पूर्ण सत्ता होनी चाहिए । 

अराजकता की दशा में कुछ व्यक्ति-विशेष मनमाना कार्य करते 
हैं, दूसरों के कार्य-व्यवद्वार में हस्तक्षेप करते ओर उन्हें हानि या 
क्षति पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त यद्द भी होता है कि किसी चीज़ 
को सभी आदमी लेना चाहते हैं। इससे आपस में झगड़ा होता है, मार- 
पीट की नौबत आती है ओर अनेक व्यक्ति हताइत हो जाते हैं; भावी 
कलद की नींव पड़ जाती है, समाज छिन्न-भिन्न हो जाता है। इसलिए 
समाज की दृष्टि से, अधिकांश व्यक्तियों के विचार से, अराजकता 
अवांछुनीय हे । राज्य का निर्माण करके, समाज के व्यक्ति मनमाने 
कार्य करने या मनचाद्दी चीज़ प्राप्त करने के अधिकार पर राज्य 
का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राज्य के प्रादुर्भाव से 
व्यक्तियों के अधिकार सीमित हो नाते हैं | 

स्मरण रहे कि वास्तव में स्वतंत्रता ओर बात है तथा स्वच्छुन्दता 
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या उच्छ्लल्ता और बात। दोनों को एक समझना भयंकर भूल 
 है। दोनों में ज़मीन आसमान का अन्तर है | स्वच्छुन्दता का आशय, 
बिना किसी व्यक्ति या संस्था का लिहाज किये मनसमाना काय करने 
का है। स्वच्छुन्द व्यक्ति किसी के सुख-दुख या हानि-लाम का 
विचार नहीं करते। यह समाज के लिए अहितकर है, बहुत 
अनिष्टकर है। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता का अर्थ बिना किसी भी 
प्रकार की बाधा के, जो जी में आये, वह करने का लिया जाय, तो 
ऐसी स्वतंत्रता सम्मव या व्यवह्ारिक नहीं है। समाज में एक-से-एक 
अधिक बलवान हैं, इस प्रकार एक की स्वतंत्रता में दूसरा बाघक दो 
सकता है, दूसरे की स्वतंत्रता में तीसरा बाधक दो सकता है। इसी 
पकार यह क्रम चलता रहेगा, यहाँ तक कि अन्त में एक ही व्यक्ति 
ऐसा रहेगा, जिसकी स्वतंत्रता में कोई अन्य व्यक्ति बाधक न हो सके ॥ 
पर उसकी स्वतंत्रता में भी कोई अन्य दो या अधिक व्यक्ति मिलकर 
बाधक हो सकते हैं। इस प्रकार किसी की भी स्वतंत्रता सबंथा निर्वाघ 
नहीं दो सकती । क्‍ 

इससे स्पष्ट है कि ऐसी निर्वाध और पूर्य स्वतन्त्रता सब व्यक्तियों 
को एक-साथ एक ही समय में नहीं हो सकती। ऐसी स्वतन्त्रता न 
राज्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और न उसके बिना ही | अतः 
स्वतन्त्रता का शअ्रथ दूसरों को कम-से-क्म हानि पहुँचाते हुए अपनी 
इच्छाओं को पूरा कर सकने का लिया जाता है। समाज में कोई 
व्यक्ति अपने व्यवहार में वहाँ तक ही स्वतन्त्र रह सकता हे, जहाँ 
तक कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित न करे । एक कौ 
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स्वतन्त्रता का आशय, दूसरों को स्वतन्त्रता पर आधात पहुँचाना 
नहीं है। वह स्वतन्त्रता ही कया हुईं जो सब नागरिकों के लिए 
समान रूप से न हो। 

हरवर्ट स्पेन्सर ने बहुत ठीक कह्दा है कि एक आदमी अपनी 
इच्छानुतार कार्य करने में स्वतन्त्र है, बशर्ते कि वह किसी दुसरे 
आदमी की वैसी स्वतंत्रता में बाधक नहों। अथवा हम यों भी 
कह सकते हैं कि मनुध्य को वैसा काय करने की स्वतन्त्रता नहीं 
दोनी चाहिए, जैसे कार्य की स्वतन्त्रता वह दूसरों को देने को तैयार 
नहीं है। उदाहरणवत्‌ मैं नहीं चाहता कि कोई मैरा माल चुरावे, 
मुझे मारे-पीटे या गाली दे, तो मुझे मी ऐसी स्वतन्त्रता नहीं मिल 
सकती कि मैं किसी दूसरे का माल चुराऊँ, किसी को मारू या अपशब्द 
कहूँ । यदि स्वतन्त्रता की यद्द मर्यादा न रहेंगी तो समाज का जीवन 
कितना संकटमय हो जायगा, यह स्पष्ट ही है। 

समाज में स्वतन्त्रता की मर्यादा रखने के लिए, जिसको लाढो 
उसकी मैंसः न होने देने के लिए, यद आवश्यक है कि मनुष्यों के 
पारस्परिक व्यवहार की सुविधा के लिए कुछ नियम या कानून रहें, 
जिनका सब व्यक्ति पालन कर। क़ानून का उद्देश्य यह होता है कि 
मनुष्य सुख-शान्ति का जीवन व्यतीत करे, परन्तु उसके किसी कार्य - 


कि 


व्यवहार में दूसरों कौ हानि, असुविधा या कंष्ठ आदि न हो। 
साधारणतया आदमी क़ानून को स्वतन्त्रता में बाधक समझता 
करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि कानून और स्वतन्त्रता का परस्पर 


घनिष्ट सम्बन्ध है। वे तो इन्हें स्वथा बे-मेल मानते हैं। उनका 
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कथन है कि जद्दां कानून द्ोगा, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं रह सकती । परन्तु 
विचार करने पर यह ज्ञात द्वो सकता है कि इस कथन में कुछ सार 
नहीं है। ऊपर उदाहरण द्वारा यह बताया जा चुका है कि सवथा 
अमर्यादित स्वतन्त्रता केवल उसी दशा में सम्भव है, जब अकेले एक 
ही व्यक्ति की बात हो। समाज में, जहाँ श्रनेक आदमी मिल-जुलकर 
पास-पास रहते हैं, बेसी स्वतन्त्रता व्यवहारिक नहीं है, हिंतकर भी 
नहीं है | राज्य में नागरिकों को वही स्वतन्त्रता रहती है, जो सब के 
. लिए सम्भव होती है। इसी स्वतन्त्रता का क़ानून द्वारा अनुमोदन होता 
है; इसी की रक्षा क़ानून करता है। 

अब यह अच्छी तरद्द ध्यान में श्रा सकता है कि वास्तविक अर्थात्‌ 
व्यवहारिक स्वतन्त्रता का राज्य की नियन्त्रक शक्ति से कोई विरोध: 
नहीं है। मुझे दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्ति तभी मिल सकती 
है, जब उस हस्तक्षेप को बल-पूबंक रोक सकनेवाली शक्ति का अस्तित्व 
हो | यह शक्ति राज्य में होती है । नागरिक अपने कार्य में दुसरों के 
हस्तक्षेप ओर बाधाओं से बचना चाहते हैं तो इसका उपाय यही 
है कि वे राज्य की सत्ता को अपरिमित, निर्वाध और स्वतन्त्र माने । 
यही बात राज्य की प्रभुत्व-शक्ति के सिद्धान्त में निहित है। नागरिकों 
को व्यवह्ारिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने के लिए राज्य की 
प्रभुत्व-शक्ति मान्य करनी होती है । क्‍ 

वेयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा--नागरिकों की वैयक्तिक 
स्वतंत्रता पर निम्नलिखित दो तरह से आघात पहुँचने की सम्भावना 
हुआ करती है :--- 
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( ) जबकि एक नागरिक ( व्यक्ति या व्यक्ति-समूह ) के कार्य- 
ब्यवह्यार में दूसरा नागरिक (व्यक्ति या व्यक्ति-समूह) अनुचित हस्तक्षेप 
'करता है; अर्थात्‌ जब नागरिक्रों का आपस में ही रूगड़ा होता है | 

(२) जबकि सरकार (सरकारी कर्मचारी ) किसी नागरिक के 
अधिकार को अपहरण करना चाहती है; श्रर्थात्‌ जब नागरिक का 
“सरकार से विरोध हो । 

दोनों दशाओं में राज्य नागरिकों की वेयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा 
'करता है। जब दो नागरिकों का पारस्परिक झगड़ा होता है तो यह 
निर्यंय करना होता है क़ानून की दृष्टि से किसका पक्ष उचित 
है ओर किसका अनुचित | इसके लिए राज्य में स्थान-स्थान 
पर दौवानी तथा फ़ोजदारी आदि के सरकारी न्यायालय स्थापित 
'रहते हैं। छोटे न्यायालयों के फ्रेसलों की अपील बड़े न्यायालयों 
में हो सकती है, जिससे यदि यह आशंका हो कि निचले न्यायालय 
में निर्यय ठीक नहीं हुआ, तो उसका पुनर्विचार या संशोधन 
हो सके | द 

सरकार (अथवा उसके किसी अधिकारी) को भी यह अधिकार 
नहीं हे कि नागरिकों की वेयक्तिक स्वतंत्रता का अपहरण करे। उन्नत 
'राज्यों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि यदि सरकार नागरिकों के अधि- 
कारों में हस्तक्षेप करे तो वे अपनी रक्षा कर वर्क | शासन-पद्धति की 
कुछ धाराएं इसी उद्देश्य से बनायी जाती हैं; क्‍योंकि शासन-पद्धति 
में संशोधन तथा परिवर्तन करने का अधिकार नागरिकों ( अर्थात्‌ 
उनके प्रतिनिधियों ) को ही होता है, अतः जब ऐसा प्रतीत होता है कि 
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बतंमान घाराएँ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, पर्याप्त नहीं 
हैं, तो उनमें आवश्यक परिवर्तन या परिवद्धन कर दिया जाता है। 
इसलिए. अधिकारियों को सहसा यह साहस नहीं होता कि नागरिकों 
की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आघात करे। हाँ, जिन 
राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ यथेष्ट अधिकार-सम्पन्न नहीँ हैं. अर्थात्‌ 
जहाँ नागरिकों को शासन-पद्धति में आवश्यक परिवर्तन आदि करने 
'का अधिकार नहीं है और जहाँ न्यायालय भी पू्ण स्वतंत्र नहीं हैं, 
वहाँ सरकार द्वारा वैयक्तिक स्॒तंत्रता पर आधात होने को आशंका 
'बनी रहती है। इंगलेंड में पार्लिमेंट को शासन-पद्धति सम्बन्धी पूर्ण 
स्वतंत्रता है, वद्द जब चाददे उसमें आवश्यक परिबतन कर सकती हे । 
उसने नागरिकों की वेयक्तिक स्वतंत्रता सम्बन्धी कई क्रानून बना रखे 
हैं । इसके अतिरिक्त, इंगलेंड में वेयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा में वहाँ 
के न्यायालयों का भी बड़ा माग है। वे उपयु क्त क़ानूनों की आलो- 
“चना तथा व्याख्या बड़ी उदारता से करते रहते हैं। जब कोई 
स्वेच्छाचारी अधिकारी --चाहे वह कितना दी बड़ा क्‍यों न हो--उचक्त 
कानूनों की अवहेलना करता है, तो उसे पर्याप्त दंड दिया जाता है। 
बहुत समय से वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा होते रहने से, अब तो वहाँ 
उसकी परम्परा दी बन गयी है। नागरिक उसका तनिक भी अपहरण 
'सहन नहीं कर सकते | द 
अमरीका में, शासन-विधान में ही वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा 
'की व्यवस्था है। कोई राज्य उसकी उपेक्षा नेहीं कर सकता। पुनः 
वहाँ संघ न्यायालय है, जो व्यवस्थापक सभा से भी ऊपर है। यदि वहाँ 
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कोई | कानून शासन-विधान की भावना के विरुद्ध बन जाय तो संघ- 
न्यायालय उसे तुरन्त रद्द कर सकता है। श्रस्तु, इंगलेंड, अमरीका 
आदि में वेयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की विधि कुछ मिन्न होते हुए भी' 
नागरिकों को प्रायः समान रूप से ही स्वतंत्रता प्राप्त है। योरप 
अमरीका में राज्य-नियम स्पष्ट तथा सुनिश्चित हैं, उनका सम्यक्‌ पालन 
किया जाता है और सब नागरिक समान समझे जाते हैं। इससे वहां 
वेयक्तिक स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है । 

राज्य का सावयव सिद्धान्त --राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक 
सम्बन्ध को समझने के प्रसंग में राज्य का सावयव सिद्धान्त भी 
बहुत विचारणीय है। इस सिद्धान्त के समथकों का मत है कि 
मनुष्य एक राजनेतिक प्राणी है, राज्य और मनुष्य में बहुत-कुछ 
समानता है। राज्य एक राजनेतिक संस्था है। दोनों शरीरघारी हैं । 
मनुष्य के शरीर के रक्त-विन्दुओं ((/०!|५) का जो सम्बन्ध शरीर 
के साथ है, वही सम्बन्ध मनुष्यों का राज्य के साथ है। जिफ 
प्रकार शरीर के किसी अंग को आघात पहुँचने से समस्त शरीर 
पीड़ा का अनुभव करता है, उसी प्रकार ( वास्तविक ) राज्य को 
भी अपने किसी नागरिक के पीड़ित होने पर कष्ट होता है | मनुष्यों 
की ही तरह राज्य उत्तन्न होता, बढ़ता ओर अन्त में नष्ट होता है। 
मनुष्य के भिन्न-भिन्न अंगों कौ भाँति राज्य के विविध अंग अपना- 
अपना काय करते हैं| राज्य मनुष्य का विराट-स्वरूप है। भिन्न-भिन्न 
लेखकों ने मानव शरीर के साथ राज्य की तुलना बहुत आकर्षक 
ढंग से की हे। एक ने मनुष्य के सिर की तुलना राज्य की सर्वोच्च सत्तए 
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से, मस्तिष्क की राज्य के कानून और प्रथाओं से, इच्छाओं की जजों 
और मजिस्ट्रेटों से, मुंह और पेट की व्यापार, खेती ओर उद्योग धंघों 
से, तथा रक्त की सार्वजनिक कोष से तलना की है | इससे इस सिद्धान्त 
का भाव सहज दी समझ में आ सकता है। 

 शअब तनिक यह भी विचार करे कि इस के विपक्ष में क्या कहा 
जांता है। इस सिद्धान्त के विरोधियों की मुख्य बातें ये हैं 

.( के ) शरीर में रक्त विन्दुओं की स्वतंत्र इच्छा या काय-शक्ति 
'नहीं है; वे शरीर के साथ रहने की दंशा सें, उसको क्रिया में 
सहायक श्रवश्य हैं, पर शरीर से प्रथक होने पर उनका उपयोग नहीं 
रहता । इसके विपरीत मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शक्ति है, चाहे 
वह राज्य में रहे या अलग। ः | 

: (ख ) मनुष्य चेतन प्रायी हे, उसका जन्म, विकास और मृत्यु 
होती है । उसके शरीर के साथ ही उसके भिन्न-भिन्न अंगों की वृद्धि 
होती. हैं; परन्तु यद्द आवश्यक नहीं है कि राज्य को वुद्धि के साथ उसके 
अंग-भूत मनुष्य की भी वद्धि द्वी दोती हो। बहुधा इसके विपरीत 
भी अनुभव में आता हे। इससे सिद्ध होता हे कि मनुष्य की भाँति 
'राज्य चेतन प्राणी नहीं है । 

( ग ) चेतन प्राणी का विकास ओर विनाश स्वयं प्राकृतिक नियमों 
से. होता रहता है, किसी दूसरे के आधार पर नहीं। परन्तु राज्य 
का प्रादुर्भाव, विकास और विनाश मनुष्य के आश्रित है। मनुष्य 
जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन या परिवद्धन आदि कर 
सकता है। 
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दोनों पक्ष की बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि राज्य 
और व्यक्ति में कुछु समानता तो अवश्य है, पर वद्ठ समानता एक आशा! 
में ही हे, पूर्ण रूप से नहीं | अस्तु, मुख्य प्रश्न तो यह है कि इस 
ठुलना से कया निष्कर्ष निकाला जाता है| राज्य के सावयव-सिद्धान्त' 
को स्वीकार करने से यह मानना होता है कि व्यक्ति का स्वतंत्र 
असित्व नहीं है, वह जो कुछ है, समाज या राज्य का अंग होने से है | 
अतः: व्यक्ति को चाहिए कि अपने-आपको राज्य के अपंण करदे और 
उसकी इच्छा या उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहे । इस प्रकार राजनीति 
में व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं रहता | परन्तु, जैतठा कि ऊपर कहा 
गया है, राज्य ओर व्यक्ति में समानता पूर्ण रूप से नहीं है; कई बातें 
राज्य के सावयव-सिद्धान्त के विरुद्ध हैं| श्रतः राज्य ओर व्यक्ति को: 
तुलना से जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वही पूर्ण रूप से उचित नहीं 
है । राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से प्रथक्‌ या स्वतंत्र नहीं हैं, दोनों को 
एक दूसरे का सहयोग चाहिए। राज्य नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता 
की रक्षा करे ओर व्यक्ति राज्य की प्रभुता को मान्य करे। इसमें 
कोई विरोधाभास नहीं है; इसका विशेष विचार ऊपर हो दी 
चुका है। 

स्वतंत्रता का विशेष अथे--राज्य के नियंत्रण में प्राप्त होने- 
वाली वैयक्तिक-स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता (सिविल लिब्ीं), द 
कहते हैं | राजनेतिक साहित्य में स्वतंत्रता? शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ 
 मेंमी किया जाता है। उदाइरणाथ इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव 
अहण किया जाता है । जब यह कद्दा जांता है कि भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं 
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है, यद देश स्वतंत्रता-प्राप्ति केलिए आन्दोलन कर रहा है, तो स्वतंत्रता 
का अर्थ राष्ट्रीय स्वतंत्रता होता है, जो प्रत्येक देश के लिए अत्यन्त: 
आवश्यक है । 

पुनः जब हम यह कहते हैं कि अमरीका या इंगरलेंड में स्वतंत्र: 
सरकार है तो हमारा आशय ऐसी सरकार से दोता दे, जो जनता के 
मत से बनी है तथा उसके प्रति उत्तरदायी है, ओर क़ाइून द्वारा 
स्थापित है। इन देशों की राजनेतिक परिस्थिति के दिगूदर्शन के लिए. 
हम उसे वैधानिक या विधानात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं | ऐतिददासिक : 
प्रसंग में हम ऐसी सरकार को भी वेधानिक सरकार कह देते हैं, जिसके. 
निर्माण या संगठन में राज्य के कुछ दी आदमियों ने भाग लिया था, ' 
सब ने नहीं । उदादरणवत्‌ इंगलेंड में मताधिकार का विस्तार तथा: 
तत्सम्बन्धी सुधार प्रथम बार चिश।ेष्तया सन्‌ १८३२ ई० में हुआ, उस- 
से पूर्व वहाँ जनता के बहुत थोड़े व्यक्तियों को द्वी शासन-पद्धति 
निर्धारित करने का अवसर प्राप्त था । परन्तु चू कि वे थोड़े से व्यक्ति 
( मतदाता ) भी जनता का प्रतिनिधित्व करते तथा लोगों को सरकार: 
की ज्यादतियों से बचाने का प्रयत्ञ करते थे, इसलिए इंगलेंड की 
तत्कालीन राज॑नेतिक स्थिति को भी वैधानिक स्वतंत्रता? कहा जा 
सकता है। तथापि वास्तव में इस शब्द का प्रयोग हमें ऐसे देश के 
सम्बन्ध में ही करना चाहिए, जहाँ जनता अर्थात्‌ सर्ववाघारण नागरिक. 
अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं । 


तेरहवाँ परिच्छेद 
राज्यों के भेद. 


की आलशिनननलतभय 


फ्िछले परिच्छेदों में राज्य-सम्बन्धी कुछु बातों का विचार किया 
गया है। अब हम यह विचार करेंगे कि राज्य कितने प्रकार के होते 
हैं प्राचीन-काल में उनके कितने भेद किये जाते थे, ओर पीछे उस 
-वर्गीऋरण के विषय में लोगों का क्या मत हुआ | इस विषय को भी 


0. 


चर्चा की जायगी कि किस प्रकार के राज्य में क्‍या गुण-दोष 
“होते हैं । क्‍ 

नगर-राज्य और देश-राज्य--प्रत्येक राज्य में भूमि और 
जनता अनिवाय रूप से द्योती हैं। क्या इनके आधार पर राज्यों का 
वर्गीकरण करना ठीक होगा ? यह कहना कि इतनी जनता वाला इतना 
भू-भाग एक प्रकार का राज्य माना जाय, और उससे बड़ा दूसरे प्रकार 
का, शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं जचता | तथापि भूमि और जनता 
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के विचार से राज्य के दो भेद किये जाते हैं, नगर-राज्य ओर देश- 
राज्य। नगर-राज्यों का उदाहरण विशेषतया प्राचीन यूनान में 
मिलता है । वहाँ एक-एक नगर का एक-एक राज्य था। नगर के 
निवासियों को नागरिक कहा जाता था, और वे अपना शासन-प्रबन्ध 
करते थे। कालान्‍्तर में वहाँ राज्य बड़े-बड़े होने लगे, उनका क्षेत्र एक- 
एक देश तक द्वोने लगा। इन्हें देश-राज्य कद्दा जाता है | एशिया में तो 
ऐसे राज्य चिरकाल से रहे हैं | क्‍ 
राष्टर-राज्य--सोलहवीं शताब्दी से कई देश-राज्य राष्ट्र-राज्य 
बनने लगे | उस समय राष्ट्रीया की लहर बड़े वेग से चलने लगी थी । 
किसी एक जाति या संस्कृति के आदमी जब अपने राज्य का निर्माण 
कर लेते हैं, तो उसे राष्ट्र कहा जाता है । राष्ट्रीयता के लिए एक 
निर्धारित भूमि का होना तो आवश्यक है ही, इसमें ओर भी कई बातें 
सद्दायक होती हैं, यथा जाति और भाषा की एकता, घमें की एकता 
आदि | किन्तु सब से अधिक महत्व भावों या हृदयों कौ एकता 
'का होता है, जिससे उस क्षेत्र के सब आदमी परस्पर प्रेम और 
सहानुभूति से रद्दते हैं, और सम्मिलित रूप से अपनी उन्नति का प्रयत्न 
करते हैं | राष्ट्रीयता के आधार पर बने हुए राज्य राष्ट्र-राज्य कहलाते 
हैं | योरप में फ्रांस, जमेनी, इटली, टकी आदि राज्यों का निर्माण 
इसी प्रकार हुआ | किन्तु अब तो कोई राज्य किसो विशेष राष्ट्रीयता 
के ही आदमियोंवाला नहीं होता । प्रत्येक राज्य में भिन्न-मिन्न राष्ट्रीयता 
वाले व्यक्ति रहते हैं; उन्नत राज्यों के व्यक्ति अपनी भिन्नता की बातें 


सुलाकर राज्य-का्य में मली भाँति सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए. 
१० 
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शञ्ब राष्ट्रीयता के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण किया जाना 
निरथक है | 

पुरोहित-राज्य ओर लोकिक राज्य--राज्यों का एक 
वर्गीकरण इस विचार से भी किया जाता है कि उसमें या तो धम्मे- 
सम्बन्धी विषयों को प्रधानता दी जाती है, या सांसारिक विषयों को | 
पहले को पुरोहित-राज्य ओर दूसरे को लौकिक राज्य कहा जाता है | 
प्राचीन काल में पुरोहित-राज्य की बहुतायत थी। आदमी समभते थे 
कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा राज्य को अपने क्षेत्र में विशेष घमे 
के प्रचार का कार्य करना चाहिए | ऐसी अवस्था में राज्य में पुरोहितों 
और पंडितों का विशेंष प्रभाव होना स्वभाविक ही था। पीछे क्रमशः ऐसे 
विचारों का हास होता गया | अब एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न धर्मो' 
के माननेवाले रहते हैं और यह आवश्यक समका जाता है कि राज्य 
को लौकिक विषयों पर ही ध्यान देना चाहिए, और उसे पुरोद्दितों: 
आदि के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। इस प्रकार अ्रब॒पुरोहित- 
राज्य का प्रायः लोप ही हो गया हे। अधिकाँश में लौकिक राज्यः 
हो रह जाने से, राज्यों के इस वर्गीकरण में कुछ तत्व नहीं 
रह | 


प्रशुत्व शक्ति के विचार से राज्यों के भेद, अरस्तू का 
सत---प्राचीन राजनीतिज्ञों में यूनान के सुप्रसिद्ध लेखक अरस्तू 
(ऐरिस्टाटल) आदि ने राज्यों के भेद करते हुए. विशेष ध्यान इस बात 
पर दिया था कि सर्वोच्च राज-सत्ता या प्रभुत्व-शक्ति कितने व्यक्तियों में 
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होती है। भअरस्तू ने राज्यों के तीन भेद किये थे ३--- 

“१--राजतंत्र; एक व्यक्ति द्वार शासन ((०४०४८०१९) 
२--उच्च-जन-तंत्र; कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन (/लं5६०८/४८९४) 
३--प्रजातंत्र; बहुजन प्रजा द्वारा शाशान (72०0॥09) 
अरस्तू का कथन है कि राज्यों के उपयुक्त नाम उसी दशा में 

प्रयुक्त दोने चाहिए, जब शासन-कार्य लोक-हिंत की दृष्टि से हो। इसके 
विपरीत, जब शासक स्वार्थ भाव से शासन करे, लोक-ह्िंत की परवाह 
न करें, तो राज्यों का स्वरूप विक्ृत द्वो जाता है। विकृत दशा में 
उपयु क्त भेदों का नाम क्रमशः इस प्रकार होना चाहिए :-- 


हितकर स्व॒रूप विकृत स्वरूप 


राजतंत्र स्वेच्छाचारी तंत्र (4 9७४7079) 
उच्च-जन-तंत्र कुलीन या धनी तंत्र. (0॥8०४०३) 
प्रजा-तंत्र भुन्ड-तंत्र ((0०४0%22८9) _ 


अरस्तू ने इसी वर्गीकरण में, बहुत-कुछ प्राचीन नगर-राज्यों के 
इतिहास के आधार पर, राज्य के स्वरूप-परिवतन का क्रम भी सूचित 
किया है | उसका मत है कि आरम्भ में राजा का शासन हुआ | कारण, 
उस समय नगर ही राज्य थे। ये नगर छोटे-छोटे थे तथा इनमें 
विशेष गुण-सम्पन्न व्यक्ति कम थे। ये व्यक्ति लोक-हितैषी ये। पीछे 
गुणवानों की संख्या बढ़ी, उन्हें एक व्यक्ति की प्रभुता सइन न हुई । 
उन्होंने अपना एक समूह बनाया ओर शासन करने लगे। कालान्तर 
में इन शासकों का पतन हुआ, ये जनता के घन से घनी द्ोने लगे। 
धन से जनता में आदर मान द्ोने लगा | इस प्रकार धनिकों के शासन 


श्ड८ सरल नागरिक शाद्त्र 


का सूत्रपात हुआ । पीछे धन-तृष्णा से शासकों का हास हो जाने से, 
इनके स्थान पर स्वेब्छाचारी व्यक्ति का शासन आया। इससे जनता . 
को बल मिला और अन्‍न्ततः भुंड-तंत्र की स्थापना हुईं । | 

कुछ लेखकों ने अरस्तू के पूर्वोक्त वर्गीकरण का स्वाभाविक 
क्रम इस प्रकार निर्धारित किया है ;--पहले राजतंत्र होता है, 
फिर क्रमशः स्वेच्छाचारी तंत्र, उच्च-जन-तंत्र, धनिक-तंत्र, प्रञातंत्र 
ओर अन्त में मॉड-तंत्र। भडन्तंत्र के बाद पुनः राजतंत्र की 
सम्भावना द्वोती हे। इस प्रकार बार-बार दोहराये जानेवाला एक 
चक्र बन जाता है। कुछ विद्वानों ने यद्द भी कहा है कि अनेक राज्य 
ऐसे होते हैं, जिन्हें न तो विशुद्ध राजतंत्र ही कद जा सकता है, 
ओर न विशुद्ध उच्च-जन-तंत्र या प्रजातन्त्र ही | उनमें, इन भेदों में से 
दो-दो के, और किसी-किसी में तो तीनों के ही लक्षण मिलते हैं । इन्हें 
पमिश्चित राज्य' कद्दा जाना चाहिए । 

यद्यवि शअ्रब नये-नये स्वरूपवाले अनेक राज्यों के अस्तित्व में 
आ जाने के कारण शअरस्तू का वर्गीकरण उतना ठीक नहीं है, जितना 
उसके समय में था। तथापि वह हे बहुत विचारणीय । उसका क्रमश३ 
विचार किया जाता है। पहले राजतंत्र को लें । 


राजतन्त्र 


राजतन्त्र, राज्य का वह स्वरूप है, जिसमें शासनाधिकार एक 
व्यक्ति में ( राजा या बादशाह ) में केन्द्रित हों, सब राज-काज उसकी 
इच्छानुसार चले; राज-कर्मचारियों को जो अधिकार हों, वे राजा के दिये 
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: हुए हों। राजतंत्र के दो भेद होते हैं :--(१) अनियंत्रित या अवैध 
' राजतंत्र ओर (२) नियंत्रित या वध राजतंत्र 
अवध राजतंत्र---अवेध राजतन्त्र में राजा को शासनाधिकार 
. पूर्ण रूप से रद्दता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता । वह जसा 
चाहता है, करता है; कानून या विधान से उसकी इच्छा या कार्य पर 
कोई प्रतिबंध नहीं होता | अथवा यों कद्ट सकते हैं कि उसकी इच्छा ही 
कानून है। राजा करे सो न्याय” से यद्दी भाव व्यक्त होता है। ऐसी 
दशा में, यदि राजा में दया, सेवा और परोपकार का भाव हो तो वह 
प्रजा की बहुत आर्थिक, और नैतिक आदि उन्नति करता है, जनता को 
खूब सुख शान्ति और समृद्धि प्राप्त द्वोती है, शिक्षा का प्रचार द्वोता है, 
स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, और राज्य उत्तरोत्तर उन्नत तथा सम्य होता 
जाता दहै। इसके विपरोत, यदि राजा मोग-विलास में रत, अपने ऐश्वर्य 
की चिन्ता में लोन हुआ तो प्रजा के दुख का ठिकाना नहीं रहता। 
प्रजा की गाढ़ी कमाई का पैसा राजा तथा उसके मु इ-लगे यार-दोस्तों 
द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है, जनता की उन्नति या विकास की 
बात दूर रही, उसे खाने-पीने के भी यथेष्ट साधन नहीं रहते; राज्य को 9 
दशा दिन-प्रति-दिन अवनत होती जाती दै। इस प्रकार अनियंत्रित 
राजतंत्र में प्रजा की दशा राजा के अच्छे या बुरे होने पर निर्भर है; 
वह बहुत उन्नत भी हो सकती है और बहुत अवनत भी। इतिद्दास 
में दोनों ही प्रकार के उदाइरण मिलते हैं। प्रायः अनियंत्रित राजाश्रों 
के बुरे होने का अनुभव अधिक हुआ हे । 

कुछ आदमी अनियन्त्रित राज्य के अच्छे होने के उदाइरण-स्वरूप 
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राम-राज्य का उल्लेख किया करते हैं। इसमें सन्देद्द नहीं कि रामच न्द्र 
जी बहुत साधु-स्वभाव के, संयमी और लोकोपकारी थे। उनके शासन 
में प्रजा बहुत सुखी और संदुष्ट थी । उनका आदश ही प्रजा की सेवा 
करना था । वे प्रजा के लिए अपना सवस्व त्याग करने के लिए तत्पर 
रदते ये। किन्तु इम राम-राज्य को अनियंत्रित राज्य नद्दीं समझते | 
जेसा कि इमने अन्यत्र कद्दा है, उस समय शासन-विधि धर्म-शाञ्न द्वारा 
निर्धारित थी। अच्छे अनुभवी, त्यागी ओर परोप्कारी विद्वान राजा को 
समय-समय पर उचित निर्देश करते थे | राजा उनके परामर्श का आदर 
करता था, उसका पालन करता था। निदान तकालीन राज्य वास्तव 
में अनियंत्रित नहीं था, बह प्रक प्रकार से नियंत्रित या वेष ही था। 
वैध राजतंत्र का विचार आगे किया जाता है। 

वेध राजतंत्र--बैध राजतंत्र में, राजा की शक्ति मर्यादित रइती 
है| वह मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता, उ8 पर मंत्रियों या 
व्यवस्थापक सभा आदि का नियंत्रण रद्दता है। प्राचीन काल में 
भारतीय प्रजाओं के वेघ शासक होने की बात ऊपर कद्दी जा चुकी 
है। आधुनिक काल के वेघ शासक का एक श्रच्छा उदाहरण डंगलेंड 
का बादशाह हे। 

बादशाद होने की हेसियत से उसे अपरिमित अधिकार है। वह 
यदि चाहे तो पाकल़िमेंट की अनुमति बिना ही सेना के हथियार 
रखवा सकता है, सरकारी नोकरों को बर्ज़ास्त कर सकता है।इस 
प्रकार अंगरेज़ी शासन-पद्धति के अनुसार चलता हुआ भो बादशादइ 
कई ऐसे काय कर सकता है, जिनका देश की आन्तरिक उन्नति तथा 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बहुत प्रभाव पड़े; परन्तु जैताकि अन्यत्रे कहा 
गया है, आज-कल वह कोई भी कार्य, केवल अपनी इच्छा के अनु- 
सार नहीं करता। प्रत्येक शासन-कार्य का निश्चय प्रधान मन्त्री 
करता है, जो अन्य मंत्रियों सद्दित ब्रिटिश पालिमेंद के प्रतिउत्तरदायी 
है | शासन-नीति का निश्चय पालिमेंट करती है, मंत्री उसे अमल में 
लाते हैं। हां, सब्र मुख्य कार्य बादशाह के नाम ओर हस्ताक्षर से 
दोता है। बादशाह को न्याय सम्बन्धी मामलों में भी दस्तक्षेर करने का 
अधिकार नहीं, वद केवल विशेष दशाश्रों में अपराधियों को ऋमा-दान 
कर सकता है। राज-कोष पर भी बादशाह का कुछु अधिकार नहीं, 
उसे निर्धारित रकम प्रतिवर्ष मिलती है। यदि वह इस रक़म से कुछु भी 
अधिक चाहे तो पालिमेंट की नियमानुभार स्वोकृत लेनी द्ोतो है। 
बादशाह पार्लिमेंट में जो भाषण देता है, वह प्रधान मंत्री या अन्य 
मंत्रियों द्वारा लिखा होता हे । उसका अन्य राज्यों से जो पत्र-्यवहार 
होता है, वह भी मंत्रियों से छिग नहीं रहता | यदि वह किसी अन्य 
राज्य के शासक या प्रधान कमेचारीते मिलना चाहे तो जब तक प्रधान 
_मन्त्री इसमें सहमत न हो, वद्द ऐसा नद्वीं कर सकता | यहां तक कि 
बादशाह अपने विवाह-शादी के मामत्ते में भी सवंथा सतरतंत्र नहीं है । 
कुछ ही समय की बात है, इंगलेंड के बादशादइ ने प्रधान मन्त्री की 
इच्छा को अवहेलना कर अपनी पसंद की मदिल। से विवाद्द किया, तो 
ऐसी परिस्थिति पेदा हो गयो कि बादशाह ने राजगद्दो छोड़ देना ही 
उचित समझा | इससे स्पष्ट है कि वैध राजतंत्र में राजा की शक्ति 
कितनी परिमित द्वोती हे। यदि राजा बहुत अच्छा दो तो वद एक 
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सीमा तक ही शासन-नीति को प्रभावित कर सकता है, ओर यदि वह 
बहुत बुरा हो तो शासन-कार्य जनता के लिए विशेष द्वानिकर नहीं 
दोने पाता । 
पुश्तैनी या पेत्रिक राजा--राजतंत्र में ( वह अवध हो 
या बैध), राजा दो प्रकार का दोता हैः--(१) पुश्तैनी, जो वंश-परम्परा 
के आधार पर राजा बनता है, या (२) निर्वाचित | पुश्तैनी राजा में - 
कोई विशेष गुण या योग्यता होने की आवश्यकता नहीं। उसके राजा 
बनने के लिए, यही पर्यात्र होता है कि वह राजा का पुत्र है। प्रायः 
राजा के देह्दान्त या असमथ द्ोने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंद्दासन पर 
बैठता है । यदि सबसे बड़ा पुत्र जीवित न हो तो उस पुत्र के सबसे बड़े 
पुत्र को (ओर पुत्र न होने की दशा में पुत्री को ) राजगद्दी पाने का 
अधिकार होता है | यदि बादशाह के बड़े पुत्र की कोई संतान न हो तो' 
बादशाह का दूसरा पुत्र, या उसके भो जीवित न होने पर उसकी 
संतान श्रधिकारी द्वोती है | यदि बादशाह का कोई पुत्र अथवा किसी 
पुत्र को संतान जीवित न हो तो बादशाह की सबसे बड़ी लड़की या 
उसको संतान अ्रधिकारो होती है। द 
निर्वाचित राजा--आजकल प्रायः राजतंत्र में राजा पुश्तैनी 
ही द्वोता हे, परन्तु वह निर्वाचित भी हो सकता है। प्राचीन भारतवर्ष 
में अनेक राजा लोगों द्वारा चुने गये थे।| यहाँ के वैदिक तथा बौद्ध 
साहित्य में राजाओं के निर्वाचन के विषय में बहुत-कुछु लिखा मिलता' 
है। अन्य देशों में मी राजाओं का निर्वाचन हुआ है। निर्वाचन में 
राजा की व्यक्तिगत योग्यता की ओर ध्यान दिया जाता है, देश-काल- 
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के अनुसार भिन्न-भिन्न गुणों का महत्व अधिक माना जाता है। तथापि 
प्रायः यह अवश्य देखा जाता है कि राजा ऐसे व्यक्ति को बनाया 
जाय जिसका अधिक-से-अधिक जनता पर नियंत्रण हो सके, जों सब 
पर प्रभाव डाल सके | प्राचीन काल में राजा द्ोनेवाले व्यक्ति में 
विशेषतया सैनिक गुणों की आवश्यकता बहुत समझती जाती थी। अन्य 
व्यक्ति की श्रपेक्षा जनता एक वीर योद्धा का नेतृत्व अधिक मानती 
थी। अतः अनेक राजा ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जो सुयोग्य सेनापति थे।: 
स्मरण रहे कि जब राजा एक बार निर्वाचित हो जाता है तो साधारण- 
तया उसे हटाने का प्रसंग बहुत कम आता है | उसके हाथ में सत्ता 
होती है, अनेक आदमी उसके समथथक द्वोते हैँ। जब तक कि उसके 
व्यवद्दार में विशेष श्रठंतोष ओर क्षोम पैदा करनेवाली बात न हो, 
वह अपने पद पर आरूढ़ रहता है, जनता उसके विरुद्ध खड़ी नहीं 
होती | इस प्रकार प्रायः जब प्रजा ने उसे एक बार चुन लिया तो वह 
जन्म भर के लिए. ही चुना गया समझा जाता है । 

राजतंत्र के गुण-दोष --संसार में राजतंत्र बहुत पुराना है।! 
अनेक राजाओं का प्रजा स पुत्रव॒ट्‌ व्यवहार रह है, उन्होंने जनता का 
खुब हित-साधन किया है | इसमें एक लाभ यद्ट है कि शासन-शक्ति 
एक जगह केन्द्रित रहती है, कुलीन-तन्त्र या प्रजातन्त्र की भांति बिखरी 
हुई नहीं होती । जहां जनता में यथेष्ट राजनैतिक जागृति नहीं है, प्रजा 
में शिक्षा की कमी है, सम्यता का विकास नहीं हुआ हे, वहां राजतन्त्र' 
बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ दै। राजाओं ने अपने पैत्रिक या वंशागतः 
गुणों तथा अनुभवों से जनता का बड़ा कल्याण किया है।... 
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यह बात अच्छे राजतन्त्रों को लक्ष्य में रख कर कही गयी है, 
जिन्हें सुयोग्यग और सेवा-भाव-युक्त राजा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला 
है। परन्तु सदेव क्‍या, साधारणतया भी ऐशा नहीं होता । राजतन्त्र 
बहुत बुरा भी हो सकता है, ओर अनेक बार हुआ है। राजततन्त्र से 
हमारा अभिप्राय यहाँ अवैध राजतन्त्रसे है। वात यह है कि अनियंत्रित 
'राजतन्त्र में राजा के व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ता है | राजा अच्छा 
हुआ तो शासन बहुत श्रच्छा होता है श्लोर वह बुरा हुआ तो शासन 
बिगड़ने में शंका नहीं होती। इस पद्धति में राजा के हाथ में अपरि- 
मित शक्ति तथा धन-बल रहता है। इससे उसकी प्रवृत्ति अपने सुख- 
भोग की ओर बढ़नी स्वाभाविक है; किसी प्रकार का नियंत्रण न द्ोने 
से उसके, अपने स्वार्थ के लिए जनता के हित को बलिदान करने की 
सम्भावना बहुत होती है। लाखों आदमियों पर इकूमत करनेवालों 
में ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं जो संयमशील और कष्ट-सदिष्णु 
'बने रहें | अनियन्त्रित राजाओं का जीवन प्रायः ऐश्वर्य-मोगी, बिलासी 
आराम-तलब, स्वेच्छाचारी और अत्याचारी हो जाता हे। पुनः यदि 
अनियन्त्रित राज्य में राजा अच्छा भी हुआ, और उसके कारण से 
शासन-कार्य लोक-हित की दृष्टि से ही संचालित हुआ, तो भी इसमें 
यह दोष रद्द जाता है कि जिन लोगों पर शासन होता है, उनका अपने 
शासन में कोई भाग नहीं दोता | फलतः न उनमें राजनेतिक जाणति 
होती है और न वे शासन-सम्बन्धी कार्य करने की योग्यता या क्षमता 
आप कर सकते हैं। शासन-काय में योग देने से ही जनता में अपने 
उत्तरदायित्व का भाव उत्न्न होता है, और इससे उसके विकास में 
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सहायता मिलती दे। अनियन्त्रित राज्य में यह बात नहीं; होती यहद 
तो वैध राजतन्त्र ( अथवा प्रजातन्त्र में ) ही हो सकती है । वेघ राज- 
तन्त्र में, जनता शासन-कार्य में भाग लेती है ओर अपनी जिम्मेवरी सम- 
भती है । इस प्रकार उसमें राजनैतिक भावना का उदय होता दे और 
उसका विकास होता है । राजा भी भोग-विलास में जीवन व्यतीत नहीं 
करता, वह योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के सम्पक में आता और 
उनके बहुत-कुछ नियन्त्रण में रहता हे । इससे वह अनियन्त्रित राजा 
की तरद्द पतित होने से बचा रह्दता है । 

अब पुश्तैनी और निर्वाचित राजतन्त्र के विषय में विचार करे। 
प्राय; पुत्र में एक सीमा तक पिता के गुण आते हैं। पुत्र को रिता 
के अनुभवों का लाभ भी सददज ही मिल जाता है। साधारणतया 
आदमी यह आशा और अनुमान करते हैं कि अच्छे खानदान का 
लड़का सद्गुण-सम्पन्न होगा । परन्तु यह आशा सदेव द्वी पूरी नहीं 
होती । कितने ही सजनों के पुत्र दुजन और गुणवानों के पुत्र अयोग्य 
हुए हैं । इतिद्वास में इसका स्पष्ट उल्लेख होते हुए, किसी व्यक्ति 
को, उसके गुण -कमें का विचार किये बिना केवल उसके वंश के 
विचार से दी, राजा के उत्तरदायी पद पर बैठाना बहुत अनुचित है। 
बहुधा जो व्यक्ति अपने वंश के कारण द्वी राजा, और विशेषतया 
अनियंत्रित राजा, बन जाते हैं, वे बहुत शोक़ोन, आराम-तलब भर 
विलासी होते हैं। उन्हें शारीरिक या मानतिक परिश्रम करने का 
अभ्यास नहीं होता, उनकी शक्ति या गुणों का विकास नहीं द्वोता, 
फिर उनके संगी-साथी भी उन्हें बिगाड़नेवाले दी मिलते हैं। फलतः 
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वे प्रजा को केवल अपने सुख या स्वार्थ का साधन मानते हैं, उसे 
दास या गुलाम समभते हैं, उसे यथा-सम्भव कम अधिकार देते हैं। 
ऐसे राज्य में साधारणतया राजा ओर प्रजा दोनों का पतन होता है। 
निर्वाचित राजाश्ों की बात दूसरी है। जहां राजा के निर्वाचन की 
प्रथा होती है वहां व्यक्तियों में अपने गुण या योग्यता बढ़ाने की 
भावना होती है, उन्हें प्रोत्ताइन मिलता है, उनमें प्रतियोगिता 
होती है कि योग्यता-वृद्धि में कोन आगे बढ़े | हमने ऊपर कहा है कि 
बंशागत राजतंत्र सें कभी-कभी अच्छे सुयोग्य राजा का होना असंभवः 
नहीं, पर उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है, वे अ्पवाद-स्वरूप ही 
रदइते हैं । नियम की बात करते हुए अपवाद को आवश्यकता से अधिक 
महत्व नद्दीं दिया जाना चाहिए । 


उच्च-जन-तब्त्र 


उच्च जन-तन्त्र में .प्रमुख शासनाधिकार न तो एक दी व्यक्ति 
को द्ोता है, और न समस्त जनता को द्दी। यह एक-तंत्र और प्रजा 
तंत्र के बीच का है। इसमें राज-सत्ता कुछ थेड़े-से व्यक्तियों के हाथ में 
रहती हे । ये व्यक्ति (१) उँचे घरानों के, (२) धनवान या (३) पंडित 
ओर पुरोहित, इन तीन वर्गों में से किसी एक के हो सकते हैं । 

उच्च-जन-तंत्र के समर्थकों का कथन है कि इसमें शासन-सूत्र उन 
व्यक्तियों के हाथ में होता है, जो इसके योग्य होते हैं, जिनमें राज- 
कार्य के संचालन के लिए आवश्यक गुण होते हैं। इस प्रकार 
इसमें संख्या की अपेच्षा गुयों को अधिक महत्व दिया जाता है । यदि 


राज्यों के भेद द १५७ 


इस सिद्धांत की रक्षा होती रहे, अर्थात्‌ शातन-सूत्र संभालनेवाले व्यक्ति 
ऐसे ही रहें जिनमें इस काय का अनुभव, दक्षता और योग्यता हो, ते 
निःसन्देह कार्य बहुत उत्तम हो। उच्च जनतंत्र सोच विचार कर आगे 
बढ़ता हे, एकदम क्रांति करने के पक्ष में नहीं होता, यथा-सम्भव प्राचीन 
प्रणाली को बनाये रखने का प्रयत्न करता है, इसमें बहुत-से व्यक्ति 
अनुभवी ओर गम्भीर होते हैं। देश-काल का विचार करते हैं | इसमें, 
उन लोगों का प्राबल्य नहीं होता, जो अयोग्य होते हुए भी शासन 
जैसे उत्तरदायी कार्य में योग देने लगते हैं, जेसाकि प्रजांतंत्र में प्रायः 
होता है । क्‍ क्‍ 

परन्तु यह केवल आदर्श की बात ठहरी। व्यवहार की बात 
लीजिए.। शासन-कार्य के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों का चुनाव कैसे 
किया जाय, चुनाव का आधार क्‍या हा १ जन्म या वंश के आधार 
मानें तो यह पहले द्वी कद्दा जा चुका है कि यह आवश्यक नहीं है कि 
योग्य पिता की सनन्‍्तान योग्य ही हो, फिर इस बात की तो संभावना 
ओर भी कम है कि अच्छे ख़ानदान के व्यक्ति अवश्य द्दी शासन-कार्य 
में दक्ष होंगे। घन को भी उत्तम व्यक्तियों के चुनाव का आधार नहीं 
माना जा सकता। धनवानों की संतान को शिक्षा-दीक्षा के साधन 
अपेक्षाकृत सुलम अवश्य होते हैं, परन्तु वे प्रयः आलसी या आराम- 
तलब होते हैं। उन्हें जीवन-संग्राम की कठिनाइयों का अनुभव नहीं 
दोता, अतः वे सव-साधारण के लिए. हितकर नियमों का निर्माण करने 
में असमर्थ रहते हैं। निदान, जेसाकि एक राजनीतिश ने कह्दा है, 
'उच्च-जन-तंत्र, जिसका पाया धन ओर जन्म पर है, केवल शरारत 
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रह 


भरा हुआ ही नहीं हे, वरन्‌ भयंकर भी है |! उच्च-जन-तंत्र में जाणति 
या विकास का अवसर थोड़े से दी व्यक्तियों को मिलता है, स्व साधारण 
जनता को नहीं । 


अजातन्त्र 


उत्तम राज्य वही है, जिसमें जनता को जाग्रति या विकास का 
अवसर अधिक-से-अधिक मिले | इसकी सब से अधिक सम्भावना प्रजा- 
तंत्र में होती है। प्रजातंत्र में शासन-सूत्र का संचालन कोई व्यक्ति 
विशेष (राजा, बादशाह), या कुछ (कुलीन, धनी या ५डित) व्यक्तियों, 
का समूह नहीं करता, वरन्‌ जनता करती है। अब यहाँ प्रश्न: 
यह उठता है कि जनता किसे कहते हैं; अथवा, जनता में किन-किनः 
व्यक्तियों का समावेश किया जाता है । 

पागल तथा कोढ़ी व्यक्ति जनता के विकृवत अंग माने जाते हैं, और 
नाबालिग अपरिपक्व अ्रवस्था के,| श्रतः इन्हें शासन-सम्बन्धी विषयों में, 
मत देने योग्य नहीं समभा जाता । प्राचीन काल में स्त्रियों को भी इस' 
काय से पृथक रखा गया हे । इसके अतिरिक्त प्राचीन यूनान और 
रोम श्रादि में दास-प्रथा बड़े जोर पर थी, कुल आबादी में उनकी द 
ख़ासी संख्या द्ोती थी। वे भी शासन सम्बन्धी बातों में भाग लेने से 
वंचित रखे जाते थे। इन सब को निकाल देने पर जो व्यक्ति शेषः 
रद्दते थे, वे ही प्राचीन यूनान आदि में, राजनैतिक विषयों का विचार 
करने में भाग लेते थे। तथापि इसे उस समय जनतंत्र या प्रजा-तंत्र 
कहा जाता था | 
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यह तो उस समय. की बात हुई, जब राज्य छोटे-छोटे द्वोते थे, 
नगर-राज्यों का युग था, राज्य की सीमा एक नगर तक ही परिमित 
रहती थी। पीछे राज्य बड़े दोने लगे। तब सब जनता का उससें. 
भाग लेना सम्भव न रहा | क्रमश; प्रतिनिधि-प्रणाली का आविष्कार 
हुआ। यह विचार किया गया कि नियम-निर्माण में जनता नहीं, उस 
के चुने हुए प्रतिनिधि द्वी भाग लें; हाँ, प्रतिनिधियों के चुनाव में अधि-. . 
काँश जनता भाग ले।  कालान्तर में दास-प्रथा का हास हुआ, और 
अन्त में वह उठ भी गयी । इस प्रकार जनताका यह वहिष्कृत अंग अब 
जनता में समाविष्ट हो गया | इसी प्रकार धीरे-धीरे स्त्रियों पर से भी 
प्रतिबन्ध उठा। यद्यपि इस समय कई देशों में लोगों के इस विषय 
सम्बन्धी पुराने उंस्कारों के स्म्ृति-स्वरूप, स्त्रियों को निर्वाचन-अधिकार 
बहुत कम है, अधिकांश सम्य राज्यों में उन्हें बहुत-कुछ मताधिकार 
प्रातमहै। द 

प्रजातंत्र की विशेषता यह है कि जिन लोगों के लिए शासन होता 
हे, उनकी अ्रधिकांश संख्या ( पागल, कोढ़ी और नाबालिग छोड़कर ) 
परोक्षु रूप से ही सही, अपने लिए कानून बनाने में कुछ माग लेते हैं; 
वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो कानून बनाते हैं; और 
सरकार का संगठन करनेवाले होते हैं। इस हरकार प्रजातंत्र में 
शासन-सम्बन्धी अन्तिम अधिकार जनता को द्ोता हे। जनता में. 
अपने उत्तरदायित्व का भाव पैदा द्वोता है, उसमें राजनैतिक जाणति _ 
होती है, उसका विकास होता है, उसमें शासन-कार्य की क्षमता होती 


१२६० सरल नागरिक शास्त्र 


ह्ै। प्रजातंत्र में आदर्श यद्द रहता है कि अधिक-से-अधिक जनता कीं 
उन्नति हो, किसी समूह-विशेष की नद्ीं। इसमें जन्म या वंश के 
आधार पर दी किसी व्यक्ति को विशेष गुण-सम्पन्न नहीं समझा जाता | 
इसमें राजतंत्र या उच्च-जन-तंत्र की अपेक्षा अधिक जनता के हित, 
तथा उसकी जाणति या विकास का लक्ष्य रहता है | अतः इसे उनकी 
अपेक्षा उत्तम माना जाता है। 

इसका यह आशय नहीं कि प्रजातंत्र निदोष है। प्रजातंत्र जनता 
का शासन है, इसमें गुणों का ध्यान न रख कर संख्या को महत्व 
दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि सब मनुष्यों में शासन 
करने की क्षमता है, और यह क्षमता सब में समान रूप से है। ऐसा 
समझा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने हिताहित को समभने की 
शक्ति है, और वह अपना कार्य विचार और विवेक-पूर्वंक करता है। 
परन्तु यह बात कहाँ तक ठीक है, इसका हम आये दिन, निर्वाचन 
आदि के अवसर पर, अनुभव करते हैं | मतदाता अनेक बार यह जानते 
हुए भी कि अमुक व्यक्ति अच्छा प्रतिनिधि सिद्ध नहोगा, भय या प्रज्लोमन 
आदि के कारण उसके लिए अपना मत दे देते हैं, और पीछे अयोग्य 
प्रतिनिधियों के चुने जाने तथा अ्रह्वितकर कानून बनाये जाने की 
शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि प्रजातंत्र के विफल होने की घोषणा 
की जाती है। वास्तव में प्रजातन्‍्त्र उसी दशा में सफल हो सकता है, 
जब मनुष्यों में पर्याप्त बुद्धि, योग्यता, और अपने उत्तरदायित्व की भावना 
'हो। जहाँ इस शर्त के पूरी होने में जितनी न्यूनता रहती है, वहाँ उतने 
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ही अंश में प्रजा-तन्त्र का असफल रहना स्वाभाविक है। तथापि इस 
में यह विशेषता बड़े महत्व की है कि इसका आदर्श मानव समाज से 
जन्म या वंश आदि की असमानताओओं को दूर कर सब॒ के लिए. समान 
रूप से उन्नति या विकास का अवसर उपस्थित करना है | 

निदान, राज्यों के विविध भेदों पर विचार करने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि अन्य शासन-पद्धतियों की अपेज्षा प्रजातन्त्र में राज्य का 
उद्देश सफन्न होने की सम्भावना अधिक है। हां, प्रजातन्त्र में मी कुछ 
न्यूनता या चुटियाँ होती हैं, इन्हें दूर करने के लिए निरन्तर प्रयत्न होने 
रहने को आवश्यकता है। 


२१ 


चोदहवाँ परिच्छेद 
शासन-पद्धति 
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6५ ही हि 
छफूंदले परिच्छेद में हमने राज्य के भेदों का विचार किया था, 


उसमें वर्गॉकरण का आधार विशेषतया यह रखा था कि प्रभुस्व-शक्ति 
एक व्यक्ति में है, कुछ में हे, अथवा अधिकाँश जनता में है । राज्यों के 
मेद सरकार के संगठन अर्थात्‌ शासन-पद्धति के स्वरूप के आधार पर 
भी किये जाते हैं। इस परिच्छेद में इम शासन-पद्धतियों के कुछ मुख्य- 
मुख्य भेदों का विचार करंगे | कोई राज्य किसी भी तरद्द का हो, उस 
की एक काय-प्रयाली द्वोती है, उसके शासन, व्यवस्था और न्याय- 
सम्बन्धी कुछ नियम होते हैं | इन नियमों के अनुसार उसके विविध 
अधिकारियों का संगठन होता है, ओर शासकों तथा शापितों के 
पारस्परिक सम्बन्ध, अधिकार और कतंव्य निर्धारित द्लोते हैं । इन 
नियमों के संग्रह को शासन-पद्धति या विधान कहते हैं। वास्तव में निरं- 
कुश राज्यों में विधान नहीं होता, वहाँ तो राजा स्वेच्छाचारी होता है, 
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उस पर कानून का प्रतिबन्ध नहीं होता | विधान का उद्देश्य चह होता 
है कि राजा के स्वेच्छाचार को हटाकर, उसकी जगह क़ानून का शासन 
स्थापित करे । 


शासन-पद्धतियों का वर्गीकरण करने की कोई एक निर्धारित विधि 
नहीं है। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से उनके अनेक वर्गीकरण हो सकते हैं । 
शासन-पद्धति का, एक वर्गीकरण के अनुसार किया दुआ मेद, दूसरे 
वर्गीकरण के अनुसार किये हुए भेद से सवंथा मिन्न नहीं होता, कोई- 
कोई शासन-पद्धति तो कई-कई वर्गीकरणों में आ जाती है। 

शासन-पद्धतियों का एक वर्गीकरण इस दृष्टि से किया जाता है 
कि राज्य के भिन्न-भिन्न भागों की सरकारों का सम्पूर्ण राज्य की 
केन्द्रीय सरकार से क्‍या सम्बन्ध हे । यहाँ पहले इस का दी विचार 
करते हैं । 


संपरात्मक्क ओर एकात्मक शासन-पद्धति---जब कुछ 
निकटवर्ती राज्यों को किसी अन्य राज्य के आक्रमण का. भय 
होता है, अथवा, वें समष्टि-रूप से अपनी उन्नति करने के अभि 
लाषी द्वोते हैं, ओर वे सब मिलकर एक ऐसी केन्द्रीय सरकार का संगठन 
करते हैं जो उनकी आत्म-रक्षा अथवा आर्थिक या राजनेतिक हित के 
लिए, उनकी सेना, मुद्रा या व्यापार आदि विभागों का प्रबन्ध सामूहिक 
रूप से करती हैं, तो यह कद्दा जाता है कि उन्होंने अपना 'संघ” बनाया | 
संघ-शासन में सम्मिलित राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य-सम्बन्धी 
शिक्षा, स्वाध्थ्य आदि आन्तरिक विषयों में स्वाधीन रहती हें। ऐसी 
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शासन-पद्धति आस्ट्रेलिया, संयुक्त-राज्य श्रमरीका आदि में प्रचलित है |#* 
यह ऐसे राज्यों के लिए. अधिक उपयुक्त होती है, जिनका कुल मिलाकर 
विस्तार बहुत दो, और जहाँ के विविध भागों के निवात्रियों की आ- 
वश्यकता, भाषा, रहइन-सहन और रीति-रस्म आदि में मिन्नता हो। कारण, 
इस शासन-पद्धति के अनुसार विविध राज्यों को अपने आन्तरिक शासन- 
प्रबन्ध में स्वतन्त्रता होती है | ये अपनी आय का कुछ माग और अपने 
कुछ अधिकार संघ-सरकार को दे देते हैं, जो इन राज्यों के पारस्परिक 
भगड़े मिटाने तथा बाहरी आपत्ति से रक्षा करने के अतिरिक्त उनकी 
सामूद्दिक उन्नति की व्यवस्था करती हैं | 

विविध संधों में देश-काल के अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर द्वोता हे, 
तथापि उनमें कुछ बाते प्रायः मिलती हैं। संघ के समस्त शासन- 
अधिकार संघ-सरकार तथा संघान्तरित राज्यों को सरकारों -में बंटे 
रहते हैं । प्रत्येक राज्य को अपने-अपने क्षेत्र में शासन-व्यवस्था और 
न्याय-सम्बन्धी कुछ अधिकार रहते हैं। विधान में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख रहता है कि किन विषयों में संघ-सरकार को अधिकार होगा, 
ओर किन-किन विषयों में संघान्तरित राज्यों को | बहुधा कुछ विषय 
ऐसे भी होते हैं, जिनमें संघ-धरकार को, और साथ ही संघान्तरित राज्यों 
की सरकारों को, अधिकार होता है। इस कार्य-विभाजन के सम्बन्ध में 
विधान में ब्योरेवार उल्लेख होने पर भी व्यवहार में कभी-कभी संघ 
सरकार और संघान्तरित राज्यों की सरकारों में मत-मेद उपस्थित हो 
जाता है, उसका निपटारा संघ-न्यायालय करता है | 


* भारतवष में भी ऐसी ही शासन-पद्धति जारी करने का विचार हो रह है। 


शासनबन्यद्धति श्ह््पू 


जमीर 


कभी-कभी ऐसा द्ोता है कि कुछ राज्य मिलकर किसी विशेष उद्देश्य 
को सिद्ध करना चादते हैं, वे संघ की पूर्ण अवस्था को नहीं पहुँच पाते । 
उनका संगठन शियिल रहत। है| इसे मित्र-संघ या 'कानफेंडरेशन! 
कहते हैं | प्रायः यह अवस्था स्थायी नहीं होती, या तो इसमें योग देने 
वाले राज्य एथक प्रथक द्वो जाते हैं, अथवा क्रमशः संघ का ही निर्माण 
कर लेते हैं । 


संघ-शासन-पद्धति के विपरीत जो शासन-प्रणाली होती है, वह्द 
एकात्मक कहलाती है। इसमें सब शासन-कार्य केन्द्र से होता है। 
प्रान्तीय सरकारों या स्थानीय शासन-संस्थाओं को जो अधिकार दिये 
जाते हैं, वह केवल सुभीते की दृष्टि से | केन्द्रीय सरकार जब चाहे, उन 
अधिकारों को वापिस ले सकती है। एकात्मक राज्य में एक केन्द्रीय 
सरकार, एक केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल, ग्रोर एक केन्द्रीय न्यायालय 
की प्रमुख शक्ति होती है। प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाएं इनके अधीन 
तथा इनके नियंत्रण में काय सम्पादन करती हैं। ऐसी शासन-पद्धति 
उस राज्य के लिए उपयक्त होती है, जो छोटा दो, तथा जिसके 
निवासियों की आवश्यकताएँ, भाषा, रहइन-सहन और रौति-रस्म आदि 
प्रायः समान ही हों, जैसे इंगलेंड आदि | 


एकात्मक शासन-पद्धति लिखित भी हो सकती हे, ओर अलिखित 
भी; किन्तु संघात्मक् शासन-पद्धति तो लिखित ही होती है। शासन 
पद्धति के लिखित और अलिखित भेदों के सम्बन्ध में आगे लिखा 
जाता है। 
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| 


लिखित और अलिखित शाप्तन-पद्धुति--लिखित 


शासननपयद्धति वह है जिसमें शासन-सम्बन्धी सुख्य-मुख्य सब 
लिद्वान्तों का, एक शासन-पत्र में उल्लेख होता है। समय-समय 
पर इसमें, पीछे उपयोगी प्रतीत होने वाली बातों-दप्रथाओं, रिवाजों, 
समभौतों या संधियों-आदि का भी समावश द्वोता रहता है। कुछ 
लिखित विधान ऐसे भी होते हैं, जिनमें थोड़े-से ही विषयों का उल्लेख 
होता हे, और शेष बातों के विचार के लिए साधारण कृ।नून की 
सहायता ली जाती है । उंयुक्त-राज्य अमरीका तथा फ्रांस आदि में 
शासन-पद्धति लिखित है । 


अलिखित शासन-पद्धति वह होती है जिपम्में अ्धिकाँश बातें 
प्रथाओं, रिवाजों या समझौतों के अनुसार होती हे जिनका विकास 
'धीरे-घीरे होता हे, जिनके लिए किसी ख़ात समय कोई विशेष क़ानून 
नहीं बनाया जाता । उदादहरणवत्‌ इंगलेंड की शासन-पद्धति अलिखित 
है। वहाँ के अधिकांश शासन-सम्बन्धी नियम रौति-रिवाज़ पर निर्भर 
हैं, इनके अनुसार वहाँ भिन्न-भिन्न समय से काय हो रहा है। इंगलैंड 
के प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति किसी ख़ास समय यह निश्चय करके: 
नहीं बेंठे कि अब से देश का शासन अमुक रौति से होगा। मंत्री- 
मंडल का कया अधिकार दो, उपका राजा तथा व्यवस्थापक सभा से 
क्या सम्बन्ध रहे, नागिरकों के अधिकार क्या, रहें, आदि विषय वहां 


कानून से निर्धारित नहीं हे। वहाँ शासन-पद्धति में  क्रश$ और 
स्वाभाविक वृद्धि हुई हैं। इसीलिए जेता कि आगेब ताया जायगा, 
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इसमें परिवर्तन मी आसानी से हो सकते हैं । 

स्मरण रहे कि कोई शासन-पद्धति न तो पूर्णतः लिखित होती है, 
ओर न पूर्णतः अलिखित द्वी । लिखित शासन-पद्धति में भी कुछ 
बाते' अलिखित रहती हैं, इसी प्रकार अलिखित शासन-पद्धति 
अंशतः लिखित रहती है। ऊपर कहा गया है कि इंगलेंडः की 
शासन-पद्धति अलिखित मानी जाती है, किन्तु यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण 
कानून सुभीते के लिए लिखे भी गये हैं। इन्हें पालिमेंट ने समय-समय 
पर स्वीकार किया था | यथा, मताधिकार-विस्तार का क़ानून, जो सन्‌ 
१९१८ ओर सन्‌ १९२८ में बना था, सरदार सभा और प्रतिनिधि सभा 
के पारस्परिक सम्बन्ध का क़ानून जो १९११ में बना | 


परिवतनशील और अपरिवतनशील शासन-पद्ध ति-- 


शासन-पद्धतियों का एक वर्गीकरण इस विचार से किया जाता है कि 
उनमें परिवर्तन-संशोधन या सुधार सुगमता-पूवंक द्वो सकता है, या 
बहुत कढिनाई से | जिस शासन-पद्धति में परिवर्तन आसानी से दो 
सकता है उसे नमनशील, लचीली या परिवतनशील शासन-पद्धति 
कहते हैं। इसके विपरीत, जिस शासन-पद्धति में परिवर्तन करने के लिए 
नियमानुसार बहुत-सी कारवाई करनी पड़ती है, अथवा परिवतंन होने 
में बहुत समय लगता है, उसे कठोर, दुष्परिवतनशील या अपरि- 
वर्तनशील शासन-पद्धति कह सकते हैं । यों तो संसार में कोई वस्तु 
अपरिवततनशील नहीं है, यहाँ केवल तुलनात्मक दृष्टि से ही इस शब्द 
का प्रयोग किया जाता है। 
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। 

शासन-पद्धतियों का यह भेद एक उदाहरण से स्पष्ट दो जायगा। 
इंगलैंड की शासन-पद्धति में आवश्यक फेर-बदल आसानी से हो सकता 
है। उसके लिए. बहुत आंदोलन नहीं करना पड़ता | शासन-नियमों का! 
संशोधन करने के लिए विशेष बन्धन नहीं है | मंत्री-मंडल जब जैसा 
चाहे, संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। इसलिए शासन-पद्धति में 
एकदम महान्‌ परिवर्तन होना, यहां तक कि उसका खरूपान्तर हो 
जाना भी, असम्भव त्रहीं है । यह बात अवश्य है कि मंत्री-मंडल इस 
बात का ध्यान रखेगा कि उसके प्रस्ताव के पक्ष में पालिमेंट का बहुमत 
हो; और पालिमेंट भी किसी प्रस्ताव को स्त्रीकार करने में लोकमत का 
विचार करेगी, और इंगलँँड का लोकमत प्रगतिशील न होकर घंरक्षणशील 
ही है। तथापि जब शासन-पद्धति-सम्बन्धी कोई परिवर्तन करने का एक 
बार निश्चय हो जाय तो उसमें कानूनी प्रतिबन्ध वाधक नहीं होता। 
रोज़मर्रा की साधारण कारवाई की ही तरह परिवर्तन हो सकता है। 
सन्‌ १९१८ और सन्‌ १९श८ ई० में मताधिकार-विस्तार-सम्बन्धी प्रस्ताव 
जिसका शासन-पद्धति पर बहुत प्रभाव पड़ा, साधारण रीति से ही स्वीकार 
हो गया था । उसके लिए किसी विशेष प्रणाली के अवल्लम्बन की आ- 
वश्यकता नहीं पड़ी थी । इसी वर्ष (१९४०) की बात है, युद्ध के सझ्डूट 
का अनुभव होने पर पार्लिमेंट में शासन-पद्धति में महत्वपूण परिवतंन 
करना भटपट स्वीकृत हो गया। 

अब, इसके विपरीत, दुष्परिवर्तंतशील शासन-पद्धति को बात 
लीजिए। इसके बदलने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है, असाधारण प्रणाली अवलम्बन करनी द्ोती है। कहीं तो 


शासन-पद्ध ति १६९. 


कि 


उसका प्रस्ताव दोनों व्यवस्थापक सभाओं से निर्धारित वहुमत से 
स्वीकार कराना होता है, कहीं उसे लोक-मत के लिए उपस्थित किया 
जाकर, उसके पक्ष में निर्धारित बहुमत संग्रह करना आवश्यक होता 
है। कहीं केवल शापन-विधान के परिवर्तन को लक्ष्य में रखकर दी 
नया निर्वाचन होता हे, अथवा विधान-सभा का संगठन किया जाता 
है। संयुक्त-राज्य अमरीका आदि में दुष्परिवत्तनशील शासन-पद्धति ही 
प्रचलित है | वहाँ शासन-विधान-सम्बन्धी संशोधन का प्रस्ताव करने 
के लिए कांग्रेस के दो-तिहाई सदस्यों या वहां की विविध रिया- 
सतों की व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों में से तीन-चौथाई सदस्यों 
की, आवश्यकता द्वोती है। वर्तमान योरपीय महायुद्ध को लक्ष्य में 
रख कर, अमरीका का राष्ट्रपति इंगलैड को सहयोग देने के लिए जेंसा 
प्रस्ताव स्वीकार कराना चाहता था, शासन-विधान की कठिनाइयों के 
ही कारण न करा सका। द 


द ञ्रौ 4 

सभात्मक ओर अध्यक्षात्मक शासन-पद्धुति--ब्यवस्थापक 
मंडल ओर प्रबन्धकारिणी सभा के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार 
पर भी शासन-पद्धति के दो भेद किये जाते हैं;--(१) सभात्मक, 
मंत्री-मंडल-मूलक या पालिमेंटरी, और (२) अध्यक्ञात्मक या प्रेसी- 
डेंशल | समात्मक शासन-पद्धति के उदाहरण के लिए इंगलेंड की 
ज्ञासन-पद्धति अच्छी है। यहाँ जब नया चुनाव होता है तो बादशाह 
मंत्री-मंडल बनाने का कार्य उस दल के नेता को देता है, जिसका 
प्रतिनिधि-सभा में बहुमत हो | जब वह अपने मंत्री चुन लेता है तो वह 
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म 
प्रधान मंत्री बनता है, ओर मंत्री-मंडल में सभापति का पद ग्रहण 
करता है।. मंत्री-मंडल प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है, 
जब उमप्तकी नीति का प्रतिनिधि-सभा के बहुमत द्वारा समथन नहीं होता 
तो उसे त्याग-पत्र देना पडता है; ओर उसकी जगह नये मंत्री-मंडल 
का पूर्वोक्त विधि से संगठन किया जाता है। स्मरण रहे कि इस 
पद्धति में मन्त्रियों का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से होता है। कोई, 
मंत्री अकेला पदच्युत नहीं होता । एक मंत्री के सम्बन्ध में निन्‍्दा 
का प्रस्ताव पास होने पर सब मन्त्री त्याग-पत्र इकट्ठा द्वी देते हैं। क्‍योंकि 
मन्त्री पालिमेंट के प्रति, ओर उसके द्वारा मतदाताओं के प्रति, 
उत्तरदायी ,होते हैं, इस पद्धति को उत्तरदायी शासन-पद्धति भी 
'कहते हैं । है 

इस पद्धति में शासकों ( मन्त्रियों ) को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान 
रखना पड़ता है। जब मतदाता या प्रतिनिधि-सभा मन्त्रियों के कार्य से 
असन्तुष्ट हों, तो वह सरकार (मन्त्री-मंडल ) को पलट सकते और नयी 
सरकार का निर्माय कर सकते हैं। इस प्रकार मतदाताश्रों या 
प्रतिनिधि-सभा का सरकार पर ख़ूब नियन्त्रण रहता है । युद्ध 
आदि की विशेष अवस्थाओं को छोड़कर मन्त्री पालिमेंट के 
सदस्यों में से द्वी होते हैं। मुख्य-मुख्य मंत्री पार्लिमेंट में बेठते 
उस पर अ्रपना प्रभाव डालते तथा उसमें प्रकट किये जानेवाले 
लोकमत से प्रभावित द्वोते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में 
सरकार के इन दोनों अंगों का परस्पर में घनिष्ट सम्प्नन्ध बना 
रहता है | , 


शासन-पद्धति ॥ २3१ 


अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति को समभने के लिए संयुक्त-राज्य अम- 
शीका की शासन-प्रणाली का विचार कीजिए, | वहाँ एक व्यक्ति अध्यक्ष 
या राष्ट्रपति होता है। वह प्रबन्धकारिणी का सभापति होता है, जिसके 
सदस्य स्वयं उसके द्वारा ही चुने हुए होते हैं | अ्रध्यक्ष का चुनाव 
जनता (निर्वाचकों) द्वारा होता हे, और वह उसके प्रति ही उत्तरदायी 
होता है| वह निर्धारित समय तक अपने पद पर रददता है, उससे पूर्व 
व्यवस्थापक मंडल के अविश्वास-सूचक प्रस्ताव से भी नहीं इृठाया जा 
सकता | यहाँ के व्यवस्थापक मंडल में, जिसे कांग्रेस कहते हैं, दो समाएँ: 
होती हैं, प्रतिनिधि-सभा ( निचली सभा ) और सिनेट (ऊपरली सभा)। 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्य भी जनता (निर्वाचकों ) द्वारा चुने जाते 
और उसके प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष तथा कांग्रेस 
दोनो जनता के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं, परस्पर एक दूसरे के प्रति 
नहीं। यह शासन-पद्धति समभात्मक पद्धति की अपेक्षा अधिक स्थायी 
है | इसमें अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मंडल दोनों का कायय-काल निर्धा- 
रित है, एक बार चुनाव होने के बाद, निधोरित अवधि तक दोनों अपने 
अपने पद पर रहेंगे। निर्वाचकों या प्रतिनिधियों का कोई दल बहु- 
संख्यक होकर सरकार को पद-च्युत नहीं कर सकता । अध्यक्ष की अधी- 
नता में सरकार दृढ़ रहती हे। यदि ऐसा विवाद उपस्थित हो कि 
सरकार किसी विषय में अपने अधिकार की सौमा से बाहर काम 
कर रद्दी है, तो उसका अंतिम निणय राज्य के संघ-न्यायालय द्वारा 
होता है। इस प्रकार सरकार पर एक तरह से न्यायालय का नियंत्रण 
है, ओर, जनता का तो है हो। इस शासन-पद्धति के अनुसार 
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प्रबंधकारिणी सभा के सदस्य व्यवस्थापक मंडल में नहीं बैठते; शासक 
और व्यवस्थापक एक दूसरे से अलग रहते हैं, और ये दोनों, न्यायाधी शा- 
समूह से अलग हैं | 


एक-सभात्मक और द्विसभात्मक शासन-पद्धति-- 
शासन-पद्धतियों के मेद एक ओर प्रकार से भी किये जाते हैं। जब 
व्यवस्थापक मंडल में एक दी सभा द्वोती है, तो शासन-पद्धति एक- 
समभात्मक कहलाती है, ओर जब दो सभाएँ होती हैं, तो द्विस्भात्मक । 
दो सभाओं में से जिसमें जनखाधारण के प्रतिनिधि होते हैं, उसे छोटी 
सभा, निचली सभा अथवा 'लोअ्र हाउस” कहते हैं। दूसरी सभा, जिसमें 
घनी-मानी या प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, अथवा (संघ-शासन की दशा में) 
जिसमें भिन्न-भिन्न राज्यों की ओर से प्रतिनिधि दोते हैँ, उसे बड़ी सभा 
ऊपरली सभा, या “अपर हाउस? कहते हैं| स्मरण रहे कि निचली 
सभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, ओर विशेषतया आशिक 
विषयों में इसके अधिकार भी, ऊपरली सभा की श्रपेक्षा, अधिक 
द्ोते हैं | दूसरी सभा पहली सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार और 
आवश्यक द्वोने पर उनमें संशोधन करती है। इस प्रकार वह जिन कानूनों 
को अच्छा नहीं समझती उनके बनने में देर लगाती है। साधारण क़ानून 
दोनों सभाओं की स्वीकृति से बनते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव पहले एक 
सभा में तीन बार उपस्थित किया जाता है, वहाँ उसके पास हो जाने 
पर फिर उसे दुसरी सभा में भेजा जाता है । वहाँ भी उस पर तीन बार 
विचार होता है | यदि ऐसा होने पर वह उसी रूप में पास हो जाता 
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है, जिस रूप में वह इस सभा में आया था, तो दोनों समाश्रों से पास 
'समझा जाता है । यदि यहाँ इसमें कोई संशोधन हो जाता है तो संशो- 
'घित प्रस्ताव पहली सभा में लोटा दिया जाता है, और वहाँ उस पर 
पुनः नियभानुसार विचार होता है। यदि दोनों समाओं में मत-भेद 
'बना ही रहता है, समझोत। नहीं हो छकता तो या तो प्रस्ताव रोक 
दिया जाता है, या दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता हे, 
ओर इस अधिवेशन में जो निर्यंय होता है, उसे दोनों सभाओं का 
निर्णय मान लिया जाता है | द 

साधारणतया आथिक विषयों को छोड़कर, दोनों सभाओं की 
शक्ति समान होती है । परन्तु निचली सभा में सवंताधारण के प्रतिनिधि 
होने से, अर्थात्‌ मताधिकार अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को इोने से, 
वही जनता का मत सूचित करने वाली मानी जाती है। ऊपरली 
सभा का महत्व बहुत कम रह गया है। उदाहरणवत्‌ इंगलैंड में 
सरदार सभा (घन-सम्बन्धी प्रस्तावों को छोड़कर) सावजनिक क़ानून के 
प्रस्तावों को अधिक से अधिक दो वर्ष तक क़ानून बनने से रोक सकती 
है। उसके पश्चात्‌ , उसके विरोध करने पर भी, ग्रतिनिधि-सभा द्वारा 
'तीन वार स्वीकृत किये जाने पर, प्रस्ताव क़ानूंन का रूप धारण कर 
लेता है। धन-सम्बन्धी ( आय का हो, चाहे व्यय का ), क़ानून का 
प्रस्ताव प्रतिनिधि-सभा में उपस्थित किया जाता है, और उनकी स्वीकृति 
होने पर वह अन्य सावजनिक कानूनों प्रस्तावों के समान सरदार सभा में 
भेजा जाता है। इस सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर मी वह बाद- 
शाह की मंज़्री के लिए उसी रूप में जाता है, जिसमें बह प्रतिनिधि- 
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सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है । 

साधारणतया दूसरी सभा के होने से ये लाभ सममे जाते है+-..- 
इससे, क़ानून बनने में बहुत जल्दबाज़ी नहीं होती। काम घीरे-. 
धीरे होता है। धनी-मानी आदि ऐसे स्वाथ और द्ितों वालेः 
व्यक्तियों का भी क़ानून बनाने में काफ़ी भाग रहता हे; 
जो देश में अल्प-संख्यक होते हैं। यदि एक दी सम हो तो- 
इस भेणी के अधिकारों का सहज ही अपहरण हो झरुक्ता हैः | 
दूसरी सभा से उनका प्रतिनिधित्व हो जाता है, उनका दृष्टि-कोण- 
विचाराथ उपस्थित होता है। इस सभा में कुछ सदस्य सरकार द्वारा 
नामज़द रदते हैं| स्वाधीन देशों में सरकार का उद्देश्य यद्द नहीं होता, 
कि जनता के हितों के विरोधी, और अपने पक्ष के आदमियों' को दी" 
नामज़द करे। वहाँ सरकार सदस्यों को नामज़द करने के अवसर का' 
उपयोग इसलिए करती है कि सभा में कुछ विशेषः अनुभवी और 
विचारवान व्यक्ति पहुँच जायें। पुनः दूसरी सभा से एक लाभ यद्द भी" 
है कि प्रबन्धकारिणी सभा व्यवस्थापक संभाओं से प्रथक्‌ और स्वतंत्रः 
रहतीहे | यदि एक ही व्यवस्थायक सभा हो तो वह प्रबन्धकारिणी पर 
अपना बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है; यहाँ तक कि प्रबन्धकारिणी: 
के उसके अधीन दी हो जाने की सम्भावना रहती है | 

अब इस सभा से होनेवाली हानि की बात लीजिए.। पहले कहा: 
गया हे कि दूसरी सभा जल्दबाज़ी को रोकती है । परन्तु जब जनता 
बहुत प्रगतिशील होती है, आदमी क्रान्तिकाशी सुधार चाहते हैं, तो 
दूसरी सभा की कायवाई बड़ी वाधक हो जाती हे। काम में इतनी देर 
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लगने की सम्भावना रहती है कि जनता का जोश ही ढंडा हो जाय | 
ऐसी अवस्था में दूसरा सभा का होना राज्य के लिए अद्वितकर होता 
है ! फिर धनवान और पूंजीपति तथा महन्त या ज़मीदार आदि प्रायः 
संरक्षणशील ओर पुराने विचारों के होने के अतिरिक्त, पराधीन देशों में 
सरकार के समर्थक, उसकी हाँ में हाँ मिलानेवाले द्वोते हैं। इससे देश 
की स्वाधीनता-प्राप्ति के मांग में चिन्तनीय विश्न बना रहता है। कितने 
दी राजनीतिज्ञों का मत दे कि व्यवस्थापक मंडल में दुसरी सभा रहने से 
दो में से एक बात द्वोती है; दूसरी सभा प्रतिनिधि-सभा से सहमत होती 
है, अथवा उसको विरोधी। पहली दशा में यद्द सभा अनावश्यक 
प्रतीत होगी, और दूसरी दशा में केवल वाघक रहेगी। अतः दूसरी. 
सभा न रहनी चाहिए | 

कई राज्यों में दूसरी समा की समस्या बनी द्वी हुई हे, इसे दृठाना- 
तो कठिन प्रतीत द्वो ही रद्दा है, इसमें यथयेष्ट सुधार भो सहज नहीं है।. 
उदाहरणवत्‌ सन्‌ १९११ में इंगलेंड में यह निश्चय किया गया था कि 
सरदार-स्मा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्तों पर चुने जाया कर। 
परन्तु अभी तक इस विषय की ऐसी योजना तैयार नहीं हुईं, जो सब 
दलों को मान्य हो। यदि सदस्यों को निर्वाचित करने का ही निश्चय 
किया जाय तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसके लिए. किन 
व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाय। जब सरदार-सभा निर्वाचित 
सदस्यों की सभा होगी तो वद्द धन-सम्बन्धी प्रस्तावों पर अधिकार 
रखना तथा मंत्रियों का नियंत्रण करना भी चाहेगी। प्रतिनिधि-सभा 
इसे ये अधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों सभाओं के कार्य में बड़ी 
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:ठलभन पैदा होगी | इन कठिनाइयों के कारण सरदार-सभा के संगठन 
सम्बन्धी कोई प्रस्ताव काय में परिणत नहीं हो पाता | यहद्द इंगलैड की 
बात है। अन्य राज्यों में भी, जहाँ ह्विसमात्मक शासन-पद्धति है, ऐसी 
ही समस्या है | 


भिन्न-भिन्न शासन पद्धुतियों की तुलना--शासन- 
पद्ध तियों के मुख्य-मुख्य वर्गीकरणों का विचार हो चुका । प्रायः किसी 
वर्गीकरण के सखन्ध में निरपेक्ष रूप से यह नहीं कह्दा जा सकता कि 
उतका श्रमुक भेद दूसरे भेद से अवश्य दी अच्छा होगा | उदाइरण- 
बंत्‌ यह निश्चय करना कठिन है कि लिखित ओर अलिखित, परि- 
वर्तनशील और अपखितेनशील, या अध्यक्षात्मक्र और सभात्मक 
शासनयद्धतियों में से कौनसी दूसरे से अधिक उपयोगी है । बात यह 
है किसी शासन-पद्धति का अच्छा या बुरा अथवा अधिक या 
कम लाभदायक होना देश-काल पर निर्भर हे । किसी देश के लिए 
इस समय एक शासन-पद्धतति उपयुक्त है तो यह स्वथा सम्भव है कि 
कालान्तर में परिस्थिति बदल जाने पर उसकी उपयोगिता घट-बढ़ 
जाय, या न ही रहे | 
श्रस्तु, आज-कल साधारण तोर से यह समझा जाता है कि इस 
समय छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व संकट में है, वे प्थक्‌पुथक रूप से 
न तो अपनी रत्ा ही कर तकते हैं, और न वें यथेष्ट उन्नति करने में 
ही ठफल हो सकते हैं | भ्तः जिन राज्यों का एक संघ बन सकता हे, 
उन्हें मिलकर संघ निर्माए करना चाहिए; और साथ ही संघ की 
-क्षेद्रीय सरदार को यथेष्ट अधिकार देकर उसे यथा-सम्मव बलवान 
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श्र 


बताना चाहिए। बड़े राज्य मी अपने भिन्न-मिन्न भागों में प्रान्तीय 
स्वराज्य की स्थापना कर इसी प्रकार संप-शासन-पद्धति का अवल्लम्ब्रन 
करें तो अच्छा है। इससे एक तो प्रान्तों को अयनी उन्नति ओर विकास 
का अवसर मिलेगा, दूसरे वे एक-दुसरे की सहानुभूति और सहयोग से 

- लाभ उठावेंगे ।* भारतवर्ष की भावी शासन-पद्धति की ब्योरेवार बातों 
में, राजनीतिज्ञों का चाहे जो मतभेद हो, यह सवंमान्य हैं कि शासन 
संघात्मक होना चाहिए । 

.. शासन-पद्धति एक सम्रात्मक हो या द्विसमात्मक ! संघात्मक शासन- 

पद्धति में तो व्यव्रस्थापक मंडल में प्रय; दो सभाओं का होना आवश्यक 
समझा जाता है, एक में ठंध की जन-संख्या के अनुपात से जनता के 
प्रतिनिधि द्ोते हैं, और दुसरी समा में संघान्तरित राज्यों में से प्रत्येक 
राज्य के प्रतिनिधि समान संख्या में रहते हैं। एकात्मक राज्य 
अथवा संघ के ऊ्रिसी एक भाग में दो सभाश्रों का होना कुछ ठीक नहीं 
है। बहुधा दूसरी सभा के सदस्य बहुत धनी-मानी ज़मीदार या पूँजी- 
पति अथवा उच्च समरभे जानेवाले घरानों के द्वोते है। इनके 
स्वार्थ सवंसाधारण के स्वार्थों से भिन्न होते हैं, ये पुराने संरक्षणशील 
विचारों के द्ोने से प्रगति-विरोधी प्रमाणित होते हैं। इस सभा के 
कारण अनेक बार लोकहितकर क़ानून बनने या संशोधन स्वीकृत द्वोने 
में अनावश्यक बिलम्ब लग जाता है। 





किसी संवात्मक राज्य की बल-बृद्धि का उद्देश्य दूसरे राज्यों पर अत्याचार 
करना न हो ता चाहिए। चाहिए यह कि वे संसार यह विविध राज्य अपने आप को 
'एक विशाल परिवार का सदस्य मानते हुए परस्पर में मैत्नी-भाव से रहें । 
श्र 
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ही 


_ किसी राज्य की शासन-पद्धति का निश्रय करने के लिए आवश्यक 
है कि वहाँ के राजनीतिज्ञ भिन्न-भिन्न शासन-पद्धतियों की साधारण 
समीक्षा करने के साथ अपने राज्य की परिस्थति तथा अनुभवों पर 
भली माँति विचार करें ओर तदुपरान्त जो पद्धति उचित जचे, उसका 
आयोजन करें। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि किसी शापसन- 
पद्धति के अन्ध-मक्त न होकर, जब-जब उसमें (गम्भीर विचार के बाद ) 
जैसा परिवर्तन या संशोधन करना उचित प्रतीत हो, उसके करने के. 


लिए तैयार रहें || 


पंद्रहवाँ परिच्छेद 
राज्य का कार्य-क्षेत्र 


“चच्श्टखि22ञब9 >> 
छ््म राज्यों तथा शासन-पद्धतियों के भेदों का विचार कर चुके। 


अब हमें देखना यह है कि राज्य का कार्य-क्षेत्र क्या हों और यह कि इस 
विषय में राजनीतिशों के क्‍या विचार हैं! उन्होंने क्या सिद्धान्त स्थिर 
किये हैं ! इस सम्बन्ध में विचार करते समय इमें स्मरण रखना चादिए 
कि राज्य का निर्माण इसलिए किया जाता है कि समाज में रहनेवाले 
व्यक्तियों को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिले, किसी की स्वतंत्रता में 
कोई दूसरा इस्तत्ञेप न करे, राज्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा 
करे। इसलिए राज्य के कार्य-स्षेत्र सम्बन्धी जो भी [सिद्धान्त निश्चित किये 
जाये, उनमें वाह्य रूप से, उनको कार्य में परिणत करने की विधि में 
चाहे जितना अन्तर हो, पर उन सबके उद्देश्य में तो समानता द्वी रहेगी । 

प्रत्येक सिद्धान्त के प्रतिपादक अपने-अपने ढज्ञ से नागरिकों की स्व- 
तंत्रता-प्रप्ति का लक्ष्य रखेंगे। श्रन्तर केवल मार्ग का होगा; पहुँचना 
सब को एक ही स्थान पर है। 
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व्यक्तिवाद 


कक 


राज्य के कार्यों के सम्बन्ध भें दो सिद्धान्त मुख्य हैं, व्यक्तिवाद 
ओर समाजवाद | पहले व्यक्तिवाद को लेते हैं| अब से एक पीढ़ी पहले 
तक इसी का बोलबाला था | प्रत्येक सम्य सरकार इसी को अपनाये हुए 
थी | विद्वान लोग इसी का समर्थन करते थे। इस मत के अनुसार, राज्य 
एक बुराई है;।यद्वि समाज की वर्तमान दशा में वह अनिवाय है, उसके 
बिना काम नहीं चल रुकता | अतः राज्यका कार्य-क्षेत्र कम-से-क्रम रहना 
चाहिए। राज्य उन्हीं कार्यां का सम्पादन करे, जिनसे व्यक्तियों के 
जान-माल की रक्षा हो, वे धोखे आदि से बच, उनके नागरिक जीवन 
के मार्ग की वाघाएँ दूर हो, ओर उन्हें आवश्यक सद्दायता मिले। 
राज्य को कोई अधिकार व्यक्तियों पर नियंत्रण करने का नहीं है। 
व्यक्तियों को अपना-अपना कार्य स्वतंत्रता-पू्वंक करने देना चाहिए | 
हाँ, जब उनमें परस्पर विवाद या रूगड़ा दो तो राज्य को उसका 
निपटारा चाहिए करना | क्‍ 

व्यक्तिवादियों का मत है कि राज्य का कार्य केवल शासन करना 
है, जितका क्षेत्र आन्तरिक शान्ति ओर विदेशी आक्रमणों से रक्षा 
करना, होना चाहिए । राज्य एक राजनैतिक संस्था है, उसे उन अनेक 
कार्यों से कुछु प्रयोजन नहीं, जो जनता की भज्ञाई के लिए आवश्यक 
हैं, यथा-शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, नागरिक्रों की बीमारी, 
इद्घधावस्था या बेकारी में उनका जीवन-विवाह, अनाथों और दरिद्रों 
का भरण-पोषण, जनता की नेतिक यां सांस्की 
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नागरिकों के बहुत-से कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक 
होते हैं। हम अपनी (भौतिक) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
उद्योग करते हैं, इसमें हम दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेते हैं, भांति- 
भांति की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं बना सकते, 
उन्हें दूसरों से लेते हैं, और बदले में उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तु 
देते हैं, अथवा उन्हें उन वस्तुओं की क्रीमत देते हैं । इस प्रकार 
पदार्थो' कौ उप्तत्ति, विनिमय ओर व्यापार आदि होता है। व्यक्ति- 
वादियों का मत है कि इन आशिक कार्यों में राज्य कोई हस्तक्षेप न 
करे | उनकी नीति, “व्यक्ति जैसा चाहें, करे,” होती हे । उदाइरणवत्‌ 
एक कारख़ाने में माल बन रहा है तो राज्य को इस बात से कोई 
प्रयोजन नहीं कि वहाँ मज़दुर कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, रात 
को भी काम होता है, या केवल दिन में ही, काम करनेवालों की उम्र 
क्या है, क्या वहाँ बालक ओर स्त्रियाँ मी काम करती हैं, कारख़ाने का 
स्थान कहां तक स्वास्थ्य-प्रद है, मज़दूरों को वेतन कितना मिलता है, 
छुट्टी कितनी ओर कब मिलती है, इत्यादि। ये बातें पूंजीपति और 
मज़दुरों में परस्पर तय करने की हैं, अगर दोनों पक्ष सहमत हें तो 
फिर राज्य के बीच में दख़ल देने की क्‍या ज़रूरत है ! 

इसी प्रकार जब माल तेयार हो गया है तो उसको क़ौमत क्‍या हो, 
मुनाफ़ा कद्दां तक रहे, अथवा कितना माल देश में रखा जाय और 
कितने का विदेशों में निर्यात हो, विदेशों से कौन-कोन-सा सामान 
कितने परिमाण में मेंगाया जाय इन बातों को ख़रीदने-बेचनेवाले 
तथा आयात-निर्यात करनेवाले जानें, राज्य को इनसे क्या मतलब 
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आयात-निर्यात-कर निर्धारित करने में, अयवा अन्य कानूनों से, राज्य 
न तो किसी पदार्थ के आयात या निर्यात को प्रोत्साइन दे, और न 
उस पर कोई प्रतिबन्ध ह्वी लगाव । क्‍ 

व्यक्तिवादी यह मानकर चलते हैं कि पूँजीपति और मज़दूर, 
क्रे। और विक्रेता ( ख़रोदनेवाला और बेचनेवाला ) आयात 
ओर निर्यात करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने हित को पूरी 
तरह समझता और तदनुसार काय करता है। व्यक्तिवादी भूल 
जाते हैं कि बहुधा जिन दो पक्षों को परस्पर व्यवह्र करना द्वोता 
है, उनमें से एक बुद्धिमान और सम्पन्न हो सकता है ओर दूसरा अल्पज्ञ 
तथा असमथ । इन दो पक्षों में पारस्परिक सममौोता वास्तव में स्वतंत्र 
सममभोता नहीं है। उदाहरणा् जब एक आदमी बहुत दरिद्र है, वह 
तथा उसका परिवार भूख से व्याकुल है, उसे एक कारख़ाने का मालिक 
कहता है कि तुम काम करना चाहो तो करो, तुम्हें दिन मर के काम 
के पाँच आने मिलेंगे। मज़दूर जानता है कि पाँच आने से जो भोजन 
मिलेगा, उससे उसका तथा उसके परिवार का दोनों वक्‍त का गुज़ारा 
न द्वोगा। पेट भरने का द्वी काम न होगा, फिर कपड़े की तो ब'त ही 
क्या ? परन्तु वह सोचता है कि इस कार्य को करना स्वीकार द्वी कर 
लिया जाय, ऐसा न हो कि यह भी हाथ से निकल जाय ओर पूरा 
उपवास द्वी करना पड़े । निदान, वह अपनी इच्छा से कारख़ाने में काम 
करना स्वीकार करता है। परन्तु तनिक सोचिए, उसकी इच्छा 
कहाँ तक स्वतन्त्र इच्छा हे | इसी प्रकार अन्य उदाहरणों से बताया 
जा सकता हे कि आर्थिक कार्य करनेवाले दो पत्तों में एक पत्चों अपनी 
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परिस्थिति से लाचार होने के कारण अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नही 
कर सकता। अपने निरण॑यमें वह स्वतन्त्र दिखायी देता हुश्आा भी वास्तव 
में स्वतन्त्र नहों होता । व्यक्तिवाद सिद्धान्त इस बात की सवथा उपेक्ञा 
कर देता है । 

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के कार्यों की सूची का बहुधा 
छोटा-सा रहना स्पष्ट ही है। इस सूची के कार्यों में मुख्य ये होंगे: -- 
सेना ( जल्न-सेना, स्थल-सेना ओर वायु-सेना ) रखना, पुलिस रखना, 
न्यायालयों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य ओर सफ़ाई आदि के नियम 
बनाना ओर यह देखना कि इनको भंग तो नहीं किया जा रहा हे। 
इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का यह काय नहीं हे कि वह नागरिकों 
के द्िित की दृष्टि से डाक, तार, रेल, चिकित्सालय, विद्यालय आदि का 
भी प्रबन्ध करे | 

गत शताब्दी के पूर्वाद्द में इस सिद्धान्त का बड़ा प्रचार था। 
उस समय भी इसका विरोध हुआ था | पीछे विशेषतया कल-कारख़ानों 
की वृद्धि ने परिस्थिति में बहुत परिवतन कर दिया। व्यक्तियों की स्व- 
तन्‍्त्रता के आधार पर, सरकारों ने कल्न-कारख़ानों के संचालन में किसी 
प्रकार हस्तत्ञलेप न किया। इससे श्रमजीवियों की दशा चिन्तनीय हो 
गयी, काम करने के घंटे बहुत अधिक रहे, स्वास्थ्य के विषयों पर 
व्यान न दिया गया, अल्पायु बालकों ( नाबालिगों ) से काम लिया 
गया, मज़दूरी कम दी गयी | इससे लोगों को स्पष्ट मालूम हुआ कि 
व्यक्तिवाद का सिद्धान्त कितना दोष-पूर्ण हे। सरकार की अ-हस्तक्षेप 
नीति के विरुद्ध लोकमत प्रबल हो उठा। तब भिन्न-भिन्न राज्यों में ऐसे 
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नियम बनने लगे, जो उपयु क्त सिद्धान्त के प्रतिकूल ये | उदाइरणवत्‌ 
इंगलेंडः में सन्‌ श्८य३३, १८४४, १८५० ओर इसके बाद बने हुए 
कानूनों से स्त्रियों और बालकों के काम करने के घंटे सीमित किये 
गये। इस से व्यक्तिवाद सिद्धान्त के दुसरे पहलू का कुछ आभास मिल 
सकता है। 


समाजवाद 


अब इम राज्य के कार्य-च्षेत्र सम्बन्धी दूसरे सिद्धान्त का विचार 
करते हैं। वह है समाजवाद। वह्द व्यक्तिवाद का विरोधी है। वह 
राज्य को केवल शासन करनेवाली ठंस्था न सान कर उसे सांस्कृतिक 
संस्था समझता है। समाजवाद के अनुसार राज्य का कतंव्य है कि 
वह जनता के अज्ञान ओर दरिद्रता का भी निवारण करे। समाजवाद 
नागरिकों को अधिक-से-अधिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता देने के पक्ष में है, 
पर उसका मत है कि यह स्वतन्त्रता उसी दशा में हो सकती है, जब 
राज्य के हित को धक्का न लगे; क्योंकि राज्य और नागरिक में कि- 
भिन्नता नहीं, उनके उद्देश्य में समानता है, दोनों एक दूसरे के सहंयोग 
पर निभर है। समाजवाद के अनुसार राज्य को नागरिकों के 
आशिक जीवन पर भी अधिकार द्वोना चाहिए, वह आर्थिक ज्षेत्र में 
ग्रजातन्त्रात्मक प्रणाली का व्यवहार करके समाज की अधिक-से-अधिक 
भलाई करने का आदर्श रखता है। समाजवादियों का विचार हे कि 
व्यक्तिवादियों को “अ-हस्तक्षेरः या जेसा चाहे करो? की नीति 
समाज के लिए. अनिष्टकर है। 
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समाजवाद के भिन्न-भिन्न रूप--यद्यपि कुछ दाश्शनिकों 
ने समाजवाद की मूल बातें बहुत प्राचीन समय से जनता के सामने 


रखी हैं, तथापि इस मत का विशेष प्रचार आधुनिक काल में ही हुआ 
है। ओद्योगिक क्रान्ति, यंत्रों और कल-कारखानों द्वारा बड़े पैमाने की 
उत्पत्ति होने से धन-वितरण की असमानता बहुत बढ़ गयी । एक ओर 
कुछ इने-गिने व्यक्ति लखपति या करोड़पति बनगये तो दूसरी ओर- 
असंख्य जनता मज़दूरों की हो गयी। पूँजीपतियों को ऐश्वर्य और मोग 
विलास से छुटकारा न रह्य और मज़दूरों को अपने शरीर को जीवित रखने 
के लिए. रोटी-कपड़ा भी यथेष्ट पश्माण में न मिलने लगा। इससे 
लोगों का ध्यान समांजवाद की ओर अधिकाधिक गया | देश काल के 
अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों में इसके अनेक रूप हो गये, कोई वहुत उग्र, 
कोई थोड़ा उग्र, कोई नम ओर कोई विशेष नर्म। कोई किसी 
बात पर ज़ोर देता है, कोई किसी बात पर। उन सबकी चर्चा करने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । उनमें से विशेष उल्लेखनीय राज्य-समाज- 
वाद (स्टेट सोशलिज़्म ), समष्टिवाद ( कम्यूनिज़्म ), वोलशेविज्म, 
ओर वैज्ञानिक समाजवाद हैं | 

राज्य-समाजवाद राज्य के काय-क्षेत्र को देश-रक्षा, शान्ति और 
सुप्रबन्ध तक ही परिमित नहीं रखता, वह जनता की समस्त आवश्यक - 
ताओं को राज्य द्वारा पूरा कराने के पक्ष में है। वह घनोतत्ति, 
व्यवसाय और वितरण पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण चाहता है, उत्पत्ति 
के सब साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो; भूमि, खान, और पूंजी ' 
सरकार की हो। कोई व्यक्ति ज़मीदार या पूँजीपति न हो। रेल, तार, 
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डाक, टेलीफोन, नहर, कल-कारख़ाने सब राज्य के रहें। स्कूल, 
अस्पताल आदि भी सरकारी ही हों। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के 
अनुसार काय करे, परन्तु वह कोई काय अपने लिए या अपने परिवार 
आदि के लिए न करे। वह जो कुछ करे, खब राज्य के लिए करे | 
उतजन्न पदार्थों पर राज्य का स्वामित्व हो । राज्य नागरिकों को उनकी 
आवश्यकता के अनुसार पदार्थ दे, वह भोजन-वस्र के अतिरिक्त 
शिक्षा, स्वास्थ्य ओर चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था करे। सन्तान 
के भरण-पोषण के लिए मावा-पिता को चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहीं, यह कार्य भी राज्य का है | बेकारी, बीमारी, या बृद्धावस्था के 
लिए किसी व्यक्ति को कुछ बचाकर रखने की ज़रूरत नहीं, इसका 
भार भी राज्य ग्रहण करेगा। राज्य नागरिकों का अ्रधिक-से-अधिक द्वित 
साधन करे। व्यक्ति अनेक दशाओं में अपना हद्वित नहीं समझते, 
ओर समभते भी हैं तो उसे लक्ष्य में खकर उचित आचरण नहीं 
करते | उदाहरणार्थ अनेक आदमी खूब शराब पीते हैं, इससे उनके 
द्रव्य और स्वास्थ्य दोनों की क्षति होती है, पर वे इसे बन्द नहीं करते | 
परन्तु जब शराब का उत्पादन राज्य के अधिकार में होगा तो यह दशा 
न रहेगी; इसमें सहज ही सुधार दो जायगा | अस्तु, राज्य-समाजवादी 
राज्य को अधिक-से-अधिक अधिकार दिये जाने के पक्ष में हैं। 
स्मरण, रहे कि वे सब्र कार्य शान्तिमय उपायों से ही करना 
चाहते हैं । द 

इसके विरुद्ध समष्टिबादी या कम्यूनिष्ट उग्र मतावलम्बी हैं, वे अपना 
(समाज को भलाई का) काय-क्रम शक्ति के बल पर, हिंसात्मक उपायों 
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से भी पूरा करने में संकोच नहीं करते। वे शक्ति का प्रयोग उस समय 
तक करने के पक्ष में है, जब तक समाज से वर्ग-विमिन्नता मिट न जाय | 
पूँ जीपति ओर भ्रमजीवी, ज़मीदार ओर किसान, साहुकार और ऋणी 
आदि का भेद न रहे। इस मत के अनुसार समस्त वस्तुओं पर 
सरकार का अधिकार होना चाहिए, कोई व्यक्ति अपनी निज कौ वस्तु 
जहीं रख सकता | 

“'ोलशेविज़्म” समाजवाद का रूसी संस्करण है। यह शब्द रूसी 
भाषा के उस शब्द के आधार पर बना है, जिसका श्रर्थ मताधिकार था 
बहुमत है। रूस में श्रमजीबियों का शासन हे । इसकी स्थापना वहाँ 
सन्‌ १९१७ ई० से हुई, जब इस देश का शासन-सूत्र लेनिन के हाथ में 
आया | 

आधुनिक काल में समाजवाद का मुख्य अ्वरतक कालंमाक्स हुआा 
है। इस महान्‌ दाशंनिक ने इस विषय का प्रतिपादन ऐसे वेज्ञानिक 
ढक्क से किया है कि इसकी “दास केपिटल” नामक पुस्तक समाजवादियों 
के लिए, एक धामिक गंथ दो गयी है; इसने संसार भर के विचारकों 
का ध्यान अपनी ओर आक्षित किया है। अब समाजवाद कहने से 
प्रायः कालमाक्स के ही समाजवाद का आशय लिया जाता है। 
अधिकाँश समाजवादी कालं-माक्स को ही अपना गुरू समझते हैं। वे 
अपने भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का मूल आधार उसके दी वाक्यों या लेखों 
को मानते हैं। बात यह है कि कालं-काक्‍्स के गन्थ के भिन्न-भिन्न 
भागों के विविध श्रर्थ किये जाते हैं | समाजवाद के इस महान आचाय 
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के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं ;--- 

_>१--इतिद्यास की आथिक व्याख्या। समाज में जो विविध परि- 
वर्तन * दोते हैं, उनका मूल कारण आशिक होता है । जितने मत, 
सम्प्रदाय, आन्दोलन आदि होते हैं, जितने आविष्कार या अनुसंधान 
किये जाते हैं, सबका मुख्य कारण आर्थिक होता है। सब लड़ाई- 
भेगड़ों की तह में घन का प्रश्न द्वोता है। प्रत्येक सम्यता का मूला- 
धार धन है | लोगों का रहन-सहन, उनके राजनैतिक, सामाजिक आदि 
विचार उनको आथ्िक परिस्थिति से निश्चित या नियन्त्रित 
होते हैं। मनुष्य के विकास का इतिहास समाज के आथिक विकास की 
कटद्दानी है। 

4२--वर्गवाद | समाज में दो वग हैं, पूजीपति और मज़दूर । यंत्र- 
युग के पूव इन वर्गो' में विशेष अन्तर न था। जब से मशीनों के: 
द्वारा बढ़ी मात्रा की उत्पत्ति होने लगी, इनका अन्तर एवं संघर्ष क्रमशः. 
बढ़ने लगा । आ्िक जगत में तो पूं जीपति सर्वेर्वा दो ही गये, राज- 
नीति में मी इनकी ही प्रधानता हो गयी, अधिकाँश निर्वाचनों के पूजन 
इनके हाथमें द्वोते हैं, ये जिस उम्मेदवार को चाहते हैं, उसे विजयी बना 
सकते हैं। माक्स का मत है कि पूंजीपति और मज़दूरों के संघर्ष का 
कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था है | यह संघष तभी समाप्त होगा, 
जब व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था इृटा दी जायगी | अतः समी सम्पत्ति 
सरकारी समझी जानी चाहिए। ऐसा होने पर जनता के नि्धनता 
तथा आ्िक विषमता से होनेवाले कष्टों का अन्त हो जायगा | 

॥ ३-मूल्य का श्रम-पिद्धान्त | प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कुछ 
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अम लगता है। मशीनों का प्रयोग दोने से पहले भ्रम का जो मूल्य 
लगाया जाता था, वह एक सीमा तक उचित था। पर जब से मशीनों 
द्वारा वसस्‍्तुएँ बनने लगीं, श्रमजीवियों को तो मूल्य का थोड़ा-सा ही 
भाग मिलता है, शेष मूल्य बचत के रूप में पृ जीवति के पास रहता 
है, अर्थात्‌ एूँजीपति वस्तुओं पर बेहद मुनाफा लेता है | आदमी समझते 
हैं कि वस्तुओं की उतत्ति में बुद्धि का भाग विशेष है, अतः वे गरीब 
मज़दूरों के श्रम से अनुचित लाभ उठाते हैं। वस्तुओं का मूल्य 
विशेषतया ( शारीरिक ) श्रम के अनुसार लगाया जाय तभी उसका 
सुधार हो सकता है |४ 


अ 


माक्स के समाजवाद के ये तीन मुख्य सिद्धान्त हैं| इसके अति- 
रिक्त समाजवाद धर्म अर्थात्‌ मज़दबकों एक व्यथ का ढोंग समझता है | 
उसके अनुसार धरम, जो भाग्यवाद, संतोषगाद आदि का प्रचार 
करता है, सामाजिक उन्नति में बाधक हैं। महन्त ओर पुजारी आदि 
मफ्तज़ोर है । 


सपाजवाद के गुण-दोष--आशुनिक आर्थिक व्यवस्था ऐसी 
कि एक ओर तो पूँजीपति अधिक्राधिक घनवान होते जातें 
हैं, और उनकी संख्या इनी-गिनी ही रद्दती हैं, दूसरी ओर 
अधिकाश श्रमनीवियों की दशा बहुत चिन्तनीय द्ोती है, 
उन्हें खाने-पीने के यथयेष्ट साधन नहीं, बीमारी और बुढापे 
में उन्हें कोई पूछुनेवाला नहीं, वैसे भी असंख्य व्यक्ति बेकारी से 
पीड़ित रहते हैं। समाजवाद का दावा है कि वह इन बुराइयों को दुर 
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करेगा |॥ वह लोगों की आशिक ही नहीं, सामाजिक और बौद्धिक 
आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। व्यक्ति अपने लाभ के लिये कुछ 
न करंगे, इससे पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता का अन्त होगा, उसका स्थान 
सहकारिता ग्रहण करेगी। मनुष्य समाज-द्वित के कार्य करने पर 
वास्तव में सामाजिक बनेगा, ओर अपने अन्दर सामाजिक जीवन के 
उपयोगी गुणों की दृद्धि करेगा। इस प्रकार समाजवाद मनुष्य को 
नरक-यातना से मुक्ति दिलाकर स्वर्गीय सुख प्रदान करेगा | 

निस्सन्देह इस समय पीड़ित मानव समाज अपने कष्टों को दूर 
करने के लिए. समाजवाद का संदेश बड़ी आशा ओर उत्सुकता से 
सुन रहा है। भला, रोगी उस वैद्य का स्वागत क्‍यों न करेगा, जो 
उसकी बीमारी दूर कर, उसे शआरोग्यता प्रदान करने का निश्चित 
आश्वापन दिला रहा है। तथापि हमें यह जान लेना चाहिए कि: 
समाजवाद के विपक्ष में क्या कहा जाता है.। इस सिद्धान्त के आलो-- 
चकों का कथन है कि यद्द श्रधिकाँश में अव्यवह्यारिक है; भूमि, कारख़ाने 
ओर उद्योग-घंघें पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से व्यक्तियों को अपने 
परिश्रम, बुद्धि और प्रतिभा का फल न मिल्लेगा। काम में उनका 
स्वार्थ न रहेगा तो उन्हें उसके करने में उत्साह या प्रद्ृति भी कम 
दोगी, इससे एक तो काम का परिमाण घट जायगा, दूसरे वह होगा भी 
घटिया दर्ज का। इससे राज्य को सामूदिक दृष्टि से द्वानि होगी, और 
फल-स्वरूप व्यक्तियों की भी क्षति हागी। पुन; समाजवाद मनुष्य- 
मनुष्य से पूँजीपति और मजदूर, ज़मीदार और कितान, बड़े श्रोर छोटे 
का भेद मिटा कर समानता स्थापित करना चाहता है। यह एक आदर्श: 
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मात्र हे। इसका पूरा होना कपोल कल्पना है। मनुष्यों में योग्यता, 
प्रतिभा या शारीरिक क्षमता आदि की दृष्टि से कुछ-न-कुछ भेद 
रहता है। यदि दो व्यक्तियों का पद आज कृतिम रीति से समान 
कर दिया जाय तो कुछ समय वाद वे पुनः असमान स्थिति 
के दो जायेंगे। फिर वही असंतोष और कष्टों का अनुभव दहोगा। इस 
प्रकार राज्य के कार्यों का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ाये जाने से भी 
वह उद्देश्य पूर्णतया सिद्ध न होगा, जिसे समाजवाद प्राप्त करना 
चाहता है | समाजवाद का प्रधान सूत्र इतिद्दात का आर्थिक विवेचन 
है। परन्तु मानव जीवन के अनेक दृष्टिकोण है, उसकी अनेक 
समस्याएं हैं. उन सबका एक ही इल केसे द्वों सकता है, चाहे वह 
इल कितने द्वी महत्व का क्यों न हो । 


उचित माग 


ऊपर व्यक्तिवाद ओर समाजवाद के पक्ष एवं विपक्ष में रुक्षेप में: 
लिखा गया है। व्यक्तिवाद राज्य द्वारा केवल अत्यन्त आवश्यक 
कार्य कराना चाहता है, और समाजवाद राज्य को. सभी (आवश्यक 
भी और लोक-द्वितकर भी) कार्यों के करने का उत्तरदायी मानता है| 
दोनों मत एक-दूसरे के विपरीत हैं। यद्यपि जैसाकि हमने इस परिच्छेद 
के आरम्भ में कद्दा है, दोनों का उद्देश्य एक ही है--अर्थात्‌ व्यक्ति को 
उन्नति--पर दोनों का मार्ग मिन्न-भिन्न है; एक उत्तर, तो दूसरा 
दक्षिण | अब यहां प्रश्न यह उठता है कि उचित क्या हे? इधर 
कुछु समय से दोनों सिद्धान्तों की कठ्ठता लुप्त दो रद्दी हैं। कुछ 
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अआँश तक दोनों में कुछु समभझोता-सा हो गया है औरर मानों 
बीच का मार्ग निकल रहा है। व्यक्तिवादी यह अनुभव कर चुके हैं 
कि नागरिकों के आथिक कारयों में भी राज्य को अन्हस्तत्ञेप नीति 
दोष-पूर्ण है। व्यक्तियों की असीमित स्वतंत्रता से बहुत द्वानि द्वोती है, 
उनकी स्वतंत्रता वहीं तक रहनी उचित है, जहाँ तक राज्य का हित 
हो। अप्रतितन्ध प्रतिद्न्द्रिता का परिणाम बहुत हानिकर होता है। 
इस प्रकार व्यक्तिवादी समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, वे अभी 
पूर्णतः सावजनिक अधिकार के पक्त में नहीं हुए हैं। श्रस्तु, राज्य के 
कार्य-च्षेत्र सम्बन्धी विचारों में बहुत परिवतंन द्दोरद्दा है, अब राज्य को 
केवल शासन-संत्था न मानकर उसे नागरिक जीवन के सब ज्षृत्रों में 
भलाई करने का साधन माना जा रहा है । 

इस प्रकार राज्य को शान्ति-स्थापक काये तो करने ही चाहिए। 
लोक-हिंतकर कार्यों में से वे काय उसके करने के हैं, जिन्हें देश-काल 
के अनुसार करना उपयोगी दो | इस विचार से राज्य के कार्य क्या- 
क्या होंगे, इसका ब्यौरेवार वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा । 
यहाँ हम पाठकों का ध्यान केवल इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि 
जब हम यह कहते हैं कि राज्य को लोक-द्वतकारी कार्य भी करने चाहिए 
तो इसमें कोई चोकने की बात नहीं है। यह शंका करने का कारण 
नहीं है कि इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वाधा उपस्थित होगी। 
हम तो स्वयं यह कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का युग है, प्रत्येक व्यक्ति 
अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता चाहता है ! परन्तु यह भी तो स्मरण रहे 
पके अब राज्य और नागरिकों के द्वितों में कोई वास्तविक विरोध नहीं 
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माना जाता । दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक और उपयोगी हैं, 
दोनों का उद्देश्य एक दी हे। दोनों को एक दुसरे की उन्नति में 
सहयोग प्रदान करना चाहिए । 


राज्य ओर व्यक्ति के उद्देश्य की समानता--प्राचीन काल 
में युनान और रोम श्रादि में राज्य को एक प्रकार से साध्य 
माना जाता था, ओर उसके सम्मुख व्यक्ति केवल एक साधन मात्र 
था। ब्यक्ति का समस्त जीवन राज्य के अधीन था। किसी व्यक्ति 
को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, कोन-सा धर्म 
स्वीकार करना चाहिए, आदि बातों का निर्णय राज्य ही करता था। 
उस समय राजनीतिज्ञों का मत था कि नागरिकों का, राज्य से प्थक, 
कोई जीवन नहीं, कोई अधिकार नहीं। उन्हें राज्य के लिए. जीना 
चाहिए, ओर आवश्यकता होने पर उसके लिए मरना भी चाहिए | 
कालान्तर में यह सिद्धान्त कम मान्य रद्द गया। दूसरे मत का प्रचार 
बढ़ा, इसके अनुसार राज्य को स्वयं साध्य नहीं माना जाता, वह एक 
साधन-मात्र है। उत्का उद्देश्य व्यक्ति की.स्वतन्त्रता-रक्षा, उन्नति 
ओर विकास करना है । इस प्रकार राज्य एक साधन है, ओर साध्य 
है नागरिक | 
वास्तव में उपयु क्त दोनों विचारों में एक अश तक सच्चाई है, 
तो कुछ भ्रम भी है। राज्य ओर नागरिक के उद्दश्य में मिन्नता नहीं, 
समानता है। राज्य जब नागरिकों की उन्नति करता है तो वह अपनी 
ही उन्नति करता है; कारण, वद्द नागरिकों का ही सामूहिक रूप है। 


इसी प्रकार जब नागरिक राज्य के उत्थान में सहयोग प्रदान करते हैं, 
श्ह्े 
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तो इससे उनका भी हित-साधन होता है; क्‍योंकि वे राज्य के दो तो 
अंग हैं | निदान, राज्य इस दृष्टि से एक साध्य है कि नागरिकों को 
उम्तकी उन्नति और सेवा करनी चाहिए । किन्तु दूसरी दृष्टि से वह एक 
साधन भी है; क्‍योंकि उसका उद्देश्य नागिरकों की उन्नति और 
विकास है | द | क्‍ 

भारतवर्ष और समाजवाद--इस परिच्छेद को समाप्त 
करने से पूर्व एक प्रश्न पर विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा। 
अकसर इस विषय की चर्चा की जाती है कि भारतवर्ष में समाजवाद 
का प्रचार होगा या नहीं। एक पक्ष का मत है कि भारतवर्ष और रूस 
में बहुत समानता है, रूस की तरह यह देश खूब लम्बा-चोड़ा है। 
समाजवाद के प्रचार से पूव रूस कृषिःप्रधान था, वहाँ निरंकुश शासन- 
पद्धति थी, अनेक धर्म प्रचलित थे, जनता अत्यन्त दरिद्र थी। ये सब 
बातें भारतवर्ष में मी हैं। अतः यहाँ समाजवाद के लिए बहुत अनु- 
कूलता है | दूसरे सलनों का कथन है कि भारतवष में आध्यात्मिक भावों 
का प्रचार विशेष है, यहाँ अथिंक बातों को बहुत कम महत्व दिया, 
जाता है। अतः यहाँ समाजवाद के लिए, विशेष क्षेत्र नहीं है । 

. यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक स्थिति क्‍या हे! भारत- 
ब्ष में अब समाजवाद का विचार ओर प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता 
जा रहा है। विचारों के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। इस युग 

में, कोई वाद किसी देश विशेष तक परिमित नहीं रह सकता । हम 
देखते हैं कि यहाँ स्थान-स्थान पर समाजवादी संस्थाओं का संगठन 
हो रहा है, जिनमें युवक तथा बड़ी उम्र के विद्यार्थी बहुत भाग 


ग ] 
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लेते हैं। स्वयं कांग्रेस के अन्दर एक समाजवादी दल बन गया है, 
जिसका उद्देश्य यह है कि यहाँ की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था 
अपने कार्य-क्रम में समाजवाद को अपनाये। इस दल में कितने- 
ही सुप्रसिद्ध नेता सम्मिलित हैं। भारतीय राष्ट्र के भद्दान नेता 
: पं० जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भारतवध की बेकारी और 
निर्धनता की भयंकर समस्या समाजवादी आधार पर किये हुए संगठन 
से ही हल हो सकती है। इस प्रकार यहाँ समाजवाद के पक्ष में मत 
बढ़ता जाता है। परन्तु इसका आशय यह नहीं कि यहाँ रूस के दी 
ढक्क का समाजवाद हो | प्रत्येक देश की परिस्थिति भिन्न-मिन्न द्ोती है, 
सामाजिक! तथा सांस्कृतिक वातावरण प्रथक्‌.प्रथक्‌ होता है । जीवित 
जाग॒त जातियाँ किसी वाद या मत को लेते समय उसे अपने अनूकूल 
कर लेती हैं | हमारा विचार है कि भारतवष में जो समाजवाद फैलेगा, 
वह भारतीय रूप-रेखा वाला होगा। यद्यपि प्रत्येक देश की विचार- 
घारा में समय-समय पर परिवतन द्ोता रहता है, फिर भी उसमें कुछ 
विशेषता बनी रहती है, जिसके कारण उसे किसी अन्य देश कौ 
विचार-धारा से प्रथक्‌ और स्वतंत्र समझा जा सकता है। यदि 
यहाँ कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता के विचार प्रकट कर सकता है तो. 
वह महात्मा गांधी है। अतः आगे--महात्मा जी के शब्दों में--यह 
बताया जाता है कि यहाँ समाजवाद किस ढल्ग तथा किस प्रकार का 
द्ोने की सम्भावना अधिक है-- 

“आशिक समानता अर्थात्‌ जगत के सब मनुष्यों के पास एक. 
समान सम्पत्ति का दोना, यानी सब के पास इतनी सम्पत्ति का होना 
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कि जिससे वह अपनी कुदरती आवश्यकताएँ पूरी कर सके | कुदरत 
ने ही एक आदमी का हाज़मा अगर नाज़क बनायाहो, और वह केवल 
पाँच द्वी तोला श्रन्न खा सके, और दूसरे को बीस तोला श्रन्न खाने की 
आवश्यकता हो, तो दोनों को अपनी-अपनी पाचन-शक्ति के अनुसार 
अन्न मिलना चाहिए | सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर 
होनी चाहिए । अहिंसक समाज को दूसरा आदर्श नद्टीं रखना चाहिए | 
मानाकि पूर्ण आदर्श तक दस कभी नहीं पहुँच सकते, मगर उसे नज़र 
में रखकर हम विधान तो बनायें, ओर व्यवस्था तो करे | जिस इृद तक 
हम आदश को पहुँच सकेंगे, उसी हृद तक सुख और सन्तोष प्राप्त करेंगे, 
ओर उसी दृद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेगी । 
“इस आध्िक समानता के धर्म का पालन एक अकेला मनुष्य भी 
कर सकता है । दूसरों के साथ को उसे आवश्यकता नहीं रहती । अगर 
एक आदमी इस धर्म का पालन कर सकता है, तो ज़ाहिर है कि एक 
मंडल भी कर सकता है। यह कद्दने की ज़रूरत इसलिए है कि किसी 
भी धर्म के पालन में जहाँ तक दूसरे उसका पालन करते जायें, वहाँ 
तक हमें रुके रहने की आवश्यकता नहीं | और फिर, आशख़िरी इृद तक 
न पहुँच सके, वहाँ तक कुछ भी त्याग न करने की इत्ति बहुधा देखने 
हे आती है; यह भी इमारी गति को रोकती है। 
:. अहिंसा के द्वारा आर्थिक समानता कैसे लायी जा सकती है, इसका 
विचार करें। पहला कदम यद्द हे | जिसने इस आदशश को अपनाया 
हो, वह अपने जीवन में आवश्यक परिवतन करे। हिन्दुस्तान की 
गरीब प्रजा के साथ अपनी तुलना करके अपनी आवश्यकताएं, कम 
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करे | अपनी धन कमाने की शक्ति को नियम में रखे | जो धन कमाये, 
उसे ईमानदारी से कमाने का निश्चय करे | रद्द की वृत्ति हो, तो 
उसका त्याग करे। घर भी अपना सामान्य आवश्यकता पूरी करने 
लायक ही रखे, ओर जीवन को इर तरह से संयमी बनाये। अपने 
जीवन में सम्मव सुधार कर लेने के बाद अपने मिलने-जुलनेवालों 
ओर पड़ोसियों में समानता के आदशश का प्रचार करे | 

“आर्िक समानता की जड़ में धनिक का ट्र॒स्टीपन निहित है । इस 
आदश के अनुसार धनिक को अपने पड़ोसी से एक कोड़ी भी ज़्यादा 
रखने का अधिकार नहीं। तब, उसके पास जो ज्यादा है, क्या वद्द उससे 
छीन लिया जाय १ ऐसा करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना पड़ेगा । 
ओर, हिंसा के द्वारा ऐसा करना रुम्भव हो, तो भी समाज को उससे 
कुछ फ़ायदा होनेवाला नहीं है, क्योंकि द्रव्य इकट्ठा करने की शक्ति 
रखनेवाले एक आदमी की शक्ति को समाज खो बेठेगा । इसलिए 
. अहिसक मार्ग यह हुआ कि जितनी मान्य हो सके, उतनी अपनी 
आवश्यकताए पूरी करने के बाद जो पैसा बाक़ी बचे उसका वह प्रजा 
. की ओरे से ट्रस्टी बन जाये । अगर वह प्रामाणिकता से संरक्षक बनेगा 
तो जो पैसा पैदा करेगा, उसका सद्व्यय भी करेगा । जब मनुष्य अपने 
आपको समाज का सेवक मानेगा, समाज की ख़ातिर धन कमायेगा, 
समाज के कल्याण के लिए. उसे ख़र्च करेगा, तव उसकी कमाई में 
शुद्धता आयेगी। उसके साइस में भी अहिंसा होगो। इस प्रकार की 
_* क्ार्य-प्रणाली का आयोजन किया जाय, तो समाज में बगेर संघर्ष के 
मूक क्रान्ति पैदा हो सकती है। क्‍ 
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“इस प्रकार मनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन होने का उल्लेख इति- 
हास में कहीं देखा गया है! व्यक्तियों में तो ऐसा हुआ ही है। बड़े 
पैमाने पर समाज में परिवर्तन हुआ है, यह शायद सिद्ध न किया जा 
सके। इसका अथ इतना ही है कि व्यापक अहिंसा का प्रयोग आज 
तक नहीं किया गया। इम लोगों के हृदय में इत झूठी मान्यता ने घर 
कर लिया है कि अहिंता व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती 
है, ओर वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है | दरअतज्ञ बात ऐथी है नहीं। 
अहिंसा सामाजिक घमम है, साम|जिक धर्म के तोर पर उसे विकसित 
किया जा सकता है, यह मनवाने का मे प्रयक्ष और प्रयोग है। यह 
नयी चीज़ है, इसलिए, इसे फूड समझ कर फेक देते को बात इस युग 
में तो कोई नहीं करेगा | यह कठिन है, इसलिए अराक्य है, यहभी इस 
युग में कोई नहीं कहेगा; क्योंकि बहुत-सी चीज अपनी आंखों के सामने 
नयी-पुरानी होती हमने देखी हैँ; जो अशक्य लगता था, उसे शक्य बनते 
हमने देखा है। मेरी यद्द मान्यता है कि अहिंसा के क्षेत्र में इससे बहुत 
. ज़्यादा साहस शक्य है, ओर विविध धर्मो' के इतिहास इस बात के 
प्रमाणों से भरे पड़े हैं। समाज में से घमं को निकाल फेक देने का प्रयत्न 
बांक के घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्फत्त है, और अगर कहीं 
सफल दो जाये तो समाज का उसमें नाश है। धमम के रूपरान्तर दो 
सकते हैं। उसमें निद्धित प्रत्यक्ष बहम, सड़न और अपूर्णताएँ दूर हो 
सकती हैं; हुई हैं, और द्योती रहेंगी । मगर घममं तो जहाँ तक जगत्‌ 
है, वहाँ तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जगत्‌ का एक घमम ही आधार 
है। धर्म की अन्तिम व्याख्या है, ईश्वर का क़ानून। ईश्वर ओर 
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उसका क़ानून अलग-अलग चीज़ नहीं हैं। ईश्वर अर्थात्‌ अचलित 
जीता-जागंता कानून | उसका पार कोई नहीं पा सका | मगर 
अवतारों ने और पैगम्वरों ने तपस्था करके उसके कानून की कडु-कुछ 
भांकी जगत्‌ को करायी है | 

“किन्तु महा प्रवत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें, और भूखों 
मरते हुए करांड्रों को अ्दिसा के नाम से ओर अधिक कुचलते बनाये, तब 
इम क्या करें | इत प्रश्न का उत्तर हू ढने में हो अहिंवतक कृनून-मंग 
प्राप्त हुआ। कोई धनवान गरीबों के सहयोग के बिना घन नहीं कमा 
सकता । मनुष्य को अपनी हिंसक शक्ति का भान है, क्योंकि वह तो 
उसे लाखों वर्षों से विरासत में मिली हुई है । जब उसे चार पैर की 
जगह दो पैर ओर दो द्वाथवाले प्राणी का आकार मिला, तब उसमें 
अदिंसक शक्ति भी आई। हिंसा-शक्ति का तो उसे मूल से ही भान 
था, मगर अद्दिसा-शक्ति का भान भी धीरे-बीरे, किन्तु अचूक रीति से 
रोज़-रोज़ बढ़ने लगा। यह भान गरीबों में प्रचार पा जाये, तो वह 
बलवान बनें ओर आर्थिक असमानता को, जिसके कि वह शिकार 
बने हुए हैं, अहिंसक तरोके से दूर करना सीख ले |” 





*“हरिजन सेवक से 





सोलहवाँ परिच्छेद 
राज्य के कार्य 


एफचले परिच्छेद में राज्य के का्य्षेत्र के सम्बन्ध में विचार 


किया गया है। इस विषय में दो सिद्धान्त मुख्य हैं :--व्यक्तिवाद और 
समाजवाद | व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य का कायं-क्षेत्र बहुत 
परिमित रहे, वह वे ही काय करे, जो शान्ति-स्थापना के लिए आ- 
वश्यक हों | इसके विपरीत समाजवादियों का मत है कि राज्य का कार्य- 
क्षेत्र अधिक-से-अधिक हो, वह शान्ति-स्थापक कार्यों के अप्रिरिक्त, 
लोक-हिंतकर कार्य भी करे। अब राज्य का स्वरूप अधिकाधिक प्रजा- 
तंत्रात्मक होता जाता हे, व्यक्ति और राज्य का भेद मिटता जाता है, 
व्यक्तियों को राज्य द्वारा कार्य कराने में अपनी स्वतंत्रता का अपहरण 
नहीं करना होता, उन्हें इसमें सुभीता मालूम दोता है। इसलिए राज्य 
का कार्य-क्षेत्र बढ़ता जाता है। अस्त॒, राज्य के कार्यों के प्रधानतया दो. 
भेद किये जा सकते हैं :--(१) शान्ति-स्थापक, और (२) लोक- 
हितकर । 
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बके “पि 
छ 
श्र 


शान्ति-स्थापक काय 


पहले राज्य के, शान्ति स्थापना के लिए किये जानेवाले कार्यों का: 
विचार करते हैं। ये कारय निम्नलिखित हैं:-- 

(१) राज्य की बाहरी आक्रमयों से रक्षा | 

(२) राज्य के भीतर शान्ति सुव्यवस्था रखना | 

(३) न्यायकाय । 

इनमें पहले दो कार्य, एक ही कार्य के दो रूप हैं, और वह एक 
काय है, व्यक्तियों के जान-माल की रक्षा। विवेचन की सुवधा के लिए 
उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है | 


रक्षा- लोभ बुरी बला है। इससे प्रेरित होकर कितने ही राज्य 
दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसके जन-घन पर अपना अधिकार जमाने 
के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे संसार का वातावरण बहुत दूषित हो 
गया है। बहुत-से राज्य, विशेषतया छोटे और अल्प शक्तिमान राज्य 
सदेव इस चिन्ता में रदते हैं कि न-मालूम कब उन पर दूसरे राज्य का 
घावा हो जाय | इसलिए, वे अपनी आत्म-रक्षा का प्रबन्ध करते हैं। 
पहले विशेषतया स्थल-मार्ग से आक्रमण हुआ करते थे, उस समय 
रक्षा के लिए स्थल-सेना की ही योजना की जाती थी | पीछे जल-मार्ग 
से भी आक्रमण होने लगे, ओर राज्यों के जल-सेना का प्रबन्ध करना 
पड़ा | अब बेज्ञानिक उन्नति से हवाई जहाजों द्वारा भी नगरों को ध्वंस 
करने का काय किया जाता है; फलतः वायु-सेना का महत्व बढ़ता जा 
रहा है। निदान, अब सेना तीन प्रकार की होती हैं :---स्थल-सेना,. 
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जल सेतों ओर वाय-सेना | आज-कल राज्य वायु-सेना की वृद्धि के 
लिए. विशेष रूप से दत्त-चित्त हैं | 

संसार में बहुत वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ओर निशस्त्रीकरण 
की बात चल रही है। यह कह्दा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य की सेना 
तथा सैनिक सामग्री बहुत परिमित रहे, कोई दूसरे पर आक्रमण न करे, 
और यदि कोई युद्ध का प्रसंग आने लगे तो अन्य राज्य आक्रमण- 
कारी को सममावे-बुकावें, और इससे काम न चलने पर सब राज्य 
मिलकर आक्रमण॒कारी का विरोध करें। ऐसे ही विचारों से पिछले 
योरपीय महायुद्ध के बाद, सन्‌ १९१९ ई० में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुईं 
थी। इसके सम्बन्ध में विशेष रूप से तो एक स्वतन्त्र परिच्छेद में ही 
लिखा जायगा | यहाँ यही कहना अभीष्ट है कि राष्ट्रसंघ को इस उद्देश्य 
में सफलता नहीं मिली और उपयु क्त विचार काय-रूप में परिणत न 
हुए । इस समय तो योरप में चारों ओर “त्राहिमाम! का करुण ऋन्‍्दन 
है, युद्ध की लपों का प्रभाव एशिया और अफ़रीका तक व्यास है। मानव 
संसार इतना परेशान है कि अ्रद्िन्सा-प्रचारक महात्मा गाँधी का सन्देश 
सुनने की उसमें ज्षमता दी नहीं रह गयी; उनका सन्देश नकारख़ाने 
में तूती की तरद्द द्दो रह्य है । ओरों की तो बात ही क्या, स्वयं भारतवर्ष 
में, यद्यपि कांग्रेस ने स्वतन्त्रता-प्रास्ति के लिए. अहिन्सात्मक कार्य-क्रम 
अपनाया था, तो भी यहाँ अनेक आदमी बाहरी आक्रमणों से रक्षा 
करने के लिए (तथा देश की भीतरी अशान्ति या अव्यवस्था का 
नियन्त्रण करने के लिए. भी) सेनिक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव 
करते हैं। ; 
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आज-कल किसी राज्य की दूसरे राज्य से जो सन्ध आदि द्ोती 
है, वह या तो आत्म रक्षा के हेतु की जाती है, या अपना राज्य बढ़ाने 
(अथवा दूधरे राज्य में आिक सुविवाएँ प्रा करने) के लिए प्रत्येक 
'दशा में अपना स्वार्थ मुख्य रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि 
भिन्न-भिन्न राज्यों का परस्पर सहयोग हो, और यह कार्य एक 
दूसरे को ही नहीं, मानव जाति की हित-चिन्तना की दृष्ठि से हो। 
अकेले अपना-अपना उद्धार करने की चेष्टा से हमारा यथेष्ट उद्धार 
'कदापि न होगा। मानव समाज एक विशाल परिवार है; अत: सबकी 
'अलाई में हमारी भी भलाई है | 
शांन्ति ओर सुव्यवस्था--सेवा, राज्य के व्यक्तियों 
की जान-माल की रक्षा, बाहर से इानेबाले आक्रमणों से, 
करती है। राज्य में इस बात की भी आवश्यकता होती है कि 
उसके भीतर शान्ति रहे, चोरी या लूट-मार आदि न हो, किसी 
व्यक्ति का दूपरे से लड़ाई-झरगढ़ा न हो। यदि सब व्यक्ति समझ- 
दार और सुशिक्षित हों तो वे अपना-अपना कारय भली-भांति करते 
रह सकते हैं।पर यह तो आदर्श की बात ठद्री | व्यत्रद्यर में तो 
नित्य पारस्परिक भगड़ों का अनुभव होता है, लोगों के जान-माल को 
खतरा रहता है। इसे रोकने के लिए राज्य में पुलिस की व्यवस्था 
करनी होती है। (कभी-कभी विशेष अबप्तरों परतो उद्द्भवियों को 
दमन करने के लिए. सेना की भी आवश्यकता पड़ती है | ) राज्य में 
नागरिकों को घूमने-फिरने, सभा करने, मिलने-जु बने, आजी विक्का प्राप्त 
करने आदि के विविध अधिकार होते [हँ। यदि कोई व्यक्ति क्रिसो 
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नागरिक के इस अधिकार के उपभोग में बाधक द्वोता है, तो राज्य का 
काय है कि वह ऐसा न होने दे। राज्य इस काये के लिए पुलिसः 
रखता है, जो अपराध करनेवालों की खोज करती, उन्हें गिरफ़्तारः 
करती तथा उन्हें न्यायालय पहुँचाती है। 

राज्य की आमन्तरिक शान्ति ओर सुव्यवस्था के लिए पुलिस ही 
पर्याप्त नहीं है | वह तो केवल, अपराधियों को तलाश करने का काम 
करती है तथा ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है, जिनके सम्बन्ध में 
यह शंका हो कि उन्होंने राज्य का कोई नियम भंग किया है । 
किसी व्यक्ति ने वास्तव में नियम भंग किया है या नहीं, क़ानून 
के अनुसार वह अपराधी है या नहीं, इसका निर्णय पुलिस नहीं 
कर सकती | यद्द काय न्यायालय का है। राज्य स्थान-स्थान पर नया. 
यालयों की स्थापना करता है। जब दो या अधिक नागरिकों का परस्पर 
भंगड़ा होता है तो उन में से किसका पक्ष उचित है ओर किसका 
अनुचित, इसका विचार न्यायालय में होता है। कभी-कभी नागरिक: 
का सरकार से भी विरोध होता है; नागरिक समझता है कि वह उचित 
मार्ग पर है, और सरकार उसे दोषी मानती है| इसका भी निपठारा 
न्यायालय ही करता है । द द 

न्‍्याय--न्याय का उद्दे श्य है कि जनता कानून का पालन करे... 
उसके हृदय में कानून का सम्मान हो, नागरिक परस्पर में सद्भाव से है, 
रहें, राज्य में शान्ति ओर सुब्यवस्था हो | यद्द उद्देश्य तभी पूरा होता 
जब न्याय-कार्य सस्ता ओर निस्पक्ष हो | एक ओर तो अदालती फीस 
तथा अन्य खर्च इतना अधिक न होना. चाहिए. कि न्याय गरीबों की 
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'पहुँच से बाहर हो जाय, दुधरों ओर उसमें रंग, जाति या पद क्के 
'कारण किसी से पक्षपात न होना चाहिए। पराधीन देशों में, विशेषतया 
'राजनेतिक विषयों में, शासकों के त्र्‌ ट-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने 
'झऔर शासक जाति के आदमियों से अनुचित रियायत होने की सम्मा- 
बना रहती है | इसके निवारण का उपाय होना चाहिए । 

जो व्यक्ति राज्य का नियम भंग करता है, उसे न्यायालय द्वारा 
दंड दिया जाता है। प्रायः इसमें बदले की भावना अधिक रहती 
है, अपराधी के सुधार की भावना कम | जब अपराधियों को दंड- 
स्वरूप निर्धारित समय तक क्रेद की सज़ा दी जाती है तो उन्हें जेल 
में रखा जाता है, ओर अधिकतर स्थानों में जेलों की व्यवस्था ऐसी 
“होती है कि अपराधी को जितने अधिक समय की क्ेंद होती है, उतना 
“ही वह अधिक अपराधी बन जाता है; सुधार को तो बात ही दुर रहां । 
'फिर, जब किसो बड़े अपराध में प्राण-दंड दिया जाता है तो सुधार 
“किये जानेवाले व्यक्त का ही अन्त हो जाता है | इन बातों की ओर 
ध्यान दिया जाने लगा है, दंड के वजाय सुधार की पदड़ति 
-क्रा अवलम्बन द्वो रहा है | बालकों ( नाबालिगों ) के लिए तो अब 
ओ दंडशाला की जगह सुधार - शाला ( “रिफारमेटरी! ) को 
व्यवस्था की जाने लगी है । 


० अननटननननानिनिभागी 


“हैं, वे अपराध करने से रुकते हैं। परन्तु अनुभव बतलाता है कि इस कथन में 
अविशेष तत्व नहीं है। इस विषय का विस्तार-पूवंक विचार श्री० केला जो को 
“अपराध चिकित्सा” पुस्तक में किया गया है । 


२०६ कल नगरिक शास्त्र 
लोक-हितकर काये 


यह तो राज्य के उन कार्यों की बात हुईं जो उसे शान्ति-स्थापना' 
के लिए करने होते हैं। अब लोक-हितकर कार्यो' की बात लीजिए-. 
जो नागरिकों की शारीरिक, मानसिक या सांस्कृतिक उन्नति आदि के. 
लिए उपयोगी होते हैं। इन कार्यो' में से किस-किस को राज्य करे 
और कहाँ तक करे, यह सामयिक परिस्थिति पर निरभर है। 


शिक्षा--शिक्षा की उपयोगिता सबं-विदित है। विशेष ध्यान 
देने की बात यह है कि शिक्षा का आशय केवल कुछ पढ़ने-लिखने की ._ 
योग्यता प्राप्त करना ही नहीं है | शिक्षा से अभिप्रायः है, समी आवश्यक: 
विषयों का ज्ञान--शारी रिक शिक्षा अ्र्थात्‌ बलवानओर स्वस्थ होने का 
ज्ञान, अजीविका प्राप्त करने ओर स्वावलम्बी होने का ज्ञान, कर्तव्याकतंव्य 
ओर नागरिकता का ज्ञान, जिसे प्रासकर कोई व्यक्ति अपने राज्य का _ 
सुयोग्य नागरिक बनता है, इत्यादि | इस शिक्षा के लिए पाठशालाए . 
या स्कूल पर्याप्त नहीं द्योते। आवश्यकता है कि राज्य' में पुस्तकालय, _ 
वाचनालय, अजायबघर, व्यायामशाला, अनुसंधानशाला आदिभी 
यथेष्ट संख्या में हों। आज-कल अनेक उन्नत राज्य भी अपने 
यहाँ की शिक्षा-पद्धति में वंशोधन या सुधारों की बढ़ी आवश्यकता 
अनुभव करते हैं, फल-स्वरूप कई स्थानों में बहुत सुधार हो भी 
रहा है। 'तथापि अभी इस दशा में बहुत ध्यान दिये जाने कीं 
जररूत है। घहुत से देशों में तो साधारण शिक्षा की ही बहुत कमी: 
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है। भारतवर्ष में लगभग नब्बे फी-सदी जनता के अज्ञानांधकार में 
रहने से राज्य कौ इस ओर अपने क॒तंव्य-पालन में अवहेलना सूचित 
होती है। गत वर्षो में जब कि यहाँ प्रान्तों में लोक-प्रिय ( काँग्र सी ) 
सरकारें थीं, शिक्षा-प्रचार के लिए बड़े पेमाने पर काये. आरम्म किया 
गया था | वेंसा प्रयत्न निरन्तर बना रहने की आवश्यकता है । 

स्वास्थ्य--'शरीरमादं खलु धमें साधनम? | जिस राज्य में नाग- 
रिकों के स्वास्थ्य-रक्षा की उचित व्यवस्था नहीं, वह कैसे उन्नति करेगा ! 
स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी कितने ही कार्य ऐसे हैं, जिन्हें नागरिक व्यक्ति- 
गत रूप से नहीं कर सकते। नगर या गाँव की सक़ाई, मोरियों या 
नालियों की व्यवध्था, स्वच्छु जल के लिए. नलों का प्रबन्ध, खाद्य 
पदार्थों में मिलावट रोकना, संक्रामक रोगों का निवारण, भिन्न-भिन्न 
प्रकार के रोगियों के लिए. विशेष रूपसे चिकित्सा का प्रबन्ध आदि अनेक 
कार्य ऐसे हैं, जिनके लिए राज्य को यथेष्ट व्यवस्था करनी चाहिए । 
जनता में स्वास्थ्य-तम्बन्धी ज्ञान के प्रचार के लिए सिनेमाओँ और जादू 
की लालटेन के द्वारा भी बहुत काम किया जा सकता है। इस विषय 
के उपयोगी साहित्य के प्रचार की भी बहुत आवश्यकता है। 

निधन देशों में आदमियों को अच्छा ओर पर्याव मोजन-वसच्त 
मिलना कठिन होता है, ओर रददने के लिए साफ हृवादार मकानों कौ 
भी एकबड़ी समस्या है । अतः राज्य को लोगोंकी आथिक दशा सुधारने 

. » सिनेमा आदि का उपयोग एक सीमा तक ही होना अमीष्ट है। कोई 


सिनेमा ऐसा न हो जो मन में कुविचार पैदा करनेवाला हो, इस दृष्टि से इस पर 
काफ़ी निर्॑त्रण रहना आवश्यक है । 
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के लिए औद्योगिक ओर शिल्प-सम्बन्धी योजनाओं को अमल में लाने 
की ओर सप्रुचित ध्यान देना चाहिए। बहुधा सम्पन्न व्यक्ति, जिन्हें 
आवश्यक भोजन, वस्रादि का अभाव नंशीं होता, अपनी आरामतलबी, 
-विज्ञासिता, शौक़ीनी आदि के कारण रोगी रहते हैं | अतः राज्य में 
सादगी के जीवन का प्रचार होना चाहिए तथा इसे प्रोत्साइन 


मिलना चाहिए । 


यातायात के साधन--राज्य में यातायात या आमदरफ़्त 
के साधनों की उन्नति की बहुत आवश्यकता द्ोती हे । भिन्न-भिन्न भागों 
के आदमियों के आपस में मिलने-जुलने ओर विचार-विनिमय करने से 
शान ओर अनुभव की बृद्धि दोती है, भावों की संकोणता हृदती है, 
दृष्टिकोण विशाल होता है, एक-दूसरे के प्रति सद्दिष्णुता और उदा- 
- रता की बृद्धि द्ोती है । यह तो मानसिक तथा नैतिक उन्नति की बात 
हुई | यातायात के साधनों से राज्य की आथिक उन्नति में भी बहुत 
सहायता मिल्नती है, व्यापार की वृद्धि दोती है, भिन्न-मिन्न भागों के 
आदमी एक-दूसरे की आवश्यकता ओर अभावों को जानते, और 
उनको पूर्ति में योग देते हैं। इससे दैनिक जीवन में सुख और सुबि- 
-धाओं की बृद्धि होती है । इस लिए गाँव-गाँव- और नगर-नगर तक 
"सड़कों का विस्तृत जाल बिछा होना चाहिए; रेल, डाक, तार, टेली- 
फ़ोन, रेडियो आदि के प्रचार की भी आवश्यकता स्पष्ट है। इन कार्यों 
का आयोजन व्यक्तियों के बश का नहीं, राज्य ही इन्हें अच्छी तरह 
'कर सकता है। कहीं-कहीं कुछ काम कम्पनियों द्वारा भी किये जाते 
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खरक 


हैं। इस दशा में राज्य का सहयोग और नियन्त्रण रहना बहुत 
उपयोगी है । 

आधुनिक सभ्यता में, शहरों में तो यातायात के साधनों को बढ़ाने 
की ओर कुछ बिशेष ध्यान दिया जाता है, पर गाँवों की प्रायः उपेक्षा 
की जाती है। नागरिकता के विचार से गाँववाले भी उपयुक्त सुविधाओं 
के बेसे ही अधिकारी हैं, और कोई राज्य केवल नगरों के उत्थान से 
उन्नत नहीं हो सकता। अतः गाँवों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिये 
जाने की ज़रूरत है | द 

समाज-सुधार--राज्य की समाज-सुधार के सम्बन्ध में क्या नीति 
'रहनी चाहिए १ समाज-सुधार से हमारा आशय लोंगों की सामाजिक 
रौति-रस्मों, विवाह-शादी और जन्म-मरण सम्बन्धी लोक-व्यवद्दार से है । 
प्रायः समाज में कोई प्रथा आरम्भ में किसी विशेष कारण या 
आवश्यकता-बश आरम्म होती है; पीछे आदमी उस्तका मूल 
बात भूल जाते हैं ओर आवश्यकता न रहने पर भी उस प्रथा के प्रति 
अन्ध-विश्वास रखते हैं तथा उसका पूरणंतया पालन करते हैं, चाहे यद्द 
कितनी द्वी हानिकर क्‍यों न हो गयी हो। उदाइरणवत्‌ भारतवष में 
बाल-विवाह, बद्ध-विवाह, ओसर-मोसर ( किसी के मरने पर बिरादरी 
'की दावत ) आदि, अथवा मद्यपान, या जुआ इत्यादि । ऐसे विषयों 
'में विचारशील नेता समाज का नेतृत्व करते हैं, और लोकमत तेयार 
करके आवश्यक सुधार करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। परन्तु 
बहुधा ऐसी स्थिति ,आ जाती है कि उनको ययथेष्ट सफलता नहीं 
मिलती और राज्य की सहायता, या कानून की मदद की ज़रूरत 
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पड़ती है। राज्य को चादिए कि ऐसे सुधारों के लिए प्रोत्साइन दे, 
और आवश्यक क़ानून बना कर सुधारकों का सहायक हो। भारतवर्ष 
में कन्या-वध और सती-दाह प्रथा बन्द होने में तमी सफलता मिली, 
जब आवश्यक क़ानून बन गया । इस विषय के आधुनिक उदादरणों 
में बाल-विवांइ-निषेध और अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी क़ानून बहुत 
विचारयणीय हैं । 

बहुत समय से बाल-विवाद्द का प्रचार यहां सुधारकों के लिए. 
चिन्ता का विषय था। सन्‌ १९३०६० में, ब्रिटिश भारत में इस आशय 
का क़ानून बना कि चौदह वर्ष से कम को लड़की का, ओर अठारह 
वर्ष से कम के लड़के का, विवाह न हो। इस क़ानून के प्रस्तावक 
के नाम पर इसे 'शारदा ऐक्ट” कद्दा जाता है। कुछ समय हुश्रा 
इस कानून को अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ संशोधन भी 
हुआ | स्कूलों में केवल अविवादहित लड़के भरती करने, तथा कालिजों 
में विवाहित लड़कों को छात्रद्डत्ति न दी जाने के नियम कहद्दी-कहीं 
प्रचलित हैं। इनसे भी बाल-विवाह-निषेध में अच्छी सहायता मिल 
रही है। बड़ोदा आदि कुछ देशी राज्यों में भी एक निर्धारित आयु 
से पूर्व विवाह करना कानूनी अपराध माना जाता है। आवश्यकता है 
कि जिन देशी राज्यों में इस विषय का यथेष्ट क़ानून नहीं है, वहाँ 
भी कानून बनाया जाय; साथ ही सुधारक इस कानून का उपयोग करने 
में, एवं इस विषय सम्बन्धी प्रयत्नों के लिए. लोकमत तैयार करने में 
कटिवद्ध रहें । 

इसी प्रकार अस्पृश्यता-निवारण की बात द्वै। पिछली शताब्दियों 
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में यहां छुत-छात का विचार बहुत बढ़ गया था। नेताओं और स्वयं 
राष्ट्रीय महासभा के प्रयत्न से कुछ सुधार हुआ, पर विशेष सफलता 
के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता रही। अब ऐसा क़ानून 
बन गया है कि हरिजन? सावंजनिक कुओं, सड़कों तथा अन्य . 
सावजनिक संस्थाओं का उपयोग अन्य व्यक्तियों की भांति कर सके। 
उनमें स्वच्छुता, स्वास्थ्य-रक्षा तथा शिक्षा, विशेषतया शिल्प-शिक्षा 
के प्रचार के लिए प्रान्तीय सरकारें तथा म्युनिस्पिलटियां आदि 
यथा-सम्मव सहायता कर रही हैं। अस्त, राज्य का एक काय॑ 
समाज-सुघार भी है | 
 आधिक हित-साधन---नागरिकों के निर्धन रहने की दशा में 
न उनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो सकती है, ओर न उनका 
स्वास्थ्य ही अच्छा रह सकता है । नागरिकों का जीवन एक- 
दूसरे से इतना घनिष्ट सम्बन्धित है कि कुछ लोगों के अशान या 
बीमारियों का बुरा असर केवल उन्हीं व्यक्तियों तक परिमित नहीं 
रहता, दूसरों को भी उसका परिणाम भुगतना द्ोता है। इस प्रकार 
जनता के एक भाग के निद्धन या दरिद्र रहते हुए राज्य उन्नत नहीं 
हो सकता, चाहे जनता का दूसरा भाग कितना ही सुखी ओर समृद्ध 
क्यों न हो। अतः आवश्यकता है कि (१) नागरिकों की आथिक 
उन्नति की व्यवस्था की जाय ओर (२) नागरिकों की आथिक 
विषमता दूर की जाय । 
आशिक उन्नति सम्बन्धी एक बात का उल्लेख ऊपर हुआ है। 
इमने बताया हे कि यातायात के साधनों की वृद्धि होनी चाहिए. | इसके 
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अतिरिक्त राज्य को कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, बैंकिंग आदि 
विषयों की ओर ययथेष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रसंग 
' में ब्यौरेवार बातों में जाने का यहाँ स्थान नहीं हे। हमें विशेष वक्तव्य 
यही है कि अन्य विषयों की भांति इनमें राज्य और नागरिकों में 
खूब सहयोग द्दोना चाहिए.। जिस सीमा तक ये कार्य नागरिकों द्वारा 
हो सके, राज्य उन्हें सहायता ओर प्रोत्साइन दे, तदुपरान्त जो कार्य 
राज्य के करने का हो, उसे वह सम्पादन करे। रूस में बड़े पेमाने 
की खेती और सिंचाई आदि का काय राज्य द्वारा किया जाता है। 
देश-काल का विचार कर, जद्दां इस विषय की अनुकूलता हो, ऐसा 
करने का विचार होना चाहिए। निदान, राज्य को जनता की आर्थिक 
उन्नति के विविध उपायों को काम में लाना चाहिए | 

अब आर्थिक द्वित-साधन की दूसरी बात का विचार करें। प्राचीन 
काल में विविध वस्तुएं बनाने का काम प्रायः छोटे पैमाने पर होता 
था, गह-शिल्प का प्रचार था, मालिक-मजदुर का ऐसा भेद-भाव न 
था, पूँजीपति ओर निर्धन की विषमता न थी। किन्तु, जब से भाफ़ 
या बिजली आदि से चलनेवाली मशीनों या यंत्रों का प्रचार हुश्रा, 
 उत्पादन-कार्य बड़े पैमाने पर होने लग गया। पूँजीपति और अम- 
जीवियों का अन्तर बढ़ चला । श्रमजीवियों की स्थिति शोचनीय हो 
गयी। कालान्तर में कारखानों सम्बन्धी क्रानुन ( 'फेक्टरी-ला? ) बनाये 
गये। राज्य का नियंत्रण अधिक द्वोने लगा। नियंत्रण से स्वास्थ्य 
_ सम्बन्धी सुधार हुए, कुछ असुविधाएँ भी दूर हुई, पर 
आर्थिक विषमता तो बनी ही रही। एक ओर पूँजीपति ऐश्वर्य 
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के सब साधनों का उपयोग करते हुए भी प्रतिमास दजारों रुपये बैंक 
में जमा करे, ओर दूसरी ओर मज़दुर को अपने परिवार के जीवन- 
निर्वाह के लिए भोजन-वस्त्र की भी कमी रहे, ( उसके बालकों की 
शिक्षा आदि की बात ही क्‍या ) ! ऐसी परिस्थिति के कारण, गत वर्षों 
में विचारशीलों का ध्यान आथिक विषमता दुर करने की ओर गया 
है। इसी का परिणाम समाजवाद की उत्पत्ति तथा प्रचार है, जिसके 
सम्बन्ध में पिछ॒ले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। समाजवादी चाहते 
हैं कि राज्य ही खेती और उद्योंग-घन्धों आदि की व्यवस्था करे तथा 
उत्मन्न सामग्री को नागरिकों में इस प्रकार वितरण. करे कि सबकी 
आवश्यकताए, पूरी हो जाय | ्््ि 

... राज्य के लोक-द्वितकर कार्यों की कोई निर्धारित सूची नहीं बनायी 
जा सकती । ये काय देश-काल के अनुसार घट-बढ़ सकते हैं। राज्य 
को चाहिए कि नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की यथेष्ट 
ज्यवस्था करे । रे ा द 


सतरहवाँ परिच्छेद 
सरकार के अक्र 
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पिछले परिच्छेद में राज्य के कार्यो' का विचार किया गया है | 
राज्य जो काय करता है, वे सरकार द्वारा ही किये जाते हैं। सरकार 
किसे कद्दते हैं, उसमें और राज्य में क्‍या अन्तर है, यह नवें परिच्छेंद 
में बताया जा चुका हैे। अरब हमें यह विचार करना है कि सरकार के 
भिन्न-मिन्न अज्ध कोन-से हैं, ओर सरकार का गठन किस प्रकार 
होता है । क्‍ 

सरकार के काया के भेद--सरकार के अज्ञों को जानने 
के लिए उसके कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है; सरकार के 
भिन्न-मिन्न अज्भ, उसके कायों की दृष्टि से होते हैँ | सरकार को अनेक 
कार्य करने होते हैं, इन कार्यों की संख्या देश-काल के अनुसार 
घटती-बढ़ती रहती है । परन्तु वे काय चाहे जितने हों, और सरकार 
का स्वरूप भी चाहे जेसा हो, उसके कार्यों के तीन भेद किये 
जा सकते हैं | सरकार का कोई भी काय॑ हो, वह तीन भेदों में से किसी 
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न किसी के अन्तर्गत होता है। (१) सरकार देश-रक्षा, तथा नागरिकों 
की शान्ति और सुव्यवस्था के लिए. क़ानून बनाती है, ओर पुराने 
कानूनों में देश-कालानुसार परिवर्तन या संशोधन करती है यह 
काय व्यवस्था-का्य कहलाता है। (२) सरकार राज्य की निधोरित 
व्यवस्था को काय में परिणत करती है, उसे अमल में लाती है, वह 
देश की बाहरवालों के आक्रमण से रक्षा करती है, ओर भीतर शान्ति 
और सुप्रबन्ध रखती है | धरकार नागरिकों सेकानून का पालन कराती 
है, ओर क़ानून भंग करनेवालों को दंड देती है। इन कार्यों के 
लिए सेना तथा पुलिस रखी जाती है तथा जेलों का प्रबन्ध किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार नागरिकों की मलाई ओर उन्नति 
के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाली विविध संस्थाओं का संचालन करती है। यह काय शासन- 
काय कहलाता है। (३) सरकार लोगों के क़ानूनी अधिकारों की 
रक्षा करती है। वह नागरिकों के पारस्परिक वाद-विवाद का निपटारा 
. करती है | वह यह निर्णय करती है कि आपस में भूगड़नेवाले दो 
व्यक्तियों (या संस्थाश्रों ) में किस का पक्ष क़ानून के अनुसार 
ठीक है, और कोन गलती कर रहा है। यह काय न्याय-कार्ये 
कहलाता है । 
सरकार के प्रत्येक काय का महत्व--प्राचीन काल में 
अनेक स्थानों पर राजा की इच्छा द्वी क़ानून थी। अब यह बात बहुत 
'कम रह गयी हे, ओर लोक-जाणति के साथ-साथ इसके उदाहरण 
कम रहते जाते हैं। अस्तु, प्राचीन काल में सरकार के कार्यों! में 
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व्यवस्था का स्थान चाहे गौण रहा हो, अब तो इसका महत्व अधिका- 
घिक दो चला है। कितने दी राजनीतिज्ञोंका मत है कि सरकार के 
कार्यों में सबसे अधिक महत्व कानून-निर्माण कार्य को दिया जाना 
चाहिये। शासकों का कार्य इसी पर निभर है, जो शासन-नीति निर्धा- 
रित होगी, उसके अनुसार ही तो शातकगण राज्य में प्रबन्ध-कार्य: 
करेंगे। ठिद्धान्त से यह बात बहुत-कुछ ढीक ही है। तथापि व्यवहार 
की बात लीजिए.। युद्ध, संधि, पर-राष्ट्र-सम्बन्ध आदि कितने ही महत्व- 
पूर्ण कार्यों में शासक प्रायः स्वतंत्रता-पूवंक काम कर लेते हैं, बात-बात 
में व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता । सेना और पुलिस पर' 
शासकों का अधिकार रहता है, और ये अपने आचरण से नियमों कौ 
कठोरता को सहज ही घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। जनता को इतना 
नियमों से प्रयोजन नहों, जितना इस बात से है कि नियमों का 
व्यवहार किस तरह किया जाता है। अच्छा शासक, बुरे नियम के 
होते हुए भी, जनता से ऐसा व्यवद्दार कर सकता है कि लोगों को वह 
नियम विशेष रूपसे न अखरे। पुनः किसी भी राज्य में शासकों की 
संख्या बहुत अधिक रहती है। भिन्न-भिन्न शासन-विभागों में। छोटे-बड़े 
पदों पर काम करनेवाले व्यक्ति, चार-पाँच करोड़ की जन-संख्या 
वाले राज्य में, लाखों होते हैं। जनता को दिन-रात इन्हीं से काम 
पड़ता है। कानून बनानेवालों से तो बहुत कम' लोगों का परिचयः 
होता है। 

. न्यायकर्ताओं की भी संख्या, शासनाधिकारियों की अपेक्षा बहुत 
कम होती है, इनसे भी कुछ थोड़े-से आदमियों को द्वी काम पड़ता है 
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ओर वह भी कभी-कभी हो। तथापि कुछ राज्यों में न्यायालय कौ 
शक्ति का मदृत्व बहुत अधिक है। उदाइरणवत्‌ अमरीका के संयुक्त 
राज्य में उच्च न्यायालय को यह निशय करने का अधिकार है कि 
कोई क्रानून वहाँ की शासन-पद्धति के अनुसार बना है या नहीं । 
इस प्रकार वह क़ानून बनानेवालों के निश्चय को रद कर सकता है.. 
ओर इस शअ्रथ में वह उनकी श्रपेक्षा अधिक समर्थ और अधिकार- 
युक्त दे । 
निदान व्यवस्था, शासन, ओर न्याय इन तीनों का अपना-अपना 
महत्व है, प्रत्येक अपने न्षेत्र में प्रधान है । 
सरकार के अड्भ--सरकार के तीन कार्य हैं :--व्यवस्था, 
शासन और न्याय | कहीं-कहीं इनमें से दो या अधिक कार्य सरकार के 
एक ही अज्ञ द्वारा भी किये जाते हें, तथा पिविषय-विवेचन की सुविधा के 
लिए हमें इनमें से प्रत्येक काय के करनेवाले, सरकार के अद्भ का प्थक- 
पंथक विचार करना उचित है | सरकार का जो अ्रद्ध क़ानून बनाता हे 
उसे व्यवस्थापक मंडल ( व्यवस्थापक सभा ) कद्दते हैं, शान्ति और 
सुप्रबन्ध करनेवाला अज्ञ शासक वर्ग, प्रबन्धकारियी या कार्यका 
कहलाता है, ओर निर्णय या न्याय करने वाला अज्भ न्यायाधीश वर्ग 
कंद्दा जाता है | कक 
प्रत्येक अड्भ के आवश्यक गुण--सरकार के इन तीन 
अड्ों में से प्रत्येक के कायकर्ताओं में मिन्न-मित्न गुणों की आवश्यकता 
होती हे । व्यवस्थापक सभा एक विचार करनेवाली संस्था है। उसके 
सदस्यों में दूरद्शिता, तथा व्यापक देष्टिकोंण होना चाहिए, जिससे 
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वह यद्द सोच सके कि अमुक नियम का, समाज के भिन्न-भिन्न अड्लों पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा, भिन्न-मिन्न स्वार्थ, मत या समूह के व्यक्ति उसे किस 
भाव से ग्रहण करेंगे | शासकों को क़ानून अमल में लाना होता है, 
उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार काम करना है, उनमें विचार करने 
की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कार्य-तस्परता की। न्यायाधीशों 
को नियम का ज्ञाता होने की आवश्यकता हैं, साथ द्वी उनमें यद्द भी 
गुण चाहिए कि वे यह निर्णय कर सके कि अम्ुक नियम का प्रयोग, 
अकिस स्थिति में किस प्रकार करना ठीक होगा । 

अब हम सरकार के प्रत्येक अंग के विषय में कुछ विशेष विचार 
करते हैं। पहल्ने व्यवस्थापक मंडल को ले । 

व्यवस्थापक मंटल्--समाज में अनेक जातियों, मतों, स्वार्थों' 
ओर सम्प्रदायों के आदमी होते हैं | नियम या कानून बनाते समय इन 
सबके हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः जितने अधिक दृष्टि- 
कोयों से विचार हो सके, अच्छा है । ओर, विचार करने के लिए एक 
व्यक्ति की अपेक्षा दो, और दो की अपेक्षा दस व्यक्तियों का होना बेहतर. 
है। इस प्रकार व्यवस्थापक सभा में जितने अधिक सदस्य हों, अधिक 
'दृष्टिकोणों को सूचित करनेवाले दह्ों, उतना दी अच्छा है। हाँ, 
इसकी भी एक मर्यादा है, सदस्य-संख्या बहुत बड़ी होने पर 
विचार में बाधा उपस्थित द्ोती है, व्यर्थ की बातें होती हैं। 
अस्तु, यह निश्चय करना बहुत ही कठिन है कि व्यवस्थापक सभा 
में कितने सदस्यों का होना ढीक होगा। इंगलेड की प्रतिनिधि- 
सभा ( द्ाउस-आफ-कामन्स ) में ६१५ सदस्य हैं, ओर भारतवर्ष 
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की व्यवस्थापक सभा (इंडियन लेजिस्लेटिव एसेम्बली ) में १४३। 
संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापक सभा में इस समय २१श८ सदस्य हैं । 
व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने से 
विषय के गम्भीरता-पूवंक विचार किये जाने में जो बाधा उपस्थित 
हो सकती है, उसके निवारण के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों ने अपने-अपने 
अनुभव के आधार पर भिन्न-भिन्न विधियाँ अवलम्बन की हैं। आज- 
कल उन्नत राज्यों में, प्रायः क़ानून के मसौदे को व्यवस्थापक सभा में 
तीन बार पढ़े जाने की पद्धति है, जिसे किसी विषय का एकदम 
निर्णय न हो जाय, और सदस्यों को उस पर अन्तिम विचार करने के 
लिए. काफ़ी समय मिल जाय | 
बहुतन्से राज्यों में, केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में, ओर कुछ 
राज्यों में तो प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में भी एक ही सभा न होकर 
दो सभाएँ होती हेंः-( १ ) निचली सभा ( लोअर हाउस ) और 
(२) ऊपरली सभा (अपर हाउस ) | इनके सम्बन्ध में पहले ( चौददवें 
परिच्छेद में ) लिखा जा चुका है। इनमें से निचली सभा में जन- 
साधारण के प्रतिनिधि रदइते हैं, ओर ऊपरली सभा में विशेष घनी-मानी 
सजनों के । कुछ राजनीतिज्ञों का मत है कि ऊपरली सभा उग्र दी 
जानी चाहिए; कारण, जब कभी दोनों सभाओं में बहुत मत-मेद हो तो 
संकट उपस्थित द्वोने की सम्मावना दो जाती है। विगत वर्षो में ऊपरली 
. सभा की शक्ति बहुत परिमित कर दी गयी है, विशेषतया आर्थिक 
विषयों में उठका अधिकार नाममात्र का रह गया है। तथापि जिन 
राज्यों में दो सभाओ्रों की पद्धति थी, उन्होंने उसकी जगह एक समात्मक 
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पद्धति अवलम्बन नहीं की । इससे विदित होता है कि क़ानून-निर्मण 
में जल्दबाज़ो रोकने आदि के लिए. दूसरी सभा की उपयोगिता मानी 
जाती है| कितने-ही देश यद्द सोचते हैं कि दूसरी सभा शासन-नीति 
. की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक >ह्ला बनाये रखेगी ओर 
आकस्मिक परिवतन न दोने देगी । 
व्यवस्थापक मंडल के संगठन का आधार (१) निर्वाचन, (२) वंश 
ओर (३) नियुक्ति या नामज़दगी होता हे । निचली सभा में निर्वाचन 
को ही महत्व दिया जाता है; वश की प्रधानता अब जन-तन्त्रता 
के युग में नहीं रही, और नामज़दगी किसी विशेष दशा में ही 
होती हे। ऊपरली सभा में, विशेषता वंश की रहती है; चुनाव में 
. ऐसी शर्त रहती है कि अ्रमुक परिमाण में सम्पत्ति रखनेवाला, अथवा 
इतना टेक्स या मालगुजारी देनेवाला ही निर्वाचक हो । ये निर्वाचक 
भी धनी-मानो या उच्च कुलोसन्न व्यक्तियों को बहुधा निर्वाचित करते 
हैं। निर्वाचन के सम्बन्ध में विस्तार से एक स्वतन्त्र परिच्छेद में लिखा 
जायगा । क्‍ 
शासक-वर्ग---शासक वर्ग सरकार का वह अंग है, जो 
व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये हुए क़ानून को अमल में लाता है, तथा 
नागरिकों द्वारा उस पर अमल कराता है। यद्द देश की रक्षा करता है, 
तथा मीतर शान्ति और सुप्रबन्ध रखता है | सर्वोच्च शासक प्रायः एक 
व्यक्ति होता है, जिसे राजतन्त्र में बादशाह या राजा आदि कहते हें, 
और प्रजातंत्र में राष्ट्रपति, श्रध्यक्ष या प्रेसीडेन्ट आदि । कह्ीं-कहीं, जेसे 
स्विट्जरलैंड में, सरवोच-शासक एक व्यक्ति न होकर एक समा दोती हे । 
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चेध राजतंत्रों में जब सर्वोच्च अधिकारी एक व्यक्ति होता है, तो उसे 
उयवद्दार में नाम-मात्र के दी अधिकार रहते हैं | उदाइरणवत्‌ जैसा कि 
अन्यत्र बताया गया है, इंगलेंड' में बादशाह अपने प्रधान मन्त्री के 
'परामश बिना कुछ नहीं कर सकता | इसके विपरीत, प्रजातंत्रों में सर्वोच्च 
शासक को बहुत अधिकार रहता है, जेसे कि संयुक्त-राज्य अमरीका में 
राष्ट्रपति को है । राजतंत्र में प्रधानशासक प्रायः पुश्तेनी होता है; 
अथात्‌ पिता के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का अधिकारी 
होता है। परन्तु प्रजातन्त्र में वह व्यवस्थापक मंडल अथवा जनता 
( निर्वाचकों ) द्वारा चुना जाता है | 

जब सर्वोच-शासक ( कोई सभा न द्ोकर ) एक व्यक्ति होता हे 
'तो उसकी सहायता के लिए एक सभा द्वोती है, इसे कहीं सन्त्री-मंडल 
( “केबिनेट” ) कहते हैं, और कहीं प्रबन्धकारिणी | इंगलैंड में मंत्री- 
संडल का संगठन बादशाह प्रधान मन्त्री के परामशानुसार करता है, 
ओर प्रधान मन्त्री वह व्यक्ति होता है, जो प्रतिनिधि-सभा के बहु- 
संख्यकं-दल का नेता हो । मन्त्री-मंडल के सब सदस्य प्रतिनिधि-सभां 
या सरदार-सभा के सदस्य होते हैं, ओर पालिमेन्ट के प्रति, अपने 
प्रत्येक काय के लिए उत्तरदायी होते हैं | संयुक्त-राज्य अमरीका में 
राष्ट्रति की सहायता के लिए प्रबन्धकारिशी सभा है; उसके सब सदस्यों 
को राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार चुनता है। वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तर- 
दायी होते हूँ; व्यवस्थापक मंडल के प्रति नहीं । वे व्यवस्थापक मंडल 
के सदस्य भी नहीं होते | ह 

प्रबन्धकारिणी या मन्‍्त्री-मंडल के अधीन कई विभाग (डिपार्टमेंट) 
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होते हैं । एक विभाग देश की, बाहर के आक्रमण का रियों से, रक्षाः 
करने के लिए सेना का प्रबन्ध करता है। सेना तीन प्रकार की होती 
हे;--जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना, इसका उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। अस्त, यह विभाग रक्षा-विभाग या सेना विभाग कह- 
लाता है। दूसरे विभाग का काय॑ देश के भीतर शान्ति और सुप्रबन्ध 
रखना है। यह पुलिस आदि की व्यवस्था करता है। इसे स्वदेश 
विभाग, या णद्व-विभाग ( 'दोम डिपार्टमेंट! ) कहते हैं। एक और 
महत्व-पूर्ण विभाग है, अथ विभाग । यह विभाग राज्य के भिन्न-मिन्न 
विभागों के वाषिंक आय-व्यय का चिट्ठा अर्थात्‌ बजट बना कर उसे 
व्यवस्थापक मंडल में- उपस्थित करता है, ओर उसकी स्वीकृति के 
अनुसार सव-साधारण से विविध कर आदि द्वारा आय प्राप्त करता 
है, ओर प्रात्त आय को ख़् करता है। एक विभाग का काम यह 
होता है कि अन्य राज्यों से सम्बन्ध बनाये रखे, वहाँ अपना राजदुत 
रखे, जो वहाँ राज्य के द्वितों की रक्षा करता रहे | यह विभाग विदेश- 
(या वैदशिक ) विभाग कहलाता है। इनके अतिरिक्त राज्य में ओर 
भी कई विभाग द्वो सकते हैं, यथा कानून-विभाग, शिक्षा-विभाग; 
कृषि-विभाग, डाक-विभाग, तार-विभाग, उद्योग-विभाग, स्वास्थ्य 
विभाग आदि | राज्य में प्रबन्ध-कार्य की गुरुता देखकर यह निश्चय 
किया जाता है कि वहाँ शासन सम्बन्धी कुल कितने विभाग हों, 
कौनसा विभाग प्रथक्‌ या स्वतंत्र रूप से रहे, ओर कोनता विभाग 
किस दूसरे विभाग के साथ मिला हुआ दो। प्रत्येक विभाग या 
विभाग-समुह प्रबन्धभारिणी के एक-एक सदस्य, अथवा एक-एक 
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मंत्री के सुपुद रहता है। देश-काल के अनुसार किसी विभाग का: 
काय तथा मद्दत्व घटता-बढ़ता रहता है। इसी प्रकार प्रबन्धकारियणीः 
या मंत्री-मंडल के सदस्यों की संख्या भी बदलती रद्दती है | 

प्रत्येक विभाग में, मंत्री के अधीन कितने-ही स्थायी कर्मचारियों 
की आवश्यकता होती है। जैता कि हमारी “ब्रिटिश साम्राज्य शासन? में 
बताया गया है, मंत्री तो अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्धारित 
करता है, उस नीति के अनुसार शासन-कार्य करना सरकारी कमचारी 
का काम है। ये कर्मचारी अपने पद पर बराबर बने रहने के व 
अपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत-सी बारीकियों को 
जानते हैं। मंत्री-मंडल, समय-समय पर, नये निर्वाचन के बाद 
बदलते रद्दते हैं। नये मंत्री नियुक्त होते हैं, इन्हें अपने विभाग के 
सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने कार्य के लिए उक्त 
कर्मचारियों का ही आसरा लेते हैं। इन कमेचारियों की द्वी बदौलत 
शासन-कार्य का सिलसिला जारी रहता है, दूटता नहीं। अस्त, यदि 
कोई मंत्री अपने विभाग की भीतरी बातों में इस्तक्षेप करने लगे तो 
सरकारी कर्मचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी बातें बतला सकते हैं कि. 
मंत्री कागजों के बोझ से दब जाय, उसे पालिमेंट के आवश्यक 
कार्यों के लिए अवकाश ही न रहे, ओर अन्त में लाचार होकर उसे 
सरकारी कर्मचारियों कौ दी शरण लेनी पढ़े ! 

इससे इन कमंचारियों का महत्व स्पष्ट है | प्रत्येक विभाग के मुख्य 
कर्मचारियों की नियुक्ति या तो खास परीक्षाएँ लेकर द्दोती है, या 
चुनाव द्वारा । इंगलेंड में सिविल सविस की प्रतियोगी परीक्षा की 
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पद्धति प्रचलित है, अर्थात्‌ जिस वर्ष जितने कमचारियों की आवश्यकं- 
ता होती है, उस वर्ष उतने आदमी उन व्यक्तियों में से ले लिये 
जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दी हो, ओर क्रमानुसार अधिक-से- 
अधिक नम्बर पाये हों। इनका वेतन निश्चित रहता है, और 
-क्रमशः बढ़ता जाता है। ये उस समय तक अपने पद से प्थक नहीं 
किये जा सकते, जब तक वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रह । 

शासक-वर्ग राज्य के शासन-सूत्र को संभालनेवाला द्वोता है। 
नागरिक जीवन में उसकी शक्ति का परिचय पद-पद पर मिलता है। 
किसी-न-किसी शासन-विभाग से नागरिकों को दर समय काम पड़ता 
'है। शासकों कौ उच्छुद्डलता से राज्य का हास होने लगता है। 
अतः यद्द बहुत आवश्यक है कि उन पर यथेष्ट नियंत्रण रखा जाय | 
यही कारण है कि उन्नत और विकसित राज्यों में शासक पूर्णतया 
व्यवस्थापकों अथवा निर्वाचकों के प्रति उतरदायी बनाये जाते हैं। 
जिस समय यह जान पड़ता हे कि शासक अपना कतंव्य ठीक 
तरद्द पालन नहीं करते, उन्हें उनके पद से हृठाने का प्रयत्न किया 
जाता है। बहुत-से अनुभवों से मंत्री-मंडल को पद-च्युत करने के 
लिए. एक शिष्टाचार-मूलक पद्धति का आविष्कार हो गया है। वेंष 
'राजतंत्र या लोकतंत्र राज्य में व्यवस्थापकफ सभा को असन्त॒ुष्ट देखकर 
या उसके उन पर अविश्वास प्रकट करने पर त्याग-पन्न दे देते हैं । 

बड़े राज्यों में शासकों का संगठन केन्द्र, प्रान्त तथा जिलावार होता 
है ( छोटे राज्यों में केबल केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासक रहते हैं )। 
अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अधिकार रखते हुए, जिलों के शासक 
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तो प्रान्तीय शासक के अधीन होते हैं, और प्रान्तीय शासक, देश- 
काल के अनुसार, कुछ बातों में केन्द्रीय सरकार के अ्रधीन होते हैं । 

न्‍्यायाधीश-वर्ग - न्यायाधीशों का काम है कि विवाद करनेवाले 
व्यक्तियों या संस्थाओं के विषय में यह निश्चय करें कि कानून के अनुसार 
किस का पक्ष ढीक हे, ओर कौन गलती पर है, तथा, किस व्यक्ति या 
व्यक्ति-सभूह ने अपने कार्य-व्यवद्वार से क़ानून भंग किया है। क्रानून 
भंग करनेवालों के लिए दंड निर्धारित किया जाता है, अथवा उनके 
सुधार का उपाय बताया जाता है| कभी-कभी ऐसा भी द्ोता ह्दे कि 
भिन्न-मिन्न व्यक्ति किसी क़ानून का अर्थ अलग-अलग लगाते हैं; 
वास्तव में कानून का अर्थ क्या होना चाहिए, इसका निश्चय न्याया- 
घीश करते हैं। संघ-न्यायालयों को छोड़कर (जो संघ-शासनवात्े 
राज्यों में होते हैं ), श्रन्य न्यायालय क़ानून की जाँच करके यह 
निर्णय नहीं दे सकते कि अमुक क़ानून ठीक है, या नहीं; वह शासन- 
विधान के अनुसार है, या नहीं | वे केवल इतना ही कह सकते हैं, कि 
जो क़ानून बना हुश्रा है, उसका अर्थ क्या लिया जाना चाहिए | 

इस बात की बड़ी आवश्यकता हे कि न्यायाधीश अपना काये 
स्वतंत्रता-पूवंक कर सके | बहुधा ऐसा प्रसंग आ जाता दे कि नागरिकों 
का स्वयं शासकों से ही किसी विषय में मत-मेद अथवा विरोध होता 
. है। ऐसी दशा में यह काम न्यायाधीश-वर्ग का हे कि उचित निर्णय 
द। स्वतंत्र न्यायाघीश द्वी नागरिकों के अधिकारों की समुचित रक्षा, 
कर सकते हैं, अन्यथा उनके द्वारा शासकों के चुटि-्युक्त पक्ष का भी 
समर्थन द्ोने की आशंका रहती है। इस प्रकार न्यायाधीशों का काय 

१९ 


२२६ ः सरल नागरिक शास्त्र 


बड़े उत्तरदायित्व का है। इसलिए उनकी नियुक्ति बहुत सावधानी 
से होने की आवश्यकता है। 

नियुक्ति के तीन प्रकार हैं ;--(१) न्यायाधीशों को व्यवस्थापक: 
सभा द्वारा चुना जाता है। यह दन्ञ स्पिटज़रलेंड' में प्रचलित है| 
इसमें आपत्ति यह है कि न्यायाधीश-बर्ग ओर व्यवस्थापक मंडल 
एक-दूसरे से अलग नहीं रद्द सकते, न्यायाधीशों पर व्यवस्थापकों 
का प्रभाव पड़ता है, ओर यह प्रभाव कुछ दशाझ्ं में बहुत अनुचित 
भी हो सकता है। (२) वे जनता ( निर्वाचकों ) द्वारा चुने जाते हैं। 
यह समझा जाता है कि इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का ही' 
चुनाव द्वोगा। संयुक्त-राज्य अमरीका में यह पद्धति बर्ती जाती 
है। परन्तु स्मरण रहे कि इस पद्धति से बहुधा ऐसा भी द्दोता हे कि. 
अच्छे व्यक्ति चुनाव में असफल रह जाते हैं, ओर उनसे कम योग्य, 
किन्तु कुछ श्रधिक चलते हुए तथा मेल-मुहृब्बतवाले, आदमी विजयी 
हो जाते हैं। निर्वाचन-पद्धति में यह दोष है द्वी कि बहुत-से आदमी 
उम्मेदवार की योग्यता का समुचित विचार न कर अपनी जाति, 
सम्प्रदाय अथवा मेल-मुलाइजे आदि का विचार करते हैं । जो व्यक्ति 
इन विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, उन में से भी कितने-दी दलबन्दी 
के भाव से मक्त नहीं हो सकते। वे अपनी पार्टी के एक कम योग्य 
अथवा अयोग्य व्यक्ति को, दुसरी पार्टी के अधिक योग्य ब्यक्ति से, बेहतर 
समभने लगते हैं। फिर जनता ( निर्वाचकों ) द्वारा न्यायाधीशों के 
चुने जाने की दशा में सबसे अच्छे व्यक्तियों के चुनाव में आने की 
आशा बहुत नहीं रहती। (३) अधिकाँश राज्यों में न्यायाधीशों 
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की नियुक्ति सर्वोच्च शासक द्वारा की जाती है। उदाइरणवत्‌ 
इंगलेंड के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति व्ाँ के बादशाह द्वारा, और 
संयुक्त-राज्य अमरीका के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के 
राष्ट्रति द्वारा होती है। भारतवर्ष में संघ-न्यायालय तथा द्वाईकोर्टो' 
के जजों को सम्राट्‌ (इंगलेंड का बादशाह ) नियुक्त करता है। 
न्यायाधीशों का पद स्थायी होता है। केवल दुराचार, या शारीरिक 
अथवा मानसिक निर्बलता की दशा मेंद्दी वे अपने पद से हृटठाये 
जा सकते हैं। 

उच्च न्यायालयों को छोड़ कर अन्य न्यायालय प्रायः दो प्रकार के 
होते हैं :--दीवानी ओर फौजदारी | विशेषतया फौजदारी मामलों में 
यद्द स्वथा सम्भव है कि एक न्यायाधीश अमियोग को समुचित रूप 
से न समझे, अथवा उसका निर्णय यथेष्ट विचार-पूर्ण न हो। अतः 
उन्नत राज्यों में निर्णय-कार्य श्रभियुक्त की जाति तथा देश के कुछ 
सुयोग्य सजनों की जूरी या पंचायत द्वारा दोता है। जूरी यह विचार 
करती है कि अभियोग सम्बन्धी वास्तविक घटनाएं कया हैं। जूरी के 
मत के आधार पर, जज तत्सम्बन्धी कानूनी निर्णय यूचित करता है । 
छोटी अदालतों के निर्यय के विदद्ध, उनसे बड़ी श्रदालतों में अपील 
हो सकती है। प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, जहाँ 
उस राज्य के अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों की श्रपील सुनी 
जाती है । 


अठांरवाँ परिच्छेद 
शक्ति-पाथक्य ओर अधिकार-विभाजन 


““'ऊऋचग2795: 2-७9 --- 
पिछुल्ने परिच्छेद में सरकार के तीनों अंगों के विषय में आवश्यक 
बातों का विचार हो चुका। अब यह देखना है कि (१) इन अंगों की 
शक्ति कहाँ तक एक-दूसरे से पृथक्‌ रहे, ओर कहाँ तक परस्पर में 
सम्बन्धित हो । (२) राज्य के किस ज्ञषेत्र पर इन शक्तियों का कहाँ तक 
अधिकार हे; केन्द्रीय प्रांतीय और स्थानीय सरकारों में अधिकार किस 
अकार विभाजित हों । 


| € 
श्क्ति-पार्थैक्य 
सरकार के प्रत्येक अद्भ की शक्ति दूसरे अज्ञ की शक्ति से पृथक्‌ 
रहे, उनकी आपस में घनिष्टता न हो, इसे शक्ति-पार्थक्य सिद्धान्त 
. कहते हैं। प्राचीन काल से अनेक लेखकों ने इसके सम्बन्ध में अपना 
+950&छ&&007 0 ?0फ675, 
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मत सूचित किया है। आधुनिक लेखकों में मानटेस्क्यू इस सिद्धात 
का विशेष प्रतिपादक माना जाता है। उसने लिखा हैः--“यदि ब्य- 
वस्थापक ओर शासन-शक्ति इकट्टी एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के 
पास रहे तो स्वतंत्रता बिलकुल नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का 
भय रहेगा कि व्यवस्थापक सभा या राजा अत्याचार-पूर्ण क़ानून बनाये, 
तथा उनका शअत्याचार-पूर्ण रीति से प्रयाग करे | इसी प्रकार 
यदि न्याय-शक्ति व्यवस्थापकर ओर शासन-शक्ति से पृथक्‌ न दो, 
तो भी स्वतन्त्रता नद्दीं रह सकती | यदि न्याय-शक्ति को व्यवस्था 
पक-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो नागरिकों का जान-माल 
सुरक्षित रहने का भरोसा न रहेगा, क्योंकि न्यायाधीश दी 
कानून बनानेवाला होगा। यदि न्याय-शक्ति को शासन-शक्ति के 
साथ मिला दिया जाय तो न्यायाधीश में अत्याचार करने की शक्ति 
आ जायगी | 

इसका अथ यह है कि सरकार की तीनों शक्तियों को अलग-अलग _ 
रहना चाहिए, उनके सम्मिलित हो जाने से नागरिकों की स्वतन्त्रता 
न रद्द सकेगी। योरप के कई राज्यों की, ओर विशेषतया संयुक्त- 
राज्य अमरीका की शासन-पद्ध ति इसी सिद्धान्त पर बनायी गयी है। 
अमरीका की शासन-पद्धति में इस बात का होना चौदहवें परिच्छेद में 
दर्शाया जा चुका है । 

सिद्धान्त से सरकार के तीनों अज्ञ अवश्य पुथक्‌.पृथक्‌ हैं, परन्तु 
व्यवहार में ऐसा नहीं होता। इंगरलेंड की शासन-पद्धति कौ बात 
लीजिए. | साधारण दृष्टि से वहाँ सरकार के तीनों अद्भ अलग-अलग 
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हैं; पालिमेंट क़ानून बनाती है, मंत्री-मंडल शासन-कार्य करता है, 
और प्रिवी कौंसिल वहाँ स्वोंच न्याय-संस्था है | परन्तु तनिक सूक्ष्म 
इृष्टि से देखा जाय तो इन तीनों अज्ञों का परस्पर में काफ़ी सम्बन्ध है। 
पालिमेंट की दो सभाओं में से, सरदार सभा ( द्वाउस-आफ़-लाडस ) 
का सभापति लाड चान्तलर मंत्री-मंडल का सदस्य द्ोता है, ओर 
प्रिवी कोंतिल का प्रधान भी | इस प्रकार एक व्यक्ति सरकार के तीनों 
अज्ञों के कार्य में महत्व-पूर्ण भाग लेता है। पुनः वहाँ मन्त्री-मंडल के 
सब सदस्य पालिंमेंट के भी सदस्य होते हैं, ओर उसमें भाग लेते हैं। 
इससे स्पष्ट हे कि वास्तव में वहाँ शक्ति-पाथक्य नहीं है। तीनों अज्ञ 
एक दूसरे से बहुत सम्बन्धित हैं, एक का दूसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता 
है। अन्य राज्यों की शासन-पद्धति पर गम्भीर विचार करने से वहाँ 
भी यही बात प्रतीत होती है | उत्तरदायी शासन-पद्ध ति में व्यवस्थापक 
मंडल शासन-कार्य का निरीक्षण और नियन्त्रण केरता है, और अपने 
अविश्वास-सूचक प्रस्ताव द्वारा शासक-बर्ग को पदच्युत कर सकता 
है। न्यायाधीश-वर्ग क़ानून का अर्थ लगाते समय कानून को तुटियों 
का संकेत करते हैं, इस प्रकार कानून के संशोधन अथवा नये क़ानून 
बनाने में सहायक होते हैं । द 

. जिस प्रकार शरीर के भिन्न-भिन्न अज्भोंका अपना-अपना कार्ये- 
क्षेत्र पुथक पुथक्‌ होते हुए भी, सब एक-दूसरे के सद्दायक रहते हैं । इसी 
प्रकार सरकार के तीनों अज्ञों की कार्य-कुशलता भी तीनों के पारस्परिक 
सहयोग पर निर्भर हे | कल्पना करो, व्यवस्थापक मंडल ने एक क़ानून 
बनाया और शासक-वर्ग ने उसका नागरिकों द्वारा पलन कराने में 
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उपेक्षा की, अथवा न्यायालय ने उस कानून भंग करनेवाले के लिए 
दंड निर्धारित नहीं किया तो क़ानून की मर्यादा क्‍या रही। अथवा, 
जब न्यायालय ने किसी अपराधी फे जिए दंड निर्धारित हो कर दिया 
परन्तु शासक-वग ने न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपराधी को 
कद में नहीं रखा या उससे जुर्माना वसूल नहीं किया तो नागरिकों की 
इष्टि में न्‍्यायालय का क्या सम्मान रद्दा ! इठी प्रकार, यदि न्यायालय 
शासकों के प्रत्येक कार्य के विरुद्ध निणय देने लगें, तो शासकों की 
प्रतिष्ठा क्या रहे, शासन-कार्य का संचालन ही केसे हो ! निदान, जब 
सरकार के तीनों अजछ्लों में सहयोग न हो तो राज्य में कुव्यवस्था 
होगी; राज्य-निर्माण का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। हाँ, यद आवश्यक 
है कि कोई एक अज्ञ इतना अधिकार-युक्त न हो जाय कि वह दूसरे 
अजक्लों पर अनुचित प्रभाव डाल सके | 

सरकार की शक्तियों का पाथक्य कहाँ तक होना चाहिए, इसके 
सम्बन्ध में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो सब राज्यों 
में ठीक रहे। प्रत्येक राज्य की परिस्थिति भित्र-मिन्न होती हे, और 
वहाँ देश-काल के अनुसार ही शक्ति पाथक्य द्वो सकता है। हाँ, 
कुछ बातें हर जगद्द विचारणीय है। न्यायाधीश-वर्ग के पार्थक्य 
तथा स्वतंत्रता में सब राजर्नातिज्ञ सहमत हैं, न्यायालय पर किसी 
का प्रभाव न पड़ना चाहिए। व्यावस्थापक मंडल को शासक-वर्ग के 
नियंत्रण का यथेष्ट अधिकार होना चाहिए; जनता पर कर लगाने 
तथा सावजनिक द्रव्य को ख़्च॑ करने के विषय में व्यवस्थापक्र मंडल 
. डी अधिकारी होना चाहिए । 
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अधिकार-विभाजन 


“ ग्रव हम इस बात का विचार करना चाइते हैं कि राज्य में, केन्द्रीय, 
प्रान्तीय और स्थानीय सरकारों में अधिकारों का विभाजन कैसे दोता 
है, इस विषय में सिद्धान्त क्या है, तथा उसका उपयोग किस प्रकार 
किया जाता है। अधिकार-विभाजन का प्रश्न विशेष रूप से बड़े 
राज्यों में ही उपस्थित होता हे। आधुनिक काल में राज्यों का 
विस्तार बढ़ने की सुविधा ओर प्रवृत्ति तो अधिक है ही, अरब उनका 
कार्यक्षेत्र भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ है। अतः अधिकार- 
विभाजन-समस्या ने वतमान राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त कर 
लिया है | इस समय बड़े-बड़े राज्य अपनी सीमा शोर क्षेत्र के अन्तगंत 
उपस्थित होने वाले शासन-सम्बन्धी समस्त विषयों पर, केन्द्रीय संसार 
द्वारा, यथेष्ट ध्यान नहीं दे सकते | ऐसा करना बहुत कठिन है, यदि 
इसका प्रयत्न भी किया जाय तो शासन-प्रबन्ध जैसा चाहिए बेसा न हो 
सकेगा ।. अतः यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्रीय सरकार, जितने 
कार्यों का दायित्व स्थानीय सरकारों को दे सके, दे दे । इससे उसका 
कार्य-भार इल्का होगा, ओर कार्य भी अच्छी तरद्द सम्पादित होगा ।” 

» भाधुनिक राज्यों में बहुधा ऐसा दोता है कि जिन विषयों का 
सम्बन्ध समस्त राज्य से द्वोता है, या जिनका सम्बन्ध उस राज्य 
ओर अन्य राज्य (या राज्यों ) से दोता है, उन विषयों सम्बन्धी 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को द्ोता हे, ओर जिन विषयों का सम्बन्ध 
किसी स्थान विशेष के व्यक्तियों से होता है, वे स्थानीय सरकार को 
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सौंपे जाते हैं। इस प्रकार विदेश-नीति, देश-रक्षा, आयात-निर्यात, 
सिका, डाक, तार, यातायात के बड़े साधन (बड़ी रेल, जद्दाज आदि), 
मनुष्य-गणना आदि विषय केन्द्रीय होते हैं, इन पर केन्द्रीय सरकार 
का अधिकार रहता है, और सड़क, नल, रोशनी, आदि विषय 
स्थानीय माने जाते हैं; इनके सम्बन्ध में अधिकार स्थानीय सरकारों 
को दिया द्वोता है। 

संघात्मक राज्यों में शासन-विधान में ही यह स्पष्ट लिखा रहता 
है कि अमुक-अमुक विषयों में केन्द्रीय सरकार का अधिकार है ओर 
अमुक-अमुक विषयों में संघान्तरिक सरकारों का। इसमें न तो संघ- 
सरकार ही कुछ फेर-बदल कर सकती है, और न संघान्तरित सरकारें 
ही। किसी को दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता ॥ 
संघान्तरित राज्यों में से प्रत्येक में सरकार के काय॑ का केन्द्रीय और 
स्थानीय भेद से विचार रहता है, इसका निणय संघान्तरित राज्य की 
सरकार करती है, और फलत;: उसे इसमें समय-समय पर परिवर्तन करने. 
का भी अधिकार होता है। ः 

संघ-निर्माण का मुख्य उद्देश्य अपनी शक्ति-वृद्धि और आत्म-रक्षा" 
होता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सेना के नियंत्रण 
का अधिकार संघ-सरकार को हो। पुनः अन्य राज्यों से व्यवहार 
करने में संघ को एक इकाई की माँति कार्य करना आवश्यक दै। 
अतः विदेशों से जो सम्बन्ध हो, उसका भी निश्चय केन्द्रीय सरकार 
द्वारा होना चाहिए। युद्ध तथा विदेश-नीत के संचालन के लिए: 
द्रव्य की श्रावश्यकता होती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि संघ 
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सरकार को अपने नागरिकों पर कर लगाने का निर्धारित अधिकार 
हो। कभी-कभी कुछ द्रव्य की आवश्यकता अकस्मात आ पड़ती 
है, यह आवश्यकता किसी सामायिक कार्य के लिए होती है, 
जिसे तत्काल करना द्वोता है । ऐसे कामों के लिए. संघ-सरकार को 
ऋण लेने का भी अधिकार होना चाहिए ।/ 

इस प्रकार युद्ध और आत्म-रक्षा, बाइरी मामलों का नियंत्रण, ओर 
द्रव्य संग्रह करने की शक्ति ये तीन ऐसे आवश्यक कार्य हैं, जिनका 
अधिकार संघ-सरकार को रहे बिना संघ-राज्य बना ही नहीं रह सकता | 
संघ सरकार के करने के, दुसरी श्रेणी के कार्य वे हैं, जिनका राज्य 
भर के लिए समान रूप से होना लामकारी होता है। उदाइरणवत्‌ 
सिक्का, पेटंट ( कोई वस्तु बनाने का सर्वाधिकार ), मुद्रणाधिकार का 
नियंत्रण, डाक, तार, बेतार के तार का कार्य-संचालन | तीसरे दर्जे 
पर वे सावंजनिक कार्य हैं, जिनमें यद्यपि समानता की अत्यन्त 
आवश्यकता नहीं है, तथापि राष्ट्र-हित की दृष्टि से उसकी बहुत उपयो- 
गिता है, जैसे यातायात के बड़े पैमाने के कार्य-रेल आदि, नहर, 
वेंकिंग, ओर यातायात-शुल्क-निर्धरण । चौथी श्रेणी में ऐसे कार्य 
हैं जिनका संध-सरकार के पास रहने या संघान्तरित राज्य के पास 
रहने के सम्बन्ध में राजनीतिशों में मत-मेद है। इनका विभाजन 
बहुत-कुछ संघ-राज्य की परिस्थिति पर निर्भर: है, इनके उदाहरण 
_ शिक्षाअचार, विवाह-शादी तथा सम्बन्ध-विच्छेद के विषय हैं। शेष 
कार्य संघान्तरित राज्यों के लिए छोड़ दिये जाने चाहिएँ। इनके 
सम्बन्ध में भी मत-मेद रहता है, तथापि इनमें स्थानीय उपयोगिता के 
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कार्यो का समावेश हो सकता है। 

४ भारतवर्ष की व्थिति कुछ निराली ही है। यह स्वतंत्र राज्य नहीं 
है | यहाँ प्रसुत्व-शक्ति ब्रिटिश पार्लिमेंट में है | सम्राद (इच्धलेंड-नरेश) 
की ओर से यहां गवनर-जनरल तथा भारत-सरकार काय करते हैं। 
यहाँ संघ-शासन की बात तो वास्तव में अभी कुछ वर्ष से चली हे। 
परन्तु देश बड़ा होने से केन्द्रोय सरकार, प्रान्तीय सरकारों को ख़ासे 
अधिकार दिये बिना, शासन-प्रबन्ध श्रच्छी तरदइ संचालित नहीं कर 
सकती थी। यद्रपि प्रान्तों को कुछु विशेष अधिकार देने की बात 
पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद, सन्‌ १९१२ ६० से आरम्भ हुई, 
जब कि इस विषय में लोकमत काफी प्रबल हो गया था, प्रान्तीय 
सरकारों का अस्तित्व यहाँ पहले से रह्या हे। प्रान्तीय सरकारों को 
अपने क्षेत्र में निर्धारित श्रधिकार मिले रद्दते थे; इन अधिकारों से दी, 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में, भारत-सरकार द्वारा प्रेरणा होने पर, स्थानीय 
संस्थाओं का कानून बनाया गया, जिसके अनुसार म्युनिस्पिल्टियों, 
ओर जिला-बो्डों आदि की स्थापना की गयी | 

“एकात्मक राज्यों में केन्द्रीय सरकार को मुख्य-मुख्य सब अधिकार 
द्वोते हैं। वह्दी यह निश्चय करती है कि स्थानीय कार्य क्‍या हों, ओर 
उनके करने के लिए कार्यकर्ताओं का संगठन किस प्रकार का रहे। 
'बहुधा वही मुख्य-मुख्य स्थानीय अधिकारियों को नियत तथा बऱ्ास्त 
करती है, तथा समय-समय पर उनके कार्यों ओर अधिकारों में 
परिवर्तन करती है। 

आज कल यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि स्थानीय विषयों का 
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ज्षेत्र बढ़ता रहे; लोगों को अपनी स्थानीय आवश्यकता-पूर्ति के विषयों 
अधिकाधिक अ्रधिकार हों, उनमें केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप बहुत 
कम रहे | केन्द्रीय सरकार केवल यह व्यवस्था करे कि स्थानीय 
सरकारों में परस्पर कोई विवाद न हो। यदि विवाद उपस्थित हो 
तो उसे निपटा दिया जाय; राज्य की एकता में विज्न उपस्थित न हो। 
इससे अधिक केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण न रहे | 

अधिकार-विभाजन की पद्धुति---अ्धिकार-विभाजन के 
सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैं;-- 

(१) केन्द्रीय राज्य कानून बना दे; उसके अनुसार, शासन- 
प्रबन्ध का कार्य स्थानीय संस्थाओं को सोंप दिया जाय । 

(२) केन्द्रीय राज्य साधारण नियम बनाने का कार्य स्थानीय 
संस्थाओं को साँप दे, और उनके शासन-प्रबन्ध आदि का स्वय॑: 
निरोदुण करे | 

पहली पद्धति में प्रायः होता यद्द है कि स्थानीय छंस्थाओं को जो' 
नियम अच्छे नहीं लगते, उन पर वे विशेष अमल नहीं करतीं, 
स्थानीय अधिकारी स्वच्छुन्द द्दो जाते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप 
केन्द्रीय संस्था उनके काय में दस्तक्षेय करती है; ओर, दोनों में 
विवाद बना रहता है। शासन शियिल हो जाता है। आदमी अपने 
स्थानीय विषयों को मद्दत्व देते हैं, ओर केन्द्रीय विषयों की उपेक्षा' 
करने लगते हैं। हाँ, इस पद्धति में जनता की स्वतंत्रता बनी रहती 
है। वह स्थानीय कमचारियों की नियुक्ति करती है, उसे अनेक 

आदमी अवैतनिक सेवा करनेवाले मिलते रहते हैं, सबंसाधारणः 
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को सावजनिक कार्य करने का अवसर प्राप्त द्योता हैे। बहुत-से 
आदमी जब तक स्थानीय संस्था के पदाधिकारी द्वोते हैं, शासन- 
कार्य करते हैं, ओर निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ अवकाश ग्रहण करके 
सवंसाधारण में मिल जाते हैं; यद्द नहीं होता कि सरकारी पदाधिकारियों 
की कोई स्थायी श्रेणी बनी रहे, जो अपने आपको संवंसाधारण से 
पृथक समझे । इस प्रकार, जब जनता में अनेक आदमी ऐसे द्वोते 
हैं जो समय-समय पर स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी रह चुकते है 
'तो जनता को सार्वजनिक कार्य करने का अनुभव अधिक होता है, 
ओर साथ द्वी उसका मान भी, स्थायी शासकों की दृष्टि में, अधिक 
'होता है। क्‍ 

अब दूसरी पद्धति की बात लीजिए.। इसमें केन्द्रीय सरकार 
का स्थानीय संस्थाओं पर पूर्य नियंत्रण रहता है, स्थानीय अधिकारी 
मनमानी नहीं कर सकते | शासन-प्रबन्ध विवाद-रहित और स्थिरता- 
'पूवंक चलता है। परन्तु स्थानीय जनता का अधिकार नगरश्य 
हो जाता है। उसके स्वार्थों और द्वितों की उपेक्षा की जाती 
है। स्थायी शासकों के कारण, सर्वसाधारण को सावंजनिक कार्यों 
का विशेष अनुभव नहीं होता; जनता, अधिकारियों की दृष्टि में, कम 
सम्मानित होती है। स्थानीय संस्थाओं के कर्मेचारी अपने उच्च 
अधिकारियों को संतुष्ट करते रदह्दते हैं; जब कि वास्तव में जनता उनकी 
आराध्य-देव दोनी चाहिए। इस प्रकार दोनों पद्ध तियों में कुछ गुण 
हैं, तो कुछ दोष भी | प्रायः राज्य दोनों के बीच का मार्ग ग्रहण करते 
हैँ । पहली पद्धतिवात्ले राज्य स्थानीय संस्थाओं को नियम बनाने के 
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सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से कुछ मुक्त कर उन्हें इस 
विषय के अधिकार अधिकाधिक देते हैं। वे स्थानीय प्रबन्ध पर 
अपना निरीक्षण बढ़ा रहे हैं; वे अपने शासन को दृढ़ कर रहे: 
हैं /इसी प्रकार दूसरी पद्धतिवाले राज्यों में केन्द्रीय सरकार के. 
शासन को कुछ शिथिल करने की प्रद्वत्ति है, केन्द्रीय सरकार स्थानीय 
संस्थाओं के शासन-प्रबन्ध में अपना हस्तक्षेप कम करती है 


स्थानीय संस्थाओं की विशेषता--हमने पहले कद्दा' है किः 
स्थानीय काय, केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा 
अच्छी तरद्द हो सकते हैं। बात यद्द है कि प्रत्येक गांव, नगर अथवा 
जिले की अपनी विशेष परिस्थिति द्वोती है; ती्थ-स्थान औद्योगिक: 
नगर, ऐतिहासिक केन्द्र की अपनी-अपनी समस्या होती है। वहाँ का 
प्रबन्ध आदि करने के लिए उसकी विभिन्नता को ध्यान में रखनाः 
आवश्यक द्ोता है | केन्द्रीय सरकार उनके लिए नियम बनाने में' 
व्यौरेवार विचार नहीं कर सकती। फिर, स्थानीय संस्थाओं को' 
वहाँ के लिए. कुछ योग्य अनुभवी लोगों की सेवाएं निश्शुल्क या' 
अवेतनिक भी मिल सकती है। बादर के आदमियों को वहां के सम्बन्ध 
में न इतना ज्ञान होता है ओर न उन्हें वहां के कार्य में ऐसी दिलचस्पी 


होती हे। 


इसके अतिरिक्त स्थानीय शासन-संस्थाश्रों के संगठन के पक्ष में एक. 
ओर भी महत्व-पूु बात है। ये संस्थाएं सब साधारण की राजनैतिक: 
शिक्षा का बहुत उत्तम खाघन है। प्रायः यह अनुभव में आया है कि. 


शक्ति-पार्थथय और अधिकार-विभाजन २३९ 


जिन राज्यों में स्थानीय संस्थाओं का काम फला-फूला है, वहां लोक- 
तंत्रात्मक भावनाओं के प्रचार में विशेष सफलता मिली है | गांव या 
नगर का क्षेत्र इतना छोटा होता है, कि साधारण योग्यता का व्यक्ति 
भी उससे भली-मांति परिचित दो सकता है, ओर वहां साव॑जनिक कार्य 
करके अपनी उपयोगिता का परिचय स्वयं पा सकता है, तथा ओरों 
को दे सकता है। स्थानीय काय में सफलता प्राप्त कर आदमी अपनी 
' योग्यता एवं आत्म-विश्वास की वृद्धि करता है, तथा अपने जीवन को 
विशेष उपयोगी बनाने का मार्ग ग्रदण कर सकता है | उसे संगठन, 
नियम-निर्माण, दूसरे के दृष्टिकोण को समभने, सहिष्णुता का 
व्यवहार करने आदि का प्रारम्भिक ज्ञान हो जाता है; ये बातें भावी 
राजनैतिक जीवन के लिए उपयोगी द्वोती हें । 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 
प्रतिनिधि-निवा चन 





ँफुंडले परिच्छेदों में कानूनों के सम्बन्ध में कई बार उल्लेख 


हुआ है। आज कल विकसित राज्यों में क़ानून बनाने का काम 
व्यवस्थापक सभाएं करती हैं; इन सभाओं के सदस्य नागरिकों के 
प्रतिनिधि होते हैं | इस परिच्छेद में इस बात का विचार किया जाता है 
कि प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, उन्हें कोन चुनता है, और 
इस विषय अन्य ज्ञातव्य बातें क्या हैं । 
प्रतिनिधि-प्रणाली--प्राचीन समय में यूनान आदि देशों के 

छोटे-छोटे राज्यों में सेकड़ों वध तक शासन-सम्बन्धी बिषयों पर निर्धा- 
रित आयु के समस्त नागरिक एकत्रित होकर अपना मत प्रकट करते 
थे, और उनकी सब-सम्पति या बहु-सम्मति से ही, क्ानुन बनते थे। 
रा यूनान आदि में बहुत-से गुलाम ( दास) ह होते थे, उन्हें तथा ल्लियों को 
नागरिक नहीं माना जाता था। 
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इस प्रकार जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ के व्यवस्था- 
कार्य में भाग लेने का अधिकार था। जब तक राज्य बहुत छोटे रहे, 
इस पद्धति से व्यवस्था-काय चलता रहा | परन्तु क्रशः उनके बड़े 
ओर विस्तृत दो जाने पर एवं उनकी जन-संख्या वहुत बढ़ जाने पर 
शान्ति तथा सुगमता से काय सम्पादन होना असम्मव हो गया | 

तब प्रतिनिधि-प्रथाली का आविष्कार हुआ | यद्द सोचा गया कि 
राज्य के प्रत्येक भाग (ग्राम या नगर ) के समस्त नागरिक व्यवस्था- 
कार्य में योग देने के बजाय अपना यह अधिकार कुछ चुने हुए सजनों 
को देदें, जो उनको ओर से आवश्यक क़ानून की रचना और शासन- 
कार्य किया करें। ऐसे चुने हुए सज्जन 'प्रतिनिधि' कहलाने लगे । 
इस प्रकार यदि राज्य की जन-संख्या लाखों दी नहीं, करोड़ों भी हो 
तो उनकी ओर से केवल दो-चार सौ आदमी उक्त काय कर 
सकते हैं। सुविधा या आवश्यकता होने पर यह संख्या बढ़ायी जा 
सकती है। प्रतिनिधि-प्रणाली से कानून बनाने के कार्य में लोक- 
सत्तात्मक भावों की रक्षा करना कितना सुविधाजनक है, यह सपष्ट 
है ! इससे बड़े-बड़े राज्यों में दूर-दूर से असंख्य आदमियों को एक 
स्थान पर इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं रहती। उनकी ओर से थोड़े-से 
आदमी शान्तिपूवंक विचार-विनिमय करने ओर क़ानून बनाने का 
काम करते हें। साथ द्वी सब्ब-साधारण को यद्द सनन्‍्तोष रहता है कि जो 
आदमी क़ानून बनाते हैं, वे हमारे चुने हुए. हैं; हमने उनको भेजा हैं, 
वे हमारे लाभ-द्वानि का विचार करके ही क़ानून बनायेंगे। एक प्रकार 


से इम अपने ही बनाये हुए कानूनों से शासित होंगे; इम अपने दी 
१4 
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अधीन होंगे अर्थात्‌ हम स्वराज्य-भोगी होंगे । क्‍ 
प्रतिनिधि-प्रणाली में जनता अर्थात्‌ सवसाधारण स्वयं क़ांनून 
नहीं बनाते, वरन्‌ उनके प्रतिनिधि यह कार्य करते हैं। इस प्रकार इसः 
प्रणाली का अश्रवलम्बन करनेवाक्ते राज्य में, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नहीं 
होता (उसका द्वोना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं होता ) हां, इसे 
परोक्ष प्रजातन्‍्त्र कद्ठ सकते हैं। विशेष सुविधाजनक होने के कारण 
इस प्रणाली का प्रचार क्रमशः बहुत-से देशों में हो गया । प्रत्येक देशः 
में व्यवस्थापक सभाओं के लिए जनता की सर्व-सम्मत्ति या वहुमत के. 
अनुसार प्रतिनिधि चुने जाने लगे। एक निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ 

इन प्रतिनिधियों का नया निर्वाचन करने की रीति पड़ गयी । 

प्रत्यक्ष ओर परोक्ष निर्वांचन--प्रतिनिधियों का चुनावः 
दो तरह से हो सकता है--प्रत्यक्ष रीति से, ओर परोक्ष रीति से | 
कल्पना कीजिए कि एक प्रान्त हे, जिसकी कुल आबादी चार करोड़ है, 
इसमें नाबालिगों आदि को छोड़कर दो करोड़ आदमी ऐसे हैं, जिन्हें 
मताधिकार प्राप्त हे। ये दो करोड़ आदमी अपने-अपने नगर की म्युनि- 
सिपैलटी या जिला-बोर्ड आदि के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। मान लो' 
प्रान्त की स्थानीय संस्थाओं के कुल प्रतिनिधियों की संख्या १४०० 
है। अब, उस प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद्‌ के सदस्यों का निर्वाचन 
करना दे | यदि उसके कुल दो करोड़ मत-दाता इन सदस्यों का 
चुनाव कर तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जायगा; ओर यदि व्यवस्था 
के परिषद्‌ के सदस्यों के चुनाव का अधिकार केवल इनके- चुने हुए 
उपयंक्ध १३०० सदस्यों को ही दो तो इसे परोक्ष निर्वाचन कद्दा जायगा ॥ 
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परोक्ष निर्वाचन की दूसरी विधि यह है कि साधारण मत-दाता 
पहले कुछ निर्वाचकों का चुनाव करते हैं। फिर, ये निर्वाचक प्रतिनिधियों 
का चुनाव करते हैं। परोक्ष निर्वाचन के पक्ष में यह कद्दा जाता है कि 
यह सरल, सुगम तथा कम-लर्चीली हे। एक बार स्थानीय संस्थाओं 
के सदस्यों का निर्वाचन हो चुकने के बाद, प्रान्तीय या केन्द्रीय व्य- 
बस्थापक संस्थाओं के चुनाव के लिए फिर वेसा ही मंक्रट उढाना नहीं 
पड़ता । करोड़ों आ्रादमियों को बार-बार मत देने का कष्ट उठाने की 
आवश्यकता नहीं होती | मध्यस्थ उंस्था ( म्युनिसिपल बोड आदि ) 
के सदस्य स्वंसाधारण जनता की अपेक्षा अधिक योग्य होते हैं, और 
वे अपने प्रतिनिधि विशेष रूप से सोच-समक कर भेज सकते हैं। 

अब, इसके विपक्ष को बात लीजिए। स्थानीय संस्थाओं के 
सदस्यों का चुनाव करने से सवंधाधारण मत-दाताओं में स्थानीय राज- 
नीति में अनुराग उत्पन्न होता है, परन्तु इससे उन्हें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
विषयों के बारे में विचार करने का, तथा व्यापक राजनीति की शिक्षा 
पाने का, ययेष्ट अवसर नहीं मिलता । वे देश या प्रान्त के प्रश्न ओर 
समस्याओं से अपरिचित रहते है। पुनः इस प्रथा में साधारण मत- 
दाताओं और प्रतिनिधि में सीधा सम्बन्ध नहीं रहता; इसलिए वे उसके 
चुनाव की ओर उदासीन से रहते हैं। इस प्रकार प्रान्त या देश की 
राजनीति निर्धारित करने में उनका यथेष्ट भाग नहीं दोता | इससे प्रजा- 
तनत्र शासन-पद्धति का उद्देश्य दी बहुत-कुछ विफल द्वो जाता द। 
अतएव प्रायः प्रतिनिधियों का सीधा जनता द्वारा निर्वाचित दोना 
ही उत्तम माना जाता है; अर्थात्‌ परोक्ष निवोचन की अपेक्षा, अत्यक 
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निर्वाचन बहुत श्रच्छा समझा जाता है। 

निवाचक-संघ--निर्वाचक-संघ' दो प्रकार के होते हैं---साधारण 
और विशेष | साधारण निर्वाचक-संघ में निर्वावक सवसाधारण में से 
होते हैं, किसी श्रेणी या समूह आदि से ही नहीं। विशेष निर्वाचक- 
संघ में कुछु विशेष श्रेणी या संस्थाओं के व्यक्ति होते हैं। उदाइरणवक्‍ट्‌ 
भारतवर्ष में ज़मीदारों, मजदूरों, विश्वविद्यालय तथा व्यापार-सभा 
( चेखर-आफ़-कामर्स ) आदि को अपने प्रतिनिधि भेजने का विशेष 
अधिकार है| इनके निर्वाचक-संघ विशेष निर्वाचक-संघ कहलाते हैं। 
इनके निर्वाचक साधारण निर्वाचक-संधों के अतिरिक्त, अपने विशेष 
निर्वाचक-संघों में भी मत दे सकते हैं, अर्थात्‌ इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व 
प्राप्त है । इसके समथकों का कहना है कि उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों की 
संख्या या प्रभाव कम होने से, ये साधारण निर्वाचक-संघों से चुनाव में 
नहीं आते, अथवा कम आते हैं। इसलिए इन्हें अपने विशेष प्रतिनिधि 
मेजने का अधिकार मिलना चाहिए | परन्तु स्मरण रहे कि किसी विशेष 
जन-समदह को पृथक प्रतिनिधित्व देना समाज को छिन्न-भिन्न करना है। 
यही बात जातिगत-निर्वाचक-संघों के विषय में है | भारतवर्ष में इनकी 
व्यवस्था विशेषतया मुसलमानों की माँग के आधार पर हुई है। क्रमशः 
फूट कौ बेल बढ़ती ही गयी। अन्य जातियों में भी साम्प्रदायिकता 
का रोग लग गया। श्रतः पुथक्‌ निर्वाचन की प्रथा बहुत] घातक है 
सवच्र संयक्त निर्वाचन ही होना चाहिए.। हाँ, विशेष दशा में, निर्धारित 
सम्रय के लिए, अल्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या सुरक्षित 
. की जा सकती है। 
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मताधिकार- जिन व्यक्तियों को मताधिकार ( प्रतिनिधि चुनने 
में मत देने का अधिकार) होता हे, वे यह अनुभव करते हैं कि राज्य के 
शासन में हमारा भी कुछ माग हे, चाहे वह परोक्ष रूप से ही क्‍यों न हो । 
इस लिए यह आवश्यक है कि यह अधिकार देश के अधिक-से-अधिक 
व्यक्तियों को दो; केवल किसी विशेष श्रेणी, विशेष जाति, घमम या पेशे- 
वालों को ही न हो। इसमें अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, कृषक-जमीदार आदि 
का विचार न होना चाहिए. | हाँ, राज्य के अ्रपरिपक्व या विकृत अंगों 
को मताधिकार मिलना उचित नहीं हे। इस प्रकार उन्नत प्रजातंत्र 
राज्यों में मी बालकों ( प्रायः अठारइ-बीस वर्ष से कम आयु वालों ) 
को, तथा पागलों को, यद्द श्रधिकार नहीं दिया जाता; कारण, साधा- 
रणुतया उनमें नागरिक प्रश्नों पर विचार करके उचित मत देने की 
योग्यता नहीं होती । 
कैदियों का कैद रहना दी इस बात का प्रमाण माना जाता है कि 
उन्होंने राज्य के नियमों का उलंघन किया है। इसलिए, उन्हें 
बहुधा केद की अवधि के बाद भी कुछ समय के लिए. मताधिकार 
से वंचित रखा जाता है। परन्तु प्रत्येक राज्य में राजनैतिक तथा 
अन्‍य (चोरी आदि करनेवाले ) क़ोेदियों में स्पष्ट अन्तर होना 
चाहिए; और कम-से-कम, अहदििन्सक राजनैतिक क्रेंदियों को क्रैंद की 
' अवधि के बाद तो किसी भी दशा में मताधिकार से वंचित न किया 
जाना चाहिए । 
विदेशियों ( या अ-नागरिकों ) को भी प्रायः किसी देश में मता- 
घिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी इस देश से उतनी सहानुभूति 
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नहीं दोती, जितनी अ्रपने देश से होती हे। इसी विचार से 
एक प्रान्त, जिले या नगर के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करने में 
बहुधा दूसरे प्रान्त, जिले, या नगर के निवासियों को मताधिकार नहीं 
दिया जाता। दाँ, कुछ समय निवास करने तथा कुछ नियमों का 
पालन करने पर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाता है। 

उपयुक्त व्यक्तियों को छोड़ कर और कोई व्यक्ति निर्वाचक होने 
का अनधिकारी नहीं माना जाना चाहिए। निर्वाचक होने के 
लिए. किसी प्रकार की सम्पत्ति रखने या उसके कुछ शिक्षित होने 
आदि की शर्त रखना अनुचित है। नाबालिग, पागल या कुछ 
अपराधी व्यक्तियों को इमने निर्वाचक होने का अनधिकारी बताया 
है। उन्हें छोड़ कर अन्य सब व्यक्तियों को मताधिकार मिलना चाहिए: । 
इसे 'बालिंग मताधिकार” कद्दा जाता हे। 

स्त्रियों को मताधिकार देने के विषय में पहले बहुत मत-मेद था, 
अब विरोध क्रमश; हटता जा रहा हे। उन्नत राज्यों में स्त्रियों के लिए. 
प्राय: पुरुषों के समान ही मताधिकार की व्यवस्था है । 

रिद्धान्त से यह माना जाता है कि खबसाधारण की इच्छा दी 
प्रभुत्व-शक्ति है, ओर सब नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वा- 
चन में भाग लेकर इस इच्छा को प्रगट करना चाहिए। इस प्रकार 
प्रतिनिधि-निर्वाचन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का स्वाभाविक 
ओर जन्म-सिद्ध अधिकार है। किन्तु व्यवहार में यह बात पूरी नहीं 
दोती | प्रत्येक राज्य में कुछ-न-कुछ नागरिक अपने मताधिकार से 
बंचित रहते हैं । जो राज्य जितना अवनत, या कम विकसित होता 
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है, उतने ही अधिक नागरिक वहाँ इस अधिकार से वंचित मिलेंगे । 

निर्वाचकों को चाहिए कि वे ऐसे सजन को ही मत देकर अपना 
प्रतिनिधि चुनें जो समुचित रूप से योग्य, अनुभवी, तथा उदार ओर 
सुधारक हो, निस्वार्थ कायं, त्याग और सेवा का उच्च आदश 
रखता दो । उसकी जाति-पाँति का विचार करना ठेक नहीं। इस 
बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह निर्मीक ओर स्वतंत्र 
प्रकृति का हो; खुशामदी, अधिकारियों के रोब में आनेवाला न द्दो। 
मतदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मत देकर 
वे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वह जो-कुछ व्यवस्थापक सभा में 
कहेगा, वह उनकी तरफ से कट्दा हुआ समझ जायगा; इसलिए वे 
खूब सोच-समझ कर मत दे । 

कुछ नागरिक निर्वाचन के अवसर पर मत देने के लिए नहीं 
जाते। यह उचित नहीं हे। उनकी उपेक्षा से सम्भव है, योग्य 
उम्मेदवारों के वास्ते मतों में कमो रह जाय, ओर अयोग्य उम्मेदवार 
व्यवस्थापक सभा के सदस्य बन जायें, जिसका दुष्परिणाम सब नाग- 
रिकों को अगले निर्वाचन तक भुगतना पड़े । अस्तु, मतदाता की 
हैसियत से नागरिकों का क्तंव्य हे कि वे मत का अवश्य उपयोग 
'कर; मत देने में कभी उपेक्षा न करें। 

मत देना--मताधिकार से यथेष्ट लाम तमी हो सकता हे, जब 
कि मतदाताओ का अपना मत देने में पूरी स्वतंत्रता हो। जिस 
व्यक्ति को बे प्रतिनिधि बनाने के लिए. अधिक उपयुक्त समझे, उसे 
द्वी मद दे सके, उन पर किसी का अनुचित दबाव न पड़े, और न 
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उन्हें कोई प्रलोभमन आदि दिया जाय | बहुधा जत्र मतदाता यद्द जान 
लेता है कि अ्रमुक उम्मेदवार, सदस्य बनने के लिए,, सबसे 
अधिक योग्य हे, तो भी यदि कोई दूघरा उम्मेदवार उसका मित्र याः 
रिश्तेदार है, अथवा उसकी जाति या धर्म का है, या विशेष प्रतिष्ठा 
वाला है, तो उसके मन में उसका लिद्ाज़ हो जाता है। ओर, अगर 
सब के सामने मत देना पड़े तो सम्भव है कि मतदाता अपनी वास्तविक 
सम्मति के विरुद्ध इस दूसरे उम्मेदवार के लिए मत दे दे । इस वास्ते 
मत गुप्त रूप से देने की प्रथा चलायी गयी है । 

मत देने की विधि--आज कल निर्वाचन प्रायः इस तरह 
होता हे--पदले सरकार द्वारा निर्वाचन स्थान, तिथि और समय निश्चित 
किया जाता है, ओर प्रत्येक निर्वाचन-स्थान के लिए एक या अधिक 
निर्वाचन-अफसर नियुक्त किया जाता है। जब निर्वाचक मत देने की 
जगद्ट जाता है तो उसका नाम, निर्वाचक नम्बर, ओर पता पूछा जाता 
है। आवश्यक दोने पर उम्मेदवार या उसके एजंट को निर्वाचन- 
अफसर के सामने निर्वाचक की शनाख्त करनी होती है। शिक्षित 
निर्वाचक को श्रपने हस्ताक्षर करने, ओर अशिक्षित को अपने अंगूठे 
का निशान लगाने पर एक पर्चा दिया जाता है, जिसे निर्वाचन-पत्र, 
मतनपत्र, या 'बेलट-पेपर” कद्दते हैं। निर्वाचन-अफसर निर्वाचक को यह 
बता देता हे कि वह अधिक-से-अधिक कितने मत दे सकता है। पर्चा 
लेकर शिक्षित निर्वाचक, नियत किये हुए. एकान्त स्थान में जाकर, उस 
फ्चें पर अपने भ्रमीष्ट उम्मेदवार के नाम के सामने निर्दिष्ट चिन्ह 
( + या »< ) कर देता है; और उस पर्चे को मोड़ कर एक सन्दूक 
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में डाल देता है, जो वहाँ इस विशेष कार्य के लिए. तेयार करा कर 
रखा जाता है। यदि निर्वाचक अशिक्षित या बीमार हो, या बेकार 
हाथ वाला दो तो निर्वाचन-अफसर, उम्मेदवारों तथा उनके एजंटों की 
उपस्थिति में, उसके बताये हुए. नाम के सामने निशान लगा कर पर्चे 
को उस खसंदुक में डलवा देता है। 

अशिक्षित निर्वाचकों का मत गुप्त रखने के लिए कह्ीं-कहीं रंगीन 
सन्दूकों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक उम्मेदवार के लिए 
एक-एक रंग नियत कर दिया जाता है, ओर उस. रंग के संदूक पर 
उसका नाम भी लिख दिया जाता है, (या उसका फोटो चिपका 
दिया जाता है )। जब निर्वाचन-अफसर किसी निर्वाचक की मत-पत्र 
देता है तो वह उसे यह समझा देता है कि किस उम्मेदवार का क्या 
रंग है, और उसे कह देता है कि जिस उम्मेदवार के लिए; उसे मत 
देना हो, उसके रंगवाले संदूक में वह अपना मत-पत्र डाल दे। 
निर्वाचक्क अपनी इच्छानुसार मत-पत्र अभीष्ट संदूक में डाल 
देता दे | 

निर्धारित समय के एश्चात्‌ प्रत्येक संदुक में डाले हुए 
मत-पत्रों की संज़या गिन ली जाती है । जिन उम्मेदवारों के 
लिए. अधिक मत शआते हैं, उनके निर्वाचित होने की विज्ञप्ति को 
जाती है | 

निर्वाचन की एक विधि और है। इसके अनुसार निर्वाचक 
अपना मत किसी व्यक्ति को नहीं देते, वरन्‌ भिन्न-मिन्न दलों द्वारा 
तैयार की हुईं उम्मेदवारों की सूचि को देते हैं। उदाइरणाथ्, कल्पना 
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कीजिए किसी नगर को म्युनिस्पिल्टी का चुनाव द्ोनेवाला है, और 
वहाँ तीन दल मुझ्य हैं--उमग्र दल, कांग्रेस दल, ओर स्वतंत्र दल | अब 
यदि निर्वाचित होने वाले सदध्यों की संख्या बारह निर्धारित की गयी 
है, तो प्रत्येक दल अपने बारह-बारह उम्मेदवारों की सूची या फद्दरिस्त 
( लिस्ट ) तैयार करता है। यद्द आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सूची के 
नाम अन्य सूचयों के नामों से सवथा भिन्न हो, कुछ उम्मेदवारों के 
नाम दो या अधिक सूचियों में होना सवंथा सम्भव है। अस्तु, मत- 
दाताओं को तीनों सूचियों के नाम बता दिये जाते हैं| प्रत्येक मतदाता 
'को अधिकार है कि वह चाहे जिस सूची के सम्बन्ध में अपना मत दे । 
जिस दल की तैयार को हुई सूची के पक्त में सब से श्रधिक मत आते 
हैं, उसी दल की विजय द्वोंती है, उस दल के सब उम्मेदवारों के 
निर्वाचित होने की घोषणा की जाती है | 


इस प्रणाली को “लिस्ट विस्टम? कहते हैं | इस की विशेषता यह है 
कि मतदाता व्यक्तिगत उम्मेदवार की अ्पेन्ञा, उनकी पार्टी या दल का 
अधिक ध्यान रखते हैं। इस से भिन्न-भिन्न दलों के संगठन में सहायता 
मिलती है । 


पत-गणना प्रणाली, एकाकी मत प्रणाली --किसी 


उम्मेदवार के पक्ष में आये हुए मत गिनने की दो प्रणालियाँ है;-- 
(१) एकाकी-मत-प्रशाली,# और (२) अनेक-मत-प्रणाली।। एकाकोी 


_5पष्टॉ० ४०४६. 
ि]फ्व ४०४४१३- 
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मत-प्रणाली बहुत सरल है । जिस नगर या प्रान्त आदि के प्रतिनिधि 
चुनने होते हैं, उसे सुवित्रानुसार कुछ निर्वाचन-द्षेत्रों में विभक्त कर 
दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक से एक-एक प्रांतनिधि लिया जाय। 
जिस निर्वाचन-द्षेत्र में एक ही उम्मेदवार होता है, उसके मतदाताओं 
को मत देने की आवश्यकता नहीं होती | पर जब एक निर्वाचन-त्षेत्र 
में कई-कई उम्मेदवार होते हैं तो मत लिये जाते हैं। एकाकौ-मत- 
प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सतदाता का एक-एक ही मत होता है, 
जिस उम्मेदवार के पक्ष में सबसे अधिक मत आते हैं, वह प्रतिनिधि 
'घोषित किया जाता है । 
यह प्रणाली जैपी सरल है, वेसी ही सदोष है। जब एक ही 
प्रतिनिधि चुना जाता है, तब जिस-जिम मतदाता ने उसे मत दिया, 
उस-उस मतदाता का ह्वी प्रतिनिधित्व द्योता है। शेष सब मतदाता 
अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रददते हैं, वे व्यवस्थापक सभा के संगठन 
ओर निणयों के प्रति उदासीन द्वोते हैं। यह सम्भव है कि विजयी 
उम्मेदवार नाम-मात्र के ही बहुमत से जीत जाय। उदाइरणवत्‌ यदि 
'एक निर्वाचन ज्षेत्र से क को ५०० मत मिले", और ख को ५०२ तो 
'ख को प्रतिनिधि घोषित किया जायगा | इस प्रकार१००२ मतदाताओं 
में से €०० अर्थात्‌ लगभग आधे मत-दाताओं का कोई प्रतिनिधित्व 
नहीं होगा । 
इस प्रणाली का दोष उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतीत होता हे, 
जितने अधिक उम्मेदवार निर्वाचन में खड़े द्ोते हैँ। परन्तु जिन 
निर्वांचक-संघों से केवल एक-एक दी प्रतिनिधि लिया जानेवाला हो, 


जासक 
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उनमें इस प्रणाली के उपयोग के सिवाय ओर कुछ चारा नहीं है । 


अनेक-मत-अणाली--.इस प्रणाली का व्यवहार वहाँ किया 
जाता है, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से एक-एक दी नहीं, कई-कई 
प्रतिनिधि निर्वाचित करने द्ोते हैं। इसमें प्रत्येक मतदाता इतने मत 
दे सकता है, जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचन-द्षेत्र से चुने जानेवाले 
हों। इस प्रणाली के अनुसार मत सेकड़ों प्रकार से दिये जा सकते हैं, 
उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं ;-- (क) 'एक उम्मेदवार, एक मत!- 
पद्धति, (ख) एकत्रित-मत* पद्धति, ओर (ग) 'एकाकी इस्तान्तरित?-.. 
मत। पद्धति । 


(क) 'एक उम्मेदवार, एक मत पद्धति-- इस प्रणाली में: 
प्रत्येक निर्वाचक एक प्रतिनिधि के लिए एक मत दे सकता है | यदि किसी 
निर्वाचन-क्षेत्र से तीन प्रतिनिधि चुने जानेवाले हैं, और वहाँ पाँच उम्मे- 
दवार हैं तो प्रत्येक निर्वाचक इन उम्मेदवारों में से किन्हीं तीन के. 
लिए एक-एक मत दे सकता है; वद चाहे तो तीन से कम, दो या 
एक उम्मेदवारकों दी अपना एक-एक मत दे; परन्तु तीन से अधिक 
को मत नहीं दे सकता | इस प्रणाली में बहुमत का बोलबाला रहता 
है, अल्प-मत का प्रतिनिधित्व नहीं होता । 

उदाइरणवत्‌ कल्पना करो, एक निर्वाचन-क्षेत्र से चार प्रतिनिधि 
लिये जानेवाले हैं, ओर वहां तीन दल हैं--उम्र, नरम और स्वतन्त्र । 
उग्र दल के ४००, नर्म दल के ८००, और स्वतन्त्र दल के १,००० 


'लनलीलन. नलकक ००४ ५ 8० कर १३४ । अिननननानन न पकननन 


के (पशपन्वाए० ४०६०... 5798० %7५/०७७०]० ५०४०. 
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अतदाता हैं। प्रत्येक दल अपने चार-चार उम्मेदवार खड़ा करता 
है। अब होगा यद्द कि उग्र दल के प्रत्येक उम्मेदवार को चार-चार 
सो मत मिलेंगे, नमे दलवाले को श्राउ-आठ सो, ओर स्वतन्त्र दल 
वाले को एक-एक हजार | इस प्रकार स्वतन्त्र दल के चारों उम्मेंदवार 
जीत जाते हैं, ओर अन्य दज्ञों का कोई भी उम्मेदवार प्रतिनिधि 
 'बोषित नहीं होता । 


एकत्रित मत पद्धित-..इसके अनुसार मतदाताओं को अधि- 
कार होता है कि वे अपने मत अपनी इच्छानुसार वितरण करें; यहाँ 
तक कि जो मतदाता चाहे, वह अपने समस्त मत एक ही उस्मेदवार 
'को भी दे सकता है। इस दशा में निर्वाचन-क्षेत्र का जो दल अपने- 
आपको कमज़ोर अर्थात्‌ अल्पसंख्यक समझता है, वह अपने एक 
ही उम्मेदवार को अपने समस्त मत दे देता है, इससे उसका कम- 
से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य हो जाता है। परन्तु इससे कुछ प्रसिद्ध 
उम्मेदवारों को तो इतने अधिक मत मिल जाते हैं, जितनी की उन्हें 
आवश्यकता नहीं होती; इसके विपरीत दूसरे उस्मेदवार मतों 
'की कमी रहने से, द्वार जाते हैं। मतदाताओं के बहुत से मत 
उ्यर्थ जाना इस प्रणाली का स्पष्ट दोष है। पुनः इस प्रणाली के 
अनुसार काय करने से भिन्न-भिन्न दलों के नेताश्रों को, मतंदाताओं 
का संगठन करने में, जी-तोड़ परिभ्रम करना पड़ता है, फिर भी अनेक 
दशाओं में उन्हें अपने दल की संख्या के अनुसार प्रतिनिधि भेजने में 
सफलता नहीं मिल्रती । 
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एकाकी-हस्तान्तरित-मत-प्रणाल्ी + इस प्रणाली का उपयोगः 
ऐसे निर्वाचन-्ेत्रों में दी किया जाता है, जहाँ से कई-कई 
( प्राय; तीन से सात तक ) प्रतिनिधियों का निर्वाचन होने वाला हो । 
इसके अनुसार प्रत्येक मतदाता को यह सूचित करने का अवठर 
दिया जाता है कि वह सब उम्मेदवारों में, सबसे अधिक किसे पसन्द 
करता है, और उससे कम किसे, और इसी प्रकार तीसरे और चौथे: 
नम्बर पर किसे | जिस उम्मेदवार को वह सबसे अधिक पसन्द करता 
है, उसके नाम के आगे वह “१? लिख देता है, उससे दूसरे नम्बर 
पर जिसे पसन्द करता है उसके नाम के आगे “२? ओर इसी प्रकार 
अन्य उम्मेदवारों के नाम के आगे अपनी पसन्द के अनुसार (३१, '४?,, 
4? आदि लिख देता है | इस प्रकार मतदाता यह सूचित कर सकता 
है कि स्व-प्रथम उसके मत का उपयोग किस उम्मेदवार के लिए हो, 
ओर यदि उस उम्मेदवार को उसके मत की आवश्यकता न द्वो ( वह 
उम्मेदवार अन्य मत-दाताओं के मतों से ही चुन लिया जाय ), तो 
उस मत का उपयोग किस दूसरे या तीसरे, चौथे आदि उस्मेदवार 
के लिए हो | द 
उम्मेदवारों की सफलता का हिसाब लगाने के लिए पहले यह 
देखा जाता है कि किसी उम्मेदवार को कम-से-कम कितने मतों 
की आवश्यकता है । मतों की इस संख्या कों 'कोटा?,* “पर्याप्त संख्या?, 
या “आनुपातिक माग? कद्दते हैं। पहले कद्दा जा चुका है कि इस प्रणाली - 
का उपयोग ऐसी दशा में दोता है, जब कई प्रतिनिधि चुनने दोते हैं, 
# ()प०8 | 
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परन्तु पर्याप्त संख्या? को अच्छी तरह समझने के लिए कल्पना कीजिए, 
एक निर्वाचन-स्षेत्र से एक उम्मेदवार चुनना है, ओर वहाँ सौ मतदाता 
हैं। अब जिस उम्मेदवार को कम-से-कम ११ मत मिल जायेंगे, वह 
चुन लिया जायगा, क्योंकि दूसरे उम्मेदवार को अधिक-से-अधिक ४९ ही' 
तो मत मिल सकते हैं। 

इस प्रकार इस दशा में पर्याप्त संख्या ५१ है, जो कुल मतों के 
आधे अर्थात्‌ ५० से एक अधिक है। यदि दो उम्मेदवार छुनने हें, 
तो जिन उम्मेदवारों को ३४, १४ मत मिल जायेंगे, वे सफल हों 
जायेंगे; क्‍यों कि तीसरे को यदि शेष सब मत भी मिल जायें तो 
उसके ग्राप्त मतों की संख्या अधिक-से-अधिक ३२ दोगी | इस प्रकार 
इस दशा में पर्याप्त संख्या कुल मतों की तिद्दाई श्र्थात्‌ ३३ से एक. 
अधिक है। निदान, कुल मर्तों को, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों: 
की संख्या में एक जोड़ कर, उससे भाग दे देने तथा भजन-फल में: 
एक णोड़ देने से पर्याप्त धंख्या मालूम हो जाती है। संक्षेप में-- 
मत संख्या ५ 
प्रतिनिधि वेह्या4-ह 

जो उम्मेदवार प्रथम पसन्द के मत पर्याप्त संख्या के समान या इस 
से अधिक प्रास कर लेते हैं, वह निर्वाचित घोषित किये जाते हैं। 
इन चुने हुए व्यक्तियों के जितने मत पर्याप्त संख्या से अधिक दोते 
हैं, उन्हें 'सरप्लतः फाजिल या श्रतिरिक्त मत कहा जाता है। ये 
मत अपर्यात मतवाले उम्मेदवारों में, ( एक निर्धारित द्विसाब से ) 
बाँटे जाते हैं। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उम्मेदवार 


पर्याप्त संख्या <- 
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निर्वाचित नहीं होते तो पर्याप्त संख्या से कम मत वाले उभ्मेदवारों 
में से जिसके मत सबसे कम होते हैं, उसे असफल घोषित करके, 
उसके प्राप्त मतों का उपयोग उन उम्मेदवारों के लिए. किया जाता 
है, जिनके लिए वे मत दूसरी पसन्द में रखे गये हों।* 

इस प्रणाली से यह लास है कि मतदाता का कोई मत व्यर्थ नहीं 
जाता। भारतवष में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों के 
चुनाव के लिए यद्दी प्रयाली निर्धारित की गई है। कांग्रेस ने भी 
प्रान्तीय कांग्रेत कमेटियों तथा अखिल भारतवर्षीय कांग्रेठ कमेटी के 
सदस्यों के निर्वाचन के लिए इसी प्रणाली को अपनाया है। 

उम्मेदवार-- पहले यह बताया गया है कि (प्रतिनिधि बनने के) 
उम्मेदवारों को मत किस प्रकार दिये जाते हैं। अब उम्मेदवार के विषय 
में कुछ बाते जान लेना आवश्यक है । उम्मेदवार ऐसे व्यक्ति नहीं दो 
सकते, जिनमें निर्वांचक या मतदाता होने की योग्यता न हो, या जिनकी 
आयु निर्धारित आयु से कम हो | सरकारी नोकरी करनेवाले, व्यवस्थापक 
सभा की मेम्बरी के लिए उम्मेदवार नहीं हो सकते; हाँ, मंत्री-मंडल 
के सदस्य, उम्मेदवार दो सकते हैं। जहां साम्प्रदायिक या जातिगत 
निर्वांचक-संघ हैं, वहां उन संधों में से किसी संघ से वही व्यक्ति उम्मेद- 
वार हो सकता है, जो उस जाति या सम्प्रदाय का हो, जिसका कि वह 
संघ है। अन्य व्यक्ति उम्मेदवार नहीं दो सकते | 


कुश/॥न+/ ता] /कममामा 





अ्थानामाव से यहां इस प्रणाली के उपयोग का उदाहरण नहीं दिया जाता | 
निवांचन के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए “निर्वाचन पद्धति! 
पुस्तक ( लेखक--श्री० दुबे ओर केला ) उपयोगी है । 
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उम्मेदवार काफ़ी उम्र के, गम्भीर, योग्य, निर्भीक और अनुभवी 
होने के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो लोभ-रहित हों और 
निःस्वार्थ भाव से काम कर सके । भारतीय आदर्श को ध्यान में रखकर 
ऐसी व्यवस्था होना अच्छा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवस्थापक समा 
आदि का सदस्य होने के लिए न तो स्वयं उम्मेदवार बने, और न. 
अपने पक्ष में मत-याचना करने के वास्ते मतदाताओं के दरवाज़े खट- 
खटाता फिरे | जब निर्वाचक किसी व्यक्ति से उम्मेदवार होने की प्राथना 
करे तो अगर वह अपने आपको योग्य और उपयुक्त समझे तो यह 
सूचित कर दे कि में उम्मेदवार होना स्वीकार करता हूँ; यदि मेरा 
निर्वाचन हो जायगा, तो मैं का्य-भार संभाल लूंगा। 

प्रतिनिधि और निर्वांचक--बहुघा यह शिकायत सुनने में 
आती है कि प्रतिनिधि बननेवाले सजन ( उम्मेदवार ), केवल चुनाव 
के समय ही, निर्वाचकों से कुछ सम्पक रखते हैं, पर जहाँ वे एक 
बार प्रतिनिधि चुने गये, वे निर्वाचकों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वे 
उनकी कुछ नहीं सुनते । हाँ, प्रतिनिधियों का का्य-काल परिसित 
होता है और दुबारा चुने जाने की इच्छा से वे उनका कुछ झुयाल 
रखते तो हैं। पर वह पर्याप्त नहीं होता । निर्वाचकों का प्रतिनिधियों 
पर विशेष नियंत्रण नहीं रहता। फिर उन्हें प्रतिनिधि चुनने, शर्थात्‌ 
मताधिकार से लाभ दी क्‍या ! इसलिए कुछ राजनोतिज्ञों का मत है 
कि प्रत्येक प्रतिनिधि को उसके निर्वाचक-संघ से निश्चित हिंदायतें या 
आदेश मिलना चाहिए। जो प्रतिनिधि इसका पालन न करे, उसे 


वापस बुलाने ओर उसकी जगह दूसरा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
५७ 
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निर्वाचकों को होना चाहिए | 

इस मत की कड़ी आलोचना हुई है। इस मत के विपक्ष में 
कद्दा जाता है कि याद निर्वाचक अपने प्रतिनिधि से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो 
अगले निर्वाचन में वे उसको मत न दें, परन्तु उन्हें उसकों वापिस 
बुलाने का अधिकार न होना चाहिए। प्रतिनिधि सामान्य नीति की 
बात का ध्यान रख सकते हैं, परन्तु यह सम्भव तथा व्यायहारिक नहीं 
है कि वे व्यवस्थापक सभा में उपस्थित ह्ोनेवाले विविध प्रश्नों में से 
प्रत्येक के विषय में अपने निर्वाचकों का मत लेते रहें । पुनः निर्वाचकों, 
के सामने उनके क्षेत्र का ही विचार रहता हे, वे उसी दृष्टिकोण से 
प्रत्येक प्रश्न को सोचते हैं, परन्तु प्रतिनिधि को राज्य के सामूहिक हित 
का विचार करना होता है, अठः उसका दृष्टिकोण भिन्न होना स्वाभाविक 
है। ओर ऐसा होने से कोई द्वानि भी नहीं है । इसके अतिरिक्त एक 
बात और भी है। बहुधा प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के साधारण निर्वाचकों 
की अपेच्ता अधिक कुशल ओर बुद्धिमान होता है। अतः निर्वाचक उसे 
हिदाय ते देने योग्य नहीं होते, इसके विपरीत प्रतिनिधि ही अपने निर्वा- 
चकों को बहुत से विषयों का ज्ञान करा सकता है।_ 

इस प्रकार, इस मत के पक्ष ओर विपक्ष दोनों ओर की बातें पाठकों: 
के विचाराथ उपस्थित हैं। साधारणुतया बुद्धिमानी मध्यम मार्ग ग्रहण 
करने में है | प्रतिनिधि को चाहिए, कि वह जनता के भावों का विचार 
अवश्य रखे, और साथ द्दी अपनी स्वतंत्र निर्शंय-शक्ति का भी उपभोग 
करे | जब जेसी परिस्थति हो, उसका ध्यान रखते हुए. वद जनता का 
द्ित-साधन करे | वह किसी दल-विशेष या त्षेत्र-विशेष का प्रतिनिधित्व 
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करने की इतनी चिंता न करे, जितनी राज्य का प्रतिनिधित्व करने 
की | उसका कतेव्य राज्य की, सवताधारण जनता की, भलाई करना 
है | निर्वाचक-संघ के मतदाताओं को भी चाहिए कि जिस व्यक्ति को 
उन्होंने मली-भाँति सोच-समझकर अपना प्रतिनिधि चुना है, उसकी 
योग्यता और विचारों पर विश्वास रखें तथा यह आशा न करें कि 
बात-बात में वद उनका मत लेने के लिए आया करेगा | व्यवस्थापक 
सभा में बहुत से विषय तत्काल उपस्थित होते हैं, उन पर तुरन्त 
मत देने की आवश्यकता द्ोती है। प्रतिनिधि को अपनी बुद्धि तथा 
प्रतिभा के भरोसे द्दी काम करना होता हे । 

अब संघ-शासन के सम्बन्ध में विचार कर | संघ-राज्य की उपर- 
ली व्यवस्थापक सभा में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वे मिन्न-मिन्न 
संघान्तरित राज्यों की भर से द्वोते हैं। उनकी सरकार उन्हें जो 
आदेश दे, उसका पालन किया जाना आवश्यक कहद्दा जा सकता है। 
परन्तु इसकी भी प्रथा नहीं हे | प्रतिनिधियों पर निर्वाचकों का विशेष 
नियंत्रण उचित नहीं समझा जाता | हाँ, जब प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूप से 
उम्मेदवार न होकर किसी दल-विशेष की ओर से प्रतिनिधि बनता है 
तो उस दल का उस पर यथेष्ट नियन्त्रण रहता है। यदि वद्द किसी 
विषय पर अपने दल के विरुद्ध मत देता है, तो उब्च पर उसके दल 
की ओर से अनुशासन की कारवाई की जाती हे; और, अन्ततः उसे 
त्याग-पत्र देना द्ोता है | यदि वह चाहे तो इसके बाद दूसरे ऐसे दल 
का सदस्य बन सकता है, जिसकी नीति को वह मानता हो। उस 
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दल की ओर से, अथवा स्वतन्त्र रूप से वह फिर उम्मेदवार बन 
सकता है। 

जनता के प्रतिनिधियों द्वार शासन होने का आदर्श बहुत उत्तम 
है; परन्तु यथेष्ट प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार हो, यह विषय 
सीधा या सरल नहीं है । समय-समय पर निर्वाचन-पद्धति सम्बन्धी नये- 
नये आविष्कार हुए हैं; किन्तु इस समय भी इसमें कई दोष हैं। इनका 
सुधार होना चाहिए । तथापि, प्रजातंत्रात्मक-शासन के लिए प्रतिनिधि*« 
प्रणाली से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है । 


बीसवाँ परिच्छेद 
नागरिकता 


न्जजल---++ 


ड|ंस पुस्तक के पहले परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि 


नागरिक किसे कहते हैं| आज-कल प्रत्येक राज्य में वहाँ के अधिकाँश 
निवासियों को जन्म से दी नागरिकता प्राप्त द्ोती है | प्राचीन योरप में 
ऐसा नहीं था। उदाइरणाथ यूनान और रोम के राज्यों में स्त्रियों को 
नागरिक नहीं माना जाता था; विदेशियों को, तथा युद्ध में जीवकर लाये 
हुए अथवा ख़रीदे हुए दासों और उनकी सन्‍्तान को भी, नागरिक नहीं 
समझा जाता था। अब तो राज्य के अधिकाँश व्यक्तियों का नागरिक 
होना, उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है, वे नागरिकता मानों विरासत में पाते 
हैं, स्त्रियों को अब नागरिक माना जाने लगा हे, दासता की प्रथा, कम- 
से-कम प्राचीन रुप की, अब ग्राय: हट गयी है । तथापि प्रत्येक राज्य 
में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो वहाँ के नागरिक नहीं दोते | इस 
प्रकार राज्य की कुल जन-संख्या के दो माग किये जा सकते हँ--जनता 
का बहुत बड़ा भाग नागरिकों का द्वोता है, ओर शेष छोटा-सा भाग 
अ-नागरिकों का | ह 


२६२ सरल नागरिक शास्त्र 


अब हम यह विचार करेंगे कि किसी राज्य में उन मनुष्यों की क्या 
स्थिति होती है, जो वहाँ के नागरिक नहीं होते । क्या उन्हें नागरिक- 
ता प्राप्त हो सकती है, यदि हो सकती है तो किस प्रकार ! हम यह 
भी विचार करेंगे कि जो व्यक्ति नागरिक माने जाते हैं, कया उनकी 
नागरिकता कभी विलुप्त भी हो जाती है ! ऐसा किन-किन दशाओं में 
होता है ! 
अ-नागरिक--राज्य के जो व्यक्ति नागरिक नहीं हैं, जिन्हें 
नागरिकता प्राप्त नहीं हैं, वे अ-नागरिक कहलाते हैं। इन्हें भी राज्य में 
कुछ अधिकार और कतंव्य अवश्य रहते हैं। उदाइरणवत्‌ ये नागरिकों 
की मांति राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को जा आ सकते हैं, भाषण _ 
दे सकते हैँ, लेख लिख सकते हैं, सभा-सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। 
राज्य के स्कूल, अस्पताल, न्यायालय आदि संस्थाओं से लाभ उठा 
सकते हैं | राज्य इनके जान-माल की रक्षा करता है। 
अब कतंव्यों की बात लीजिए | इन्हें राज्य के सब नियम पालन करने 
होते हैं, ओर राज्य के निर्धारित कर देने पड़ते हैं | यदि ये इसमें त्रुटि 
करते हैं तो इन्हें नियमानुसार दंड दिया जाता है । 
इन बातों में अ-नागरिंक और नागरिक को स्थिति समान ही दोती 
है। मेद द्ोता है उन अधिकारों के सम्बन्ध में, जिन्हें राजनैतिक अधि- 
कार कद्दा जा सकता है | उदाइरणवत्‌ अ-नागरिक्रों को मताधिकार नहीं 
होता, इसलिए वे व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं 
ले सकते, ओर राज्य की शासन-पद्धति पर अपना प्रभाव नहीं डाल 
सकते । इसी प्रकार उन्हें कुछ खास-खास ऊँचे सरकारी पदों पर भी 
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नियुक्त नहीं किया जाता | 
अर-नागरिक दो प्रकार के होते हँ--स्वदेशी और विदेशी । 
पहले स्त्रियाँ नागरिक नहीं मानी जाती थीं, अब भी बहुत से राज्यों 
में उन्हें यथेष्ट राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, ओर बहुत-सी 
ज्लियाँ अ-नागरिक हैं। राजद्रोह आदि विशेष प्रकार के बड़े अपराध 
करनेवाले व्यक्ति, जिन्हें लम्बी सजा मिलती हैं, कुछ समय के लिए, 
अथवा सदेव के ही लिए अ-नागरिक माने जाते हैं। पागल या कोढी 
शारीरिक अ्रथवा मानसिक विकारों के कारण अ-नागरिक ऊहराये जाते 
हैं। दूसरे राज्यों के नागरिक बन जानेवाले भी प्रायः अ-नागरिक समसे 
जाते हैं। ये सब व्यक्ति स्वदेशी श्र-तागरिक हैं। विदेशी श्र-नागरिक वे 
हूँ, जो राज्य के बाहर से, दुसरे देश से रोज़गार आदि के लिए आये 
हुए हों, ओर जिन्हें राज्य के निर्धारित नियमों के अनुसार नागरिकता 
प्राम न हुईं हो। राज्य इनके जान-माल कौ रक्षा अपनी सीमा में 
तो वेसी द्वी करता है, जेसी अपने नागरिकों की, परन्तु उनके अन्य 
देशों में जाने पर उसे इसकी चिन्ता नहीं होती । युद्ध-काल में, जो 
विदेशी व्यक्ति शत्रु-राज्यों के निवासी होते हैं, उन्हें अपने देश नहीं 
जाने दिया जाता; वे राज्य के किसी भाग में नजरबन्द की तरह रखे 

जाते हैं । ः 

नांगरिकता की प्राप्ति--नागरिकता में विशेषतया उन अधि- 
कारों का सम्रावेश माना जाता है, जो राज्य में नागरिकों को प्राप्त 
होते हैं। अधिकारों के साथ कतंव्यों का अनिवाय सम्बन्ध है, यह 
पहले कहा जा चुका है। नागरिक राज्य का सदस्य है, उसे 
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विविध अधिकार प्रांत द्ोते हैं, तथा उसे कई प्रकार के कतव्यों का 
पालन करना द्ोता है। इस प्रकार नागरिकता किसी व्यक्ति के उन 
अधिकारों ओर कतंव्यों का क्षेत्र निश्चित करती है, जिनकी ओर सम्रु- 
चित ध्यान देने से उसके जीवन का विकास होता है। नागरिकता 
सम्बन्धी ब्योरेवार नियमों में, विविध राज्यों में कुछ विभिन्नता है। 
साधारणतया नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त होती है--( १) जन्म 
या वंश से । किसी राज्य के मूल निवासियों तथा उनके वंशजों कोः 
उस राज्य का जन्म-जात या स्वाभाविक नागरिक कहा जाता है। 
उसकी नागरिकता को स्वाभाविक नागरिकता कहते हैं | ( २) नाग- 
रिककरण द्वारा अर्थात्‌ राज्य से नागरिकता की सनद लेकर। इसः 
प्रकार नागरिक बननेवाला अंगीकृत या कृत्रिम नागरिक, और 
उसकी नागरिकता कृत्रिम नागरिकता कहलाती है | पहले हम इसमें से' 
प्रथम प्रकार पर विचार करते हैं। 

प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ के 
उसके माता-पिता नागरिक होते हैं | अधिकाँश राज्यों में, नागरिकता के 
लिए, वंश का विचार पुरुष-क्रम से होता हे | श्र्थात्‌ , कोई व्यक्ति उस 
राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ का उसका पिता नागरिक 
दोता हे | इन राज्यों में यदि किसी पुरुष से कोई विदेशी स्त्री विवाह 
करे, तो वह स्त्री अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती, वह उस 
राज्य की नागरिक बन जाती है, जिस राज्य का उसका पति 
नागरिक होता है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ ऐसा नहीं होता । वहाँ 
नागरिकता के लिए वंश का विचार ज्ली-क्रम से द्ोता है | 
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इंगलेंड आदि कुछ देशों में राज्य की सीमा के भीतर जन्म लेने 
से विदेशियों की सन्‍्तान को भी नागरिकता प्राप्त दो जाती है। इस 
प्रकार ये व्यक्ति एक ह्वी समय में दो राज्यों के नागरिक हो जाते हैं- 
(क) अपने राज्य के, और (ख) दूसरे उस राज्य के जो उनका जन्म-. 
दहो। परन्तु अधिकाश राज्यों में किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान 
स्थान करने के लिए यह आवश्यक समभमा जाता है कि वह अन्य किसी 
भी राज्य का ( अपनी मातृ-मूमि का भी ) नागरिक न रहे। इस 
प्रकार इन राज्यों में कोई व्यक्ति एक समय में केवल एक द्वी राज्य 
का नागरिक दो सकता है | 
ब्रिटिश कानून यद्द है कि अंगरेजी जद्दाज़ पर जन्म लेनेवाला 
भी ( चाहे उसके माता-पिता अंगरेज न भी हों) ब्रिटिश नागरिक 
माना जाय । इंग्लैंड तथा संयुक्त-राज्य अमरीका आदि कुछ राज्यों 
सें, इनके नागरिकों की सन्‍्तान को चाहे उसका जन्म किसी भी राज्य 
में क्यों न हो, इन राज्यों की नागरिकता प्रदान की जाती है | 
जब किसी व्यक्ति को दो राज्यों की नागरिकता प्राप्त दो जाती है 
( एक माता-पिता के राज्य की, ओर दूसरे उस राज्य की, जद्ाँ उस 
व्यक्ति का जन्म हुआ है ) तो यह निश्चय करना द्वोता है कि वह 
व्यक्ति उन दोनों में से किसो एक राज्य का नागरिक रहना पसन्द 
करता है; कारण, कोई व्यक्ति प्रायः एक-साथ दोनों राज्यों का नागरिक 
नहीं रह सकता | इसमें व्यावह्वारिक कठिनाई है। कल्पना कीजिए कि 
एक जमेन दम्पत्ति इंगलेंड गया, और वहाँ उनके यहाँ पुत्र उत्तन्न हुआ्ना । 
अब यह नवजात व्यक्ति नियम से तो दोनों राज्यों का नागरिक हो 
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गया | परन्तु श्र व्यावद्रिक दृष्टि से विचार करें | यह व्यक्ति सदैव 
दोनों राज्यों के प्रति भक्ति-भाव नहीं रख सकेगा | साधारण स्थिति में 
तो कोई बात नहीं है, पर विशेष दशा विचारणीय है। यदि इंगलेंड 
और जमंनी में युद्ध छिड़ जाय, या इनमें से किसो एक का किसी अन्य 
राज्य से युद्ध उन जाय तो ओर दूसरे की उससे मित्रता रहे, तो इंग- 
लैंड उपयंक्त व्यक्ति से यद्द आशा करेगा कि वह इंगलैंड के पक्ष में लड़े, 
और जरमनी यह चाहेगा कि वह जमेनी का पक्ष ले। अब उस व्यक्ति 
का दोनों ओर अपना उत्तरदायित्व निभाना सम्मव नहीं है। ऐसी 
स्थिति न आने देने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के बालिग होने पर उनसे 
यह प्रश्न किया जाता है कि वह दो राज्यों में से क्रिस एक का 
नागरिक रहेगा। दूसरे राज्य को नागरिकता का उसे परित्याग 
करना होगा | 
/ अस्त, स्वाभाविक नागरिकता की प्राप्ति में प्रायः दो बातें मुख्य 
होती हैं--वंश ओर जन्म-स्थान | वंश का प्रभाव किसी व्यक्ति पर 
कितना द्वोता है, यह सव-विदित है। माता-पिता ओर परिवार के श्रन्य 
व्यक्तियों के गुण, कम ओर स्वभाव का प्रतिबिम्ब सन्तान में प्रायः 
देखने में आता है | अवश्य हो कुछ दशाओं में इसका अपवाद भी 
मिलता है, पर इससे उक्त कथन की ययार्थता में दोष नहीं आता । 
जन्म-स्थान का भी मनुष्य की भाषा, रहइन-सहन और व्यवद्दार 
आदि पर बहुत प्रभाव पड़ता है; इसी से जन्म-मूमि को मातृ-भूमि 
कहा जाता है। परन्तु कुछ दशाओं में जन्मनस्थान का सम्बन्ध क्षणिक 
या स्थायी द्वी होता है, उस दशा में उस्तका प्रभाव भी बहुत कम 
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होना स्वाभाविक है। आज-कल आमदरफ़्त के साधन पहले की 
अपेक्षा बहुत सुलभ हैं। यात्रा खूब द्वोती हे | स्रियाँ भी बहुत यात्रा 
करने लगी हैं| बहुधा वे थोड़े समय के लिए ही किसी स्थान में चली 
जाती हैं | अतः अनेक व्यक्तियों का जन्म ऐसे राज्यों में हो सकता 
है, जहाँ उन्हें विशेष उमय तक ठहरना न हो, और जिसके प्रति 
भविष्य में उसकी ममता या भक्ति बिल्कुल न हो, अथवा बहुत दी 
कम हो । श्राज-कल अनेक बालकों का जन्म हवाई जदाज़ों में ही दो 
जाता है। अतः प्रायः राजनीतिशों का मत यह है कि नागरिकता-प्राप्ति 
में जन्म-स्थान की अपेक्षा वंश को अधिक महत्व दिया जाना 
चाहिए | 

| ““पहले कहा गया है कि नागरिककरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त 
होती है। नागरिककरण का आशय यह है कि एक व्यक्ति अपने 
राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य की निर्धारित शर्तों तथा नियमों 
का पालन करके, या पालन करने की प्रतिज्ञा करके, उस राज्य से 
से नागरिकता की सनद ओर स्वत प्राप्त कर ले। ये शर्तें तथा नियम 
मिन्न-मिन्न राज्यों में प्थक्‌-एथक्‌ होते हैं, तथापि नागरिकता-प्राप्ति की 
इच्छा रखनेवालों को प्रायः निम्नलिखित बातों में से एक या अधिक 
का पालन करना द्वोता हे, ( इनमें से प्रथम तो प्रायः सभी राज्यों में 
आवश्यक समझी जाती हैं, अन्तिम का भी बहुत महत्व हे )-- 

. (१) निर्धारित समय तक निवास करना, ( यह समय भिन्न-मिन्न 

राज्यों में एक वर्ष से लेकर दस वष तक होता है ) | 
(९) राजभक्ति अ्रथवा राष्ट्र-भक्ति की शपथ लेना | 
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: (३) राष्ट्रभाषा का ज्ञान प्राप्त करना । 

. (४) राज्य कौ तत्कालीन शासन पद्धति ओर सिद्धान्तों में विश्वास 

रखना | 

. (३) नैतिक चरित्र उच्च रखना | 

(६) अपना भरण-पोषण कर सकना, आवारा न रहना | 
(७) कुछ जमीन या जायदाद ख़रीदना । 

. यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के उपयुक्त नियम पालन 
करने से कोई राज्य उसे अवश्य ही नागरिक बना ले, अथवा, यदि 
नागरिक बनाये तो उसे सभी राजनैतिक अधिकार प्रदान करे। योरप 
अमरीका में प्रायः एशिया-निवाप्तियों को नागरिकता प्रदान करने में: 
बहुत अनुदारता का व्यवद्दार किया जाता है। पिछले वर्षों में जापान- 
वालों के लिए. मार्ग कुछ प्रशस्त हुआ है, अन्य देशों के निवासियों 
के लिए तो अब भी प्रायः मार्ग बन्द ही है। यद्यपि भारतवर्ष व्रिटिश- 
साम्राज्य के अन्तर्गत है, भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशों में नागरिकता- 
प्राप्ति लगभग अस्म्भव है | इसमें गरे-काले का भेद माना जाता है। 
परन्तु वास्तविक बात यद्द है कि भारत पराधीन हे । और पराधीन देश 
के निवासियों का सम्मान जब अपने ही घर में न द्वोतो बाहर क्‍या 
आशा की जा सकती है ! 

यह तो नागरिकता-प्रा प्त की बात हुईें। अब इस बात का विचार 
कर कि नागरिकता विलुप्त किस प्रकार होती है। ॥॒ 

नागरिकता का लोप-- पहले बताया जा चुका है कि नांग- 
रिकता द्रो प्रकार की होती है, स्वाभाविक ओर कृत्रिम। दोनों ही 
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प्रकार की नामरिकता, प्रायः निम्नलिखित बातों से जाती रहती है ;-- 


१--एक राज्य की ख््री दूसरे राज्य के नागरिक से विवाह करने 
पर, अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती । 


/२--एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य का नागरिक बन जाने पर 
प्रायः अपने राज्य की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है | 

३--जो व्यक्ति अपने राज्य से भिन्न इंगलेंड आदि दुसरे राज्य 
में, या उसके जहाज पर ही जन्म लेने के कारण, दुसरे, राज्य के भी 
नागरिक बन जाते हैं, वे बालिग द्ोने पर सूचना देकर एक राज्य की 
'नागरिकता छोड़ सकते हैं | 


४ ४--यदि कोई नागरिक अपने राज्य के निर्धारित अधिफ़ारी को 
'सूचना दिये बिना, बहुत समय तक विदेश में रहे तो उसकी अपने 
राज्य की नागरिकता जाती रहती है। यह समय भिन्न-भिन्न राज्यों में 
दस वर्ष या कुछ कम ज़्यादह है। इस प्रकार अपने राज्य की नाग- 
रिकता खोनेवाला व्यक्ति, यदि अपने नये निवास-स्थान के राज्य की 
नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेता तो वह किसी भी राज्य का नागरिक 
नहीं रहता । [ सूचना देकर कोई नागरिक चाहे जितने समय तक अपने 
राज्य से बाहर रहे, जब तक वह अपना कतंव्य पूरा करता रहेगा 
और अपने राज्य के प्रति भक्ति-भाव रखेगा, वह उसका नागरिक बना 
रहेगा। ] 
५-- घोर अपराध तथा दुव्यंवद्दार के कारण भी नागरिकता का 
लोप हो जाता है। 
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नागरिकता का विस्तार-- पहले कद्दा गया है कि प्राचीन 
काल में राज्यों का क्षेत्रफल बहुत छोया होता था। बहुत से राज्य 
एक नगर तक ही परिमित द्वोते थे। फल-स्वरूप उन राज्यों के नाग- 
रिकों की नागरिकता का क्षेत्र भी बहुत सीमित रहना स्वाभाविक था । 
फिर, इन नगर-राज्यों में भी स्त्रियों को नागरिक नहीं माना जाता था, 
इसके श्रतिरिक्त उस समय नगरों की जनता में बहुत बड़ी संख्या दासों 
की होती थी। इस प्रकार हिसाब लगाने से सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है कि उस समय नागरिकता का ज्षेत्र कितना कम था| 
अब दास-प्रथा के हटने तथा स्त्रियों को नागरिक अधिकार मिलने से 
तो नागरिकता का क्षेत्र बढ़ा दी है| इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी 
इस क्षेत्र की वृद्धि हुई हे । 
प्राचीन काल में नगर-राज्यों के कारण, नगर-निवासी ही नागरिक 
माने जाते थे; गाँववालों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ग्रामवासी इसके 
योग्य ही नहीं समझे जाते थे। उनके हितों की नितान्‍्त उपेक्षा की 
गयी। अभी तक भी यह बात बहुत-कुछ पायी जातौ है। अस्तु, जब 
राज्यों का क्षेत्र क्रशः बढ़ा, तो न केवल प्रधान नगर के निकटबर्ती 
गांव हो, वरन्‌ अन्य नगर भी राज्य के भाग होने लगे । राज्य के क्षेत्र 
की वृद्धि का परिणाम नागरिकता का विस्तार या ही | आज-कल एक- 
एक राज्य का तक्षेत्रफल लाखों वर्गगील, तथा जन-संख्या करोढ़ों 
व्यक्तियों की है; ओर, राज्य में स्त्रियों तथा दासों श्रदि की कोई श्रेणी 
ऐसी नहीं हे जो नागरिक अधिकारों से वंचित हो। इसलिए अब 
नागरिकता का क्षेत्र पहले की अपेक्षा कई गुना विस्तृत है। श्रव 
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एक नागरिक के अधिकारों ओर क्तंव्यों का सम्बन्ध दूर-दूर तक 
विस्तृत है । 

कुछ राज्यों ने बढ़कर साम्राज्य का स्वरूप धारण किया है। 
यों तो साम्राज्य प्राचीन काल में भी थे, पर उस समय, एक समय में 
प्रायः वे एक-दो दी होते थे, अब तो इकटठे एक-साथ कई साम्राज्य 
हैं। अधिकाँश भू-भाग इन साम्राज्यों में से किसी-न-किसी के अन्तर्गत 
हैं। इस्तु, अब द्ोना तो यह चाहिए. था कि नागरिकता का क्षेत्र मी 
उसी परिमाण भें बढ़ता, जिस परिमाण में साम्राज्यों का आकार-प्रकार 
बढ़ा है। साम्राज्य के अन्दर रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को साम्राज्य भर 
में घूमने फिरने और नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का अवसर 
मिलता । परन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं। प्रायः प्रत्येक साम्राज्य 
के अन्तर्गत कुछ भाग स्वाघीन, कुछ अद्ध-स्वाधीन और कुछ पराधीन 
दोते हैं। स्वाधीन भागों के निवासियों को जो अधिकार होते हैं, वे. 
अन्य भागों के निवासियों को नहीं होते। इस समय कई-एक साम्राज्य 
गौरांग लोगों के हैं और इन साम्राज्यों के स्वाधीन भागों में भी प्रायः 
गोरांग लोगों की ही विशेषता है। इस प्रकार साम्राज्यों में गोरे ओर 
काले ( अथवा पीक्ले ) का प्रश्न उपस्थित है, और इसके कार 
नागरिकता का विस्तार घुरी तरह रुका हुआ है। साम्राज्य की नाग- 
रिकता का अर्थ लोगों के लिए, अपने देश की स्वाघीनता या पराघोनता 
के परिमाण के अनुसार, भिन्न-भिन्न होता है| उदाहरणवत्‌ 
ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता का जो अर्थ केनेडा या आस्ट्रेलिया 
आदि के नागरिकों के लिए हैं, वह भारतवासियों के लिए नहीं । 
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अनेक विचारशील सजन नागरिकता के लिए आधुनिक साम्राज्यों 
की सीमा को भी ठीक नहीं समझते । उन्हें इससे अनुदारता के दी 
भावों का परिचय मिलता है। भिन्न-भिन्न साम्राज्यों के पारस्परिक 
मनोमालिन्य और संघर्ष को देखकर यह धारणा उचित ही है कि 
साम्राज्यवाद का अन्त होना चाहिए। प्रत्येक राज्य अपने-अपने काय 
का संचालन करने में स्वतंत्र हो तथा एक-दूसरे की यथा-शक्ति 
सहायता करे। और, सद्गुण-सम्पन्न प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी 
देश का निवासी हो, संसार भर का नागरिक माना जाय। वह कहीं 
जाय, कहीं रहे, वह अपने कतंव्यों का पालन करे, और सर्वत्र उसके 
न्यायोचित अधिकारों की रक्षा हो | इसमें गोरे-काले का, ब्राह्मण और 
शूद्र का, पूंजीपति और मज़दूर का, योरपियन और एशियाई 
'नगर-नवांसी और ग्राम-निवासी आदि का भेद न होना चाहिए। 
यह भेद हमारी क्षुद्रता का सूचक है। दमें विश्व-नागरिक बनना 
चाहिए | 

यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्‍या विश्व-नागरिक सम्बन्धी 
बात बहुत ऊँची है। नागरिकता-सम्बन्धी इस आदंश की भावना 
कुछ लोगों को बेहद ऊंची प्रतीत द्ोगी, वे इसे शेखचिल्ली का 
स्वप्न या अव्यावहारिक भी कहें तो आश्वचय नहीं। निस्सन्देह, 
वर्तमान परिस्थिति में बहुत कम आदमियों ने विशाल मान- 
वता का, अथवा मनुष्य-मात्र को एक विशाल आत्मा कौ 
कल्पना की है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को, और प्रत्येक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति को द्वानि पहुँचाकर भी अपना स्वार्थ-साधन करने में 
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लगा है। परन्तु आशा है, इस क्ुद्गरता पर मानवता विजय प्राप्त 
करेगी। प्राचीन काल से नागरिकता का क्षेत्र क्रमश: बढ़ता आया 
है, यह हम ऊपर बता जुके हैं। इस वृद्धि में समय-समय पर कुछ 
रुकावर्ट भी आयी है, पर वे अस्थायी रही हैं। विप्नों ने प्रगति को कुछ 
समय के लिए रोका है, परन्तु अन्ततः प्रगतिशीलता की ही विजय हुई 
है| हम पहले से इतने आगे आ गये हैं, तो क्या अब और भी आगे 
न बढ़े गे ! प्राचीन नगर-राज्य की नागरिकता का सम्बन्ध अधिक-से- 
अधिक कुछ इज़ार व्यक्तियों तक सीमित था। अब बड़े-बड़े राज्यों में 
नागरिकता का क्षेत्र करोड़ों व्यक्तियों तक विस्तृत है | स्वयं भारतवर्ष 
को, स्वतंत्रता प्राप्त करने पर, इस दिशा में ओर भी अ्रच्छा उदाइरण 
उपस्थित करना है | भारतीय नागरिकता का क्षेत्र साघारण तौर से 
यहाँ की चालीस करोड़ जनता तक होगा। दम अपने भारतीय बंघुश्रों 
से विश्व-नागरिकता का विशाल और व्यापक तथा अनुकरणनीय 
दृष्टांत उपस्थित किये जाने की प्रतीक्षा में हैं । 

नागरिक आदश - इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूव 
एक बात की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना आवश्यक है। राज्य में 
नागरिक भिन्न-मिन्न काय करते हैं। किसो नागरिक का अपने लिए 
कोई काम निश्चित करना उसकी दचि, योग्यता, शक्ति या. परिस्थिति 
पर निर्भर द्ोता है। परन्तु वह चाहे जो काम करे, उसे जी लगा कर 
करे, अधिक-से-अधिक उत्तम रीति से करे, ओर लोक-द्वित का ऊँचा 
- आदर्श रख कर करे। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का निरन्तर 
ध्यान रखता है, और इस विचार को काय-रूप में परिणत करता रहता है, 

श् 
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वही सुयोग्य नागरिक हे। कुछ आदमी सोचा करते हैं कि नागरिकता 
सम्बन्धी इन बातों को सोचने-विचारने का काम केवल कुछ ख़ास-ख़ास 
मुद्दीमर आदमियों का है | साधारण किसान, मज़दूर ओर दुकानदारों 
को इन बातों से क्या प्रयोजन ! ये तो अध्यापकों, लेखकों और संपा- 
दकों आदि से द्वी सम्बन्ध रखती हैं। हमारा साग्रह निवेदन है कि उक्त 
धारणा बहुत दूषित एवं अनिष्टकारी है | नागरिक शास्त्र केवल पढने- 
लिखने या सोचने -विचारने का विषय नहीं है। वह मनुष्य को कतंबव्य- 
पालन कौ प्रेरणा देता है | हम चाहे जिस क्षेत्र में काम करनेवात्ते 
हों, हमें अपने नागरिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। जिस 
मानव-समाज में हमारा जन्म हुआ है, जिससे इमने नाना प्रकार के 
विचार तथा सुविधाएँ प्राप्त की हैं, उसका यथा-शकक्‍्य हित करना 
हमारा कतंव्य है। इमने संसार को जिस रूप में पाया, उससे यथा- 
संभव कुछ बेहतर द्वालत में छोड़ने का इमें सदैव प्रयज्ञ करते रहना 
चाहिए। हमसे यह आशा की जाती है कि हम समाज की सम्यता, 
संस्कृति आदि को कुछ-न-कुछ आगे बढ़ाने में सहायक हों। इसको 
भूलना नागरिक आदर्श की अवहेलना करना है | यह उचित नहीं | 
अस्तु, किसान या मज़दूर आदि भी, यदि वह अपने अधिकारों 
का ठीक उयपोग करनेवाला, और अपने कतंव्यों का सम्यक पालन 
करनेवाला है, तो वह सुयोग्य नागरिक है। (अधिकारों और कतंद्यों के 
विषय में विशेष आगे लिखा जायगा) । इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने 
अधिकारों का दुरुपयोग या कतंब्यों की अवहेलना करता है, वह 
नागरिकता की दृष्टि से निम्न-भेणी का है, चाहे वह कोई भी कार्य 
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करे, चाहे वह जिस उच्च पद पर आसीन हो, अथवा चाहे वह ऊँची 
कद्दी जानेवाली जाति का द्वी क्‍यों न दो । 

अस्ठ॒, प्रत्येक नागरिक का आदर्श अपनी परिस्थिति के अनुसार 
आत्म-विकास के साथ, दूसरों की खुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वा- 
घीनता, मनोरञ्जन, आ्रातृ-माव और समानता प्रचार आदि में कोई एक 
या अ्रधिक होना चाहिए । हम सत्य की खोज करनेवाले हों, हमारे 
कार्यो में शिव ( कल्याण ) की भावना हो, हम सौन्दर्य के प्रेमी हों। 
केवल सत्य, या केवल शिव या केवल सौंदय से इष्ट-सिद्धि न होगी । 
अथवा विचार कर देखे तो यों भी कद्द सकते हैं कि वास्तव में सत्य वह्दी 
जो शिव ओर सौन्दर्य-युक्त है, ओर शिव वही है जो सत्य और सौन्दर्य 
सहित हे | विविध मानवी गुण सत्य, शिव और धौन्दय के दी भिन्न-मिन्न 
रूप हैं | हमें चाहिए कि इनमें से किसी एक या अधिक को आदश मान 
कर इम इस सृष्टि की पूर्णता में सहायक दवों | संसार-यात्रा में, नागरिक 
जीवन में, सहयोग की बड़ी आवश्यकता है | प्रत्येक नागरिक अपने 
साथ दूसरों की उन्नति का लक्ष्य रखकर, सबके लिए, हो, तया सब नाग- 
रिक समष्टि रूप से नागरिकों की व्यक्तिगत उन्नति का पथ ग्रशस्त करने 
वाले हों | इस प्रकार प्रत्येक सबके लिए, और सब प्रत्येक के लिए हों । 
तभी नागरिकता वास्तव में नागरिकता है और नागरिक शास्त्र का 
ज्ञान साथक है | 





इक्कीसवाँ परिच्छेट 
नागरिकों के अधिकार 





(पिछले परिच्छेद में नागरिकता के सम्बन्ध में लिखा गया है। 


नागरिकता में अधिकारों और कतंव्यों का समावेश होता हे | अब हमें 
इन्हीं के सम्बन्ध में विचार करना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, और आगे भी बताया जायगा, अधिकारों ओर कतव्यों का अनि- 
वाय सम्बन्ध है, प्रत्येक अधिकार के साथ एक विशेष कतंव्य भो 
सम्बद्ध है। परन्तु विषय-विवेचन की दृष्टि से हम इनका अलग-अलग 
विचार करेंगे | इस परिच्छेद में अधिकारों में विषय में, ओर अगले में 
कर्तव्यों के विषय में लिखा जायगा | 

अधिकारों के लक्षण--अघिकारों का हेतु यह होता है कि 
नागरिक, समाज में रहते हुए अपना जीवन भली-मभाँति व्यतीत कर 
सके, उसके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता रहे, उसमें बाधाएं न 
आधे | जिन बाधाओं के आने की सम्भावना दो, उनके सम्बन्ध में 
राज्य समुचित व्यवस्था करे | अपने अधिकार प्राप्त कर नागरिक अपना 
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विकास करता है, तो इससे उसका तो हित द्वोता दी है, समाज 
का भी लाभ है | अधिकारों के उपयोग से नागरिकों को इस योग्य होने 
में सद्दायता मिलती है कि वे दूसरों की सेवा अधिक कर सके, और उनके 
विचारों, कार्यो तथा अनुमवों से समाज का अधिक कल्याण हो | 
राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए. अधिकार सम्बन्धी 
मांग का महत्व बराबर समझना चाहिए। नागरिकों में कुछ प्रा- 
कृतिक अन्तर होता है। यथा, उनके शरीर के आकार, स्वास्थ्य, सुडौल- 
पन, रंग आदि में असमानता रहती हे | प्रायः राज्य इसे दूर नहीं कर 
सकता | परन्तु जहाँ तक उसका सम्बन्ध है वह नागरिकों से समान व्य- 
वद्दार कर सकता है, वह उनकी उस असमानता को बहुत-कुछ कम कर 
सकता है, जो सुविधाओं के न्यूनाधिक होने से होती है | राज्य को 
चाहिए. कि सब नागरिकों को अपनी उन्नति करने का अवसर समान रूप 
से दे; स्कूल, चिकित्सालय, सावंजनिक सड़क, कुएं, उद्यान, पुस्तकालय, 
वाचनालय आदि के उपयोग का अवसर सब को के समान मिले । क़ानून 
की दृष्टि में सब नागरिक समान हों। न्यायालय सब के लिए खुले हों, 
चथा न्याय-शुल्क अर्थात्‌ अदालती फ़ीस आदि इतनी कम दो कि 
गरीब आदमी भी न्याय से वंचित न रहे। इसी प्रकार राजनैतिक 
अधिकारों के सम्बन्ध में भी राज्य नागरिकों की जाति, रंग, माली 
हालत, अथवा घर्म या मत आदि के कारण उनमें कोई मेद-भाव न 
रखे, उसकी दुष्टि में सब समान हों | 
कोई अधिकार वास्तव में अधिकार उसी दशा में कहा जा सकता 
है, जब वह राज्य की ओर से मान्य दो। उसका स्वरूप क़ानून द्वारा 
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. निश्चित हो, और वह न्यायालय में सिद्ध किया जा सके । जिस अधि- 
कार के विषय में यह बात नहीं होती, उसका अस्तित्व हमारी कल्पना 
में ही है, व्यवद्वार में उसका कोई मूल्य नहीं । 
राज्य में नागरिकों के अधिकार देश-काल के अनुसार बदलते 

रहते हैं । नये-नये क़ानून बनते हैं उनसे पुराने अधिकारों के स्व- 
रूप में उंशोधन होता है और नये अधिकारों की सृष्टि होती जाती 
है ।* बहुधा नागरिकों को अपने अधिकार राज्य द्वारा मान्य कराने के 
लिए काफ़ी उंघर्ष लेना पड़ता है। इंगलेंड आदि जो राज्य अपनी 
नागरिक स्वतंत्रता का गव॑ करते हैं, उनका इतिहास इस बात की सच्चाई 
को साबित करनेवाली घटनाओं से भरा पड़ा है । 

एक प्रश्न हो सकता दै। जब अ्रधिकारों का हेतु यह है कि 
नागरिकों का विकास दो, अधिकार वह शक्ति है, जिसे प्राप्त कर नाग- 
रिक अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह करने में समर्थ होता 
है, और जब नागरिकों को उन्नति और हद्वित में राज्य की उन्नति 
. और हित है, तो अधिकारों के सम्बन्ध में राज्य ओर नागरिक में संघ 
क्यों होता है ? नागरिक अपने विकास के लिए जो परिस्थिति चाहते 
हैं, वह उन्हें तत्काल क्‍यों नहीं प्राप्त द्ोती ! बात यद्द है कि 
मनुष्य की माँति राज्य भी विकास-शील है, उसमें उन्नति की अभी 
बहुत गुज्लाइश है, वह अभी पूणता को नहीं पहुँचा है । राज्य के क़ानून 
भी अपूर्ण हैं। अतः जब उसका कोई विशेष अंग--बुद्धिमान ओर 
... अक्षभी-कमी युद्ध आदि विशेष परिस्थिति भर के लिए नागरिकों के अधिकार 
सीमित भी कर दिये जाते हैं । 
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प्रतिभाशाली नागरिक--अपने विकास के लिए किसी अधिकार की माँग 
करता है तो राज्य उसकी उपयोगिता तुरन्त नहीं समझ पाता | फलत: 
दोनों में मत-मेद होता है, जो कभी-कभी भीषण अवस्था को पहुँच 
जाता है | नागरिकों को कानून भंग करने की, ओर फल-स्वरूप कठोर 
दंड सहन करने की जोखम उढानी पड़ती है | साइसी नेता पीछे इटना 
नहीं चाहते | अन्ततः राज्य को अपने क़ानून का संशोधन करना या 
नया कानून बनाना, और नागरिकों के प्रस्तावित अधिकार को मान्य 
करना पड़ता है| इस प्रकार राज्यादि मानवी संस्थाओं के विकास की 
मंजिल कितनी दुर्गंग ओर कठिन हैं ! अस्तु, संक्षेय में नागरिक अधि- 
कारों के मुख्य लक्षण ये होते हैं: 
हुआ (क) वे नागरिकों के पूर्णता प्राप्त करने तथा अपनी विविध 

शक्तियों का विकास करने में सह्यायक हों । 

 (ख) राज्य के सब व्यक्ति उनका समान उपयोग कर सके; ऐसा 
न हो कि कुछ विशेष व्यक्ति या संस्थाएं ही उनसे लाभ उठावे, और 
दूसरे उसी प्रकार की स्थितिवाल्ते होने पर भी उनसे वंचित रहें । 

हे (ग) वे राज्य द्वारा मान्य हों; यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति-सनूह, 
जागरिकों द्वारा उनके उपयोग किये जाने में बाघा उपस्थिति करे, तो 
राज्य के न्यायालय उनकी समुचित रक्षा करे | 


अधिकारों का आधार; योग्यता--नंगरिकों के 
अधिकारों का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए, इसमें स्थी- 
थुरुष, धनी - निर्धन का, या जाति अथवा धर्म आदि के भेद 
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का विचार किया जाना अनुचित है। अधिकाँश देशों में स्त्रियों के 
अधिकार पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम रहे हैं । इस समय भी कितने-ही 
राज्य स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी के अधिकार देने में सहमत नहीं 
हैं। बहुत-से राजनीतिशों का मत है कि कुछ नागरिक अ्रधिकार तो 
स्त्रियों को विशेष दशा में ही मिलने चाहिए। अन्य अ्रधिकारों के 
वास्ते क़ानून के अनुसार पुरुषों के लिए जितनी उम्र की आवश्यकता 
हो, उसकी अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक परिमाण रखा जाय, जिससे 
उस श्रधिकार को प्राप्त करनेवाली स्त्रियों की संख्या कम रहे | आधुनिक 
काल में, इस विषय में लोगों के विचार क्रमशः उदार होते जा 
रहे हैं| अब स्त्रियों को ऐसे अधिकारों से वंचित करना उचित नहीं 
समझा जाता, जिन्हें प्राप्त कर वे राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकती 
हैं। अवश्य ही स्त्रियों के वास्ते एक महत्व-पूर्ण कार्य संतान का पालन- 
पोषण ओर सुयोग्य नागरिक तैयार करना है । तथापि जिन महिलाशं 
की रुचि ओर प्रवृत्ति पारिवारिक क्षेत्र की अपेक्षा सावजनिक क्षेत्र में 
कार्य करने की विशेष रूप से दो, उन्हें, स्त्री होने के कारण उससे 
वंचित रखना ठीक नहीं है। 

बहुत-से देशों में कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में व्यक्तियों की आर्थिक 
क्षमता को बड़ा महत्व दिया जाता है। उदाहरणाथ अधिकांश देशों में 
ऐसे नियम प्रचलित हैं कि इतने रुपये मासिक किराये के मकान में 
रहने वाले को, या इतने रुपये मालगुज़ारी या टेक्स के रूप में देने- 
वाले को मताधिकार प्राप्त दो ! ऐसे नियमों से वे व्यक्ति इन अधिकारों 
से वंचित द्वोजाते हैं, जिनकी आथिक क्षमता इससे कम हो। ऐसे 
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व्यक्तियों में अनेक आदमी ऐसे हो सकते हैं, और होते हैं जिनकी राज- 
नेतिक योग्यता दूसरों से किसी प्रकार कम नहीं दोती, वरन्‌ अनेक 
दशाओं में ज़्यादा ही होती है। इसलिए इम अधिकारों के लिए 
साम्पत्तिक सामथ्य का ऐशा प्रतिबन्ध अनुचित समभते हैं, जिसके 
कारण अनेक नागरिक अपने राज्य की सेवा या उन्नति करने में माग न 
ले सके | हाँ, ऐसे व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित रखना ठीक. है, जो 
शरीर तथा मन से श्रम करने योग्य होकर भी परावलम्बी हों, और 
मुफ़्त की रोटी खाते हों। ऐसी व्यवस्था करने से नागरिकों में स्वावलम्बन 
के भाव की वृद्धि होगी, जो राज्य की उन्नति एवं स्वयं उन व्यक्तियों 
के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में एक और भी बात विचारणीय है | समाज में कुछ 

आदमी त्याग और परोपकार के भाव से जीवन व्यतीत करनेवाले द्ोते 
हैं। वे ऐसा काम करते हैं जिससे आर्थिक प्राप्ति विशेष नहीं होती, यों 
वह्द काम राष्ट्र के लिए. बहुत उपयोगी होता है। अथवा वे सावंजनिक 
संस्थाओं में अवैतनिक या बहुत कम पुरस्कार लेकर सेवा करते हैं। उनका 
रहन-सहन साधारण द्दोता है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिए भूषण 
हैं । अब यदि आशिक क्षमतावाला उपयु क्त नियम राज्य में प्रचलित हो 
तो ऐसे सजन अपने अधिकार से वंचित रहते हैं ओर राज्य उनके 
तत्संबन्धी बहुमूल्य सहयोग से लाभ नहीं उठा सकता । यह बात अत्यन्त 
चिन्तनीय है । 

“अ्रधिकारों के सम्बन्ध में जाति घमे, या सम्प्रदाय आदि का 
विचार करना भी अनुचित है। राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह 
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किसी भी जाति या धर्म का हो, उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, 
जितना अन्य घममं या जातिवालों को; उससे अधिक या विशेष नहीं। 
जब राज्य में कई जातियों तथा धर्मों के आदमी रहते हैं तो किसी एक 
जाति या धर्मवालों को स्वतन्त्र अर्थात्‌ विशेष अधिकार देने कां, अधि- 
कारों को जाति-गत या धमानुसार निर्धारित करने का, परिणाम यह 
होता है कि कुछ लोगों के साथ पक्षयात होता है, और दूसरों को हानि 
पहुँचती है । इस प्रकार नागरिक जीवन की सुख-शान्ति नष्ट होती 
है। अतः जाति-गत यथा धर्म-गत अधिकारों की विध्वंसक कल्पना को 
तिलांजलि दी जानी चाहिए | किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को, कभी- 
कभी विशेष आवश्यकता होने की दशा में, कुछ निर्धारित समय के 
लिए, कुछ विशेष सुविधाएं भले ही दे दी जायें, परन्तु जाति या घर्म 
के आधार पर किसी के साधारण और स्थायी नागरिक अधिकारों में 
कुछ कमी-वेशी नहीं होनी चाहिए । मारतवष में मुसलमानों को विशेष 
मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व दिये जाने का परिणाम कितना भयानक 
हुआ है, ओर उससे साम्पदायिकता तथा नित्य प्रति का पारस्परिक 
कलह ओर राग-द्वेष कितना बढ़ गंया है, इसका दुखदायी अनुभव 
समाज के सामने है | 


नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ व्यापक बातों का विचार 
करने के उपरान्त अब इम कुछ मुख्य-मुख्य अधिकारों में से प्रत्येक के 
विषय में अलग-अलग लिखते हैं। ह 


जान-माछ्छकी रक्षा--यदि नागरिक का जीवन सुरक्षित न 
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हो तो वह न अपनी उन्नति कर सकता है, और न दूसरों की उन्नति में 

सहायक हो सकता है| इसलिए, राज्य में नागरिकों की रक्षा के वास्ते 
सेना और पुलिस रखी जाती है। इसके विषय में अन्यत्र लिखा जा 
चुका है। अस्तु, पुलिस आदि की सहायता प्रत्येक अवसर पर मिलनी 
कठिन होती हे, ओर संकट चाहे जब आ सकता है । अतः प्रत्येक नाग- 
रिक को यह अधिकार होता है कि आवश्यकता उपस्थित होने पर वह्द 
स्वयम्‌ दी शत्र या आक्रमणकारी से अपनी तथा दूसरे बन्धुओं की रक्षा 
सके। इसके लिए नागरिकों को इथियार रखने की अनुमतिरदती है । 

यह क॒द्दा जा सकता हे कि क्या शान्तिमय उपायों से आत्म-रक्षा 

नहीं की जा सकती ! क्‍या अद्दिता का बल कुछ बल नहीं है? दमारे 
लिए. अवश्य ही यह अभिमान का विषय है कि महात्मा गांधी आदि 
मद्दानुमाव मनुष्य को अपने प्रेम-बल से परिचित कराने का उद्योग कर 
रहे हैं। मानव-जाति के लिए वह दिन बड़े सोमाग्य का होगा 
जब उसे इस बात का अनुभव हो जायगा कि अस्त्र-तल तो पशु- 
बल का स्वरूप है, मनुष्य के योग्य नहीं | मनुष्य को तो दूसरे मनुष्य 
( एवं पशुओं ) पर विजय प्राप्त करने के लिए अहिसात्मक 
उपायों से द्वी काम लेना चाहिए। किन्तु वह दिन अभी दूर 
प्रतीत द्ोता है, जब अइब्विंसात्मक उपायों का प्रयोग कुछ इने-गिने 
व्यक्तियों तक परिमित न रहकर स्वधाधारण द्वारा सफलता-पृव॑क 
हो सकेगा। अस्तु, वर्तमान अवस्था में नागरिकों को आत्म-रक्षा के 
लिए, अस्त्र रखने का अधिकार द्वोना चाहिए। किसी राज्य के नाग्र- 
 ररिंकों को हथियार न रखने देना, उन्हें दूसरों का अत्याचार सहन 
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करनेवाला बना देना अनुचित है। राज्य के लिए भी यह हानिकर है । 
निदान, नागरिकों को आवश्यक अख्र रखने में कोई कानूनी बाघा 
न होनी चाहिए । 

- यहाँ यह प्रश्न दो सकता है कि क्या हत्यारों और विद्रोहियों को भी 
जीने का अधिकार है ? पहले असभ्यावस्था में आदमी प्रायः जान के 
बदले जान लेते थे। अब सम्यावस्था में भी यह प्रथा चली आती 
हैे। हाँ, प्राचीन काल में हत्यारे की जान मृत व्यक्ति के सम्बन्धी 
लेते थे, अब यह काम जनता की एक संगठित संस्था अर्थात्‌ सरकार 
करती है। हत्यारों के अतिरिक्त कुछ ख़ास राज-विद्रोदियों को भी 
फाँसी की सज़ा दी जाती है। प्राय-दंड की बात सुनने के हम 
इतने आदी हो गये हैं कि हमें इसके ओचित्य के विषय में विचार 
करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । सोचना चादिए कि किस 
परिस्थिति में, किन कारणों से प्रेरित होकर, किसी ने हत्या की है, 
ओर इसमें सामाजिक, आर्थिक या राजनेतिक व्यवस्था कहाँ तक उत्तर- 
दायी है। खून करने का कारण प्रायः क्षणिक आवेश, शराबख़ोरी, 
पागलपन, विषय-वासना, तृष्णा, या राजनेतिक असंतोष की पराकाष्टा 
आदि हुआ करती है। इन बातों को दूर अथवा नियंत्रित करने 
का समाज तथा राज्य को ओर से यथा-शक्ति प्रयत्न होना चाहिए । 
ऐसा न करके प्राण-दंड से काम चलाना राज्य की बड़ी भारी त्रुटि 
है। प्राण-दंड का कुछ अच्छा फल नहीं निकलता | जिसे यह दंड 
दिया जाता है, उसे आत्म-सुधार करने का कोई अवसर ही नहीं 
रहता । रही, उसके जनता पर दोनेवाले प्रभाव की बात; सो लोगों 
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के युद्धों में भाग लेने, या उनका हाल पढ़ते या सुनते रहने के कारण, 
उन पर सरकार का इस दंड से विशेष आतंक नहीं जमता | जो लोग 
राज-विद्रोह आदि में मत्यु-दंड पाते हैं, उन्हें इस बात की खुशी 
होती है कि वे अपने विचार-स्वातंत््य या देश-प्रेम के कारण बलि-वेदी 
पर चढ़े । इस बात से दुसरों के मन पर केसा प्रभाव पड़ता है, यहद्द 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है। फिर, भूल सबसे दोती हे और 
निर्दोष आदमियों को जजों की भूल से प्राण-दंड मिल चुकने पर मूल 
सुधारने का कोई उपाय नहीं रहता। यह भी तो सम्भव है कि जिन 
आदमियों को आज क्षणिक अपराध के लिए फाँसी दी जाती है, यदि 
उनके जीने के अधिकार की रक्षा की जाय, और उनका उचित 
सुधार किया जाय, तो कालान्‍न्तर में उनमें से कुछु व्यक्ति बहुत उपयोगी 
कार्य कर सके, वे स्वदेश तथा संसार के हितैषी प्रमाणित हों । इषं का 
विषय है कि धीरे-धीरे प्राणु-दंड उठता जा रहा है| पर अभी इस दिशा 
में बहुत कार्य होना शेष हे । 
 आत्मररक्षा से मिलती हुईं एक ओर बात भी विचारणीय हे। 
कभी-कभी नागरिक स्वयं दी अपने आत्म-रक्षा सम्बन्धी अधिकार 
को भूल जाते हैं। बहुधा अज्ञान, अन्ध-विश्वास, मदान्धता, अत्यन्त 
क्रोध, निराशा, शोक, अथवा कभी-कभी भूख-प्यास के ही घोर कष्ट 
के कारण, मानसिक विकार की अवस्था में, आदमी आत्म-हत्या करने 
लगते हैं। ऐसे अवसर पर आदमी अपने आपको निरथर्थक समभते हैं । 
परन्तु, उनका यह निर्णय किसी गम्भीर विचार पर निर्भर नहीं होता, 
बे आवेश में ऐसा सोचते हैँ । बहुधा जब कोई व्यक्ति आत्म-इत्या के 
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प्रयत्न में सफल नहीं होता तो वह पीछे शान्ति से विचार करने पर 
अपनी भूल का अनुभव करता है, और अपने जीवन की भली भांति 
रक्षा करने का प्रयत्न करता हुआ मिलता है। अनेक दशाश्रों में 
उसका जीवन बहुत उपयोगी भी प्रमाणित छुआ है। फिर, मनुष्य' 
के जीवन की उपयोगिता का विचार केवल उसी की दृष्टि से नहीं 
किया जाना चाहिए, राज्य के दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। 
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दोता, जो राज्य के वास्ते सदैव के लिए निरथंक 
हो गया हो । अतः आत्म-इत्या निन्‍दनीय है, वह एक अपराध है, 
अपने प्रति, कुठम्ब के प्रति, और राज्य के प्रति भी। राज्य का 
कर्तव्य है कि उसका दमन करे, ओर यथा-सम्मव उन कारणों को 
दूर करे जिनसे नागरिक अपनी प्यारी जान स्वयं खो देने को उद्यक 
द्वोते है । 
कभी-कभी दूसरों की सेवा या हित का विचार करके, कोई महा 
नुभाव आमरण उपवास अहण करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुःख 
को अपना दुःख मानता है, और अपने प्रायों की बाज़ी लगाकर 
उसे दूर करने का अमिलाषी होता है। मेक्स्विनी ने आयरलेंड कौ 
स्वतंत्रता के लिए चौहत्तर दिन उपवास करके अपने प्राण त्याग 
दिये। मद्दात्मा गांधी ने हरिजनों को निर्वाचन कार्य में हिन्दुओं से 
से प्रथक किये जाने के प्रस्ताव पर आमरण उपवास किया था। अन्त 
में ब्रिटिश सरकार ने मद्दात्मा जी की बात मान ली, ओर उनके 
प्राण बच गये.। ऐसे मद्दानुभावों को आत्म-हत्या का अपराधी कहना 
कहाँ तक उचित है १ इन्हें कोई दंड भयभीत नहीं कर सकता। इन्हें 
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“आत्म-इत्या? के प्रयत्न से बचाने के लिए. समाज और राज्य को 
इनका दृष्टिकोण समझना ओर यथा-सम्मव इनके मतानुसार व्य- 
वहार करना चाहिए। 

सम्पत्ति की रक्षा--नागरिकों की जान की भाँति उनके माल 
की रक्षा भी आवश्यक है। जीवित रहने के लिए खाने-पीने आदि के 
सामान की ज़रूरत द्ोती हे। इसलिए प्रत्येक नागरिक को चोर 
डाकुओं से इसकी सुरक्षा करने का अधिकार दिया जाता है। इसके 
वास्ते भी नागरिकों को हथियार रखने की आवश्यकता होती है । 
ओर उन्हें इस की अनुमति दी जाती है! अ्रस्न रखने के सम्बन्ध में 
विशेष विचार पहले किया जा चुका है। यदि राज्य ही नागरिकों के 
भरण-पोषण का उत्तरदायित्व ले लेता हैं, और नागरिकों को व्यक्तिगत 
सम्पत्ति रखने का निषेष कर देता है, जेसा कि रूस की साम्यवादी 
सरकार का प्रयत्न है, तो नागरिकों को अपनी निजी सम्पत्ति रखने की 
आवश्यकता नहीं रहती | फल-स्वरूप वहाँ सम्पत्ति-रक्षा सम्बन्धी अधिकार 
का प्रश्न भी नहीं रहता । 

सम्पत्ति की केवल चोर-डाकुओं से दी रक्चा की जानी आवश्यक 
नद्दीं दै। इस बात की भी बहुत ज़रुरत है कि लोगों द्वारा उत्पन्न किये 
हुए धन में से राज्य ही किसी-न-किसी बहाने से, बहुत-सा भाग न ले 
लिया करे। यदि किसान को यद्द भय रहे कि जो-कुछु घन वह उत्पन्न 
करेगा, उसका बड़ा भाग राज्य मालगुज़ारी या आबपाशी आदि के रूप 
में ले लेगा, तो उसे दिन-रात कड़ी मेइनत करने, और धूप- 
छा, सदी-गर्मी तथा बरसात सहने का हेतु ही क्‍या रहे। मारतवषं में 
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अनेक किसान ऐसे है जिन्हें अपने उत्पन्न घन से अपने गुजारे 
लायक अन्न-वस्र भी नहीं मिलता | उन्नत राज्य मालगुज़ारी या टैक्स 
आदि लेने में यह ध्यान रखते हैं कि नागरिकों के पास सुख-पूवक 
जीवन व्यतीत करने योग्य आय अवश्य रहे। उन्हें यथेष्ट भोजन-बस्तर 
और मकान ही नहों, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि के भी साधन 
मिलने चाहिए । ऐसा न होने को दशा में नागरिक के व्यक्तित्व का 
विकास नहीं होता ओर नागरिक राज्य की जैसी चाहे वैसी सेवा नहीं 


कर सकता |. 
आधिक स्व॒तंत्रता- भत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना 


चाहिए कि अपनी आजीविका के लिए. वह खेती, व्यापार, नौकरी 
या मज़दूरी आदि जो भी काम उसे सुविधाजनक प्रतीत हो, करे । जब 
उसका मन चाहे, वह अपने पहले धंधे को छोड़ कर दूसरा धंधा करने 
लग जाय; हाँ, ऐसा करने में वह अन्य नागरिकों का, श्रथवा साबे- 
जनिक सुविधा का यथेष्ट ध्यान रखे | “नागरिक का अधिकार है कि वह 
अपने श्रम का उचित प्रतिफल ले, ओर इतने अधिक समय या ऐसी 
प्रतिकूल परिस्थिति में काम न करे, जिससे उसके स्वास्थ्य की ह्वानि 
हो। अनेक कारखानेवाले तथा अन्य मालिक अपने यहाँ मज़दूरों से 
इतने अधिक घंटे काम लेते हैं, तथा काम करने की जगद् ऐसी रखते 
हैं कि मज़दूर बीमार पड़ जाते हैं। राज्य को चाहिए. कि इस विषय 
में समुचित प्रबन्ध करे | अब जगह-जगह कारखाना-कानून बेनजाने से 
मज़दूरों के हितों की कुछ रक्षा होने लगी है, पर अभी इस दिशा में 
और भी बहुत कार्य होने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में मजदूरों 
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( तथा अन्य व्यक्तियों से) अब तक भी बेगार ली जाती है, यदद 
अनुचित दहै। यह प्रथा बन्द की जानी चाहिए। जो व्यक्ति 
काम करता है, उसे उसके पारिश्रमिक से अंशतः वंचित रखना भी 
अन्याय है, फिर पूर्णतः वंचित रखना तो नितान्त असह्य समक्का जाना 
चाहिए | 
आधुनिक समय में कल-कारखानों के प्रचार तथा उत्तत्ति के 
साधन--मभूमि, पूंजी आदि--पर कुछ पूँजीपतियों का आधिपत्य होने से 
प्रत्येक राज्य में बेकारों की संख्या बहुत बढ़ चली है और उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती हे । अतः यह आवश्यक है कि बड़ी मात्रा की उद्मत्ति 
के कार्यों, पर राज्य का समुचित नियंत्रण रहे, देश में णइ-शिल्प का 
प्रचार हो, और जिन आदमियों को अपने निर्वाइ-योग्य काम-घन्धा 
न मिल्ले, उन्हें राज्य की ओर से आवश्यक कार्य दिये जाने का आयोजन 
रहे | साथ ही इस बात की भी बड़ी ज़रूरत है कि किसी व्यक्ति को 
बिना श्रम, मुफ्ल में ही, दूसरों की कमाई के आधार पर मौज न उड़ाने 
दिया जाय | 
“इमने कहा है कि जो व्यक्ति बेकार हो, उसकी आजीविका की 
व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिए | इसकी तद्द में भाव यह है कि 
राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यदि वद्द भोजन-वस्त्र 
के अभाव से कष्ट पाता है, और प्राण छोड़ता है, तो इसके लिए 
राज्य उत्तरदायी है। चाहे यह बात आधुनिक स्थिति में पूर्णतः व्याव- 
हारिक प्रतीत न हो, तथापि कोई ब्यक्ति विचारणीय तो अ्रवश्य है। 


प्रायः उन्नत राज्य इस दिशा में भरसक ध्यान देते हैँं। पाठक 
१९ 
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भारतवर्ष की बात देखकर इस विषय में अपना मत स्थिर न करें | 
यहाँ तो प्रतिवर्ष अनेक आदमी मूख और प्यास से विकल दोकर मर 
जाते हैं ओर सरकारी रिपोर्टों में उनकी मृत्यु का कारण कोई-न-कोई 
बीमारी लिख दी जाती है। अधिकारी यद्द देखते हुए भी नहीं देखते 
कि यहाँ कितने दी आदमियों को सात भर में कभी दिन में दो 
वक्त भर-पेट भोजन नहीं मिलता । उत्तरदायी राज्यों में यद्द बात 
असदनीय दोती दे। वहाँ नागरिकों के भरण-पोषण की भरसखक व्यवस्था 
की जाती है। 
इस प्रसंग में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य की जन-संख्या 
चाहे जितनी बढ़ जाने की दशा में भी राज्य पर सबके भरणु- 
पोषण का भार होना चाहिए ? आखिर, राज्य की आथिक शक्ति परिमित 
होती है, वह जन-संख्या के अपरिमित रूप से, अ्रत्यधिक बढ़ जाने पर 
इस दिशा में अपना कतंव्य पालन केसे करेगा ! क्या जन-संख्या की 
वृद्धि की कुछ मर्यादा न रहनी चाहिए. १ और, यहद्द किस प्रकार किया 
जाय १ क्या कृत्रिम उपायों से संतान-निग्रह किया जाय, या केवल जनता 
में संयम के भावों का प्रचार किया जाय ! 
इस विषय में बहुत मत-भेद है। यहाँ इस संबंध में विस्तार 
से लिखने का अवसर नहीँ है | संच्षेत में यही वक्तव्य हे कि नागरिकों. 
में उत्तरदायित्त और दूरदशिता का भाव पैदा किया जाय, जिससे 
वे यथा-संभव संयम और सदाचार का भाव रखें, शोर संतानोतपत्ति 
की इच्छा होने पर आगे पीछे की परिस्थिति का विचार करके उसे 
जहां तक सम्भव दो सके, दमन करे। श्रस्तु, हम नागरिकों का एक 
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अधिकार आर्थिक स्वतन्त्रता मानते हैं, जिसके अन्तर्गत इम समझते 
हूँ कि प्रत्येक नागरिक के जीने का अधिकार सम्मिलित है।. 
विचार, भाषण और लेखन की स्व॒तन्त्रता--मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी है, वह एक-दूसरे के सहयोग का लाभ तभी 
उठा सकता है, जब परस्पर में विचार-विनिमय हो। यदि मैं अपने साथी 
से अपना विचार प्रकट न कर सकूँ और मेरा वह साथी अपना विचार 
मुझे न बता सके, तो इम दोनों न तो एक-दूसरे के दुख-सुख को जान 
सकते हैं, और न कोई किसी को कुछ सहायता द्वी प्रदान कर सकता 
है | इससे सामाजिक जीवन का उद्देश्य ही नष्ठ हो जाता है। मनुष्य 
के सब कार्य उसके विचारों के ही परिणाम होते हैं; सामाजिक, आर्थिक 
राजनेतिक या धार्मिक सब प्रकार की उन्नति के लिए. विचार-विनिमय 
की आवश्यकता हे | यह कार्य दो प्रकार से होता हे भाषण या वार्ता- 
लाप द्वारा, और लेखों द्वारा | इस प्रकार नागरिकों को सभा में भाषण 
करने, लेख लिखने और छुपाने की अर्थात्‌ पत्र-पत्रिकाएँ ओर 
पुस्तक आदि प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य 
की ओर से इसमें प्रतिबन्ध केवल दुरुपयोग रोकने के लिए द्वी हो, 
इससे अधिक नहीं | जहाँ प्रतिबन्ध अधिक द्वोता है, लोगों के विचारों 
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को स्वतन्त्रता रोकी जाती है, वहां समाज अंघ-विश्वासी ओर अल्पज्ञ 
रहता है, उसे नयी-नयी विचार-घाराओं, आविष्कारों आदि का 
ज्ञान नहीं होता, और वह अपनी रीति-रस्मों तथा कार्य-्रणाली, 
आदि में आवश्यक सुधार नहीं कर पाता । वह कूप-मंडूक बना रइता 
है; समय के साथ ज्ञान-विज्ञान आदि में प्रगति नहीं कर पाता । 


के ५+>प्स-प८य 5अैअलर 
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सामाजिक स्व॒तन्त्रता-- नागरिकों को यह अधिकार होना 
चाहिए कि वे अपनी इच्छानुसार खान-पान करें ओर कपड़े पहिने । 
( मादक पदार्थों आदि पर नियन्त्रण किया जा सकता है )। नाग- 
रिकों के विवाइ-शादो, उनके बालकों के भरण-पोषण, रौति-रस्म, खेल- 
कूद, तथा स्वदेश के भिन्न-भिन्न भागों में, एवं विदेशों में जाने- 
आने में कोई अनुचित बाधा न हो | ये बातें इतनी साधारण हैं कि 
कुछ पाठकों को इनके लिखने की आवश्यकता भी प्रतीत न होती 
होगी। परन्तु वे विचार कर देखें। अनेक बार समाज से इन बातों में 


बाधा उपस्थित की जाती है। बहुधा समाज चाहता है कि अमुक 
समय पर व्यक्ति अमुक प्रकार के कपड़े पहने, अमुक रीति-रस्म पूरी की 


जाय, विवाइ-शादी निर्धारित क्षेत्र में एक विशेष प्रकार से सम्पन्न हो। 
अस्तु, यदि समाज की ओर से नागरिकों की सामाजिक स्वतन्त्रता अप- 


इरण करने की चेष्टा की जाय तो राज्य को उनकी समुचित सहायता 


करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर समाज-सुधार के क़ानून भी बनते 


रहने चाहिए । अवश्य ही समाज-सुधार के लिए. मुख्य आवश्यकता 
'लोक-मत तैयार करने की होती हे, और दम इस बात के समर्थक नहीं 
'है कि बात-बात में कानूनों का आश्रय लिया जाय | परन्तु यह भी तो 
निविवाद हे कि कुछ दशाओं में राज्य की सद्दायता अनिवाय हो 
जाती है, ओर उसे लेने में आपत्ति न द्दोनी चाहिए। भारतवषं में 
_सती-दाह और कन्या-बंध क़ानून द्वारा ही रोका गया, और अब 
“'बाल-विवाह को रोकने एवं दरिजनों सम्बन्धी कई सामाजिक 


बाधाएँ दूर करने के लिए क़ानून की सद्दायता बहुत महत्व-पूर्ण रद्दी 
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है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ... 

धामिक स्वतंत्रता--नागरिकों को सामाजिक स्वतन्त्रता की 
भाँति धार्मिक स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए। इसका आशय यद्द है कि वे 
चाहे जिस घर्म को मानें, चाहे जिस अवतार, पीर, पेग़म्वर आदि की 
पूजा करे, मंदिर में जायें या मसजिद में; घर बेढठकर ही भगवद्‌ 
भजन करे, अथवा न भी करें | इसमें कोई हस्तत्षेय न करे, न मय 
दिखलाये, ओर न किसी प्रकार का प्रलोमन दे। राज्य को चाहिए. 
कि नागरिकों की सामूहिक सुविधाओं का ध्यान रखकर समुचित तथा 
निष्पक्ष नियम बनाये। कुछ नागरिकों के घामिक कृत्य से अन्य नाग- 
रिकों के सुख-शान्ति या रोज़मर्रा के विविध कामों में कोई बाघा उप- 
स्थित न हो। यदि बाघा का प्रसंग आये तो राज्य नागरिक अधिकारों 
की समुचित रक्षा करे। 

धामिक स्वतन्त्रता की बात बहुत से राज्यों में कुछ समय से दी 
मान्य हुईं हैे। विगत शताब्दियों में, विशेषतः योरप में, इसके लिए 
नागरिकों की जान केवल इस वास्ते ली गयी है कि उन्होंने उस धर्म 
को अज्भीकार न किया, जिसके अनुयायी वहाँ के सत्ताधारी ओर शासक 
थये। बहुधा एक धम वालों का त्योहार दुसरे घमें वालों के लिए घोर 
संकट-काल रहा हे। इस समय वे बातें नद्दीं रहीं, पर पक्षपात की 
कुछ-कुछ छाया तो अब भी विद्यमान है। कई सम्यताभिमानी देशों 
में सर्वोच्च शासक ( बादशाह ) का पद किसी विशेष धर्म के अनुयायी 
को ही मिल सकता है, उसका ज्येष्ठ पुत्र कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर 
ले तो उसे राजगद्दी से हाथ घोना पड़े । यह बात कह्दीं-कहीं कुछ अन्य 
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पदों के लिए भी है, वे पद धर्मं-विशेष के अनुयायियों के लिए सुरक्षित 
हैं। वे अन्य नागरिकों को योग्यता होने पर भी नहीं दिये जाते। 
आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों को पूरी धामिक स्वतन्त्रता 
रहे; राज्य सभी घमवालों को समान समझे | 

.. शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार-- नागरिकों का उद्देश्य अपना 
विकास तथा राज्य की उन्नति करना है। पर उनके अशिक्षित रहने की 
दशा में यह कार्य सम्भव नहीं | अतः उन्हें शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार 
होना चाहिए. केवल कुछु लिखना-पढ़ना आ जाने से द्दी मतलब 
ठिद्ध न होगा । उन्हें इस बात की भी सुविधा मिलनी चाहिए कि वे 
अपने नागरिक अधिकारों और कतंव्यों को समर्भे तथा योग्य काम- 
धंधा करते हुए अपनी आजीविका प्राप्त कर सके, जिससे वे दूसरे नाग 
रिकों अथवा राज्य पर भार-स्वरूप न बनें। अतः राज्य की ओर 
से न केवल प्रारम्भिक ओर माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, 
वरन्‌ उद्योग ओर शिल्प की शिक्षा की भी उसके साथ ही व्यवस्था 
होनी चाहिए | प्रौढ़ पुरुष-स््रियों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ, पुस्तका- 
लय, वाचनालय, अजायबधर आदि का भी सम्यक्‌ प्रबन्ध होना 
_चाहिए। अन्यान्व देशों में, भारतवर्ष में, इसकी बहुत आवश्यकता 
है। विगत वर्षो में, यहाँ जिन प्रान्तों में काँग्रेस सरकारें थीं, उनमें इस 
विषय की योजनाएं बनीं ओर कुछ कार्य भी आरम्म हुआ | पर पीछे 
उनके त्याग-पत्र के बाद बहुत-सा काय जहाँ का तहाँ रुक गया; कुछ 
थोढ़ा-सा ही कार्य चलता रहा | उसमें मो युद्ध के कारण आशिक बाधघाएँ 
आ गयीं। यदि भारतवष में नागरिकों का शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार 
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मान लिया जाय तथा राज्य की ओर से इस विषय की आवश्यक 
व्यवस्था हो तो यहाँ के निवासियों को सुयोग्य नागरिक होने में बड़ी 
सुविधा हो जाय | 

राजनेतिक अधिकार--.अब नागरिकों के उन अधिकारों की 
बात ले, जिन्हें 'राजनैतिकः अधिकार कद्ाा जाता है। इन अधिकार्दों में 
मताधिकार, प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार और पदाधिकार सम्मि- 
लित हैं। मताधिकार के सम्बन्ध में पहले एक स्वतन्त्र परिच्छेद में 
लिखा जा चुका है। आज-कल लोक-मत प्रायः प्रत्येक बालिग़ व्यक्ति 
को मताधिकार देने के पक्ष में हे; उन्नत राज्यों में जो थोड़े-से व्यक्ति 
इस अधिकार से वंचित रहते हैँ, वे विशेष कारणवश दी वंचित रहते 
हैं। जो व्यक्ति मताधिकारी द्वोते हैं, वे प्रायः प्रतिनिधि चुने जाने के 
भी अधिकारी होते हैं । यदि जनता उनमें आवश्यक गुण समझती हे 
ओर इनके पक्ष में अधिक मत देती है तो वे प्रतिनिधि चुन लिये जाते 
हैं। इसमें जाति, धर्म या सम्पत्ति आदि का प्रतिबन्ध नहीं होता। 
इस प्रकार प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता हे कि राज्य में मेरा भी 
एक स्थान है, शासन-पद्धति के निर्माण अथवा संशोघन में थोड़ा- 
बहुत, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरा भी भाग है। नागरिक की राज्य 
के प्रति ममता और भक्ति बढ़ती हे, वद्द समझता है कि में राज्य का 
हूँ और राज्य मेरा है । 

अब पदाधिकार की बात लीजिए । नागरिकों को शासन-प्रबन्ध 
में प्रत्येक पद प्राप्त कर सकने का अधिकार द्वोना चाहिए, इससे हमारा 
यह अभिप्राय नहीं कि कोई भी नागरिक चाहे जो पद मांगे, 
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उसे वह पद अवश्य दे दिया जाय । नहीं, हमारा आशय केबल यह 
हे कि प्रत्येक शासन-पद के लिए कुछ योग्यता निर्धारित रहनी चाहिए, 
जो नागरिक उतनी योग्यता का परिचय दे, उसे वह पद दे दिया 
जाय, उसका रंग, जाति या धम आदि इसमें बाधक न होना चाहिए | 
इस अधिकार से केवल यद्दी लाभ नहीं है कि कुछ नागरिकों के लिए 
आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाता है--यद्यपि निर्धन देशों में इसका 
भी कुछ कम महत्व नहीं होता--वरन्‌ यह भी है कि नागरिकों को 
राज्य की न्याय-बुद्धि का परिचय मिलता है, उनमें सन्‍्तोष ओर राज- 
भक्ति के भावों की बृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, जब एक नागरिक 
अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ करते समय अपनी दृष्टि दूर तक 
पहुँचा सकता है, जब वह समझता है कि योग्यता प्राप्त करने पर 
राज्य का कोई भी पद मेरी पहुँच से बाहर नहीं है, तो उसमें एक 
विशेष प्रकार का स्वामिमान और उत्तरदायित्व का भाव उच्न्न 
होता है, ओर उसके विकास में बड़ी सद्दायता मिलती है। इसके विपरीत, 
जब नागरिक यह अनुभव करता है कि उच्च पदों पर नियुक्तियां पक्त- 
पात-पृव॑क होती हैं तो उसमें आत्म-विश्वास और साइस की मात्रा कम 
रह जा ती है ओर राज्य का हास द्ोने लगता है । 

भारतीय पाढकों के लिए सोचने का विषय यह नहीं है कि उन्हें 
 कौन-कौन-्सा पद मिल सकता है, वरन्‌ यद्द है कि राष्ट्रीय आन्दोलन 
इतने समय तक द्वोते रहने पर भी कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो उन्हें 
नहीं मिल, सकते, चाहे उनमें कितनी ही योग्यता क्‍यों न हो। कितने ही 
भारतीय युवक अपने देश में कभी जंगी लाट, गवनंर-जनरल, शह-सदस्य 
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( दोम मेम्बर ), या अपने प्रान्त का गवनंर आदि होने का स्वप्न देखते 
हैं? हमारा अपने देश के शासन पर कितना नियन्त्रण हे ? अस्तु, 
नागरिकों को राजनैतिक अधिकार ययथेष्ट रूप में मिलना आवश्यक है | 

विशेष वक्तव्य --नागरिक अधिकारों की कोई निर्धारित संख्या 
नहीं है । हमने ऊपर उदाहरण-स्वरूप कुछ मुख्य-मुख्य अधिकारों के 
सम्बन्ध में लिखा है | इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से द्वो सकते हैं । 
यथा--न्याय-प्राप्ति का अधिकार, यात्राधिकार, भाषा ओर लिपि की स्व- 
तंत्रता ओर समानता का अधिकार | यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक 
अधिकार राज्य द्वारा स्पष्ट ओर ,लिखित रूप में मान्य हो। उत्तरदायी 
ओर लोक-तन्त्रात्मक शासन में राज्य पर नागरिकों का ययथेष्ट नियंत्रण 
रहता है, ओर वह नागरिकों के विकास के लिए प्रत्येक उचित मार्ग 
ग्रहण करता है, इसलिए वह नागरिकों के अधिकारोपमोग में 
बाघक न होकर सदेव ग्रगतिशीलता का परिचय देता है। इससे स्वयं 
उसका भी कल्याण हे । 

अधिकारोपभोग के साथ विशेष स्मरण रखने की ,बात यह है कि 
किसी नागरिक अधिकार का दुरुपयोग न होना चाहिए। प्रत्येक अधि- 
कार का एक मर्यादा या सीमा के भीतर ही उपभोग द्ोना उचित है। 
इमें भाषण करने का अधिकार है, तो किसी को बुरा-भमला कहने का 
नहीं । हमें लेख लिखने या उसे छुपाने का अधिकार है तो अश्लील 
या मान-हानि-सूचक कार्य न करना चाहिए। इमें धार्मिक स्वतन्त्रता है, 
तो ऐसे धामिक जलूस आदि निकालने का अधिकार नहीं, जिससे दूसरे 
धर्मों के अनुयायियों का जी दुखे, इत्यादि । अर्थात्‌ दमें दुसरे के भावों 


२९८ सरल नागरिक शास्त्र 
का आदर करना और उनकी सुविधाओं का विचार रखना 
चाहिए । 

पुनः हमारे प्रत्येक अधिकार के साथ कतंब्यों का भी सम्बन्ध 
है | इम अधिकारों का उपभोग करना चाहते हैं तो कतंब्यों की उपेक्षा 
नहीं की जानी चाहिए:। कर्तंव्यों के सम्बन्ध में अगले परिच्छेद में 
स्वतन्त्र-रूप से लिखा जायगा | हमें भली भांति स्मरण रखना चाहिए 
कि हमारे किसी अधिकार के उपयोग से दूसरे नागरिकों का अहित न 
हो; दूसरे नागरिकों का अद्दित द्वोने से राज्य का अहित होगा | और, 
क्योंकि हम भी राज्य के अंग हैं, इसलिए उससे हमारा भी 
अध्त होगा । द 


फ ५३५ 
बाइसवाँ परिच्छेद 
नागरिकों के कृतंव्य 
फूँचले परिच्छेद में नागरिकों के अधिकारों के विधय में लिखा 


गया है । यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारों का उद्देश्य यह 
होता है कि नागरिकों के जीवन का विकास हो। यह तभी होगा जब 
वे अपना कतव्य भली भाँति पालन करेंगे | वास्तव में अधिकारों का 
उपयोग ही इसलिए किया जाना चाहिए कि नागरिकों को अपने विविध 
कर्तव्यों का पालन करने में सुविधा हो, उनके विकास के मार्ग की वाधाएँ 
दूर हों, और वे राज्य की उन्नति में समुचित भाग ले सके। 
इस परिच्छेंद में करतंव्यों के विषयों में विशेष विचार किया 
जाता है । 

अधिकार ओर कतेव्यों का सम्बन्ध--अधिकार और 
कृतंव्य दो प्रथक-प्रथक्‌ वस्तुएँ नहीं हैं, वरन्‌ थे भिन्न-भिन्न दृष्टि से 
देखी हुई, एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। अधिकार को यदि इम 
“लेना? कहें तो कतंव्य को हम “देना” कद्ट सकते हैं। भुमे अपने 
मित्र से पुस्तक लेनी है, या मेरे मित्र को मुझे पुस्तक देनी है, किसी 
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भी तरह कहें, बात एक ही है। मेरी दृष्टि से, या मित्र की दृष्टि से 
कार्य भिन्न-भिन्न हैं, पर पुस्तक की दृष्टि से तो एक दी है। अधिकारों 
की आधुनिक लहर पाश्चात्य देशों से आयी है | भारतवर्ष में, प्राचीन 
साहित्य में, कतंव्यों पर विशेष ज़ोर दिया गया हे, अधिकारों का प्रश्न 
कम उठाया गया है। परन्तु कतंव्यों के सम्यक विवेचन में अधिकारों 
का विचार हो ही जाता है| हमारे प्राचीन नियम-निर्माताश्रों ने प्रजा के. 
कर्तव्य बतलाये तो राजा और राज-कर्मचारियों के भी कतंव्यों का 
वर्णन किया । और, राजा तथा राज-क्मचारियों के जो कतंव्य है, वे 
दी तो प्रजा के अधिकार हैं। राजा ओर राज-कर्मचारी अपना कतव्य 
पालन न करने की दशा में दंडनीय है, वे अपने पद से च्युत किये जा 
सकते हैं | इसी बात को हम यों भी कद्ट सकते हैं कि यदि नागरिकों के 
अधिकारों को सम्यक्‌ रक्षा न की जायगी, तो इसके लिए राजा और 
राज-कर्मचारी उत्तरदायी होंगे। 

हमने पहले कहद्या हे कि अधिकारों के साथ कतंव्यों का अनिवाय 
सम्बन्ध है। श्रव उदाइरण लीजिए | नागरिकों का अधिकार है कि शिक्षा 
प्रात कर, तो राज्य की ओर से इस विषय की समुचित व्यवस्था हो 
जाने पर शिक्षा-प्राप्ति नागरिकों का कतंव्य भी है। नागरिकों को 
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसके साथ धार्मिक सइनशीलता 
उनका कतव्य भी है। में चाहता हूँ कि मुझे अपनी भाषा और लिपि 
का ब्यवहार करने में स्वतन्त्रता रहे, तो मेरा यह कतंव्य है कि 
मैं दूसरों की भाषा और लिपि के प्रति किसी प्रकार का 
दुर्भाव न रखें | मुझे सभा या सम्मेलन करने और भाषण देने काः 
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अधिकार है, तो मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं दूसरों की निन्‍्दा न 
'करू | मुके मताधिकार और योग्यता होने पर प्रतिनिधि चुने जाने 
का अधिकार है तो मेरा यह कतंव्य भी है कि में योग्य व्यक्ति के 
लिए ही मत दूं, उसमें मित्रता, बिरादरी या सम्प्रदाय 
आदि का लिहाज़ न करू | और यदि मैं प्रतिनिधि चुना जाऊँ तो 
कानून बनाने में सावंजनिक हित का ध्यान रखूँ न कि किसी अपने 
समूह-विशेष का । इसी प्रकार अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
निदान, प्रत्येक अधिकार के साथ उससे सम्बन्ध रखनेवाला कतंव्य 
'लगा हुआ है | 

कृतंव्य-पालन “मनष्य जो कायय करता है, उससे उसकी 
उस कार्य के करने की शक्ति या योग्यता बढ़ती हे, उस कार्य के 
करने में जिन गु्णों की आवश्यकता दोती हे उनका क्रमशः 
विकास द्ोता है। उदाहरणवत्‌ जो व्यक्ति दूसरों के दुःख से डुँ:खी 
होकर उनसे सद्दानुभृति दिखाता है, स्वतंत्रता से प्रेम करता है, 
साइस और वीरता का स्वागत करता है, सत्य के लिए कष्ट सहता 
है, उसमें इन गुणों की वृद्धि होती हे। इससे उसके चरित्र तथा 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास होता है। यहद्द 
तो कतंव्य-पालन से नागरिक के द्वित को बात हुईं। इससे समाज 
या राज्य का भी द्वित-साधन द्वोता है। नागरिक राज्य के प्रति जो 
कतंव्य-पालन करते हैं, उससे तो राज्य का द्वित द्वोना स्पष्ट दी 
हे।जो कतंव्य वे अपने प्रति पलन करते हैं उनसे भी राज्य का द्वित 
होता है। कारण, राज्य नागरिकों का द्वी तो बना हे। अतएव जब राज्य 
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के भिन्न-भिन्न अंगों कौ-व्यक्तियों की--उन्नति होगी, तो राज्य कौ 
समष्टि रूप से भी उन्नति हो जायगी। 

कर्तव्यों का क्षेत्र--कर्तव्य-यालन के लिए. नागरिक जीवन 
का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है। जब से मनुष्य होश संभा-. 
लता है, तभी से उसके कतव्य आरम्भ हो जाते हैं। इस प्रकार 
बालकों और युवकों के भी कर्तंव्य हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्य की शक्ति: 
आर योग्यता बढ़ती है, त्यों-त्यों उसके कतंव्य का क्षेत्र भी विस्तृत! 
होता जाता है। एक श्रेंगरेज कवि ने ठीक कहा है, “में सोया 
तो मुझे मालूम हुआ कि जीवन सोन्दर्यमय है। में जागा, और मुफे: 
अनुभव हुआ कि जीवन कर्तव्यमय हे ।” निस्संदेह चेतन और जाण्त 
व्यक्तियों के लिए. चारों ओर कतंव्य ही कतंव्य है। ओर, यह कतंब्यों: 
का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जाता है। आरम्म में बालक अपने माता-पिता 
को जानता है, और उनकी आज्ञा के पालन करने को ही अपना 
कतंव्य मानता है, क्रमशः अन्य रिश्तेदारों तथा मित्रों से परिचितः 
द्ोता है, पीछे वह गांव या नगरवालों से सम्बन्ध जोड़ता है, वह 
इनके सुख-दुःख में अपना सुख-दुःख समझता दहे। कालान्तर में वह. 
अपने देश या राज्य को अपनी जन्म-भूमि कद्दता है ओर इसके लिए: 
नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। यदि उसके संस्कार अच्छे हों, और 
उसे वातावरण की अनुकूलता मिले तो वह संसार भर से अपनेपन का 
अनुमव करने लगता है, मनुष्य-मात्र को अपना भाई समझता है। 
जिस प्रकार पहले वह आम ओर नगर « कौ दौवार तोड़कर आगे 
बढ़ा था, और देश या राज्य को अपनाने लगा था, अब वह राज्य 
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की सीमा को भी संकीर्ण समझकर विशाल मानव जाति से सम्बन्ध 
स्थापित करता है। उसका आदर्श विश्व-बंघुत दोता है। नहीं, 
वह इससे भी आगे बढ़ता हे, ओर अन्य प्राणियों को मी अपनी 
सद्दानुभूति, दया और प्रेम का अधिकारी मानता है । उसका सिद्धान्त 
धवसुधेव कुठम्बकम? हो जाता है। जाति, रंग, देश, घर्म आदि के 
बन्धन उसके लिए. नहीं रह जाते, वह बन्घनों से मुक्त होता है । उसकी 
आत्मा विश्व भर में व्यास होना चाहती है। पशु-पक्षियों में भी वह 
अपनेपन का अनुभव करता हे। वह जहाँ जाता है, जहाँ रहता हे, 
सवंत्र उसके सामने उसका कतंव्य उपस्थित होता है, भर वह भी 
अपने कतंव्य में रत रहता हुआ अपने मानव जीवन को खाथंक 
करता है। 

मानव जीवन कतंव्यमय है | कतंव्यों की कोई संख्या या 
सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कठंब्यों का कोई सवमान्य 
वर्गीकरण नहीं हो सकता। तथापि कुछ छुख्य बातों का विचार हो 
सकता है। इस परिच्छेद में हम नागरिकों के कुछ प्रधान कतंव्यों का 
विचार करेंगे | स्मरण रहे कि बहुधघा एक प्रकार के कतव्यों का दूसरे 
प्रकार के कतंव्यों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है, और बहुत से कतंब्यों 
के विषय में यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता, कि उन्हें 
किस वर्ग में रखा जाय। परन्तु इससे मुख्य वक्तव्य में अन्तर 
नहीं आता । 

अपने प्रति कतव्य---प्रत्येक नागरिक राज्य का एक अंग हे, 
और उसकी उन्नति एक सीमा तक राज्य की उन्नति दे । जितना अधिक 
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कोई नागरिक स्वयं उन्नत होगा, उतना ही अधिक वह दूसरे नाग- 
रिकों की, ओर इसलिए राज्य की, उन्नति में सहायक होगा। अतः 
प्रत्येक नागरिक को अपनी शारीरिक, मानसिक और आथिक आदि 
उन्नत की ओर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए। उसे अपने स्वास्थ्य, 
शिक्षा, सदाचार की उन्नति करनी चाहिए, स्वावलम्बी होना चाहिए, 
अर्थात्‌ अपने भरण-पोषणादि के लिए, दूसरों के आश्रित न होना 
चाहिए। उसे मितव्ययी होना चाहिए और सादगी का जीवन-व्यतीत 
करना चाहिए.। स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में तो प्रायः मंत-मेद 
नहीं होता । हैँ, अनेक व्यक्ति स्वावलम्बन को विशेष महत्व नहीं देते । 
प्रत्येक राज्य में कुछ धनवान, पूंजीपति, ज़मींदार, या महन्त आदि 
ऐसे होते हैं, जो समाज या राज्य के लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा या 
उत्पादक कार्य नहीं करते, और फिर भी खूब विलासिता तथा ऐश्वय 
का जीवन व्यतीत करते हैं। वे सोचते हैं कि इमारा जो द्रव्य हे, वह 
हमारे बाप-दादा, या हमारे सेवकों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त होने से, 
उस पर इमारा पूर्याधिकार है, यदि हम उसे स्वेच्छानुसार ख्‌च 
करते हैं तो इसमें दूसरों को कुछ कदने-सुनने का क्या अधिकार है ! 
यह दृष्टि-कोण बड़ा अनथंकारी है। 
पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य जो कार्य करता है, उसमें दूसरे के 
सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता होती है। बिना दूसरों के सद्दारे इम 
प्राय: कुछ भी करने में सफल नहीं हो सकते। अतः हमारे बाप-दादा आदि 
ने जो सम्पत्ति उपाजित की है, उसमें समाज का ( श्रन्य नागरिकों का ) 
बड़ा भाग है। इम समाज के सहयोग से प्रास वस्तुओं का उपभोग 
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करना चाहते हैं तो हमें भी बदले में कुछ उपयोगी काय करना 
चाहिए. | वद्द काय इमारी शारीरिक या मानसिक स्थिति तथा योग्यता 
के अनुसार किसी भी प्रकार का क्‍यों न हों, वह समाज के लिए उपयोगी 
अवश्य होना चाहिए | जब तक कोई नागरिक श्रम नद्ीीं करता, उसे 
विविध पदार्थो' के उपभोग का कोई अधिकार नहीं है | निस्सन्देह बहुत 
से आदमी दान-पुण्य करनेवाले रद्दते हैं, ओर हृट्ट-कट्ट भिखारियों 
आदि को तरह-ठरह के भोजन-वच्न आदि देते रहते हैं| परन्तु वास्तव 
में भिक्षा या दक्षिणा आदि अहण करने का अधिकार केवल ऐसे ही 
व्यक्तियों को है, जो या तो अ्रपाहिज ( लेगड़ा, लूला आदि ) दॉने के 
कारण कुछ श्रम करने में असमथ होते हैं, अ्रथवा जो अपना जीवन 
अपनी आ्रावश्यकताओं की पूर्ति में न लगाकर, निःस्वार्थ भाव से समाज- 
सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आश्रय देना समाज का कतंव्य 
है। अन्य सब व्यक्तियों को अपनी आजीविका के लिए यथेष्ट काम 
करना चाहिए, परोपजीवी न होना चाहिए । 

भारतवर्ष में सवंसाधारण में श्रम का यथेष्ट महत्व नहीं है। दवाथ का 
काम नीचे दर्ज का समझा जाता है; नाई, धोबी, बढ़ई, लछुददार, 
चमार आदि का समाज में आदर नहीं है, दक़्तरों में क्रक्री करनेवाले 
धबाबू जा? कहे जाते हैं, दिन-भर कुछ भी काम न करनेवाले, ब्याज 
की अथवा पूर्वजों की कमाई पर गुलछुर उड़ानेवाले को 'सेढ साहब! 
कहा जाता है, ओर गेदआ वस्त्र धारण करके भिक्षान्द्ृत्ति से निर्वाह 
करनेवालों को 'साधु महाराज” कह कर सम्बोधन किया जाता है । 


ये सब बातें स्वावलम्बन की भावना के विरुद्ध हैं। जिस व्यक्ति सें 
२०८ 
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अपना निर्वाह करने की सामथ्य तथा योग्यता हो, उसका दूसरों के 
आश्रित रहना निन्‍्दनीय है । 

हमने नागरिकों के लिए मितव्ययी दोने की बात कही है। मित- 
व्ययिता से भविष्य में ऐसे समय हमारे स्वावलम्बी होने का निश्चय 
रहता है, जब ठंयोग से हमारे ऊपर कोई आकस्मिक आपत्ति आ जाय, 
हम बेकार हो जाये, या बीमार पड़ जाये | नागरिकों को दुरदर्शिता-पूर्वंक 
ऐसे अवसरों के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। यदि सोभाग्य से ऐसा 
अवसर न आया तो हम अपने छंचित द्रव्य से अपने दूसरे अनाथ या 
असमर्थ बन्धुओं की सहायता कर सकेंगे; समाज या राज्य की उन्नति 
का कोई कार्य करने में भाग ले सकेंगे, अर्थात्‌ हम दूसरों के प्रति 
अपना कतंव्य पालन करने के अधिक योग्य होंगे, जिसके विषय में: 
आगे लिखा जायगा। 

परिवार के प्रति कतंव्य--प्रत्येक व्यक्ति अपने भरण-पोषण 
ओर उन्नति के लिए अपने माता-पिता आदि का बहुत ऋणी होता 
है | हम सहज दी यह समझ सकते हैं कि यदि बाल्यावस्था में हमें: 
अपने बड़ों कौ यथेष्ट सहायता न मिलती, तो हमारा जीवन कितना कष्ट- 
मय और प्रायः असम्भव होता | परिवार से हमें नाना प्रकार के सुर ' 
तथा सुविधाएं मिली हैं | इसके उपलक्ष्य में हमें भी चादिए कि बड़े 
होने पर हम भी अपने माता-पिता, चाचा-चाची और भाई-बहिन आदि 
की समुचित सेवा-सुभूषा करें, उनकी बीमारी या बृद्धावस्था में उन्हें 
यथा-संभव आराम पहुँचाव | विवाह-शादी द्वो जाने पर पुरुष को स्त्री 
के उत्थान में, ओर सनी को पुरुष की सुख-शान्ति की वृद्धि में सहायक 
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होना चाहिए। इमें अपनी सनन्‍्तान के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व का 
ध्यान रखना चाहिए; हमारा कतंव्य है कि सन्तान को रदाचारी, 
स्वस्थ ओर सुयोग्य नागरिक बनाने को भरसक चेष्टा कर । हमें इस 
प्रसंग में, अपने घरू नोकरों का भी विचार करना चाहिए । जो व्यक्ति 
हमारे यहाँ काम करके, हमारे लिए नाना प्रकार की सुविधाएं प्रस्तुत 
करताहै, उसके सुख-दुख में सद्दानुभूति रखना और उसे विविध आर्थिक 
तथा अन्य चिन्ताओं से मुक्त रखना इमारा कतेव्य है| परिवार समाज 
की इकाई है, यह एक छोटी-सी दुनिया है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए 
कि इस दुनिया की सुख-शान्ति और उन्नति के लिए वह जितना उद्योग 
कर सके, उसके करने में कमी न करे। 

समाज के प्रति कृत व्य--ऊपर यह बताया गया है कि नाग- 
रिक का अपने माता-पिता आदि के प्रति क्‍या कर्तव्य है। जेसे हम 
अपने जीवन में माता-पिता आदि के ऋणी हैं, उसी प्रकार हम अपने 
शिक्षक्रों के भी बहुत ऋणी हैं | शिक्षकों से हमारा भ्रमिप्राय यहाँ केवल 
अध्यापकों से ही नहीं है, हम इनमें उपदेशक, लेखक और सम्पादक 
आदि उन सभी व्यक्तियों का समावेश करते हैं, जो इमें किसी मी 
जगह, या किसी भी रूप में शिक्षा देते हैं, जो इमें मोखिक उपदेशों 
द्वारा, या लेखों और पुस्तकों से विविध विषयों का शान कराते हैं, 
शारीरिक, मानसिक, नेतिक या आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा हमें जीवन- 
यात्रा के अधिक योग्य बनाते तथा मनुष्यत्व-प्रदान करते हैं । 

माता-पिता ओर शिक्षक के बाद अब हम पड़ोसियों का विचार 
करें | बहुत-से नागरिक यह नहीं सोचते कि इसमें अपने पास के गली- 


डी 
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मुहल्लेवालों के प्रति मी कुछ कर्तव्य पालन करना है। हमें उनकी 
सुविधा और उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके बीमार, ऋग- 
ड्रालू या मूर्ख होने की दशा में इमें समुचित सुख-शान्ति को प्राप्ति कौ 
शआाशा कदापि न करनी चाहिए। क्रमश: हमारा पड़ोस का क्षेत्र बढ़ता 
है, गली-मोहल्लेवाले ही नहीं, नगर ओर गाँव-भर के नागरिकों से 
हमारा सम्बन्ध हो जाता है। प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के विषय में, 
यहाँ प्रथक-एथक्‌ ब्योरेवार बातें नहीं लिखी जा सकतीं। परिस्थिति के 
अनुसार द्वी उनका निर्णय करना होगा | मुख्य बात यह है कि सब से 
हमारा व्यवद्दार-प्रेम और सदयोग का हो; अपनी विद्या, योग्यता या 
सम्पत्ति से जिस-किसी को जितनी सहायता हमसे बन आये, करने के 
विमुख नहीं होना चाहिए. | हमें अपने कतंव्य-सम्बन्धी विचारजत्षेत्र को 
बढ़ाते द्वी रहना चाहिए; । हमारी सहायता, सहयोग या सहानुभूति केवल 
'हमारे परिवार, जाति, आम या नगर तक ही परिमित न रहकर उसका 
उपयोग स्वदेश-मर के, नहीं-नहीं, 6ंसार-भर के मनुष्यों के लिए. दोना 
चाहिए | द 

समाज के प्रति अपना क॒तंव्य पालन करने के लिए; नागरिकों को 
जिस खास बात का समुचित ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह यहद्द 
है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख-भोग और सवा को मयांदा में रखे, 
और दूसरों की सेवा और ठद्दायता करने में यथा-शक्ति तत्पर रहे । 
समाज्र पारस्परिक सहयोग के आधार पर रहता है । हम अपनी विविध 
शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न केवल समाज 
के वर्तमान जीवन से लाभ उठाते हैं, वरन्‌ बहुधा इम उसके पूर्व-काल 
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में किये हुए अनुभवों और अन्वेषणों का उपयोग करते हैं । दमें चाहिए, 
कि अपने बल और बुद्धि से, समाज को, जहाँ वह है, उससे और आगे 
बढ़ाने में, उसे उन्नत करने में, भाग लें। कोई भी समाज पूर्ण या 
आदश-रूप में नहीं होता, प्रत्येक राज्य में समाजोन्नति की थोड़ी-बहुत 
आवश्यकता बनी द्वी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को, इस कार्य में यथा- 
शक्ति सहयोग प्रदान करना चाहिए | सामाजिक परिस्थिति के अनुसार 
नागरिकों के सामाजिक कतंव्यों में कुछ मिन्नता द्ो सकती है | किन्तु 
यह स्मरण रहे कि समाज के किसी अंग की उपेक्षा न की जाय | नांग- 
रिकों को चाहिए कि वे प्रत्येक समूह की यथोनित उन्नति में सद्दायक 
हों | साधारणतया आ्राजकल ख्रियों, दलितों (निम्न जातियों) और भ्रम- 
जीवियों की परिस्थिति श्रनेक राज्यों में चिन्तनीय है। नागरिकों को 
इनकी दशा सुधारने का हरदम ध्यान रखने की आवश्यकता हे। 
इसमें समानता, सहयोग और सहिष्णुता हमारा आदर्श होना 
चाहिए । 

धमे सम्बन्धी कतेव्य-- अब नागरिकों के उन कतव्यों का 
विचार किया जाता है, जिनको धर्मे-सम्बन्धी कद्दा जा सकता है। घमे से 
हमारा आशय यहाँ मत या मजहब से हे । भिन्न-भिन्न देशों में तरह- 
तरह के धर्म हैं; यही नहीं, एक-एक राज्य में कई-कई धर्मों के श्रनु- 
यायी रहते हैँ | भारतवर्ष तो अनेक घर्मो' का श्रोत तथा संगम-स्थल 
ही है। अस्त, धर्म-वमिन्नता स्वाभाविक है| यह थोड़ी-बहुत प्रत्येक 
देश में रद्दी हे, इस समय विद्यमान हे, ओर, इसके भविष्य में भी बने 
रहने का अनुमान है| परन्तु यह कोई अनिष्टकारी या भय-प्रद बात 
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नहीं है | इससे विचार-वैचित््य का अनुभव होता है। हाँ, धर्म विभिन्नता 
दोने की दशा में, नागरिकों में सहइनशीलता की अत्यन्त आवश्यकता 
है | जब कोई धामिक कार्य हमारो इच्छा या भावना के प्रतिकूल दोता 
मालूम हो, तो इमें दूसरों से लड़ने-भिड़ने या गाली-गलोज करने 
के लिए तैयार न हो जाना चाहिए | हमारी अपहिष्णुता, अनुदारता, 
मजहबी दीवानापन, ओर अनुचित व्यवहार दूसरों की दृष्टि में हमारे 
धर्म की महत्ता कभी न बढ़ायेंगे । दया, परोपकार, दूसरों की माँ-बहिनों 
की इज़्ज़त तथा संकट-अस्तों की सहायता करके हो हम दूसरों को यह्द 
बता सकते हैं कि हमारा धर्म कितना महान हे । इसी से दम उनके 
दृदयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं; घामिक असहिष्णुता से 
कदापि नहीं | 

हमारे घम या सम्प्रदाय को कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, 
जो नागरिकता या देश-द्वित के विरुद्ध हो । जब कोई ऐसी बात जान 
पड़े तो दुरन्त उसका संशोधन किया जाय | प्रत्येक सम्प्रदायवालों की 
विविध रंत्थाओं को चाहिए कि अपने-अपने क्षेत्र में न्यायोचित उपायों 
से शिक्षा, स्वास्थ्य, कला-कोशल आदि की वृद्धि करें, ओर नागरिकों को 
सुयोग्य बनाने में दतत-चितच हों। समाज-हित ओर मनुष्य-सेवा सब 
धर्मों से ऊपर हैं | इस बात को भुला देने से समय-समय पर साम्प्र- 
दांयिक ऋूगड़ों का दुखदायी दृश्य देखने में आता हे। नागरिकों को 
इस ओर सतक रइने की आवश्यकता है। 

ग्राम ओर नगर के प्रति कतब्य--नागरिकों के, दूसरों के ” 
अति क्‍या कतव्य हैं, यह ऊपर बताया जा चुका हे। उन कतंव्यों में दो 
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नागरिकों के उन क॒वंव्यों का समावेश द्वो जाता है, जो उन्हें ग्राम, नगर 
तथा राज्य के प्रति पालन करने चाहिए । पर विषय महत्व का होने 
से, इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से विचार करना आवश्यक हे । 
अपने ग्राम या नगर की उन्नति का ध्यान रखना, नागरिकों को स्वयं 
अपने द्वित की दृष्टि से भी ज़रूरी हे; कारण, प्रत्येक व्यक्ति कुछु-न- 
कुछ अंश तक अपने निकटवर्ती वातावरण से अवश्य प्रभावित होता 
है। आधुनिक सम्यता में ग्रामों की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही 
है। विशेषतया भारतवर्ष के गांव तो निधनता, अविद्या, अस्बच्छ॒ुता, 
आर बीमारियों के स्थायी निवास हैं। आमदरफ् और यातायात 
के नये साधघन--रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो--का वहां अभाव है; डाक 
भी अनेक स्थानों में कई-कई दिन में पहुँचती हे, फिर कोई सम्य 
व्यक्ति वहां रहे तो केसे रहे ! अतः वहां धन के अतिरिक्त बुद्धि का 
भी कुछ अंश तक दीवाला निकला .रहइता हे। सेवा-समितियों, सह- 
कारी समितियों, पंचायतों, कृषि-सुधार और शिक्षा-प्रचार-सभाओं की 
वहाँ बहुत जरूरत है। सरकारी और ग्रेर-सरकारी सभी प्रकार का 
प्रयत्न होना चादहिए.। यहां गत वर्षों में इस ओर ध्यान दिया गया 
था | ग्राम-सुधार विभाग अब भी हे-पर अ्न्तों में कांग्रेल शास्त्र 
समाप्त दोने के समय से इस ओर कुछ उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो 
रही हे। यद्यवि यथेष्ट सुधार तो सरकार द्वारा ही, और काफी ह 
समय में होगा, नागरिकों को यथा-शक्ति अ्रपना कतंव्य पालन करते 
रहना चाहिए | 

अब नगरों की बात लीजिए । इनमें स्वास्थ्य, सफाई ओर चिकित्सा 
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सम्बन्धी कुछ नये साधनों का आयोजन गावों की अपेक्या अवश्य ही 
अधिक है। शिक्षा का प्रचार भी गाँवों से बहुत ज्यादद हे। तो भी 
यहाँ का स्वास्थ्य चिन्तननीय है। शौकीनी, आरामतलबी, विला- 
सिता और वाह्य आडम्बर-प्रेम ने उनका जीवन बहुत कष्टमय ब्ना 
रखा है। सात्विकता, सादगी ओर संयम की बहुत आवश्यकता है । 
सुयोग्य नागरिक के नाते हमें अपने व्यवहार से अच्छा उदाहरण 
और आदर्श उपस्थित करना चाहिए। नागरिकों के लिए अपनी 
म्युनिसिपेलणी आदि के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यही 
नहीं, उन्हें अपनी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण, संगठन और सुधार 
में मी भरसक भाग लेना चाहिए। अपने नगर को यथा-सम्भव 
आदश नगर बनाने के हेतु, हमें अपने यहा की म्युनिसिपैलटी आदि 
से सहयोग करते हुए ऐसी संस्थाएं स्थापित करनी चादिए जो बेकारी, 
मनोरंजन सफ़ाई, ओद्योगिक शिक्षा ओर मद्यपान सम्बन्धी समस्याओं 
को इल करने का प्रयत्न करे | जो व्यक्ति किसी कारण या परिस्थिति- 
वश अपने नगर से बाद रहने लगे, उन्हें भी अपने नगर को स्मरण 
रखना, उसका अमिभान करना उससे सम्बन्ध बनाये रखना और 
उसके सुधार में सहायक होने का ध्यान रखना चाहिए । 

राज्य के प्रति कतंव्य -थ्राचीन काल में, जब नगर-राज्य 
थे, तो नगरों के प्रति कतंव्यपपालन करने से, राज्य के प्रति सीं 
कतव्य-पालन दो जाता था। अब तो एक-एक राज्य में सैकड़ों नगर 
हैं। अतः राज्य के प्रति नागरिक के कतंव्यों का विषय प्रृथक्‌ रूफ 
से विचारणीय है | यह तो स्पष्ट ही हे कि साधारणतया नागरिक को 
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राज्य के विविध क़ायदे-कानूनों को मानना और करों को चुकाना 
चाहिए |) निर्धारित आयु तथा योग्यता प्राप्त करने पर इन क़ायदे- 
कानूनों के बनाने तथा कर की दर निश्चत करने में उसे स्वयं या अपने 
प्रतिनिधि द्वारा, सम्यक्‌ माग लेना चाहिए.। उसे राज्य की उन्नति में, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कला-कोशल आदि की वृद्धि में तन-मन-घन 
से सहायक होना चाहिए. | उसे शत्रओं से राज्य की रक्षा करने के लिए 
सदैव तत्पर रहना चाहिए, और इसके वास्ते आवश्यक सेनिक शिक्षा 
प्रात्त करनी चाहिए । 

यह प्रश्न द्ो सकता है कि क्या नागरिकों को सैनिक शिक्षा के 
लिए वाध्य किया जा सकता है, अथवा वाध्य किया जाना उचित 
है। बहुधा राज्यों में राज्य-विस्तार आदि के लिए सेना का उपयोग 
करने की प्रवृत्ति दोती हे। ऐसी दशा में नागरिकों का सेना में 
बल-पू्वक भर्ती किया जाना सर्वयथा अनुचित हे; इसका समथन 
नहीं किया जा सकता। हाँ, जो राज्य आत्म-रक्षा के लिए, या 
निस्वाथ माव से दूसरे राज्य की रक्षा के लिए अपनी सेना रख-न्ेत्र 
में उतारता है, उसकी सेना में भर्ती होना नागरिक का कतंव्य है। 
परन्तु कुछ नागरिक ऐसे हो सकते हैं, जो अपने राज्य की रक्षा 
(या आत्म-रक्षा) के लिए भी हिंसक उपाय से काम लेना न चाहते हों । 
इन्हें भर्ती होने के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता | 
अतः सेनिक भर्ती के लिए इमें राज्य की कानूनी ज़बरदस्ती पसन्द नहीं; 
यह विषय नागरिकों की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। वे राज्य 
के युद्ध-उद्देश्य तथा अपने मन की स्थिति का विचार करके स्वयं 
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दी भर्ती होने या न होने का निश्चय करे। 

पहले कह्दा गया है कि नागरिकों को राज्य के कानूनों का पालन 
करना चादिए तथा निर्धारित कर चुकाने चाहिए। इसमें यह समझ 
लिया गया है कि राज्य की स्थापना नागरिकों के सामूहिक द्वित के 
लिए हे, और नागरिकों के मत के विरुद्ध न तो कोई क़ानून बनेगा, 
ओर न किसी प्रकार का कर द्वी लगाया जायगा। हाँ, यह आवश्यक 
नहीं है कि कानून-निर्माण या कर-निर्धारण में सब दी नागरिक सहमत 
हों, कोई भी विरुद्ध न दो। नागरिकों में प्रायः मतमेद रहता हे, ओर 
प्रजातंत्र के आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार बहुमत से काय सम्पादन 
होता हे । ऐसी दशा में जिन नागरिकों के मत के विरुद्ध 
निणय दोता है, उन्हें भी क़ानून का पालन करना चाहिए;। वे यह 
कृह कर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि वे उस कानून के 
प्रस्ताव से सहमत न थे। कानून बनने से पूर्व उन्हें पूर्ण अधिकार 
था कि वे इसके विरुद्ध यथा-शक्ति आन्दोलन करते। पर जब उनके. 
नागरिक बंधुओं ने एक बात बहुमत से तय कर दी है तो उसे मानना 
ही उनका कतंव्य समझा जाता है। हाँ, उक्त क़ानून के बन जाने 
पर भी वें चाई तो उसे संशोधित या परिवर्तित करने का उद्योग कर 
सकते हैं, परन्तु जब तक वे इसमें सफ्ल न दों, उस क़ानून का पालन 
करना उनका कतंव्य है। 

परन्तु इसमें एक बात विचारणीय हे । कभी-कभी ऐशा द्ोता है 
कि कोई स्वतंत्र विचार करनेवाला, प्रतिमावान व्यक्ति यह अनुभव 
करता है कि राज्य का एक क़ानून उसकी भावना, या निर्धारित सिद्धांत 
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'के विरुद्ध हे । उसकी शआ॥ात्मा उसे अनुचित मानती हे। वह उसका 
'पालन करना अपने ऊपर अत्याचार करना समझता है | अतः वह उसका 


पालन करने से इनकार कर देता हे । फल-स्वरूप उसमें ओर राज्य में 


'संघर्ष उपस्थित होता है। राज्य अपने बल का प्रयोग करता है, तो 
'नागरिक अपने आत्मिक बल का परिचय देता हे, और राज्य द्वारा 
'प्राप्त प्रत्येक कष्ट को सहर्ष स्वीकार करता है। जेसा हमने पिछले 
'परिच्छेद में बताया है, ऐसा प्रंग आने का कारण यद होता है कि 
राज्य अपूण है । 

अस्तु, जब उपयुक्त संघर्ष उपस्थित होने की आशंका द्वो तो 
राज्य को चाहिए कि उक्त कानून के सम्बन्ध में पुनविचार करे 
आर जहाँ तक बने अपने स्वतंत्र विचारवाल्ते प्रतिभावान नागरिकों को 
कष्ट न दे। किन्तु जब ऐसा न हो--और, प्रायः ऐसा नद्ीीं दोता--वो 
राज्य के सुयोग्य नागरिक का यह कवंव्य है कि राज्य की अप्रसन्नता 


परिचय दे। उससे दूसरे नागरिकों में स्वतंत्र विचार करने की 
भावना का उदय होगा, और अन्ततः थोड़े-बहुत समय में, क़ानून में 
आवश्यक सुधार दोगा । और, इससे राज्य का तो द्वित द्वोगा दी, 
नागरिकों का भी कष्ट-सहन सफल द्वो जायगा । स्मरण रहे कि यह बात 
विशेष परिस्थिति के सम्बन्ध में, अपवाद-रूप से कद्दी गयी हे। इसका 
यह अथ कदापि नहीं कि जब किसी नागरिक को राज्य का कोई कानून 
 ढोक न जचे तो वह उसकी अवदहेलना करने लग जाय | ऐसा क़दम 
उठाने से पूर्व नागरिक को अपने मन में कई बार गंभीरता तथा शांति 


'सहकर तथा भाँति-माँति के कष्ट उठाकर भी अपनी निर्भमीकता का 
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से सोचना चाहिए, ओर संभव हो तो अन्य विचारवालों से भली भाँति 
विचार-विनिमय कर लेने पर ही अन्तिम निर्णय पर पहुँचना 
चाहिए | 

देश-भक्ति---राज्य के प्रति नागरिकों का क्‍या कतंव्य है, यह 
ऊपर बताया जा चुका है । स्वाधीन देशों में राज्य ओर स्वदेश दोनों 
का स्वाथ एकसा होता है, राज्य के प्रति कतंब्य पालन करने में 
स्वदेश-भक्ति आ ही जाती हे। देश-भक्तों का राज्य में सम्मान होता 
हे, वे राज्य के सूत्रधार द्वोते हैं | किन्तु पराघीन देशों में यह बात नहीं 
होती | वहाँ देश-भक्ति ओर राज-भक्ति परस्पर विरोधी होते हैं, राज्य 
को देश-भक्त नहीं सुहाते, वह उनके लिए. नये-नये प्रलोमन उपस्थित: 
करके, या उन्हें तरह-तरह की यंत्रणा देकर उन्हें देश-भक्ति से विमुख 
करने को चेश करता है। साधारण व्यक्ति ऐसी दशा में पथ-श्रष्ट हो 
जाते हैं; जब देश-भक्ति या राज-भक्ति भें से किसी एक को छांटने का 
प्रश्न उनके सामने आता है तो वे लोम में फंस जाते या कष्टों से 
घबरा जाते हैं। ओर देश-भक्ति के भाव को तिलांजलि दे, राज-भक्तों 
की भ्रेणी में आ जाते हैं। 

परन्तु सब ऐसे ही नहीं दोते । अनेक माई के लाल न प्रलोभन 
झें फंसते हैं, और न कष्टों से विचलित होते हैं। वास्तव में देश-भक्ति 
की सावना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है; हाँ, साधारण व्यक्तियों में 
वह बाह्य कारणों से दब जाती है। जो मद्दानुभाव बाहरी बाधाओं का 
सामना कर सकते हैं, उनमें वह भावना बराबर बनी रहती है। जिस 
भूमि में हमारे पूवजों ने जन्म लिया. जहाँ हमारे माता-पिता ने अपनः 
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जीवन व्यतीत किया, जहाँ के अन्न पानी से हमारा भरण-पोषण हुआ, 
जो हमारी संतान की जन्म-भूमि एवं कमें-मृम है, उसके प्रति आदर- 
सम्मान और भक्ति-साव होना दी चाहिए । मातृ-भूमि के लिए इसमें 
सब प्रकार की कठिनाइयाँ सदन करने को उद्यत रहना चाहिए | 
स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, और यदि स्वदेश परा- 
'घीन द्वो, तो उसे स्वाघीन करने के वास्ते, नागरिकों को अपने प्राण 
न्योछावर करने से भी संकोच न करना चाहिए। देश-भक्तों के लिए 
'मरने का प्रसंग तो कभी-कभी ही आता है; हाँ, विविध कठिनाइयों के 
रूप में हमारी देश-भक्ति की परीक्षा समय-समय पर द्वोती रहती है। 
“नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे अवसरों पर कतंव्य-पालन से कभी 
'विमुख न हों, ओर त्याग ओर सेवा का आदश रखते हुए. सदैव 
अपनी देश-भक्ति का परिचय देते रहें। स्मरण रहे कि देश विशाल 
-मानव परिवार का एक अंग है। अतः हमारी देश-भक्ति का कोई काम 
'ऐसा न होना चाहिए, जिससे अन्य देशों के निवासियों को हानि. 
पहुँचे | सब के सुख में ही हमारा सुख है। देश-भक्ति का श्रादर्श मानव 
समाज की सेवा के स्वथा अनुकूल है, और होना ही चाहिए | 
कतव्यों का संधर्ष---उपर नागरिकों के विविध प्रकार के 
-क॒तंव्यों का विवेचन किया गया है | इस प्रसंग में एक बात विचारणीय 
है। यदि भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्तव्यों का परस्पर विरोध हो तो क्‍या 
'करं, अथवा जब एक ही प्रकार के दो कतंव्य हमारे सामने उपस्थित 
: हो, तो किसे प्रधानता दी जाय ? उदादरणाथ राष्ट्रीय माँग हे कि इम 
्वयंसेवकों में भर्ती होकर, जहाँ-कहीं हमारे नेता की आज्ञा हो, वहाँ 
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जायें; इसके साथ ही हमारा पारिवारिक कतंव्य चाहता है कि हम घर 
पर ही रहते हुए त्री और बच्चों के भरण-पोषण ओर चिकित्सा आदि 
का प्रबन्ध कर | क्‍या ऐसे अवसर पर राष्ट्र-द्चित के सम्मुख पारिवारिक 
हित को त्याग देना उचित न द्वोगा? महात्मा बुद्ध ने संसार को 
धर्म का नया प्रकाश दिया, पर क्‍या उन्होंने परिवार के प्रति अपने 
कतव्य की अवहेलना न की १ उनके हृदय में सेवा और धर्म-प्रचार का 
भाव अत्यन्त प्रबल था, और स्वार्थ उन्हें छू नहीं गया था। भला ऐसे 
महापुरुष के काय या निर्णय को अनुचित केसे कहा जा सकता है ! 
यह तो यथा-सम्मव अनुकरणीय है | दइमारा यह आशय नहीं कि इम 
सर्वंसाधारण के लिए पारिवारिक कतंव्य की अवहेलना का आदेश 
करते हैं। हाँ, विशेष दशा में, बृहत्‌ जनता के वास्तविक द्वित और 
अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा के पालन की तुलना में, हम उसे गौण 
स्थान दे सकते हैं ।“नीति का वाक्य है, परिवार (कुल ) के लिए 
एक को, गाँव के लिए कुल को, राष्ट्र के लिए गाँव को, और अपनी 
आत्मा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए |...” 

कतंव्य सम्बन्धी आदशे--कर्त व्य निर्णय करने में हमें क्‍या 
आदश रखना चाहिए ! जिन कार्यों में, समाज में मेद-भाव न रख कर, 
समता का आदश रखा जाता दे, जिन के करने में हम अपनी आत्मा 
की विशाह्ता का अनुभव करते हैं, जिनमें स्वार्थ-परार्थ का प्रश्न 
नहीं उठता वेद्दी हमारे कतव्य हैं। हमारे मन में अपने कर्मों 
के फलाफल का विचार नहीं आना चाहिए.। हमारा प्रत्येक व काये 
निष्काम भाव से दो, ओर इमारा जीवन, केवल हमारे दी लिए 
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न होकर सब के हित के लिए द्वो | इमें अपने कार्य को अपना कतंव्य 
समभककर करना चाहिए। कोई निनन्‍्दा करे या स्तुति, इमें सुख मिले या 
दुख, हमें अपने निदिष्ट कतेव्य-पथ से विमुख नहीं होना चाहिए | 
हमारा जीवन कतंव्य-पालन के लिए हो, और कतंव्य-पालन के लिए 
मरना पड़े तो हमें अपने क्षण-भंगुर शरीर का कोई मोह न 
हो। अपनी मृत्यु से मी इम कतंव्य-्पालन का आदर्श उपस्थित 
कर | 


हर 


तेईसवाँ परिच्छेद 


लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ 


४ +“-०७ आल 92०... 
छुहले बताया जा चुका है कि सरकार के प्रायः त्तीन कार्य होते 


हैं;--(१ ) शासन, (२) ध्यदस्था, ओर (३) न्याय । इन तीनों कार्यो. 
का अपना-अपना महत्व हे। पर शासन-कार्य से सवंसाधारण को... 
रोज़मर्र काम पड़ता हे। गाँव-के-गाँव ऐसे मिल सकते हैं, जिनके 
अधिकाँश निवासियों को यह ज्ञात न द्वो कि व्यवस्थापक सभा में उनका 
प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन है। न्यायाधीशों से काम उन्हें ही 
पड़ता है, जिनका अपना या किसी मित्र आदि का मुक़दमा हो, भोर 
यह सवंथा सम्भव है कि किसी नागरिक को वर्षों ऐसा प्रसंग न आवे। 
परन्तु शासक वर्ग के किसी-न-किसी कमेंचारी या अधिकारी से तो 
नागरिकों को रोज़ काम पड़ता हे। और, शासन-प्रबन्ध का ही काम 
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ऐसा है जिसे करने के लिए राज्य में छोटे-बढ़े सइखों व्यक्ति नित्य 
स्थायी रूप से लगे रहते हैं, और उनका संगठन इस प्रकार होता हे 
कि कोई भी स्थान उनसे रहद्दित नहीं होता । छोटी-सी-छोटी बस्ती में 
भी कोई शासक कमेचारी अवश्य रहता है। फिर, आज-कल हमारा 
नागरिक जीवन इस प्रकार का द्वो गया है कि शासन-प्रबन्ध का कार्य 
देश-रक्षा आदि अत्यावश्यक कार्यों तक द्वी परिमित न रहकर लोक- 
'हितकारी कार्यों से भी सम्बद्ध हो गया है, जिनकी संख्या और परिम 
की कोई सीमा द्वी नहीं हे, जो निरन्तर बढ़ सकते हैं, ओर वास्तव में 
बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार शासन-कार्य संचालन करनेवालों की 
अत्येक राज्य में बड़ी भारी फ़ोज-पलटन-सी रहती हे । 

लोकमत का प्रभ[व--.इस विशाल और व्यापक शासन-कार्य 
पर जनता अपना प्रमाव किस प्रकार डालती हे र इसका निरीक्षण 
या नियन्त्रण किस प्रकार होता हे ! राज्य इतना बड़ा होता है कि 
कोई व्यक्ति, क्‍या व्यक्ति-समूह भी उस पर सम्यक्‌ प्रमाव नहीं 
डाल सकता । उस पर तो लोकमत का ही प्रभाव विशेष रूप से पड़ 
सकता है [/संसार में लोकमत की शक्ति भी केसी विलक्षण हे ! 
कोई व्यक्ति कितना दी घनवान, गुणवान या उच्च पदाधिकारी हो, उसे 
यह चिन्ता अवश्य रहती है, कि उसके विषय में लोकम्रत क्‍या दे । 
अपने स्वेच्छाचार में उन्मत्त व्यक्ति भी कभी-न-कभी यद सोचता दी 
है, कि उसके विषय में दूसरों का मत क्या है । 

अवश्य ही जब हम यद्द कद्दते ईं कि मनुष्य के कार्यो या विचारों 


पर दूसरों के मत का बहुत प्रभाव पड़ता है तो इधका आशय यद्द नहीं 
श्र 
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- है कि देश-भर के आदमी उसके सम्बन्ध में विचार करते हैं या यह 
कि वह देश के सभी आदमियों के मत से प्रभावित होता है। वास्तव 
में इममें से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी एक दुनिया है, इम कुछ 
आदमियों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं, मिलते-जुलते हैं, विचार-विनिमय 
करते हैं, उनका मत जानने के इच्छुक रहते हैं, यथा-सम्भव पत्र- 
व्यवद्ार करते हैं। उन्हें हम अपने क्षेत्र का समभते हैं। उन लोगों से 
ही हमारी दुनिया बनती हे। इस दुनिया के कहने-सुनने का हम पर 
विशेष प्रभाव पड़ता हे; दम प्रत्येक काय को करते समय यह सोचा 
करते हैं कि दुनिया इस विषय में क्या कहेगी। इस “दुनिया? के 
विचार का लिहाज करके अनेक बार इम अपने इरादे को बदल देते 
हैं, अथवा कछ विशेष साहस के या प्रत्यक्ष द्ानिकर कार्यों को भी कर 

बैठते हें। 

भारतवर्ष में बहुत-से आदमी विवाह-शादियों में अ्रपनी हैसियत 
से कहीं अधिक द्रव्य खर्च कर डालते हैं, सिंफे इसलिए कि कमा 
खच करने की दशा में उनकी बिरादरीवात्ले उन्हें कंजूस कहेंगे या 
निन्‍्दा करेगे। दुसरे प्रकार का भी उदाहरण लिया जा सकता है, जोः 
आदमी सुभार-सभाश्रों में भाग लेते हैं, जिनके मित्र या मिलनेवात्ते 
सुधारक ही होते हैं, उन्हें सामाजिक कार्यों के प्रसक्ष में यह सोचना 
पड़ता है कि याद इमने अप्रव्यय किया, सादगी से काम न लिया तो 
मिन्न-मंडली में हमारी चर्चा होगी, सब इमारे साइस और दूुरदशिता 
को कमी को निन्‍्दा करेंगे; अतः सोच-समक कर द्वी खचे करना 
चाहिए, व्यर्थ की रौति-रस्मों में पैसा नष्ट न करना चाहिए.। इससे 
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स्पष्ट है कि लोकमत का प्रभाव हमारे कार्यों पर अवश्य पड़ता है। 
यह प्रभाव अच्छा भी पड़ सकता हे, और बुरा भी | दूसरों का मत, 
एक बड़ी सीमा तक हमारे कार्यो' का नियंत्रण करता है, ओर प्रायः 
हम यह चाहते रहते हैं कि हमारे कार्य दूसरों की दृष्टि में अच्छे 
जचें। हाँ, 'दूसरों' से मतलब यहाँ उन्ही व्यक्तियों से हैं, जिनसे 
हमारा सम्पक या सम्बन्ध है, जो हमारी “दुनिया? में हैं, इनमें से 
कुछ हमारे गाँव, नगर या ज़िले के द्वो सकते हैं, कुछ इसमारे प्रान्त 
या देश के, ओर सम्भव है कोई इससे भी बाहर का अर्थात्‌ दूसरे 
देश का दो। यह स्पष्ट ही हे कि कितनी-दी बार इस अपने गाँव 
या नगर आदि के भी सब आ्रादर्मियों के मत का विचार नहीं करते । 
वास्तव में हम जो अपनी दुनिया बनाते हैं, इसका कोई भौगोलिक 
आधार या सीमा नहीं दोती । हाँ, साधारण आदमियों का सम्बन्ध 
अपने पास के लोगों से ही होता हे, उनको “दुनिया! में दूर-दूर के 
आदमी नहीं होते। 

ऊपर हमने दूसरों के मत का प्रभाव दिखाने के लिए. एक सामा- 
जिक उदाइरण लिया है। इसी प्रकार धार्मिक, आर्थिक तथा राज- 
नैंतक जगत में मी लोकमत का प्रभाव , कुछ कम नहीं पड़ता | महा- 
जनों या साहूकारों की यह कहावत “जाय लाख, रहे साख” कितनी अर्थ- 
पूर्ण हे। उनका यह सिद्धान्त रहता है कि यथा-सम्भव हानि सहकर 
भी अपने व्यवहार के विषय में लोकमत अच्छा बनाये रखें। धामिक 
संस्थाओं की बात लीजिए। प्रत्येक धमेवाले इस बात का प्रचार 
करते रहते हैं कि उनका धर्म सच्चा तथा उदार है, और उसमें बढ़ी 
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शक्ति है। जब जनता साधारण बुद्धि की होती है तो वे यह प्रचार 
करते हैं कि हमारे धर्म के प्रवर्तकों, आचार्यों, देवताश्रों आदि ने 
विलक्षय, आश्चयंजनक चमत्कार किये; इसके विपरीत, बुद्धिमान 
और विवेकशील व्यक्तियों में यद्द सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता 
है कि हमारा धर्म बहुत तक॑-संगत और वेज्ञानिक हे, हमारे प्रत्येक 
धामिक कृत्य में ऊँचे सिद्धान्तों का समावेश है। इस प्रकार वे 
अपने धर्म के. पक्ष में छोकमत अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, तभी 
तो उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती हे। व्यक्ति द्वों या संस्थाएँ, 
लोकमत का विचार सब करते है। लोकमत इमारे सावजनिक 
कार्यों तथा व्यवह्वारों को बहुत प्रभावित और नियंत्रित करता 
है। बहुघा लोकमत को देखकर द्वी हम किसी विषय सम्बन्धी नीति 
निर्धारित करते हैं । 

राज्य ओर लोकपत--अन्य संस्थाओं की भाँति प्रत्येक 
देश को सरकार भी इस बात की ओर यथा-सम्भव ध्यान देती 
है, कि उसके सम्बन्ध में लोकमत अच्छा रहे । वह समय- 
समय पर ऐसी विशप्तियाँ निकालती रहती हैं, जिनसे उसके कायें 
का ओऔचित्य सिद्ध दो, राज्य के अधिक -से-अधिक आदमी 
उसका समथन करनेवाले रहें। यही नहीं, प्रत्येक राज्य यह भी 
चाहा करता है कि अन्य राज्यों को इृष्टि में उसकी आन्तरिक तथा 
बैदेशिक नीति ठीक मालूम पड़े । उदादरणवत्‌ ब्रिटिश सरकार बार- 
बार यह कहा करती हे कि भारतवर्ष को यदि स्वतंत्र नहीं किया 
जाता तो इसका कारण भारतवासियों का आन्तरिक मत-मेद है, 
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यहाँ हिन्दू-मुसलिम समस्या है, इरिजनों की रक्षा का प्रश्न है, देशी 
नरेशों के साथ भूत काल में की गयी संधियों का विचार हे। हम 
अल्प-संख्यकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं छोंड सकते | 

यद्यपि यहाँ राष्ट्रीय नेताओं ने इसके जवाब में स्पष्ट कह दिया 
है और भारतीय जनता भी अब यह समभने लग गयी है कि ये 
समस्याएँ स्वयं ब्रिटिश सरकार की पैदा की हुई हैं, ब्रिटिश सरकार 
अपने कथन को भिन्न-भिन्न रूप में दोहराती द्वी रहती है, जिससे 
योरप अमरीका आदि के राज्य ब्रिटिश सरकार की नेकनीयती में 
विश्वास रख और उनमें इसके सम्बन्ध में लोकमत अच्छा रहे | 

दूसरे राज्यों में लोकमत अनुकूल होने से बहुत लाभ होता हे । 
कभी-कभी तो यद्द लाम प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है । पिछले 
योरपीय मह्दयुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने इस बात का खूत्र प्रचार किया 
कि युद्ध में भाग लेने का मारा उद्देश्य छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की 
रक्या करना, तथा प्रत्येक राज्य को स्वभाग्य-नि्यंय का अधिकार 
दिलाना दे । ब्रिटिश सरकार के इस प्रचार का एक विशेष फल 
यह हुआ कि अमरीका की उसके साथ बहुत रुद्दानुमृति हो गयी, 
और उसने इंगलैंड की जी खोल कर आर्थिक सहायता की | इसके 
अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की उपयुक्त घोषणा का भारतवर्ष पर भी 
बहुत प्रभाव पड़ा । कुछ आदमी इंग्लैंड की उदारता की बात से 
ही उसके पक्ष में हो गये, कुछ ने सोचा कि जब इंगलैंड छोटे-छोटे 
राष्ट्रों की रक्षा के लिए इतना त्याग और बलिदान कर रहा है, वहद्द 
भांरत-जैसे बड़े और प्राचीन सम्यता वाल्ले राष्ट्र की अवहेलना नहीं 


३२६ सरल नागरिक शास्त्र 


करेगा, वह इसे अवश्य ही स्वभाग्य-निणंय का अधिकार देगा। 
इस प्रकार भारतीय लोकमत इंग्लैंड के पक्ष में होने से यहाँ से उसे 
जन-धन कौ, और खास तौर से रंगरूटों और सेनिकों की, खूब सहायता 
प्राप्त हुई। विशेषतया अमरीका और भारतवर्ष की सहायता ने 
ही पिछुले महायुद्ध का पासा पलट दिया। इंगलेंड की शानदार 
विजय हुई | 

निदान, कोई राज्य अपने सम्बन्ध में होनेवाले लोकमत की 
उपेक्षा नहीं कर सकता । लोकमत में विलक्षण बल है। लोकमत राज्य 
का स्वरूप बदल सकता है, उसका काया-कल्प भी कर सकता है। 
इस विषय में भारतवर्ष काह्दी उदादरण ले तो कह सकते हैं कि 
यदि लोकमत ठीक तरद्द संगठित ओर व्यक्त हो तो शासन 
सम्बन्धी आवश्यक परिवतंन होने में कुछु देर न लगे। वतंमान 
अवस्था में यदि राष्ट्र-सभा कांग्रेस कुछ माँग उपस्थित करती है, 
और मुसलिम लीग उससे सहमत न दो अपना अलग ही सुर अला- 
पती है, तथा देशी नरेश अपने स्वाथंवश निराला ही प्रस्ताव करते 
हैँ तो ब्रिटिश सरकार को सहज ही राष्ट्रीय माँग की अवहेलना करने ... 
का बद्दाना मिल जाता दै। परन्तु यदि भारतवर्ष के सब सम्प्रदाय 
और सब दल मिल कर एक ही प्रस्ताव सामने रखें किसी का 
मत-मेद न द्ो, तो ब्रिटिश सरकार उससे यथेष्ट रूप से प्रभावित हो, 
और उसे उसको स्वीकार ही करना पड़े । 

इस प्रकार लोकमत का प्रभाव व्यक्ति से लेकर, संस्था, समाज 
और राज्य पर पड़ता है | अब हम तनिक यह विचार करें कि 
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लोकमत वास्तव में क्‍या होता है, कैसे बनता है, और उसमें 
'किन-किन दोषों की आशंका रहती है। 


लोकभत ओर उसका निर्माण--लोकमत का श्र्थ है, 
जनता का मत | किसी समूह, जाति, संख्या, समुदाय, या सम्प्रदाय 
आदि के मत को उस घछंगठन का मत कहा जा सकता है। 
पर वह लोकमत नहीं है। लोकमत तो समस्त जनता के दी 
मत को कहना चाहिए। परन्तु इसमें यह प्रश्न उपस्थित द्दोता 
है कि सम्पूण जनता का तो कभी एक मत होना ही दुलभ हैे। अतः 
सोकमत उस मत को कटद्दा जाता है जिसमें समस्त जनता के हित का 
विचार दो, किसी वग विशेष के ही हित का नहीं | 


प्रायः समाज में विभिन्न मर्तों का प्रचार होता है, एक समूह या 
दल एक मत का समथक या अनुयायी द्वोता है, दूसरा समूह या 
दल दूसरे मत का। भिन्न-भिन्न मत कुछ बातों में एक-दुसरे से 
मिलते हैं, ओर कुछ बातों में सवंथा मिन्न होते हैं । एक मत दूसरे के 
सम्पक में आता है। कभी-कभी दो मतों का परस्पर में खूब संघर्ष 
हो जाता है, और संघर्ष के फल-स्वरूप एक तीसरा मत और बन 
जाता हैं। और, कभी-कभी एक मत दूसरे के बहुत निकट आ जाता है, 
यहाँ तक कि उसमें ही मिल जाता है। यह तो भिन्न-भिन्न मतों पर एक- 
दूसरे के प्रभाव की बात हुईं। इसके अतिरिक्त मतों के निर्माण और 
लोप के ओर भी कारण होते हैं। समय-समय पर समाज में कुछ परि- 
वतन दोते रहते हैं । नयी आवश्यक्रताएँ उपस्थित होती हैं। नवीन 
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परिस्थिति पेदा होती है | इस दशा में कुछ पुराने मत अनावश्यक होने 
से लुप हो जाते हैं तथा देश कालानुतार कुछ नये मतों की सृष्टि हो 
जाती है। 

लोकमत को दूषित करने वाली बातें, ओर उन्हें दूर 
करने का उपाय--मिन्न-भिन्न मतों में दो प्रकार के दोषों की 
आशंका रहती हैः--(१) उनका आधार अज्ञान-मूलक हो, (२) के 
स्वार्थ-जनित द्वों। प्रायः स्वंसाघारण का ज्ञान बहुत परिमित होता 
है, उन्हें दूर-दूर की यात्रा करने का प्रसंग नहीं आता, वे कूप-मंडूकः 
रहते हैं, वे परिस्थिति का सम्यक्‌ अध्ययन नहीं कर पाते। शिक्षा के 
अभाव में वे आवश्यक साहित्य का अवलोकन या मनन नहीं कर सकते; 
और, हाँ, इसका भी तो निश्चय नहीं रद्दता कि जो साहित्य वे देखते 
हैं, वद कहाँ तक सत्य या उचित मत का सूचक है। भारतवर्ष 
की बात लीजिए. | कुल जनता में नब्बे फीसदी अशिक्षित ही हैं, गाँवों 
में तो अनपढ़ों की संख्या और भी अधिक है। एक आदमी कोई 
पुस्तक या अखबार पढ़ता है, दूसरा उसको बात सुनता है और अपनी 
बात तीसरे को सुनाता है । इस प्रकार क्रम आगे बढ़ता है, यहाँ तक 
कि जिस व्यक्ति को उस विषय की प्रत्यक्ष जानकारी हुईं थी, वह बहुत 
: दूर रह जाता हे, और वास्तविक बात श्रघिकाश आदमियों के पास 
बहुत कट-छुंट कर पहुँचती हे, इसमें बहुत मिलावट हो जाती है। 
और, इस अधूरी और अशुद्ध बात पर लोगों का मत बनता है। यह 
मत विकार-रंहित केसे हो सकता हे! फिर, जब इन लोगों की 
आवनाएँ संकुचित हों, दृष्टिकोण अनुदार दो, अपने कुटुम्ब, परिवार 
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जाति या सम्प्रदाय का इनमें पक्षपात दो, राज्य-हित की अवदहेलना 
कर प्रत्येक विषय को अपने स्वाथ की दृष्टि से ही सोचने की मनोबृत्ति 
हो तो इनका मत कितना दूषित और हानिकर होगा, इसका सहज ही 
अनुमान किया जा सकता दे । 

स्वार्थ ऐसी वस्तु है जो ज्ञानवान को भी व्यवहार में मूर्ख बना 
देती है। मूर्खो' की त्रुटियाँ तों फिर भी क्षम्य हैं, आज वे विवश हें, 
लाचार हैं, पर उनके सम्बन्ध में यद आशा तो है कि उनकी परिस्थिति 
में सुधार की सम्मावना है, शिक्षा प्राप्त करने पर दे अपनी भूल को 
स्वीकार करेंगे, अपना मत परिवतन करेंगे, और समाज-हित की भावना 
से प्रेरित होकर विचार तथा कार्य करंगे | परन्तु जो व्यक्ति स्वाथ-वश 
अन्घे हैं, उनके विषय में क्या कहा जाय ! प्रत्येक राज्य में कितने-दी 
व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शानवान द्ोकर भी स्वाथवश अनुचित या 
असत्य मत ग्रहण करते हैं, अयोग्य उस्मेदवारों के पक्तु में मत देकर 
उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं; दाँ-इजूरी ओर खुशामद को बुरा 
सममते हुए भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उसे सहषष स्वीकार 
करते हैं, एवं अपने उच्च अधिकारियों की सेवा में उसे अपण करते 
हुए नहीं लजाते | ये लोग रिश्वत देते हैं, ओर लेते हैं; हाँ, कुछ 
सम्यता-पूबंक, नये आधुनिक दक्ष से, जिससे कानून की पकड़ मेंन 
आवब। ये लोग किसी क़ानून को जनता के लिए द्वानिकर सममते हुए 
भी इसलिए उसके प्रस्ताव के पक्ष में मत दे देते हैं' कि उच्च अधिकारियों 
की ऐसी इच्छा थी। ये लोग बहुधा अपनी शिक्षा या ज्ञान के. 
बल पर शअशिक्षितों को अपने जाल में फँसा लेते हैं, उनका नेतृत्व ग्रहण 
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कर अपना मतलब सिद्ध किया करते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति राज्य के 
लिए बहुत घातक द्वोते हैं । 

अस्तु, लोकमत के दो दोष प्रधान हैं--अशान और स्वार्थ | इन्हें 
दूर करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिससे सच्चे लोक- 
मत के निर्माण में सहायता मिले । इसका एक उपाय जनता में शिक्षा- 
प्रचार करना है | जेसा कि हमने अन्यत्र कह्दा है, शिक्षा का अथ कुछ 
लिखना-पढ़ना सीखना ही नहीं समझना चाहिए.। धास्तविक शिक्षा वह 
है जो हमारे मानवी गुणों का विकास करे, हमें विशाल नागरिकता का 
पाठ पढ़ावे, ज्ञिससे दम अपने अधिकारों को समझे, ओर अपने कर्तव्यों 
का पालन करे | अतः स्कूलों का पाव्य-क्रम इस लक्ष्य को सामने रखते 
हुए निर्धारित हो, प्रौढ़-शिक्षा की भी व्यवस्था द्वो, पत्र-पत्रिकाएँ और 
'सामयिक पुस्तकों तथा अन्य उच्च साहित्य का प्रचार हो, 
नागरिक, आर्थिक और राजनैतिक शान के प्रचार के लिए यथेष्ट 
संस्थाएं स्थापित द्ों, इनमें व्याख्यान, अनुसंधान, वाद-विवाद, लेख 
ओर निबन्ध-पाठ का प्रबन्ध हो । ऐसे राजनैतिक दलों का भी संगठन 
होना बहुत आवश्यक और उपयोगी है, जो राज्य के व्यापक द्वितों से . 
सर्वसाघारण को परिचित करें, जों संकीर्ण साम्प्रदायिक भावों को दूर 
करनेवाले हों। दलों के सम्बन्ध में एक प्रथक परिच्छेद में विशेष _ 
विचार किया जायगा; और, पत्र-पत्रिकाओं आदि के विषय में आगे इसो / 
'परिच्छेद में लिखा जायगा । हे 

इसके अतिरिक्त नागरिकों को दूर-दूर की यात्रा करने के लिए. 
“प्रोत्ताहित किया जाना चाहिए। भारतवष में, तीथन्यात्रा करने में 
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पहले यही उद्देश्य रहता था। आदमी दूर-दूर के भागों की यात्रा 
'करने के साथ अपने अन्य नागरिक वन्धुओं के रौति-रिवाज, प्रथाश्रों, 
विचार ओर आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करते थे, अपनी स्थिति की उनसे 
तुलना करते थे | इससे उन्हें अपनी बुराइयों को छोड़ने ओर दूसरे के 
गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दोती थी, उनकी दृष्टि उदार दोती थी, 
उनकी संकीणंता तथा कूप-मंडुकता इटती थी, और वे मानव समाज 
अम्बन्धी विविध प्रश्नों पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने में 
समर्थ होते थे | प्राचीन काल में अनेक आदमी प्रति वर्ष नियमित रूप 
से कुछ यात्रा करके अपने शान ओर अनुभव की वृद्धि करते थे। कुछ 
ब्लोग तो एक साथ दो-दो तीन-तीन मास की यात्रा कर लेते थे । अब 
नागरिक जीवन बहुत व्यस्त हो गया दे | साधारण नागरिकों को इतना 
अवकाश ही नहीं मिलता कि वे ऐसी यात्रा करने का इरादा करे | 
और, यदि वे इरादा भी करें तो आथिक वाघाएँ बहुत हैं | भारतवर्ष 
में आमदरफ़्त की सुविधाएं कम हैं। लोगों की माली द्वालत कौ 
इृष्टि से, यहाँ रेलों का किराया बहुत अधिक है । कुछ रेलवे कम्पनी 
विशेष यात्रा करनेवालों के साथ कुछ रियायत करती हैं, परन्तु उनका 
मुख्य उद्देश्य घनोपाजन द्वी रहता है, नागरिकों को यात्रा के 
'लिए. प्रोंत्शाहित करना नहीं । इसमें सुधार होने को अत्यन्त 
आवश्यकता दे | 

बाहरी दुनिया का ज्ञान ओर अनुभव प्राप्त करने के लिए नागरिकों 
को विदेश-यात्रा भी पर्याप्त रूप में करनी चाहिए । भारतवासियों के 
लिए विदेश यात्रा करने में आधथिंक वाधाएं तो हैं ही, सामाजिक 
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ओर राजकीय वाधाएँ भी हैं। यद्यपि इस विषय में लोकमत क्रमश+ 
सुधर रहा है, कुछ समाजों में विदेश-यात्रा अभी तक भी निषिद्ध है। 
विदेश-यात्रा के लिए 'पासपोट” अर्थात्‌ सरकारी अनुमति मिलने में 
बहुघा कठिनाई दोती है। वर्तमान अवस्था में विदेश-यात्रा कुछ राजा 
और रईसों के द्वी वश की रद्द गयी है, और ये लोग प्रायः कुछ 
ज्ञान या श्रनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश नहीं जाते, वरन्‌ जाते हैं 
शौक या मनोरंजन के लिए। कुछ युवक शिक्षा प्राप्त करने, ओर 
बहुव-से मजदूर अपनी आजीविका प्राप्त करने की चिन्ता में भी विदेश 
जाते हैं। ये भी प्रायः वहाँ से विशेष अनुभव लेकर नहीं लोटते | 
अस्तु, नागरिक अच्छा लोकमत निर्माण करने में सहायता प्रदान कर 
सके, इसके लिए उन्हें स्वदेश तथा विदेशों में यात्रा करने की ययथेष्ट' 
सुविधाएं मिलनी चाहिए । 
पत्र-पत्रिकाएँ 

समाचार-पत्र--- लोकमत का विकास करनेवाले साधनों में पत्र- 
पत्रिकाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है। वास्तव में ये हमारे “कम- 
खर्च, बालानशों” अध्यापक, उपदेशक, सुधारक और आन्दोलक हैं। ये 
लोकमत-निर्माण करने तथा उसे प्रकाशित करने में बहुत सहायक होते 
हैं। परन्तु नागरिकों के लिए इनका आँख मौच कर उपयोग करना ठीक 
नहीं है। बहुत सावधानी को आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कई 
बाते विचारणीय हैं। कुछ समाचार-पत्र स्वतंत्रता ओर निर्भाकता- 
पूवंक अपना मद्दान कतंव्य पालन करते हैं। उनके सामने वास्तव में 
समाज-सेवा और लोक-द्वित का आदर्श रहता है। उनके सम्पादक: 
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अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और सामाजिक, आ्िक या 
राजनैतिक वाधाओं का सामना करते हुए भी कभी विचलित नहीं 
होते | उन्हें, समाज के कुछ घनी-मानी व्यक्तियों की सहानुभूति या 
सहायता से वंचित द्ोना पड़े तो वे परवाह नहीं करते, आर्थिक 
कठिनाइयों और राज्य की कोप-दृष्टि को वे सहन करते रहते हैं, 
पर अपने पत्र में सत्य घटनाओं को दी प्रकाशित करते हैं, उनके 
सम्पादकीय लेखों या टिप्पणियों में किसी वर्ग, सम्प्रदाय या स्वाय्थंवालों 
का पक्ष नहीं लिया जाता, वे प्रत्येक विधय पर निष्पक्ष मत 
प्रकाशित करते हैं, भोर अपनी लेखनी से लोक-द्वित की बात सुमाते 
रहते हैं । 

परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे पत्रों की संख्या इनी-गिनी दवी होती है। 
'बहुत-से आदमी पत्र-सम्पादन को आजीविका-प्राप्ति या लाभ का साधन 
समभते हैं | उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता, अथवा, यदि आदश्श 
'होता है तो अधिक-से-अधिक आय प्राप्त करना । उन्हें अपने महान उत्तर- 
दायित्व का विचार नहीं होता । वे शिक्षित द्वोते हैं, अतः उन्हें ज्ञान तो 
होता हे, पर स्वाथंबश उस ज्ञान का उपयोग जनता के ह्वित के लिए 
न द्दोकर उलटा अरहित के लिए होता हे। रईसों या राजा-मद्दाराजाओं 
को खुश करने के लिए. कामुकता-पूर्ण लेख या कहानियां आदि तथा 
. अगार-मय चित्र या कविताएँ प्रकाशित करना, किसी सम्प्रदाय 
या जाति-विशेष की बातों का बिना विचारे सम्थन करना, दूसरें 
पक्ष॒वाल्ञों की व्यय की निन्‍्दा करना, अपने व्यक्तिगत राग-द्वेषात्मक 
भावों को प्रकट करना, अपने विरोधियों के प्रति विष उगलते रइना--- 
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यह उनका नित्य-कर्म होता है। अनेक पत्र कुछ पूजीपतियों के आश्रय 
से, उनके विशेष स्वार्थों' की रक्षा के लिए प्रकाशित किये जाते हैं। 
उनकी अपनी कोई नीति नहीं होती, इनकी वागडोर इनके स्वामियों के 
हाथ होती है। जिधर वे इशारा करते हैं, उधर द्वी ये ढुलक पड़ते हैं । 
यदि मालिक कहे दिन, तो ये सू्य उगा दें, और मालिक कहे रात तो ये 
तारे गिना दें | मला ऐसी ढुल-मुल नीतिवाले, स्वार्थो पत्र-पत्रिकाएँ 
लोकमत के विकास में क्या सहायक हो सकते हैं। ये तो उसे भरसक. 
विगाड़ने, लोगों को पथ-श्रष्ट करने तथा उन्हें परस्पर में लड़ानेवाले ही. 
द्वोते हैं । 

सरकार पत्र-पत्रिकाओं के महत्व को खूब समझती है, अतः प्रायः 
वह ऐसी नीति रखती है कि जो पत्र उसका समर्थन करे, उसकी हाँ 
में दाँ मिलावं उनको सहायता दी जाय, और जो पत्र उसके कामों की: 
 खरी आलोचना करें, जनता के सामने उसका रहस्योद्घाटन करें उनकाः 
दमन दहो। अपनी प्रसन्नता या. अप्रसन्नता सूचित करने के लिए 
सरकार के हाथ में अनेक उपाय होते हैं। जिस पत्र पर कृपा-दृष्टि हो, 
उसे सरकारी विशापन, इश्तहार आदि दिये जाते हैं, अथवा उसकी 
कुछ कापी प्रचाराथ खरीदी जाती हैं। ओर, ये बाते पत्नों को जीवन' 
प्रदान करनेवाली होती हैं। सरकार की सहायता पानेवात्ते पत्र खूब 
इृष्ट-पुष्ट और सचित्र रहते हैं, इससे वे अल्पज्ञ तथा शौकीन लोगों , 
के भी प्रिय द्दो जाते है, ओर इनका मी आश्रय उन्हें सहज ही प्राप्त 
हो जाता है। अब उन पत्रों की बात लीजिए, जो प्रत्येक बात को 

की आखों से न देख कर जनता के दृष्टिकोण से विचार करके 
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हैं, ओर सरकार को प्रसन्न करने के लिए घटनाओं को तोड़ते-मरोड़ते 
नहीं, सदैव सत्य ओर न्याय का पक्ष लेते हैं| ये सरकार को समय- 
समय पर उचित सलाइ देते हैं, चाहे वह उसे अप्रिय द्दी लगे | 
सरकार प्रायः ऐसे पत्रों पर वक्र-दष्टि रखती है, वह इनसे ज़मानत माँग 
लेती है, अवसर पाकर उस जमानत को पूरी या किसी अंश में ज़म्त 

कर लेती है, फिर नयी ज़मानत माँग लेती है, पत्र की ग्रतियाँ जप्त कर 

लेती हैं। इस प्रकार बहुत से पत्र-पत्रिकाए बे-आयी मौत मर जाते 
हैं। स्मरण रहे कि पत्रों के दमन की बात उसी दंशा में दोती हे जब 

सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उसका दृष्टिकोण जनता 

के दृष्टिकोण से भिन्न होता है | लोक-प्रिय सरकार तो सच्ची आलोचना 
का सदर्ष स्वागत करती है, और उस पर सम्यक्‌ विचार कर उससे 

आवश्यक शिक्षा ग्रहण करती हे । 

अस्तु, मुख्य ध्यान देने की बात यह कि पूँजीपतियों की भाँति 

सरकार भी पत्रों को प्रभावित करती हे, ओर इस प्रभाव के कारण 

एवं उम्पादकों की निबलता के कारण, बहुत से पत्न-पत्रिकाएँ अपने 

महान्‌ कतंव्य का ईमानदारी के साथ पालन नहीं कर पाती ! तथापि 

नागरिक जीवन में, लोकमत के निर्माण और विकास में, उनका बड़ा 
भाँग द्ोता है | जो पाठक पत्र-पत्रिकाओं को बराबर देखते हैं, उन्हें कुछ 

समय बाद यद्द अनुमान करने की योग्यता प्राप्त दो जाती हे कि 

पत्रों में प्रकाशित किसी बाव का वास्तव में क्‍या मूल्य है। 

विज्ञापनों के विषय में समझदार पाठक यह अनुभव करने लगते हैं कि 
इसमें सच्चाई बहुत कम है। किसी पत्र में अन्य बातों को पढ़ते हुए 
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भी वे यह ध्यान रखते हैं कि यह पत्र किसके संरक्षण में निकल रहा 
हे, यह किस दल या सम्प्रदाय का है, इसमें केसी-केसी बातों को 
दबाया जाता है, ओर किस प्रकार की बातों को श्त्युक्ति-पूर्वक 
अतिरंजित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार वे हंस की 
भाँति नीर-क्षीर-विवेक नीति से काम लेते हैं। फिर समाचार-पत्रों में 
बहुत-सी बातें तो ऐसी भी होती हे, जिनसे किसो दल या सम्प्रदाय 
आदि का सम्बन्ध नद्ीीं होता, वें सावजनिक विषयों पर प्रकाश डालने 
वाली तथा देश-विदेश की विविध विषयों की जानकारी करानेवाली 
होती हैं। इन बातों से पाठकों का ज्ञान बढ़ता है, विचार-ओक्षेत्र विस्तृत 
होता है, उन्हें दूसरों का दृष्टिकोण जानने और फल-स्वरूप क्रमश: 
उससे सहानुभूति रखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार, समाचार-प्रों 
के द्वारा लोकमत के विकास में कुछ-न-कुछ सद्यायता अवश्य मिलती 
हे । हां, जितने ये योग्य ओर उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वाथ में होंगे, 
उतना ही ये अधिक उपयोगी होंगे । 
अन्य सामयिक साहित्य--ऊपर हमने समाचार-पत्रों के 
सम्बन्ध में लिखा दे। ये अधिकतर देनिक या साप्ताहिक दोते 
हैं । कुछ थोड़े-से अद्ध साप्ताहिक या पाक्षिक भी दोते हैं। 
जो पत्र जितने अधिक समय के बाद निकलता है, उतना ही 
उसमें रोजमर्रा की साधारण घटनाओं को कम महत्व दिया जाता 
हे, और प्रस्तुत समस्याओं पर अधिक गम्भीरता-पूवंक विचार किया 
जाता है। सामयिक्त साहित्य में मासिक पत्रिकाओं का स्थान 
महत्व-पूर्य है, त्रेमासिक कम निकलती हैं, और अं-वाषिक या 
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वाषिक उनसे भी कम । इनमें से कुछ तो किसी सम्प्रदाय या समुदाय- 
विशेष की ओर से निकलती हैं, कुछ साहित्य, विज्ञान, भूगोल, 
दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र विषय सम्बन्धी द्ोती हैं, ओर कुछ बालकों 
या महिलाओं आदि सम्बन्धी दोवी हैं। इनमें से भी अधिकांश 
में, पाठकों की जानकारी के लिए. उस विशेष विषय सम्बन्धी मदृत्व- 
पूर्ण सामयिक घटनाओ्रों पर प्रकाश डाला जाता है। कुछ पत्रिकाएँ 
ऐसी भी दोती हैं, जिनमें मुख्यतया राजनेतिक विषयों की ही चर्चा 
होती है। प्रत्येक पत्रिका, जिस उद्देश्य से निकालो जाती है, उसका 
तथा अपने संचालन या संरक्षुकों की नीति का, ध्यान रखकर 
चलती है | कुछ अंश तक इन में भी वे दोष द्वो सकते हैं, जो ऊपर 
समाचार-प्रों में बताये गये हैं। श्रतः इनके द्वारा लोकमत के निर्माण 
में जनता के हित का यथेष्ट ध्यान रहे, इसके लिए यह आवश्यक है 
कि इन्हें उक्त दोषों से यथा-संभव बचाया जाय | 
बहुधा सावजनिक विषयों पर कुछ ट्रेक्ट या पुस्तिकाए. भी समय-समय 
'पर प्रकाशित होतो हैं। इनमें से अधिकांश का उद्देश्य किसी दल या 
सम्प्रदाय-विशेष के इष्टिकोण को उचित ठढद्दराना तथा उसका जनता 
में प्रचार करना द्वोता है। प्रायः इनकी भाषा, विचार या शैली में 
गम्भीरता कम द्वोती हे। इनका जीवन अल्पकालीन होता है। 
आन्दोलन शान्‍्त द्वोने पर इनकी कुछ उपयोगिता नहीं रहती, हाँ, 
कुछु समय के लिए इनसे लोगों में काफ़ी हलचल रहती है। कुछ 
पुस्तक बहुत विचार-पूर्ण दोती हे, इनमें सिद्धान्त की चर्चा बहुत खोज, 
परिश्रम तथा गस्भोरता से की जाती है । शिक्षित और. विद्वान तथा 
र्र्‌ 
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समाज-नेता इनका भमली-भांति मनन करते हैं और इनसे बहुत 
प्रभावित होते हैं। ये लोकमत के विकास में स्थायी सहायता 
प्रदान करती हैं। अतः जो लोग किसी प्रकार का साहित्य प्रस्तुत 
करते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेवारी का भली भांति विचार करना. 
आवश्यक है, उनके द्वारा समाज हितकारी लोकमत का ही निर्माण 
होना चाहिए। 


चोबीसवाँ परिच्छेद 
राजनेतिक दल 


पिछले परिच्छेद में कहा गया था कि लोकमत के निर्माण में 
भिन्न-भिन्न दलों का भी बहुत भाग होता है। इस परिच्छेद में राजनेतिक 
दलों के सम्बन्ध में विशेष विचार किया जाता है। बहुघा 'दल? शब्द 
से भी 'राजनेतिक दल” का अर्थ लिया जाता है | 

राजनेतिक दल ऐसे नागरिकों के समदह को कहते हैं, जिनका 
राजनैतिक विषयों या स्थिति के सम्बन्ध में एक विशेष मत होता है 
ओर जो सरकार द्वारा एक विशेष नीति काम में लाये जाने का प्रयत्न 
करते हैं। इस प्रयत्न का व्यवाहारिक रूप यही द्वोता है कि प्रत्येक 
दल अपने अश्रधिक-से-अधिक सदस्य व्यवस्थापक सभाओं में मेजने 
का उद्योग करता है। इसके लिए निवांचनों के समय दलों की खूब 
धूम रहती है। प्रत्येक दल अपनी नीति, उद्देश्य और तिद्धान्तों की 
प्रशंसा करता हैं, ओर सवंसाधारण में उनका प्रचार करता है, जिससे 
अधिक-से-अधिक निर्वाचक्त उस दल के उम्मेदवार को ही अपना 
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मत दें। विभिन्न दल अपने इस आन्दोलन में एक-दूसरे से बाजी 
मार ले जाना चादइते हैं, इसलिए बहुधा यह आन्दोलन मर्यादा-विहीन 
हो जाता है। दलों के नेता, अपने दल कौ प्रशंसा करने में, दूसरे दलों 
पर कौचड़ उछालने में संकोच नद्दीं करते । वे विपक्षी उम्मेदवारों के 
व्यक्तिगत कार्यों. की आलोचना करके उन्हें जनता की दृष्टि में गिराने 
की कोशिश करते हैं। निर्वाचकों को खुश करने के लिए जो-कुछ 
किया जा सकता है, उसे करने में कोई कसर नहीं रखी जाती । उसे 
देख-सुन कर निर्वाचन-आन्दोलन से अनेक भत्ते आदमियों को घुणा 
दोने लगती हे । 

यह निर्वाचन-आन्दोलन तथा राजनेतिक दलबन्दी प्रजातन्त्र शासन- 
पद्धति का परिणाम है। ( अवेध ) राजतन्त्र में तो राजा या बादशाह 
को दी शासनाधिकार दोता हे, राजनतिक दलों का निर्माण नहीं 
होता; शासन-कार्य की आलोचना करनेवाला व्यक्ति दंड पाता ईं | 
इसके विपरीत, प्रजातन्त्र में नागरिकों को इस बात की स्वतन्त्रता रहती 
है कि अपने विचार निर्माकता-पूवक प्रकट करें। वे समाएँ कर सकते 
हैं, ओर उनमें भाषण देकर लोगों को सरकार के दोषों का शान करा 
सकते हैं। प्रेस की भी आज़ादी रद्दती हे, पत्र-पत्रिकाएं, ट कट और 
पुस्तक छापने में रोक नहीं लगायी जाती । निदान, नागरिकों को अधि- 
कार रहता है कि वे अपना मत स्पष्ट-रूप से प्रकट करें, उन्हें उसको 
दवाये रखने की आवश्यकता नहीं है, जेसा कि तानाशाही में होता 
है (जो अवैध राजतन्त्र काद्दी एक उग्र स्वरूप हे )। ठानाशाही 
में नागरिकों को अपना मत उसी दशा में प्रकट करने की स्वतंत्रता 
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होती हे, जबकि वे तानाशाद्दी में किये जानेवाले कार्यों के समर्थक 
हों। यदि उनका तानाशाही की नीति या कार्यों से विरोध द्वोता है तो 
या तो उन्हें. अपना मत दवा कर रखना पड़ता है, अथवा उन्हें 
सरकार के कोप-भाजन बनने के लिए, अथवा राज्य से बाहर भटकते 
रहने के लिए, वाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार तानाशादी 
में एक ही दल होता है, अलग-अलग कई दल नहीं होते; या 
यों कद्द सकते हैं कि दलबन्दी नहीं होती। तानाशाह में नीचे 
से ऊपर तक सब कर्मचारी एक ही दल के द्वोते हैं, अलग-अलग 
विचार रखनेवालों को शासन-कार्य में स्थान नहीं दिया जाता, 
उनका राज्य में रहना भी सदन नहीं किया जाता। भिन्न-मिन्न 
दलों के न होने में तानाशादी में वे झगड़े और कलइ भी नहीं 
दोते, जो दलों की विभिन्नता में अनिवायं-से द्ोते हें। इस अकार 
प्राय समस्त नागरिकों की शक्ति अपने राज्य की उन्नति में लगी रहती क्‍ ह 
है। परन्तु जेसाकि पहले कह्दा गया हे, इसमें स्वतन्त्र मत रखनेवालों 
का जान-माल सदैव संकट में रहता है | 

दलबन्दी से लाभ-हानि--प्रजातन्त्र शासन-पद्धति के संचा- 
लन के लिए. भिन्न-भिन्न राजनेंतिक दलों का द्दोना अनिवाय हे। 
अच्छा, इस दलबन्दी से लाभ क्‍या है ! राजनैतिक दल अपने-अपने 
सदस्यों की संख्या और प्रभाव बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव और नगर- 
नगर में घूम-फिर कर अपना प्रचार करते हैं। वे राज्य की नीति और 
कार्यो की आलोचना करते हुए उनके सम्बन्ध में अपनी नीति और 
कार्य-क्रम की चर्चा करते हैं। वे अपने पत्रक या विज्ञासियाँ 


३२४२ सरल नागरिक शार्र 


छुपा कर लोगों में बाँटते हैं। इस प्रकार राज्य भर में, साधारण व्यक्तियों 
को भी, राजनैतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर उपस्थित होता 
है। राजनैतिक दलों के उपयंक्त आन्दोलन के अभाव में ऐसा होने की 
संभावना नहीं होती; अनेक आदमियों को न राजनेतिक शिक्षा 
मिलती है, न अपने अधिकारों तथा रचनात्मक कार्यों का ही ज्ञान 
द्ोता हैे। राजनैतिक दल नागरिकों में जाशते पैदा करते हैं, और 
उनकी योग्यता तथा शक्ति बढ़ाते हैँ । इस प्रकार वे राज्य का विकास 
करने तथा उसका बल बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं | 

परन्तु इस दलबन्दी से लाभ द्वी लाभ दो, यद्द बात नहीं हैं | इससे 
हानियाँ भी हैं। दलों के निर्माण में जो अनीति बरती जाती है, उउ्का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका हैे। कुछ दल ऐसे होते हैं, जो जन-हित 
के सिद्धान्त पर नहीं बनाये जाते । उनका उद्द श्य उनके सूत्रधारों का, 
या सम्प्रदाय विशेष का द्वित-साघन करना होता है। इससे नागरिकों में 
सड्लीणुता तथा दुर्भावना उत्पन्न द्वोती हे | प्रत्येक दल दूसरे दल की 
निन्‍्दा करना अपना आवश्यक कार्य समझता हे । कभी-कभी तो ऐसा 
भी होता है कि एक दल के सूत्न-संचालकों की मान-प्रतिष्ठा को देखकर 
कुछ आदमी अपने व्यक्तिगत देष-भाव के कारण, उस दल के विरुद्ध 
अपना नया दल बना लेते हैं और विविध कूटनेतिक चालों से उस 
दल्ल में फूट पैदा करने तथा उसे कमजोर बनाने का प्रयत्न करते रहते 
हैं। इसमें नागरिकों की कितनी शक्ति नष्ट होती हे ! पुनः जब भिन्न- 
भिन्न दल्लों के नेता अपने-अपने कार्य और नीति की प्रशंसा 
करते हैं तो साघारण नागरिक बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। उन्हें. 
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यह निर्णय करते नहीं बनता कि किस दल का कथन ठीक है 
अथवा, किस दल का अनुकरण करना राज्य के लिए हितकर 
होगा | इस प्रकार ये दल नागरिकों का मार्ग प्रदर्शन करने के 
बजाय उन्हें पथ-अम्रष्ट करने में सहायक होते हैं । इसके अतिरिक्त 
दलबन्दी का यह तो एक रिद्धान्त-सा हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने दल की उचित-अनुचित अथवा सच्ची-मूढी प्रत्येक बात का. 
समर्थन करें | इसमें वह अपनी विचार-स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर 
सकता, अपनी आत्मा के आदेश का पालन नहीं कर सकता | किसी 
प्रस्ताव पर मत देने में वह यद्द सोचने का कष्ट नहीं उठाता कि पक्ष में 
मत देना ठीक है, या विरोध में | वह केवल यह देखता हे कि दल के 
नेता का द्वाथ किघर उठता है; लिधर उसका हाथ उठेगा, उधर ही 
उस दल के समस्त व्यक्तियों को मत देना चाहिए । जो व्यक्ति इसके 
विरुद्ध आचरण करेंगे, उनका दल से वहिष्कार कर दिया जायगा। 
यह मत-्स्वातन्त्रय पर केसा आधात है ओर केसा आत्मिक 
पतन है ! के 

दल्लों का उपयोग --सवंसाधारण में नागरिक और राजनैतिक 
शिक्षा प्रचार के लिए. राजनैतिक दल बहुत उपयोगी होते हैं। ये 
दल निर्वाचन के लिए योग्य उम्मेदवारों को चुनते हैं, ओर इस 
प्रकार व्यवस्थापक सभाओं में नागरिकों के अच्छे प्रतिनिधि मेजने 
में सहायक होते हैं| ये जनता तथा सरकार के सामने अपने कार्ये- 
काठ के लिए, और कभी-कभी पाँच या दस व या न्यूंनाधिक समय के 
लिए सुधार सम्बन्धी योजनाएं तथा निर्धारित काय-क्रम का प्रस्ताव 
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उपस्थित करते हैं | 
दलों की सफलता के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक यह है 
कि दलों की संख्या बहुत अधिक न हों। जब दल बहुत अधिक होते 
हैं, और निर्वाचन के लिए प्रत्येक दल की श्रोर से उम्मेदवार खड़े किये" 
जाते हैं तो निर्वांचकों के लिए. मत देने में बड़ी जगिल समस्या उत्पन्न 
दो जाती है; किसे मत दें ओर किसे न दें | पुनः जब राज्य में दलों की. 
संख्या अ्रधिक द्ोती है ओर कई दलों के उम्मेदवार व्यवस्थापक सभा में: 
पहुँचते हैं तो मंत्री-मंडल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है; कभी-कभी 
ऐसा होता है कि एक दल का मंत्री-मंडल बन ही नहीं सकता, कई दलों 
का मिश्रित मंत्री मंडल बनता है। फिर जो मंत्री-मंडल बनता है वह 
बहुत स्थायी या बलवान नहीं होता। उसके विरोधी कई दलों के 
सदस्य होते हैं, ओर जब भी इनमें से कुछ दलों के सदस्य आपस में 
समभोता कर लेते हैं तो वे मन्त्री-मंडल का पतन कर सकते हैं। मिश्रित 
सन्‍्त्री-मंडलों के बनाने ओर भंग करने में प्रायः बड़ी कूट चालें चली 
जाती हैं। इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, अ्रधिक दलों का निर्माण न 
होना चाहिए, थोड़े-बहुत साधारण मत-मेद के कारण एक प्रथक्‌ दल 
न बनाया जाना चाहिए। राज्य में दलों की संख्या परिमित ही रहनी 
ठीक है । द 
. दलों की सफलता के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है कि उनका 
आधार जाति-गत, साम्प्रदायिक या सांस्कृतिक न दोना चाहिए + 
ऐसे दलों को विचार-घारा बहुत संकीर्ण रहती है, इनके दृष्टि-कोण में 
बहुत अनुदारता द्वोती है, व्यापकता और उदारता का श्रभाव होता 
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हे। इनसे समात्र में फूट और द्वेष की वृद्धि दोती है। ये प्रत्येक बात 
को अपने संकीण भावों के अनुसार सोचते हैं, और किसी बात को उसी 
दशा में मान्य करते हैं, जब उनका स्वार्-सिद्ध द्ोता हो। इस प्रकार 
राज्य के हित की अवहेलना द्वोती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि 
दलों का आधघार विशाल दोना चाहिए, उनका उद्देश्य जनता या 
सवसाधारण का हित होना चाहिए | 

हमने पहले बतलाया है कि साधारणतया नागरिकों कीः प्रकृति या: 
विचारों की विभिन्नता के आधार पर तीन दलों का रहना स्वाभाविक- 
हैः-.(१) प्रगतिशील या उग्र, (२) रूढ़ियों का पृष्ठ-पोषक या स्थिति- 
रक्षक, (३) इन दोनों के बीच का, स्वतंत्र | यद्द बात विशेषतया 
समात्मक या पालिमैंटरी शासन-पद्धति के सम्बन्ध में लागू होती 
है। संघ-शासन-पद्धतिवाले राज्य में तो दो ही दल ठीक रहते हैं, 
(१) केन्द्रीय या संघ सरकार को मजबूत करने के पक्षवाला, 
(२) सदस्यराज्यों की सरकारों में अधिक.से-अधिक शक्ति विभाजित 
करने के पक्ष वाला। परन्तु अब तो मानों दलबन्दी का युग है। 
. किसी राज्य में दलों की संख्या को सीमा नहीं रदती; इसे यथा-सम्भव 
बचाया जाना चाहिए । 

राजनैतिक दलों के विषय को श्रच्छी तरह समझने के लिए यह 
जान लेना उपयोगी होगा कि भारतवर्ष में राजनैतिक दल कब से हुए, 
ओऔर वर्तमान अवस्था में यहां कौन-कौन से दल ऐसे हैं, जिन्हें राज- 
मेतिक दल कद्ा जाना चाहिए, तथा उन दलों में मुख्य भेद क्या हे ।' 

भारतवषं में राजनेतिक दल्ल--यह तो पहले कद्दा ही जः 
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चुका है कि राजनेंतिक दलों का निर्माण प्रजातंत्र में होता है। 
प्राचीन भारतवर्ष भें अधिकतर राजतंत्र की प्रधानता रही; हां, राजनीति 
में 'राजा प्रकृति रंजनात” अथवा “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो 
उप अवश्य नरक अधिकारी” का उिद्धान्त मान्य रद्दा। अधिकांश 
राजा प्रजा की द्वित-चिन्तना में तन्‍्मय रहते थे। वे प्रजा के मत का 
कितना आदर करते थे, इसका अनुमान एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के 
कथन से, रामचन्द्रजी द्वारा सीता का परित्याग करने से दो सकता है। 
तथापि राजतंत्र में, चाहे वह कितना ही प्रजा-हितेषी हो, जन मत के 
संगठित होने, या विभिन्न दलों के निर्माण होने की संभावना नहीं होती। 
राजपूत, मुगल या मराठा शासन में मी यहाँ राजनेतिक दल नहीं बने; 
प्रधान शासक के निर्णय के विरुद्ध प्रजा ने कभी संगठित रूप से मत 
प्रकट नहीं किया | इ8 के बाद, कम्पनी के शासन में, राज-काज बहुत 
कुछ स्वेच्छाचारिता-पूवंक होता रह्द। दलों के संगठन की उत्त समय 
मी बात न थी। जनता का विरोध प्रगठ हुआ तो सन्‌ १८५७ कौ 
सशस्त्र क्रान्ति के रूप में | तदनंतर ब्रिटिश पालिमेंट ने यहां का शासन- 
सूत्र अपने हाथ में लिया, परन्तु शासन-कार्य में बहुत समय तक 
प्रजातंत्रवाद का परिचय न दिया गया । फल-स्व॒रूप यहां राजनैतिक दल 
मी नहीं बने । सन्‌ श्य८४ ई० में कांग्रेठ की स्थापना के बाद, लोगों 
में सरकार की शासन-नीति के प्रति अपना विरोध वध रीति से प्रकट 
'करने की भावना जागृत हुई | 

सन्‌ १९०५ तक यहाँ जन-मत-विरोधी इतने काय हो चुके थे 
कि उक्त वध में होने वाले बंग-बिच्छेद ने यहाँ अनेक व्यक्तियों को 
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राजनेतिक सुधारों के सम्बन्ध में निराश कर दिया। कितने-ही व्यक्ति 
'बेचेन तथा उम्र विचार वाले हो गये | राजनीतिज्ञों के दो भेद हो 
गये-गर्म और नर्म । नर्म दल घौरे-घीरे, इंगलेंड के सहयोग से, 
चैध रीति से शासन-सुधार प्रास्त करने के पक्ष में था। गर्म दल इससे 
सहमत न था, वह शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था। उस 
'समय की केन्द्रीय तथो प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं में लोकमत 
यथेष्ट रूप से प्रकट होने की व्यवस्था न थी। कुछ सदस्य गैर- 
सरकारी अवश्य होते थे, पर उन्हें मनोनीत करने का अधिकार सरकारी 
'अधिका रियों को दी था; फल-स्वरूप गर्म दल के व्यक्ति व्यवस्थापक 
समाओं में नहीं पहुँच पाये, उनके नेताओं को तो सरकारी दमन का 
शिकार होना पड़ा। अस्तु, यहाँ उत्तरदायी शासन-पद्धति का अंशत३ 
सूत्रषात पिछले योरपीय महायुद्ध के वाद सन्‌ १९१९ ईं० से हुआ । 
अब व्यवस्थापफ सभाओं में लोकमत प्रकट दोने लगा। परन्तु 
'व्यवस्थापक समभाश्रों का अधिकार बहुत सीमित था। उनके प्रस्ताव 
केवल सिफारिश के रूप में होते थे, जिन्हें प्रधान शासक चाहे तो 
अस्वीकार कर सकता था। इससे व्यवस्थापक सभाश्रों में भाग लेने के 
लिए, बहुत-से व्यक्तियों को कोई आकंण न हुआ, और कुछ सदस्य 
कुछ समय के असंतोषप्रद अनुभव के बाद उनसे बाहर चले आये | 
आन्तीय व्यवस्थापक सभाओं के अधिकार सन्‌ १९३५ ई० के क़ानून 
से, बढ़ाये गये हैं, जिसका उद्देश्य प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित 
करना है। यह कानून १९३७ ई० से अमल में आने लगा । 
अप्तु, हमें विचार यद्द करना है कि भारतवर्ष में अब राजनेतिक 
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दल कोन-कौन से हैं! इस प्रसंग में स्मरण रहे कि कुछ दल तो) 
साम्प्रदायिक या धामिक आधार पर हैं, यथा मुसलिम लीग और 
हिन्दू मद्दासमा । इनकी, राजनेतिक दलों में गणना नहीं की जानी 
चादिए.। परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ कुछु मुसलमान नेता अपना अलंग 
ही संगठन करके सरकार के सामने समय-समय पर अपनी प्रथक माँग 
उपस्थित करते रहे हैं, ओर सरकार ने भी उनके संगठन की अवहेलनाः 
करने का सत्काय नहीं किया। मुसलमानों की देखा-देखी हिन्दुओं 
ने भी अपनी पथक्‌ माँग उपस्थित करना आवश्यक समझक्ता। यही 
नहीं, सिक्‍्ख, दरिजन आदि जातियों ने देखा कि हमें हिन्दुओं के साथ 
रहने की अपेक्षा, अपनी प्रथकृता की दशा में कुछ अधिकार अधिकः 
मिलने की सम्भावना है तो उन्होंने अपनी इिन्दुश्रों से पृथक माँग 
उपस्थित करना हिंतकर समझका। इस प्रकार इन सब सम्प्रदायों या 
जातियों के अलग-अलग दल बने हुए हैं | ये दल अपने को राजनेतिक 
दल कहते हैं तथा सजनेतिक माँग रखते हैं। हाँ, संतोष की बात 
यह है कि प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय में कुछु विचारशील सजन ऐसे 
हैँ जो साम्प्रदायिक या जाति-गत संगठनों को राजमेतिक संगठन से 
सवथा प्रथक्‌ रखना उचित समभते हैं, और वे संकीर्ण दृष्टिकोण 

वाले दलों में भाग नहीं लेते। उदाहरणवत्‌ कितने ही योग्य और 
प्रतिष्ठित मुसलमान सुसलिम लीग के राजनेंतिक दल होने और राज- 
नैतिक माँग उपस्थित करने के दावे को अस्वीकार करते हैं, और 
वे मुसलिम लीग का सदस्य बनना सिद्धान्त-विरुद्ध मानते हैं। यही 
बात हिन्दुओं तथा इनके अ्रन्तर्गत अन्य जातियों के व्यक्तियों की है | 
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यह कहा जा सकता है कि हिन्दू मद्दासमा का दृष्टि-कोण वेता 
साम्प्रदायिक नहीं हे, जैसा मुसलिम लीग का। परन्तु जिस संस्था 
के सदस्य किसी विशेष धर्म या जाति के द्वी व्यक्ति होते हें, या हो 
'सकते हैं, उसे विशुद्ध राजनेतिक दल नहीं कह्ा जा सकता । वास्तव 
में मुसलिम लीग तथा हिन्दू मद्दासभा आदि का उद्देश्य अपने-अपने 
क्षेत्र में समाज-सुधार या शिक्षा-प्रचार आदि होना चाहिए। राज- 
'मेतिक दल वे ही होने चाहिएँ, बिनमें धर्म या जाति आदि का 
'कोई बन्धन न दो, सब नागरिक स्वतंत्रता-पूवंक भाग ले सके। 
उनका संगठन केवल राजनैतिक सिद्धान्तों पर किया जाना उचित है । 
'परन्तु एक तो दलों का स्वभाव ही ऐसा होता हे कि वे अपने 
लिए, अधिक-से-अधिक व्यापक आधार रखना चाहते हैं ओर इसलिए 
'कई-कई प्रकार के छिद्धान्तों पर अपना संगठन करते हैं | दूसरे, आज- 
कल राजनीति की बड़ी महिमा है; शिक्षा ओर समाज-सुधार विषय 
-भी एक बढ़ी सीमा तक व्यवस्थापक सभाओं के आश्रित हैं। इसलिए 
अनेक आदमी किसी समा, संस्था या दल को उसी दशा में कुछ 
“महत्व का मानते हैं, जबकि उसका सम्बन्ध राजनीति से भी द्ो। 
इसलिए साम्प्रदायिक संगठनों में, राजनेतिक दल का वेष धारण 
करने की, प्रवृत्ति होती हे । 
यद्यपि यहाँ पर छोटे-बड़े सब मिला कर राजनेंतिक दल कई-एक 
हैं, वास्तव में देखा जाय तो यहद्दाँ मुख्य दल केवल दो हें:--कांग्रेस 
दल ओर लिबरल--दल | कांग्रेत का संगठन बहुत अच्छा दे। 
इसका प्रभाव गाँव-गाँव और नगर-नगर में हे। बचा-बच्ा इसके 
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नाम, इसके नारों, इसके गायनों, और इसके तिरंगे भडे से परिचित 
है। जब इसका जलूस निकलता हे या इसको सभाए होती हैं तो 
तमाम बस्ती में धूम मच जाती है। इसका उद्दंश्य भारतवर्ष के. 
लिए. ख्तंत्रता प्राप्त करना हैे। औपनिवेशिक पद ( 'डोमिनियन 
स्टेटस? ) या साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य इसे स्वीकार नहीं हे। हाँ, 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए. यद्द केवल अहिन्सात्मक उपायों का अवलम्बन 
करती है। सशस्त्र क्रान्ति की यह घोर निन्‍्दा करती है। कांग्रेस ने 
रचनात्मक कार्य पर बहुत ज़ोर दिया है। इसके सम्बन्ध में अन्य 
लिखा गया है | ः ्ि 

कांग्रेस का अनुशासन दृढ़ है। प्रायः कोई सदस्य इस संस्था का 
नियम भंग नहीं करता; यदि कोई ऐसा करता हे तो उसके सम्बन्ध 
में यथेष्ट कारवाई की जाती हे। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष नियमा- 
नुसार होता है। इसकी स्थायी समिति और कार्यकारिणी कमेटी की 
मीटिंग समय-समय पर होती हे। यह उपस्थित समस्याओं पर 
विचार करके देश का पथन-निर्देश करती है। भिन्न-भिन्न क्िलों में: 
इसका कार्यालय है, प्रान्तों में प्रान्तवार संगठन है। निदान, यह 
. इतना बड़ा विशाल संगठन, संसार के राजनेतिक दलों का एक अच्छा 
नमूना है । 

कांग्रेस दल के अन्तर्गत किसान दल, मज़दूर दल, समाजबादी 
दल आदि अनेक दल हैं| ये कांग्रेस दल की नीति ओर उद्देश्य 
सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों को मानते हुए अपने कुछ विशेष विचार | 
भी रखते हैं। इनमें से कांग्रेस समाजवादी दल विशेष महत्व-पूर्ण हे 
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यह इस बात में तो कांग्रेस दल से सहमत ही है कि देश को ख्वतंत्र 
होना चाहिए, साप्राज्यान्तगंत स्वराज्य से संतुष्ट न होना चाहिए। 
किन्तु इस दल का सिद्धान्त है कि शासन-सत्र किसानों ओर अ्रम- 
जीवियों के द्वाथ में दो; राजाओं ज़मीदारों आदि को अधिकार च्युत 
किया जाय, प्रमुख या आधार-मूत व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण हो । 
यह दल अपने इन ऐिद्धान्तों का समावेश कांग्रेस की नीति में 
करवाना चाहता है, और इसके लिए कांग्रेस के अन्दर रह कर ही 
प्रयत्न करता है। अभी इसके सदस्यों की संख्या तथा बल कम है। 
परन्तु इनमें वृद्धि हो रही हे। समय का प्रवाह इस दल के अनुकूल 
जान पड़ता है; बहुत सम्भव है कि निकट भविष्य में इसका देश में 
काफी प्रभाव हो जाय। अस्त, अभी यह दल कांग्रेस से सम्बद्ध ओर _ 
उसके अन्तर्गत ही है। 

कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरा उल्लेखनीय राजनैतिक दल लिबरल दल 
है। कांग्रेस की तुलना में इसका कुछ विशेष महत्व नहीं हे, तथापि 
यदद काफी पुराना है । पद्ले बताया जा छुका है कि जब यहाँ गर्म ओर 
नमे दल का विभाजन हुआ तो बहुत समय तक व्यवस्थापक सभाओं 
में ने दल की दी पहुँच हो सकी। एक प्रकार से, उस समय के 
गये और ने दल अब कांग्रेस दल और लिवरल दल हैं। लिबरल 
दल का उद्देश्य त्रििश सरकार से सहयोग करते हुए ही राजनेतिक 
सुधार प्राप्त करना है। यह ऊची-ऊची फौजी तथा मुल्की नौकरियाँ 
. भारतवाधियों. को-दिलाने का आन्दोलन करता है। इसका आदश 
: औपनिवेशिक ख्वराज़्य ग्रात्त करना है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारतवर्ष 


३०२ सरल नागरिक शासन 


के बाइर होने को यह अ्रच्छा नहीं समझता । इसे सभाएं करने और 

प्रार्थना-पत्र या प्रतिनिधि-मंडल ( डेप्यूटेशन ) भेजने में विश्वास है; 
सत्याग्रह और असहयोग आदि का मार्ग इसे पसन्द नहीं। इसका 
वार्षिक अ्रधिवेशन होता है । समय-समय पर कुछ अच्छे देश-प्रेमी इस 
दल में रहे हैं। परन्तु सवंसाधारण पर इसका विशेष प्रभाव नहीं है। 
शहरों में रहनेवाले कुछ विशेष विद्वान वकील, वैरिस्टर आदि ही इस 
दल में सम्मिलित हैं | इनका कार्य-क्रम कुछ लेख लिखना, भाषण देना 
आदि है, जिसमें विशेष परेशानी उठानी नहीं पड़ती, जो आराम से 
पूरा होता रहता है। ये जनता को उतावला न होने तथा शान्ति और 
चै॑ रखने का आदेश करते हैं। परन्तु जब इनसे पूछा जाता है कि 
आखिर यथेष्ट शासन-सुधारों के लिए प्रतीक्षा कब तक की जाय, ओर 
इनका बताया वैध उपाय सफल न द्वोने की दशा में क्या किया जाय, तो 
इनके पास इसका कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं हे । सब साधारण जनता 
पर इसका विशेष प्रभाव न होने के कारण सरकार इसे साधारण ही 
मान देती है। सरकार यद्द अनुभव करती है कि देश में सबसे 
मुख्य दल कांग्रेस दल है, यद्दी जनता का विशेष प्रतिनिधित्व 


-करता हे। 


श 


पच्चीसवाँ परिच्छेद 
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ज्लुह_गरिक जोवन और वातावरण--नागरिक जीवन 
सम्बन्धी एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण से 
प्रभावित होता हे । किसी व्यक्ति का जीवन सुखमय तभी हो सकता 
हे, जब उसके निकटवर्ती तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए भी वैसे दी 
जीवन की व्यवस्था दो। यदि में चाहता हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे 
तो यही पर्याप्त नहीं है कि मेरा घर साफ-सुथरा रहे । सम्भव है कि पास- 
पड़ोस के मकान गन्दे रहते हों, या मेरे मकान के सामने को नाली अच्छी 
तरह साफ न की जाती द्दो । इस दशा में मेरे घर में रहनेवाले व्यक्ति 
कैसे तन्दुरुस्त रद्द सकते हैं ! वातावरण का दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर 
पड़े बिना नहीं रह सकता। यदि हमारी गली या मोहल्ले में भी 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी बांतों का समुचित प्रबन्ध रहे तो सम्भव है, हमारे नगर 
के अन्य भागों में गन्दगी रहने से, वहाँ की, ओर उसके परिणाम- 
श्र 
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स्वरूप नगर-भर की हवा खराब हो जाय। ऐसी हालत में भी हमारे 
स्वास्थ्य बिगड़ने की भारी आशंका रहेगी । 
इससे प्रतीत हुआ कि मेरे घर के आदमियों का स्वास्थ्य अच्छा 
रदने के लिए नगर-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था उचित रीति 
से होनी चाहिए। इस विचार-धारा को ओर आगे बढाया जा 
सकता है| कल्पना कौजिए, हमारे नगर-भर में स्वास्थ्य ओर सफाई 
आदि की आवश्यक व्यवस्था है, ओर लोगों की तन्दुरुस्ती अच्छी 
हे। अब इस प्रान्त में अथवा किसी दूसरे प्रान्त में रहनेवाले हमारे 
कुछ रिश्तेदार या मित्र इमारे यहाँ आते हैं, उनके नगर में प्लेग आदि 
बीमारी थी, और वे उस बीमारी के कीटाणु हमारे यहां के आते हैं। 
इसका स्वभावतः यह परिणाम होगा कि हमारे घर में ओर फिर धौरे- 
धीरे हमारे नगर में भी बीमारी फैल जायगी | इससे विदित हुआ कि. 
हमारे नगर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा रहने का निश्चय तभी हो 
सकता है, जब हमारे प्रान्त या राज्य-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्य- 
वस्था ठीक रीति से हो | इसी प्रकार ओर आगे बढ़ कर यह भी सिद्ध 
किया जा सकता हे कि कुछ अंश में संसार के भिन्न-भिन्न देशों का भी _ 
एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है । ; 
ऊपर इमने स्वास्थ्य की बात ली थी। इसी तरह शिक्षा की बात 
ली जा सकती है | में अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहता हूँ। इस 
लिए. मैं उन्हें प्रति-दिन नियमित रूप से स्कूल में भेजने की व्यवस्था कर 
दू तो यही पर्याप्त न होगा । बच्चे स्कूल में तो दिन के केवल पांच-छु; घंटे 
ही रहेंगे। उनका शेष समय तो घर में, मोहल्ले में, बाजार में, या नगर 
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के भिन्न-भिन्न भागों में व्यतीत दोगा। इस समय में वे बहुत-सी बातें 
देखेंगे, सुनंगे ओर कहेंगे। उन्हें जिन-जिन व्यक्तियों से काम पड़ेगा, 
उनकी आदतों, बोल-चाल, या विचारों का उन पर अवश्य प्रभाव 
पड़ेगा । बहुधा अच्छे घरों के, ओर शिक्षा पानेवाले युवकों की ज़बान 
पर भी गन्दे शब्द चढ़ जाते हैं , उन्हें गाली-गलौज करने में संकोच 
नहीं होता । इसबात की शिक्षा उन्हें कहां से मिली ! मां-बाप ने उन्हें . 
ऐसा करना नहीं सिखाया, स्कूलों में भी उन्हें ऐसी बात नहीं सिखायी 
जाती । वो फिर उसका उत्तरदायित्व किस पर है बात यह है कि 
जिस वातावरण में बालक रद्दते हैं, उसका प्रत्यक्ष या गौण प्रमाव उन 
पर पड़े विना नहीं रहवा। जो बालक ऐसे साथियों में रहता है जो 
लड़ते-कगड़ते और गाली-गलौज करते हैं, वद्द भी धीरे-घीरे ऐसा 
आचरण करने लगता है। बहुत-सी बुरी बातें बालक अपने माता- 
पिता और शिक्षकों से भी सीख लेते हैं, यद्यवि माता-पिता 
था शिक्षक की यह इच्छा नहीं होती कि बालक उन बातों को 
सीखें। बात यद्द होती है कि जब बालक यह देखता है कि वे लोग 
क्रोध में या दँसी-दिल्लगी में अमुक प्रकार का व्यवद्दार करते हैं तो 
उसके मी मन में उनका अनुकरण करने की भावना पैदा हो जाती _ 
है । अतः माता-पिता या शिक्षक आदि को इस ओर भी समुचित ध्यान... 
देना चाहिए | 

अस्तु; बात फेवल बालकों की द्वी नहीं है। बड़ी उम्रवालों पर 
भी, वातावरण का, अर्थात्‌ देश-काल का प्रमाव पड़ता हे; दां, 
: ज्यों-ज्यों मनुष्य अधिक आयु का द्ोता जाता है, उस पर दूसरों का 
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प्रमाव कम पड़ता है, पर पड़ता अवश्य हे | प्रायः कोई आदमी जिस 
देश में तथा जिस जाति ओर धर्म के आदमियों में जन्म लेता है, उस 
पर उस देश, जाति, या धर्म का प्रभाव पड़े ब्रिना नहीं रहता | जिनकी 
प्रतिमा, आत्म-बल या विचारशीलता विशेष है, उन पर देश-काल 
का प्रभाव कम पड़ता है। अन्य साधारण व्यक्ति अपने समय की 
सामाजिक या धार्मिक रीति-रस्मों पर स्वतंत्र विचार नहीं करते, वे 
उन्हें चुपचाप मानते हैं भौर उनके अनुसार अमल करने लगते है। 
कभी-कभी तो महान! कहे और समसे जानेवाले व्यक्ति भी अपने 
देश-काल से बहुत अधिक प्रभावित द्वोते हैं । युविष्ठिर और नल जैसे 
राजाओं का जुए कौ हानियों पर विचार न करना, श्रथवा हानियों को 
जानते हुए मी इस काय॑ में प्रदत्त होना, तथा यूनान के कितने 
ही सुयोग्य दाशंनिकों का यह विचार कि समाज-संगठन के लिए दास- 
अथा अनिवाय हे, उपयक्त कथन के उदादरण हैं। द 
प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हम भी दूसरों पर अपना प्रभाव डालते. 
हैं; भर्यात्‌ दूसरों पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। हाँ, यदि हमारा .. 
आत्म-बल, प्रतिभा आदि विशेष है तो हमारा प्रभाव अधिक होगा: 
नहीं तो कम । साधारण व्यक्तियों का प्रभाव अपने बहुत निकट के 
व्यक्तियों पर द्वी पड़ता हे, ओर विशेष गुण-सम्पन्न मद्दानुभावों का, 
दूर-दूर के व्यक्तियों पर भी। भूत काल में गोतम बुद्ध, अशोक 
हज़रत ईसा मसीह ओर मोहम्मद साहब ने दूर-दूर की जनता पर अपने 
विचारों की छाप लगा दों। आधुनिक काल में लेनिन, हिटलर, 
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स्टेलिन आदि के सैनिक बल ने ही नहीं, इनकी विचार-धारा ने भी किस 
देश के व्यक्तियों पर अपना विलक्षण प्रभाव नहीं डाला ! भारतवर्ष 
की ही बात लीजिए.। महात्मा गाँधी ने बिना प्रत्यक्ष प्रयत्न किये 
अपना प्रभाव योरप, अमरीका, अफरीका आदि सभी भू-खंडों के 
व्यक्तियों पर डाल रखा है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने महात्मा 
जी को कभी देखा नहीं, ओर सम्मवतः कमी देख भी न पावेंगे, तथापि 
वे अपने जीवन में कितने ही कार्य महात्मा जी के आदेशानुसार 
कर रहे हैं। अवश्य ही ऐसे महापुरुष किसी समय में इने-गिने ही 
होते हैं, जो वातावरण को विशेष रूप से बदल देते हैं, और उसे 
एक अंश तक अपनी इच्छानुरूप बना डालते हैं। क्‍ 

_ स्मरण रहे कि प्रायः निकटवर्ती वातावरण का प्रभाव अपेक्षाकृत 
अधिक होता हे, और जेंसे-जेंसे वातावरण दूर का द्दोता जाता है, उसका 
प्रभाव कम द्वोता जाता है। तथापि हम पर अपने नगर या राज्य का ही 
नहीं, दूर-दूर की जनता के धार्मिक, सामाजिक, नेतिक, और सांस्कृतिक 
विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। हमारे मकान बनाने और नगर 
बसाने का दज्ञ, वेष-भूषा और खान-पान का स्वरूप कितना 
पाश्चात्य लोगों के ढज्ञ से प्रभावित हुआ है, हमारी भाषा पर तथा 
हमारे साहित्य में अन्य देशों की भाषा और साहित्य की कितनी 
छाप है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। हमारी 
राजनीति ने आज दिन प्रायः ब्रिटिश राजनीति का चोला पहन 
रखा है |” निर्वाचन पद्धति, व्यवस्थापक समाओं का संगठन और 
काय-पद्धति, सरकार और जनता के सम्बन्ध आदि के विषय में हम 
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जो विचार करते हैं, उसमें प्रायः इंगलेंड कौ नीति हमारे लिए माडलः 
या नमूने का काम देती है। अर्थ-नीति में यहाँ के बहुत-से सुधारक 
रूस के समाजवादी कार्य-क्रम से प्रभावित हैं। युद्ध-नीति में इम योरय 
की नीति को व्यावहारिक मानते हैं; मद्दात्मा गांधी की अद्दिन्सात्मक 
नीति पर विश्वास न कर उसे अव्यावद्दारिक कहते हैं । 
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इस प्रकार हमें मालूम होता है कि नागरिक जीवन पर वातावरण 
का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब इस इस बात का कुछ विशेष विचार 
करें कि नेतिक वातावरण का नागरिक जीवन पर किस प्रकार तथा 
क्या प्रभाव पड़ता है। नागरिक जीवन के अनेक पहलू हैं, और 
स्थानाभाव के कारण उसके सब पहलुओं की दृष्टि से विचार नहीं 
किया जा सकंता। यहाँ संक्षेप में यही विचार किया जायगा कि 
नैतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन और न्याय पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है। पहले व्यवस्था की बात लीजिए । क्‍ 

व्यवस्था का मूल निर्वाचन है। यदि नागरिकों का नेतिक मान _ 
( स्टैंड ) ठीक है तो कोई निर्वाचक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण द 
किसी अयोग्य उम्मेदवार के पक्ष में मत नहीं देगा, वह खूब सोच- 
बिचार कर अपने मत का उपयोग करेगा, वह किसी की बेजा घमकी 
में नहीं आयेगा, और न किसी प्रलोभन के कारण पथ-अश्रष्ट होगा | 
किसी व्यक्ति की येह्द द्िम्तत ही नहीं होगी कि निर्वाचक से 
यह क॒द्दे कि अमुक उम्मेदवार तो तुम्दारी जाति-विरादरी का हैं, 
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अतः उसे वोट ( सत ) दिया जाना चादिए; या, देखो अमुक उम्मेद- 
वार ने उठ समय तुम्दारे विरुद्ध काम किया था, उसे मत नहीं देना 
चाहिए, यदि तुम उस मत दोगे तो तुम्हें इसके लिए कष्ट उठाना 
पड़ेगा; अथवा तुम अम्रुक उम्मेदवार के लिए. मत देने की 
कृपा करो तो उसके प्रतिफल्ल-स्वरूप्र तुम्हें यह पुरष्कार मिलेगा। 
इस प्रकार नेतिक वातावरण ठीक होने की दशा में निर्वाचन-कार्य 
आधुनिक विकारों से मुक्त रहेगा, व्यवस्थापक सभाओं में योग्य और 
विचारशील व्यक्ति दी पहुँचंगे। और, ये भी वहाँ अपना कतेव्य- 
पालन भली भाँति करेंगे, आलस्य या प्रमादवश उसकी अवदेलना न 
करेंगे, अपनी दृष्टि उदार रखेंगे, नियम या क़ानून बनाते समय अपने 
सम्प्रदाय या जाति का ही विचार न करेंगे, वरन्‌ राज्य के हित की 
पूर्ण व्यवस्था करेंगे । इस प्रकार देश में क़ानून-निर्माण का काय सुदृढ़ 
आधार पर किया जायगा, वह प्रत्येक बात में कल्याणकारी दोगा । 

अब शासन की बात लोजिए। राज्य-हित के लिए अच्छे कानून 
बन जाना द्वी पर्याप्त नहीं है । उन कानूनों को अमल में लानेवाले 
अर्थात्‌ शासक्र भी अच्छे होने चाहिएँ। राज्य में छोटे से लेकर बड़े 
'तक अनेक कर्मचारी रहते हैं। बहुधा पदाधिकार पाकर आदमी 
कुछ उन्मत्त-से हो जाते हैं। वे अपने कतव्यों की उपेक्षा करने लगते 
हैं। वे सवंसाधारण पर रौब गाँठते हैं, बहुधा उनसे डाली, भेंट या 
रिश्वत आदि के रूप में अनुचित रीति से द्रब्य एंठते हैं, किसी 
नागरिक का कोई काम करने से उस पर बड़ा अहसान जताते हैं। 


हि. 


थोड़ी देर में दो सकनेवाल्े काम को ढील-ढाल से करके उसमें 
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खूब समय लगा देते हैं, और इस प्रकार नागरिकों को काफ़ी परेशान 
करते हैं। बेचारे नागरिक चुपचाप अधिकारी-वर्ग की यह अनीति 
देखते ओर सहते रहते हैं। परन्तु यदि राज्य में नेतिक वातावरण 
अच्छा दो, तो कर्मेचारी-वर्ग की यह अ्रनीति कदापि न चले | 

अब रही, न्याय की बात। साधारणतया, नेतिक वातावरण ढीकः 
न होने की दशा में न्याय के प्रसंग में अनेक बातें अन्याय-मूलक हो 
जाती हैं। अदालत में कूठ बोलना एक मामूली बात हो जाती है। 
अनेक आदमी शपथ लेकर बयान देते हैं, तो भी अस्त्य-माषण करते 
हैं। छोटे-मोटे लालच के वश द्वी बहुत-से व्यक्ति चाहे-जेंसी गवाही 
देने को तैयार हो जाते हैं। साधारण वकौल गवाहों को पाठ पढ़ाते हैं 
कि अमुक बात इस तरह से कही जायगी तो मुकदमा जीतने में सहा- 
यता मिलेगी। जो वकील बैरिस्टर आदि बड़े होते हैं, वे स्वयं ऐसा 
काम नहीं करते, पर उनके सहायक तो उनके लिए. यह सब कर ही 
देते हैं। अनेक अच्छे-अच्छे वकीलों का भो यह सिद्धान्त रहता है कि 
बात सच्ची होनी चाहिए, फिर उसे अदालत में साबित करने के लिए 
 चाहे-जितनी भ्ूठी कारवाई की जाय। फिर, कुछ आदमी न्याय की 
कुर्सी पर बेंढ कर भी अन्याय करते हुए मिलते हैं, केवल भूल-बश नहीं, 
लोभ-वश, अथवा सरकार का रुख देख कर । ऐसी बातें उसी दशा 
में सम्मव है, जब राज्य में लोगों का नेतिक मान या आदर्श निम्न 
कोटि का हो | जब नेतिक वातावरण शुद्ध होता है, तो उपयु क्त दोषों 
की गुंजायश नहीं रहती | न गवाइ भूठ बोलता है, न वकील उसे 
भूछ बोलने को प्रेरणा करता है; न्यायाधीश भी निष्पक्ष निर्णय सुनाकर 
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अपना पद सार्थक करता है । 

इससे विदित हुआ कि नेतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन- 
ओर न्याय पर कैसा प्रमाव पड़ता है। इसी प्रकार इस बात का 
विचार किया जा सकता है कि उसका नागरिक जीवन के अन्य अंगों: 
पर क्या प्रभाव पड़ता है। अस्तु अब हम घामिक वातावरण के प्रभाव 
का विचार करंगे | 

धामिक वातावरण का प्रभाव 

प्रत्येक धमे या मज़हब में दया, सहानुभूति, परोपकार, शआआदि की 
शिक्षा का समावेश द्वोता है, यदि नागरिक उन पर भली भांति विचार 
करे तो साबंजनिक जीवन की अनेक वाधाएं दूर होकर विविध प्रकार 
की सुविधाएं द्वोने लगें। परन्तु बहुधा होता यह है कि आदमी धर्म 'का 
बड़ा संकीर्ण अथ लेते हैं, वे उसे अपने स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। 
इससे राज्य की उन्नति या प्रगति में बहुत रुकावर्ट पैदा द्दो जाती हैं। 
व्यवस्था का दी विचार कर | जब धामिक वातावरण अच्छा नहीं होता, 
आदमी अपने-अपने सम्प्रदाय के ही द्वित की बात सोचा करते हैं; वे 
राज्य के सामुहिक द्वित की उपेक्षा करते हैं। निर्वाचन के प्रसंग पर 
उम्मेदवारों की योग्यता का विचार न कर, मतदाताओं से धर्म के नामः 
पर अ्रपीन की जाती है कि वे अम्॒ुक उम्मेदवार को मत दें, अथवा. 
अमुक को न दें । वास्तव में निर्वाचन जैसे राजनेतिक विषय में घमं की 
दृष्टि से विचार करना नितान्त अनुचित है। इसी प्रकार व्यवस्थापक 
सभा के सदस्यों के दल साम्प्रदायिक आधार पर बनाना, ओर क़ानून 
बनाने में साम्प्रदायिक डित की दृष्टि रखना नागरिक जीवन को कल्लुषित 
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करना है। यदि व्यवस्थापक्र सभा में, भिक्तुकों पर नियंत्रण करने, या 
दान धमें को नियमित कराने आदि के विषय में, आदमी नागरिकता का 
विचार न कर अपनी चार्मिकता? का प्रदर्शन करने लगें तो आवश्यक 
कानून किस प्रकार बने ! क्‍ 

कुछ समय की बात हे, बृन्दाबन में बन्द्रों का बड़ा उत्पात 
था। आदमियों का कोई चीज़ लेकर बाजार में से निकलना कठिन 
था। अनेक बार ऐसा हुआ कि आदमी जा रहा है; पीछे से 
'बन्दर आ कर उसकी टोपी उतार कर ले गया। अश्रब आदमी 
हाथ में सामान लिये टोपी के वास्ते बन्दर का कहाँ तक पीछा करे ! 
आखिर, वह उससे द्वाथ धोकर द्वी रहता । बालकों या ख्तरियों को तो 
बहुत ही कष्ट दोता था, कई बार किसी बच्चे को बन्दर ने छुत की 
'मेंडेर पर से धक्का दे दिया और बच्चे की मृत्यु हो गयी । यह देख कर 
म्युनिसिपैलटी में बन्दर पकड़वाने का श्रस्ताव आया, तो बहुत-से 
नागरिकों ने उसका विरोध किया । यह विरोध केवल बन्दरों पर दया- 
भाव रखने के कारण द्वी न था। बात यह थी कि कुछ आदमियों को 
बन्दरों को चने डालने के लिए खासी रक़ृम मिलती थी। उसमें से 
कुछ तो बन्दरों के लिए ख्च होती और शेष उन लोगों के काम आती । 
इन लोगों ने देखा कि यदि बृन्दाबन में बन्दर न रहे तो फिर इन्हें 
बन्दरों के नाम पर रुपया मिलना भी बन्द हो जायगा। इस प्रकार 
इन्होंने अपने स्वार्थ को लक्ष में रख कर और घमं का भाव जता कर 
बन्दरों के पकड़े जाने के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया, परन्तु आखिर 
बात प्रगट हो गयी और इनकी विशेष न चली। म्युनिसिपल बोड में 
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प्रस्ताव पास हो गया। कहने का तात्पयं यइ कि आदमी घम को आड़ 
में स्वा-सिद्धि का प्रयत्ष करते हैं, यह बड़े शोक का विषय है। यहद्द 
सवंथा त्याज्य है। धार्मिक भावनाएं नागरिकों के लिए उपयोगी 
कानन बनाये जाने में वाधक न होनी चाहिए | 
. अब शासन-सम्बन्धी क्षेत्र का विचार करे। धार्मिक प्रभाव इस क्षेत्र 
में कितना पड़ता है, इसका थोड़ा-बहुत अनु भव सभी राज्यों के निवा- 
पसियों को समय-समय पर विशेष रूप से होता रद्दा हे | योरप के देशों में 
मध्य-काल में. जनता के लिए. बहुधा विचारणीय विषय यह नहीं होता 
था कि राजा किस योग्यतावाला हो। वरन्‌ वे सोचा करते थे कि राजा 
हमारे धर्म को माननेवाला हो तभों हम सुख की नींद सो सकेगे। 
रोमन केथलिक ईसाइयों के लिए किदी प्रोटिस्टैन्ट ईसाई का राज-पद 
अहण करना एक महामारी से कम नहीं होता था। अनेक बार 
एक धर्म के मानने वालों के त्यौह्दर दूसरे लोगों के लिए रोने ओर 
कराइने के दिन हुए. हैं। अब योरप उस अन्धकार-काल से मुक्त हो 
गया दे। दुर्भाग्य से भारतवर्ष इस समय भी साम्प्रदायिक झगड़ों 
का देश बना हुआ दै। शासकों की कितनी शक्ति इससे नष्ट द्वोती है ! 
विजयदशमी या दिवाली हो, ईद दो या मोहरंम, अथवा अन्य कोई 
त्यौहार दो; अधिकारियों को नागरिक शान्ति के लिए विशेष प्रबन्ध 
करना पड़ता है। अनेक बार तो रोजमर्स की साधारण बातों से ही इिंदू- 
मुस्लिम भगड़े का वृत्रपात हो जाता है। जिन शहरों में इन दोनों 
जातियों के काफ़ी आदमी रहते हैं, वहाँ का नागरिक जीवन दर समय 
-ख़तरे में रहता है; न-मालूम, किस घड़ी क्‍या उत्पात हो जाय। कई बार 
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ऐसा हुआ है कि एक आदमी ने दूसरे के पीछे जाकर अकस्मात छुरा: 
भौंक दिया, और उसे मार दिया या अधमरा कर दिया। हमला करने-. 
वाले को ज़ख्मी आदमी के विरुद्ध कोई शिकायत न थी; वह केवल 
यह जानता था कि वह दूसरी जाति या दूसरे धम्मं का है | जिस व्यक्ति. 
ने हमारा कुछ बिगाडा नहीं, जिसके प्रति हमें कुछु शिकायत नहीं, उसके 
साथ यह दुव्यंवह्दार कैसा चिन्तनीय या निन्दनीय है ! इससे भी अधिक 

दुःख का विषय यह है कि आक्रमणकारी व्यक्ति की जाति या धर्म: 
वाले अन्य कितने-ही- नागरिक ऐसे अनुचित काय की स्पष्ट शब्दों में, 
निन्‍्दा नहीं करते, वरन्‌ जहाँ तक सम्भव होता है, वे अपराधी से सहा-. 
नुभूति द्वी प्रकट करते हैं, और उसे क़ानूनी-दंड से बचाने का प्रयत्न. 
करते हैं [“इस प्रकार यह मामला दो व्यक्तियों कान रह कर दो: 
जातियों का हो जाता है। दोनों जातियों का पारस्परिक दुर्भाव अनेक: 
रूपों में समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इस लिए पुलिस कौ 
शक्ति बढ़ायी जाती हे, ओर साथ ही दमनकारी कानूनों का प्रयोगः 
बढ़ता है, जिससे सभी को असुविधा या कष्ट होता है। | क्‍ 

“ यह स्थिति अंगरेज अधिकारियों के लिए. भारतवर्ष को स्वराज्या-. 
घिकार न देने का बहुत बढ़िया बहाना है। विचारशौल नागरिकों के 
वास्‍्ते यह बात बहुत चिन्तनीय है। आवश्यकता है कि नागरिक बन्धु, 
घर का ठीक अर्थ समझे । यदि धर्म एक दुसरे का सिर फोड़ना सिखाता 
है, तो उसे “धर्म! कहना निरंक हे। वह तो अधर्म हे। कोई 
व्यक्ति अपने आपको सच्चा हिन्दू या सच्चा मुसलमान केसे कह| सकताः 
है, जब वह अपने नागरिक बन्धुओं से प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार 
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नहीं करता | यदि इस धर का ठीक अथ ग्रहण करें तो हम दूसरों 
'के दुख दूर करना, उनकी शान्ति और समृद्धि में आनन्द मानना ही 
अपना कतंव्य समझे | सरकार जो कार्य नागरिक जीवन की उन्नति के 
"के लिए; करे, उसमें हम जी खोल कर सहयोग प्रदान करे; और यदि 
किसी सरकारी कमंचारी का व्यवहार समाज के किसी वर्ग के लिए 
अद्वदितकर हो तो सब मिलकर उसका विरोध करें। प्रत्येक धम एक 
'परमपिता परमेश्वर को मानता है, तो समस्त घर्मो' के अनुयायियों में 
आतृ-भाव होना ही चाहिए | ऐसा होने की दशा में हम अपने राज्य 
के शासन को कितना उत्तम बना सकते हैं ! 

व्यवस्था ओर शासन की भाँति न्याय-कार्य पर भी घमं का बहुत 
प्रभाव पड़ता है। वास्तविक धर्मानुयायी के विचार तो सदैव न्याय-सूलक 
डी होते हैं। प्रत्येक देश में सयय-समय पर ऐसे अनेक उदाहदण हुए हैं, 
जब किसी व्यक्ति ने अनुचित कार्य करनेवाले को उस अवस्था में भी 
दंड दिया या दिलवाया, जब कि अपराधी स्वयं उसका भाई, पुत्र या 
अन्य रिश्तेदार आदि था । परन्तु धर्म की मिथ्या भावना रखनेवालों 
'कौ तो बात ही दूसरी है| वे न्याय को उसी दशा में न्याय समभते हैं, 
'जब उससे उनके सम्प्रदायवालों का द्वित हो, जब वद्द उनके पक्त में 
'हो। कई बार साम्प्रदायिक झड़ों के सम्बन्ध में ऐसा अनुभव हुआ हे 
कि मुक़दमा अदालत में गया, पर जिस पक्ष के विरुद्ध फैसला हुआ, 
उसका .उस फेसले से सन्तोष न हुआ, उसने उसकी अपील की, और 
वहाँ भी मन-चाहा फेबला न हुआ तो उस अपील की भी अपील 
हुईं | फिर यदि ऊ ची-से-ऊंची अदालत ने भी वद्दी फैसला बहाल 
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रखा तो उस फेसले की अ्वहेलना की गयी | कभी-कभी तो न्याया- 
घीशों को धमकी दी जाती है कि यदि वे अमुक पक्ष में फैचला न देंगे. 
तो उनके लिए अच्छा न द्ोगा। ऐसे उदाइरणों का भी अभाव नहीं 
हैकि किसी न्यायाधीश पर घातक प्रहार इसलिए कियागया कि. 
उसने लोगों की साम्प्रदायिक भावनाओं का बिल्कुल विचार न कर 
निर्भीकता-पूर्वक अपना निष्पक्ष निंय दिया । नागरिकों की साम्प्रदा- 
यिक मावनाओं का ऐसा कलुषित हो जाना कि उनकी न्याय-बुद्धि का 
इस प्रकार लोप हो जाय, बहुत दुखदायी है| आवश्यकता है कि 
हमारी घामिक भावना हमें अधिक-से-अधिक न्याय-प्रेमी बनाने में सहायक: 
हो | वह धर ही क्या जो मनुष्यों में न्याय आदि सद्शुणों की वृद्धि 
करनेवाला न द्वो ! धर्म तो मनुष्यों में मनुष्यत्य ओर नागरिकों में नाग- 
रिकता बढ़ानेवाला द्वी द्ोता है | इसलिए लोगों पर घर्म एवं नीकि 
का ऐसा ही प्रभाव पड़ना चाहिए, जो उनके नागरिक जीवन का यथेष्ट 
विकास करने में सद्दायक हो |... 
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कब्बीसवाँ परिच्छेद 
हमारा देश 


छ्व्म भारतवर्ष को अपना देश, अपनी मातृ-भूमि कहते हैं | दम 
उसकी सेवा-पूजा करना चाहते हैं | हम उसकी उन्नति के अमिल्लाषी 
हैं। उसकी दीन-हीन दशा इमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। 
इस उसका सामाजिक, आथिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक उत्थान 
करना आवश्यक समझते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस देश की 
परिस्थिति का सम्यक अध्ययन करें, उसे भली भाँति सोचें-विचारें । 
हमें यह भी जानना चाहिए कि इस समय भिन्न-मिन्न ज्षेत्रों में क्‍्या- 
क्या समसस्‍्याएँ विद्यमान हैं, उन्हें इल करने के लिए गत वर्षो में 
क्या-क्या आन्दोलन हुआ हे। यह ह्ञान प्राप्त करने पर हम देश 
सेवा या देशोन्नति करने के लिए. अधिक योग्य होंगे । भ्रन्यथा, 'नादान 
की दोस्ती, जी का जंजाल? साबित होगी। कोरी भावुकता, ज्ञान के 
सहयोग से वंचित रहने पर, लाभ के बदले हानि करनेवाली होती 
है। माता की, अपनी सन्तान के प्रति कितनी ममता होती है, 

र्४ड 


३७० सरल नागरिक शास्त्र 


बह उसके सुख की कितनी इच्छुक होती है, यह सब जानते हैं। पर 
अनेक दशाओं में माता के अज्ञानमय अनुचित लाड़ु-प्यार से 
सन्‍्तान का कितना अरहित हो जाता है, यह भी कोई रहस्य नहीं 
है। अस्तु, प्रत्येक भारतीय पाठक के लिए. यह आवश्यक है कि 
वह अपनी जन्म-भूमि सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयों से सुपरिचित होने 
का प्रयत्न करे । अगले पृष्ठों में इम इस देश की भौगोलिक, सामा-. 
जिक, आर्थिक, सांकृतिक ओर राजनैतिक परिस्थिति का विचार 
करते हैं। आशा है, इसके अध्ययन और मनन से भारतीय नागरिक. 
इस देश के प्रति अपना कतंव्य अच्छी तरह पालन कर सकेगे, और. 
वे सुयोग्य नागरिक कहे जाने के अधिकारी होंगे । क्‍ 

इस पुस्तक के प्रथम भाग में यइ बताया जा चुका है कि मनुष्य 
के सामाजिक जीवन, रहन-संहन, भोजन, व्यवहार आदि पर उसके. 
निवास-स्थान की भोगोलिक स्थिति का, जलवायु, ओर वर्षा आदि: 
का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः भारतीय जनता सम्बन्धी श्रन्य 
बातों का विचार करने से पूर्व इस देश की प्राकृतिक स्थिति का ज्ञान 
प्राप्त करना आवश्यक हे | इसलिए पहले इसी के « सम्बन्ध में लिखा 
जाता है। े 
ये भौगोलिक स्थिति--भारतवर्ष एक विशाल भू-खण्ड है। इसक 
' अधिक-से-अधिक लम्बाई और चौड़ाई लगभग दो-दो हजार मील 
है, और इसका क्षेत्रफल सोलह लाख वर्ग मील है। इसके उत्तर 
में पंचंत-शिरोमणण हिमालय की ऊँची, बर्फ से ढकी, दीवार है; शेष 
तीन ओर यह समुद्र से घिरा हुआ 'है, जिसका तट लगभग तीक 
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इज़ार मील है। भिन्न-भिन्न प्रकार की जल-वायु, तरह-तरह की भूमि, 
विचित्र-विचित्र दृश्य और भांति-भांति की पैदावार देकर मानों प्रकृति ने 
इसे जगत्‌ की प्रदर्शनी बनाया है। मानवी आवश्यकताओं को पूरा 
करनेवाली मुख्य-मुख्य वस्तुओं में से ऐसी कोई नहीं, जो यहाँ पैदा न 
दो सकती हो। कच्चे पदार्थों' का भण्डार होने से इसे झद्योगिक 
पदार्थों के निर्माण के लिए. विशेष सुविधा प्राप्त है । पूर्वीय गोलाद 
का केन्द्र होने से इसकी स्थिति एशिया, योरप और अमरीका से ब्या- 
पार करने के अनुकूल है। भीतरी आमदरफ़ की दृष्टि से दक्षिण 
भारत की तुलना में उत्तर भारत की स्थिति अच्छी हे, कारण, यहाँ 
पर एक तो ऐसी नदियां हैं, जिनमें नाव अच्छी, तरद जा-अआ सकतो हे, 
दूसरे यहाँ भूमि समतल है। सड़के ओर रेले बनाने में बहुत सुविधा 
रहती हे, जबकि दछिण में पहाड़ों के, या पथरीली भूमि के, होने से 
इसमें बड़ी कठिनाई होती हे । 
प्राकृतिक भाग-- मारतवर्ष प्राकृतिक दृष्टि से चार भागों में 

विभक्त है :-- 

(१ ) उत्तरी पहाड़ी भाग, 

(२ ) सिन्ध गंगा का मैदान, 

(३ ) दक्षिण भारत, और 

(४ ) समुद्र तट । 

उत्तरी पद्दाड़ी भाग में हिमालय १३६०० मोल बल खाता हुब्रा 

चला गया दे | इस भाग की अधिक-से-अधिक चोड़ाई २०० मील हे। 
दिमालय बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा उत्तरी मारत को इरा-भरा रखता है ॥ 
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इसके पश्चिमी भाग का जल विविध नदियों में बह कर सिन्ध में, तथा 
पूर्वीय भाग का गंगा में जा मिलता है। यहाँ तरह-तरह की लकड़ियां 
. तथा बनोषधियां पैदा होती हैं ! 

-” सिंघ-गंगा का मैदान द्िमालय से निकली हुईं नदियों की घाटियों 
से बना हुआ है, ओर द्िमालय की पश्चिमी शाखाओं से पूर्वीय 
शाखाओं तक फैला हुआ है। इसका ,क्षेत्रल तीन लाख वर्गमील से 
अधिक है। सारा उत्तरीय भारत इसमें शामिल हे। पश्चिमी रेतौले 
भाग को छोड़ कर यद्द बहुत उपजाऊ, व्यापार के अनुकूल ओर घनी 
झाबादीवाला है। सिंध ओर गंगा से इसको सिंचाई अच्छी तरह 
हो जाती है । 

दक्षिण भारत सिंध-गंगा के मैदान के दक्षिण में पद्दाड़ों से घिरा 
हुआ तिकोना पञर ( ऊंचा मैदान ) है। इसमें छोटे-छोटे पेड़ ओर 
ड़ियां अधिक है। जहाँ पानी बहुत है, या निकट है, वहाँ बड़े-बड़े 
वृक्षों के जंगल भी हैं । पत्थरों से बनी हुईं मिट्टी काले रंग की है। इस 
पर आना जाना कठिन है, सड़क ओर रेल भी कठिनाई से बनती हैं । 
इस पढार की ऊँचाई १२०० से ३००० फुट तक है । 

. दक्षिण के पठार के पूव एवं पश्चिम में सकरे (कम चोौड़े) समुद्र-तट 
का मैदान है। इसका बहुत-सा भाग समुद्र-जल से ढका हुआ हे। 
यहाँ समुद्र अधिक-से-अधिक २०० गज गहरा है। पश्चिमी ओर 
थूवीय समुद्र-तट की चौड़ाई क्रमशः २० से ६० मौल और ४० 
से १०० मील तक है। इन समुद्र-तठों में नारियल आदि की पैदावार 
अच्छी होती दे । 
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जल-वायु---भारतवर्ष का दक्षिणी भाग मू-मध्य रेखा के पास 
( उत्तर में ) हे, परन्तु तीन ओर समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ 
गर्मी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता । स्थल का घरातल समुद्र से 
कहीं तो बहुत ऊंचा है, और कहीं कम, इससे देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में एक द्वी तरह का जल-वायु नहीं है | प्रायः दक्षिण में गर्मी, और 
उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सर्दी, रहती हे, बीच में तरइ-तरइ की जल-वायु 
मिलती दे | मध्य-मारत और राजपूताना समुद्र से दूर और शुष्क हैं, 
इसलिए ये प्रायः जाड़े में ठंडे और गर्मियों में बहुत उष्ण रहते हैं। 
| अपेक्षाकृत थोड़ा ही परिश्रम करने से मनुष्य के निर्वाइ- 
योग्य सामग्री प्राप्त हो सकती है। गर्म भागों में. बच्चों की विशेष 
प्रावश्यकता नहीं होती । वहाँ साधोरणुतया आदमी वर्ष का अधिकाँश 
समय लंगोट लगा कर, या अंगोछा लपेटे बिता सकता हे। भोजन 
भी, ठंडे भागों की अपेक्षा कम ही चाहिए। बड़े मकान की भी बहुत 
ज़रूरत नहीं दोती | गम देश में मनुष्य जल्दी थक जाते हैं, और 
बहुधा उनके आरामतलब, रोगी, व्यसनी, दुबल या अल्पायु होने की 
प्रवृत्ति रहती हे । | 
. बषों--वर्षा के सम्बन्ध में यहाँ यह विशेषता हे कि साल में दो 
मौसमी हवाएँ निश्चित हैं। यद्यपि मिन्न-भिन्न प्रान्तों में पहाड़ आदि 
के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, अप्रेल् से सितम्ब 
दक्षिण-पश्चिम (समुद्र ) की ओर से, और अक्तबर से माच॑ तक 
उत्तर-पूव अर्थात्‌ स्थल्ष की ओर से हवा चलती है। इनमें से पहली 
इवा से ही वर्षा विशेष द्ोती है। साधारणदया पश्चिमी तट, गंगा के 
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डेक्टा, आखाम और सुरमाघाटी में वर्षा बहुत अधिक, ओर गंगा की 
घाटी में इलाहाबाद तक तथा पूर्वी तठ पर अच्छी द्ोती हे | दक्षिण 
में तथा मध्य भारत के पठार में खुश्की रहती है, ओर शअ्रवली के 
पश्चिम में, तथा सिन्ध, राजपूताना और बिलोचिस्तान में तो बहुत 
ही खुश्की होती हे । 

भारतीय जनता अधिकतर कृषि-प्रधान है, और वद्द बारिश का 
बहुत आसरा ताका करती है। जिन भागों में वर्षा अच्छी दोती है, 
और लोगों को खाने को अपेक्षाकृत अधिक मिलता है, वर्दाँ आबादी 
आयः घनी द्वोती है । 

नदियाँ--भारतवर्ष॑ में पंजाब की पाँचों नदी उस प्रान्त के 
अधिकाँश भाग को हरा-भरा रखती है| उनके द्वारा इस प्रान्त का माल 
प्िन्ब तक आ सकता है। गंगा, यथुना, अह्मपुत्र, और गोदावरी वथा 
इनकी शाखाओं से पूर्वी भारत सौंचा जाता है। गंगा में एक इज़ार ओर 
अह्मपुत्र तथा सिन्धु में आढठ-आठ सो मील तक बड़ी नाव या छोटे 
जहाज़ आ जा सकते हैं | गंगा १९०० मील ओर सिन्धु १८०० मील 
लम्बी हे । दक्षिण भारत में नदियाँ छोटी हे, ओर माल ढोने या 
सिंचाई करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है । 

जंगल--भारतवष में पश्चिमी घाट, आसाम और द्वमालय प्रदेश 
में घने जंगल बहुत हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के भी काम 
आती हैं। पश्चिमी घाट के जंगल में, मध्य-प्रान्त और मध्य भारत के 
जंगलों में और द्दिमालय की तलद्टी में साल के पेड़ द्वोते हैं। माला- 
वार में सागोन ओर आबनूध के दृक्ष अधिक होते हैं, इसकी लकड़ी 
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कड़ी, ठोस और बहुत टिकाऊ होती है। मैयूर के जंगलों का चन्दन 
और आबनूस प्रसिद्ध हैं| नारियल के वृक्ष समुद्र के किनारे द्वी अधिक 
दोते हैं। अनज्ञातस ओर केल्ले गर्मंतर जल-वायुवाल्ले भागों में पाये 
जाते हैं | द्विमालय के मुख्य फल सेव, नातउग़ती ओर अबरोट हैं । 
'सिंघ और गछ्जा के मैदान का, तथा दक्षिय का, मुख्य फन आम है । 

कृषि-योभ्य भ्ूमि--यहाँ के मिन्न-भिन्न भागों की जल्न-वाबु, 
उष्णुता तथा तरी आदि विविध प्रकार की होने से यहाँ सब प्रकार 
के खाद्य पदार्थ उत्पन्न द्वोते हैं। अन्नों में यहाँ चावल, गेहूँ, चना, 
ज्वार, बाजरा, जौ, मकई श्रादि मुख्य हैं। दाज्नों में मूँग, डरद, 
अरहर, सटर, मसूर आदि पैदा होती हैं। तेलइन में तिल, सरसों, 
अलसी आदि प्रधान हैं। अन्य खाद्य-पदार्थों में गन्ना विविध फन्न, 
सब्जी, मसाले, और मेवा. आदि होती हे। शेष पदार्थों की पैदा- 
बार में कग्रस, सन ( जूठ ), _ब्ीले, अफ्रीस, चाय, कहवा, तमाख्ू 
ओर पशुओं का चारा उल्लेखनीय हैं। कृषि-जन्य पदार्थों की मात्रा 
की दृष्टि से मारतवर्ष का हंसार में तीसरा नम्बर दे। सब देशों की 
सन की माँग यही ,पूरा करता है; और गेहूँ, कप्रस, चावल आदि 
की पैदावार में भी इसका अच्छा स्थान है। 

खानें--प्राचीन समय से यद्द देश खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध 
रहा हे, इसे रत्न-गर्भा भूमि कहा गया है। लोहा यहाँ काफो मात्रा 
में सिल्ता है। बंगाल बिद्दर लोदे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो 
कोयले की खानों के निकट ही होने से विशेष उपयोगी हैं। मध्य- 
प्रान्त, मैसूर और मदरास से भी लोहा खासे परिमाण में मिलता है । 
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कोयला यहाँ विशेषतया बंगाल तथा बिद्दार में मिलता है; कुल कोयले 
का आधा भाग करिया से, ओर एक-तिद्दाई रानीगंज से, आता 
है। पंजाब, मध्य-प्रान्त, मध्य-भारत, आखसाम, हेदराबाद ओर बिलो- 
चिस्तान में भी कुछ खाने हैं। मेंगनीज़ की खान मध्य-प्रान्त और 
मद्रास में हैं, यह धाठु इस्पात बनाने के काम आती है। नमक की 
खान मेलम के किनारे से सिंध के पार कुछ दूर तक चली गयी हैं। 
सांभर की भील में, तथा समुद्र-तट पर खारी पानी से भी नमक बनाया 
जाता है। शोरा प्रायः उत्तरी बिहार में मिलता है। सोने की खाने 
मैसूर में हैं। अभश्रक की खाने अजमेर, मदरास और इबिह्दार में हैं; 
संसार-मर के खच के लिए आधे से अधिक शअ्रश्रक भारत से ही 
जाता है। 

प्राकृतिक शक्ति-भारतवर्ष प्राकृतिक शक्तियों का अतुल 
भंडार है। यहां पवत-शिरोमणि हिमालय तथा अन्य बड़े-बड़े और 
ऊँचे-ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें अनेक जल-प्रपात हैं। बड़ी-बड़ी नदियों 
की भी यहां कमी नहीं । समुद्र तो इस देश को तीन ओर से घेरे हुए है । 
इस प्रकार यहां जल-शक्ति खूब विद्यमान है, जिसका बिजली बनाने 
में उपयोग द्वों सकता है, और कुछ अंश में हो भी रहा है। भारतवष में 
वायु-शक्ति भी प्र्यात्त हे; द्वां, उससे काम लेना बहुत लाभदायक 
नहीं होता | भारतवर्ष का बहुत-सा भाग उष्ण कटठिबन्ध में होने से 
यहां दूथ के प्रकाश (धूप ) की शक्ति भी अनन्त है, परन्तु उसका 
अभी संचालन-शक्ति के रूप में प्रायः कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है । 

निदान; प्राकृतिक या भोगोलिक शक्ति के विचार से मारत-माता को 
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स्वर्ण-मूमि, रत्न-गर्भा, या अनन्त-शक्ति-भोत कहना वास्तव में सार्थक 
है। इसकी सन्तान सुखी और संतुष्ट नहों हे तो इसका उत्तरदायित्व 
सन्‍्तान पर द्वी है। जनता में दी कुछ न्यूनताएँ या दोष हैं। उनका 
विचार आगे किया जायगा | 

भारतीय जनता---वद्यपि इस विषय में कुछ मत-मेद है, प्रायः 
यह माना जाता है कि भारतवर्ष में आय जाति के मनुष्यों ने पश्चिमोत्तर 
से प्रवेश किया | आरम्भ में वे बहुत समय तक पंजाब आदि में रहे | 
पीछे जन-संख्या बढ़ने तथा पश्चिमौत्तर से और भी समूहों के आने से 
वे भारतवर्ष के भीतरी भागों में आने ल्गे। अब उनका यहां के कोल 
और द्राविडों से 6ंधर्ष हुआ, जो क्रमशः विंध्याचल को पार करके दक्षिण 
में आने को बाध्य हुए। इस प्रकार भारतवर्ष में मोटे द्विसाब से 
दो संस्कृतियों ने स्थान पाया। उचर भारत प्रधानतया भआाय॑ संस्कृति 
का रहा, और दक्षिण द्राविड संस्कृत का | पीछे पश्चिमोत्तर मार्ग 
से यूनानी, शक, सिथियन, हूण, यूनानी, मंगोल श्रादि जातियों 
के आदमी आते रहे ओर यहां के निवासियों “में मिलते गये। 
कुछ लोग पूर्वोत्तर मार्य से भी आये। परन्तु उनका यहां की 
जनता पर विशेष प्रभाव न पड़ा। भारतीय आ्यों की झंस्कृति 
इतनी ऊंची थी, कि जो भी विदेशी आये, वे क्रमशः इनमें दी 
हिल-मिल गये, उनका प्थक्‌ अस्तित्व न रहा। भारतवर्ष के भिन्न- 
मिन्न भागों के निवासियों की शारीरिक रचना आदि की सूक्ष्म जाँच 
करने पर इस बात का कुछ अनुमान हो सकता है कि यहाँ के किस-किस 
भाग में किन-किन जातियों का मिश्रण हुआ है । यह स्पष्ट है कि यह 
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मिश्रण जितना उत्तर भारत में हुआ, उतना दक्षिण में नहीं हुआ | 
विन्ध्याचल ने भारतीय जनता को प्रायः दो भागों में विभाजित करने 
का कार्य किया है। यद्यपि साधनों की उन्नति के कारण अब आवबा- 
गमन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, अब भी उत्तर भारत और दक्षिण 
भारत के निवासियों में कुछ स्पष्ट भेद पाये जाते हैं । 

भारतवर्ष में आनेवाले विदेशियों में श्रन्तिम वर्ग श्ररबों या तुर्को' 
का, तथा योरपियनों का है। योरपियनों की संख्या तो अत्यल्प दी 
है, ये यहाँ सोलहवीं शताब्दी से आने लगे | मुसलमान यहाँ 
'विशेषतया बारहवीं सदी में आये। उन के आने के समय यहाँ 
हिन्दुओं (भारतीय शभ्रार्यो' के उत्तराधिकारियों ) का रइन-सहन, 
विचार आदि ऐसे संरक्षणशील हो गये थे कि वे उन्हें अपने में न 
'मिला सके | यद्यपि समय-समय पर इस दिशा में दोनों ओर से कुछ 
प्रयत्न हुआ, इस समय भी भारतवष में दो प्रधान जातियों या धर्मो'' 
का भेद स्पष्ट हे | हिन्दू अपने आपको यहाँ के ही निवासी मानते हैं 
परन्तु कुछ मुसलमान अब भी अपने को उनसे प्रथक्‌, ओर बाहरी देशों 
से बहुत सम्बन्धित, समभते हैं | , 

भाषा--प्राचीन समय में चिरकाल तक यहाँ आय जाति की 
मुख्य भाषा प्राकृत या संस्कृत रही, अ्रव भी संस्कृत देश-भर के 
हिन्दुओं की धार्मिक भाषा है, और पूजा-पाठ तथा धर्म, ज्योतिष और 
वैद्यक आदि ग्रन्थों के अध्ययन के लिए. आवश्यक है। समय-समय 
पर यहाँ के निवासियों में श्रन्य जाति के आदमियों का मिभण 
द्वोता रद्य। देश इतना बड़ा हे, ओर प्राचीनकाल में आवागमद् 
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के साधन कम होने से लोगों का परस्पर में सम्पक कम था | इस लिए 
क्रमशः भिन्न-भिन्न प्रान्तों कौ भाषा में पुथक्ता आ गयी। जो 
'प्रान्त दूसरे प्रान्त से जितना दूर था, उसकी भाषा दूसरे प्रान्त से उतनी 
दी भिन्न हो गयी । कहा जांता है कि भारतवर्ष में इस समय डेढ़ सौ से द 
अधिक आषाएँ प्रचलित. हैं; परन्तु यह समभ भ्रम-पूर्ण है। इसमें 
भाषा और बोली की अवश्यम्मावी विभिन्नता को भुला दिया गया है। 
बोलियाँ तो, थोड़ी-योड़ी दूर पर बदला ह्वी करती हैं। शिक्षा और 
“आवागमन के साधनों की न्‍्यूनता की दशा में, प्रत्येक दस-बारह कोस 
के अन्तर पर रइनेवाले आदमियों की बोली में कुछ भेद हुआ करता 
हे। परन्तु कई-एक बोलियाँ एक-द्वी भाषा के अन्तगंत द्वोती हैं। 
अस्तु, भारतवर्ष में प्रचलित बोलियों की छंख्या चाद्दे जितनी हो, यहाँ 
की मुख्य भाषाएँ अंगुलियों पर गिनी जा सकंती हैं ' वे हैं--. हिन्दी, 
बंगला, मराढी, गुजराती, आसामी, उड़िया, कनाडी, तथा तामिल 
ओर तेलगू। इन भाषाओं में से भी कई-एक संस्कृत से घनिष्ट 
सम्बन्ध रखती हैं और इसलिए, एक दुसरे से मिलती-जुलती हैं। पुनः 
इनमें से हिन्दी एक ऐसी भाषा हे जो बिद्दारो, राजस्थानी, पंजाबी आदि 
अपनी रूपाँतरित भाषाओं और बोलियों सहित भारतवर्ष के प्रत्येक सात 
आदमियों में से तीन की मातृ-भाषा है, जिसे वे .दिन-रात बोलते हैं । 
तीन चौथाई से अधिक भारंतवासी हिन्दी समझ सकते हैं। कुछ वर्ष 
पहले दक्षिण में मदरास और पूव में आसाम प्रान्त के आदमी हिन्दी 
नहीं समझ सकते थे । परन्तु दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आदि संस्थाओं के 
:उद्योग से इन प्रान्तों में भी द्विन्दी का प्रचार बढ़ता जाता है। भारत- 
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वर्ष की राष्ट्रसभा काँग्रेस ने हिंदी-हिन्दुस्तानी को अपने व्ववद्धार की' 
भाषा माना है, दाँ; भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कुछु आदमी अपने पारस्परिक 
पत्र-व्यवद्दार आदि के लिए; अंगरेजी का उपयोग करते हैं, परन्तु इसका 
कारण यह भी हे कि उनके सन पर अंगरेजी का बहुत संस्कार जमा 
हुआ है, जिसे वे सहसा नहीं छोड़ सकते । 

अन्य भेद-भाव--जाति और भाषा के अतिरिक्त और भी कई 
विषयों में यहां बहुत विभिन्नता पायी जाती है| :यहां अनेक धर्मो' के 
अनुयायी हैं, कोई किसी मत था: संम्प्रद्यय को मानता है, कोई किसी 








राज्यों में आथिक तथां राजनैतिक जीवन कुछु अलग-अलग है। इस 
प्रकार जब कोई विदेशी, भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में, यात्रा 
करता है तो उसे यहां इत्तनी विभिन्नताएं मिलती हैं कि वह यह 





उसे यहा की जनता एक देश की अपेक्षा एक महाद्वीप को प्रतीत 
होती है। परन्तु इतका कारण उसका अशान या अल्पश्ञता द्ोती 
है; उसकी दृष्टि केवल बाइरी बातों की ओर जाती है, जिसमें बहुत 
विभिन्नता है द्दी। बहुधा अंगरेज़ अधिकारी तथा उनके अनुयायी” 
भी भाषा, लिपि, रीति-रिवाज़, धमें, जाति आदि के आधार परः 
भारतवर्ष की अनेकता की घोषणा किया करते हैं, परन्तु इसमें सत्य”' 
कम और स्वार्थ तथा राजनेतिक प्रचार द्वी विशेष होता है। हां,. 
भिन्नता की खोज करनेवालों के लिए यहाँ भिन्नता की अनेक बातें 
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बमेल सकती हैं । 

भारतवर्ष की एकता--भारतवर्ष में, बाहर से दिखायी देने- 
वाली भिन्नता में भीतर तात्विक एकता है। हाँ, इसके लिए केवल 
'ऊपर-ही-ऊपर देखने से काम न चलेगा | गम्भीरता-पूवंक गहराई तक 
देखने और विचारने पर मालूम होगा कि जैसे खरबूज़े में ऊपर से 
अलग-अलग फांक दिखायी देती हैं, परन्तु भीतर सब एक दी चीज़ 
मिलती है, . उसी प्रकार: भारतवर्ष की विभिन्नता भी अधिकांश बाइरी 
ही है, मीतर तो एंकता का विलक्षण प्रवाह है। और बाहर भी, 
जहाँ तक॑ प्रकृति का संम्बन्ध है, उस ने इसे. एंक देश का द्वी स्वरूप 
प्रदान कियां है। इस भु-खंड. के उत्तर.में द्विमालय की ऊँची, दुगम _ 
और विशाल दिवार खड़ी हैं, तथा इसके शेष तीन ओर द्विन्द महा- 
सागर के रूप में अपार जल-रांशी हे । : केबल पश्चिमोत्तर की ओर 
पब॑त-मालाओं के बीच में से एक तंग रास्ता है। प्राचीन समय में बाहर 
देशों से जो आदमी यहाँ आये, वे इसी मार्ग से होकर आ सके ये । 
भारतवर्ष के भीतर कुछ बड़ी-बड़ी नदियाँ तथा पहाड़ियाँ अवश्य हैं, 
पर उनसे इसका विभाजन नहीं द्वोता । अस्त, भोगोलिक दृष्टि से इस 
देश के एक होने में कोई संदेद नहीं हे । यद्द एशिया महद्दाद्वीप में एक 
सवथा प्रयक्‌ देश हैं। 

यद्द तो वाह्य दृष्टि की बात है । अब तनिक भीतरी अवस्था पर 
'विचार कीजिए, | अतीत काल से यहाँ के निवासी इस भू-खंड को एक 
देश मानते आये हैं। पूजा-पाठ और संकल्प में हिन्दू समस्त देश को 
अद्भा-पूवंक स्मरण करता है | स्नान के समय गंगा, यमुना, सरस्वती, 
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गोदावरी, नवदा, सिंधु और कावेरी इन सात नदियों के नाम भक्ति- 
भाव से लिये जाते हैं, जो देश के किसी विशेष भाग की न द्वोकर 
समस्त देश में फेली हुई हैं। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिलिंग, और 
चारों धाम आदि प्राचीन हिन्दुओं की देश-सम्वन्धी विशाल कल्पना के 
परिचायक हैं| बौद्धों के मढ, आश्रम, विहार, और स्तूप भी किसी एक 
स्थान में न द्दोकर भारतवषं-भर में फैले हुए हैं, ओर इस देश की 
एकता का स्मरण करा रहे हैं। राम ओर कृष्ण आदि केवल उत्तर 
भारत में ही पूज्य नहीं हैं, उनकी कथा सवंत्र प्रचुलित है। वेद, 
पुराण, श्री भगवद्गीता, रामायण ओर महाभारत सब की सम्मिलित 
सम्पत्ति है। जन्म-मरण या विवाह-शादी की रीति-रस्म, होली, 
दिवाली, आवणी और विजय-दशमी के त्यौहार स्रन्न मनाये जाते हैं ॥ 
भावों, और व्यवद्दारों कौ इस अदूभुत्‌ एकता से भारतवर्ष बहुत 
प्राचीन काल में अत्युज्त दो गया था। यही कारण था कि यूनानी, 
हुए सीथियन आदि जो जातियाँ याँ आयीं, वे अन्ततः यहाँ की ही 
हो गयीं । ; द 

« इस समय यहाँ दो ही जातियाँ प्रधान हैँ--आय॑ ओर द्वाविड़ । 
मुसलमान अधिकांश में, भारतीय आरयों के दी वंशज हैं। बाहर से तो' 
बहुत थोड़े-से द्वी व्यक्ति आये थे, उनका भी प्रायः यहाँ के वंशजों से 
रक्त सम्बन्ध हो गया । द्वाविड़ों ने आयों की वर्याश्रम आदि की प्रथा . 
स्वयं आयों से भी अधिक अपनाली है; और, वे अब मानों शआयये 
ही बन गये हैं। कुछ व्यक्ति हिन्दुओं ओर मुसलमानों की संस्कृति की 
पृथकता पर बहुत ज़ोर दिया करते हैं। परन्तु इसमें अतिशयोक्ति है ॥ 
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आरस्म में मुसलमानों का घनिष्ठ सम्बन्ध अरबी संस्कृति से था, और: 
और हिन्दुओं का आर्य संस्कृति से। परन्तु मुसलमानों के यहाँ आकर: 
बस जाने से, और सेकड़ों वर्ष हिन्दुओं के साथ मिल-जुल कर रहने से, 
इन दोनों जातियों की संल्कृतियों की एक-दूसरे पर गहरी छाप पड़ती 
गयी, और दोनों संस्कृतियों के मेल से एक नयी संस्कृति बनने लगी । 
कबीर जैसे साधु-संतों ने, और अकबर जेसे शासकों ने, इसमें अद्भुत 
योग दिया। किन्तु अंगरेजों के यहाँ थाने के समय तक संयुक्त संस्कृति 
की जड़ नहीं जमी थी, अतः वह अंगरेज्ों की ( पाश्चात्य ) झंस्कृति के. 
संघर्ष को सदन न कर सकी, और हिन्दू और सुसलमान दोनों अपने 
प्रथक-प्थक्‌ आदर्शों को खोजने लग गये। फिर, कितने द्वी अंगरेज 
अधिकारियों की कूट नीति से यहाँ विभिन्नता बढ़ती गयी। इस समय- 
. कभी-कभी उक्त दोनों जातियों के पारस्परिक व्यवहार में बहुत कड़॒ता 
दिखायी देती हे, तथापि गावों की स्थिति का विचार करने से, निराशा: 
का कोई कारण नहीं है | वहाँ हिन्दुओं के त्यौद्वारों में मुसलमान, और 
मुसलमानों के त्यौद्यरों में हिन्दू खुशी मनाते हैं। रक्षा-बन्धन के दिन. 
मुसलमान लड़कियाँ हिन्दुओं के पोंहची बाँधर्ता हैं । दिवाली के दिनः 
अनेक मुसलमान भी »पने-अपने घरों पर रोशनी करते हैं। बालक 
बड़ी उम्रवालों को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, चाचा, ताऊ, बाबा 
आदि कद्दते हैं। इस प्रकार ग्राम-जीवन हमारी एकता कां सजीव” 
प्रमाण है। जो अन्तर दिखायी देता है, वह प्रायः नगर-निवासियों 
में है, जिनकी संस्था कुल भारतीय जनता की दत फी-सदी से अधिक, 
. नहीं है। द 


+-7-4 सरल नागरिक शास्त्र 


धर्म की बात लीजिए। भारतवर्ष की धामिक सहनशीलता तो सदैव 
प्रशंसनीय रही है। मुसलमानों के समय में भी, इने-गिने बादशाहों 
या उनके कुछ कट्टर सदृधर्मियों के दुराग्रह के अ्रतिरिक्त, जनता में 
कोई विशेष धार्मिक झगड़ा नहीं हुआ । स्वसाधारण हिन्दू मुसलमान 
यहाँ उस समय तक बराबर प्रेम-पूर्वंक रहे जब तक कि योरपियनों ने 
यहाँ आकर शासन-सत्ता प्रास्तन को, और अपने स्वाथ-वश उनमें 
फूट न डाली । अस्त, इस समय भी दोनों धमंवालों में दर प्रकार 
के व्यक्ति मिलते हैं। दोनों में मूर्ति-पूजक है और मूति-विरोधी भी, 
भाग्यवादी हैं, और कमंवादी भी | बंगाज्ष और विहार के कितने- 
ही मुसलमान, ब्राह्मणों के द्वारा हिन्दू मंदिरों में पूजा करवाते 
हैं। इसी तरह अनेक हिन्दू मुसलमानों के मकबरों ओर ताजियों 
पर शीरनी चढ़ाते हैं, तथा स्वयं ताज़्िये रखते और मनौतियां 
करते हैं । 

हिन्दुओं मुसलमानों की रीति-रिवाज में भी समानता के उदादहरणों 
का अभाव नहीं है। 'उत्तर भारत में हर दिन्दू शादी के समय 'नौशाह? 
जनता दै। दिन्दू की शादी बिना सेहरे और जामे के नहीं होती, और 
करोड़ों मुसेलमानों की शादी बिना कंगने के। सेहदरा ओर जामा 
मुसलमानी हैं, और कंगना हिन्दू ! पोशाक को बात यह है कि साधा- 
रणतया मुसलमान जिस-जिस प्रान्त में रहते हैं, प्रायः बहाँ की ही 
पोशाक पद्नते हैं। पोशाक से जाति-मेद की अपेक्षा प्रान्तीयता का परि- 
चय अधिक मिलता है | और, कुछ बच्नों में प्रान्त की दृष्ठि से भी मेद 
नहीं मालूम होता | अनेक द्विन्दू और मुसलमान अब ईसाइयों की भांति 
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टोप लगाने लगे हैं, गांधी-टोपी को तो सबसाधारण जनता ने अपना 
रखा है। क्‍ 

आशिक और राजनैतिक दृष्टि से भी मारतवर्ष में यथेष्ड एकता 
पायी जाती है। कृषि, उद्योग और व्यापार आदि की समस्याएँ तब 
 आदमियों के लिए समान हैं। रेल, तार, डाक आदि से सबको बराबर 
लाभ है। और हाँ, द्वानि है तो वह भी सब को बराबर है। जनता में 
सम्पक, पत्र-व्यवद्दार और आमदरफ़्त बढ़ रही है। शिक्षा और 
साहित्य भी देश को एक करने में योग दे रहे हैं । अंगरेजों के शासन 
में राजनीति के प्रयोग प्रायः सर्वत्र समान हो रहे हैं। स्वराज्य-प्राप्ति 
के ध्येय में सब एकमत हैं, चाहे मार्ग भत्ते ही भिन्न-भिन्न हों। 
राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि दो रही हे, अधिकाधिक राष्ट्रीय संस्थाओं 
की स्थापना हो रद्दी हे; अनेक सामाजिक ओर धार्मिक आन्दोलनों में 
. भी राष्ट्रीय इष्टिकोण की अवहेलना नहीं की जाती । 
.. श्रस्तु, जाति, संस्कृति, धर्म, अर्थ, राजनीति आदि विविध दृष्टियों 
से किये हुए उपयुक्त विवेचन से यह्द स्पष्ट हे कि भारतवर्ष में बहुत- 
कुछ एकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि थोड़ी- 
बहुत विभिन्नता भी अवश्य है, परन्तु ऐसी विभिन्नता तो सभी देशों में 
. इ्ोती है; उसके कारण किसी देश की एकता शअस्वीकार नहीं की 
जा सकती। फिर, भारतवर्ष तो एक विशाल भू-खंड है, अतः इसकी 
छोटी-मोटी विभिन्नताएं नगण्य हैं। उनके कारण किसी को इस देश 
की एकता में संदेह करना अनुचित है। 

रु 
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भकहरतवरं धर्मे-प्रधान देश है । यहाँ विशेषतया हिन्दू जनता की, 


एक मुख्य विशेषता उसकी घस्े-प्रधानता है। सामाजिक, आशिक या 
अन्य किसी प्रकार का कार्य हो, उसे घार्मिक दृष्टि से देखा जाता है, 
और यदि ऐसा ही प्रतीत दो कि धर्म उसकी स्वीकृति नहीं देता, तो या तो 
यथा-सम्भव उसे करने का विचार ही छोड़ दिया जाता है, अथवा उसे 
धामिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया जाता है। बालक का जन्म, शिक्षा- 
प्रवेश, त्योद्दार, विवाह-शादी, स्नान, भोजन, शयन, मित्रों या बिरादरी 
को जिमाना, यात्रारम्भ, उत्सव, भवन-निर्माण, दुकान आदि खोलने या 
कोई संस्था स्थापित करने आदि प्रत्येक कार्य का श्रीगणेश घामिक 
भावना से किया जाता है; यहाँ तक कि किसी के मरने पर जो कृत्य 
किया. जाता है, वह भी घामिक विचारों से युक्त द्ोता हे | हिन्दुओं के 
जीवन का मूल आधार धर्म हे। कुछ अंश तक मुसलमानों के सम्बन्ध से 
भी यही बात कही जा सकती है । सबेरे उठने के समय से सोते वक्त 
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तक, वे प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ते हैं; खाने-पीने की वस्तुओं में भी 
इस बाते का ध्यान रखते हैं कि धम की पुस्तक ( कुरान आदि) में 
उसकी श्रनुमति है, या नहीं | रुपया ब्याज पर देने के आर्थिक कार्य से 
भी थे इसलिए परहेज़ करते हैं कि धर्म की दृष्टि से वह निषिद्ध है। 
अस्तु, भारतीय जीवन सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूर्व 
यहां के धर्म तथा धार्मिक सुधारों का परिचय देना आवश्यक है। 
भारतवष के, आरम्म से ही, धम-प्रधान द्वोने में यहाँ की प्राइतिक 
स्थिति बहुत सद्दायक रही है । पहले बताया जा चुका है कि यहाँ के . 
जल-वायु के कारण मनुष्य की भोजन, वस्त्रादि की शारीरिक आवश्यकताएँ.. 
_ कम रहती हैं, फिर भूमि बहुत उपजाऊ होने से उन आवश्यकताओं की 
_ पूर्ति भी सहज ही, अल्प परिश्रम से, थोड़े ही समय में हो सकती है । ह 
पुनः उत्तर में पंत तथा शेष तीन ओर समुद्र से घिरा होने के कारण 
यह देश विदेशियों के आक्रमण से भी सुरक्षित रहा । आकाश-माग से 
आक्रमण होने की बात तो आधुनिक सम्यता कौ है। अस्त, निश्चिन्त 
और ययेष्ट अवकाशं-प्राप्त द्ोने से, अति प्राचीन काल में ही आयों ने 
साहित्य, कला, .विशान आदि की ओर विशेष ध्यान दिया। 
सांसारिक विषयों में लीन रहने की उन्हें. आवश्यकता न थी।॥ 
उन्होंने अपने समय का उपयोग पारमाथिक तथा आध्यात्मिक 
बातों का चिन्तन ओर मनन करने में किया। फिर, बड़ी-बड़ी 
नदियों के किनारे जंगलों में रहने से उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने का'. 
यथेष्ट अवसर मिलता था| अब. सूर्योदय द्ोता है, मध्याह् होता हे, 
सूर्यास्त होता है, तारे ओर चन्द्रमा दिखायी पड़ते हैं, कभी आकाश 
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मेघाचछुन्न होता है, कभी बिजली चमकती है, इत्यादि दृश्यों को देख 
कर मन में यह विचार आना स्वाभाविक दी है कि सृष्टि की ये 
अदूभ॒त्‌ चीजें किसने बनायीं, सृष्टि का रचयिता कोन है, मनुष्य और 
इतर प्राणियों का जन्म-दाता कोन है, मनुष्य क्‍यों मरता है, मर कर 
कहाँ जाता है ओर मरने के बाद क्या द्ोता है । इस प्रकार के विचारों 
से, प्राचीन आया ने पारलोकिक विषयों में खूब प्रगति की, और इन 
विषयों का ऐसा गम्मीर और मदत्व-पूर्ण साहित्य प्रस्तुत किया कि 
इस समय भी संसार में उसका विशेष स्थान है, अच्छे-अच्छे दिगाज 
विद्वान उसे आश्चर्य ओर सम्मान की दृष्टि से देखते तथा उसके 
प्रति अपनी भद्धाज्ञलि अपित करते हैं। 

धापिक सांहित्य--आय॑ जाति के प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। हिन्दू 
इन्हें अनादि मानते हैं, अन्य धर्मावलम्बी--इससे सहमत न 
दोते हुए भी--यह तो स्वीकार करते ही हैं कि ये सृष्टि के अति प्राचीन 
ग्रन्थ हैं। वेद चार हँ--ऋग्वेद, सामवेद, यजुवंद, अथववेद । इनमें 
ऋग्वेद सब से प्राचीन समझा जाता हे। वंदों की भाषा संस्कृत है, जो 
इनकी रचना के समय यहाँ बोल-चाल की भाषा थी। वेदिक संस्कृत 
आधुनिक संस्कृत से भिन्न, उसका पूर्वरूप हे। वेद को “श्रुति! भी 
कद्दते हैं, जिसका अर्थ है, सुना हुआ। प्राचीन काल में अधिकतर 
ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया जाता था, पढ़कर नहीं । पुस्तकों की 
परिपाटी बहुत पीछे चली। वेद के तीन भाग हें--संहिता या वेद- 
मत्रों का समूह, ब्राह्मण-प्रन्थ अर्थात्‌ वेद-मंत्रों की व्याख्या, और 
उपनिषद्‌ ( रहस्य ) अर्थात्‌ गूढ़ ब्रह्म-विद्या और तत्वश्ञान की शिक्षा । 
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: वैदिक साहित्य और विशेषतया उपनिषदों का, संसार कौ अनेक 
भाषाओं में, अनुवाद दो चुका है, और इनका बहुत सम्मान है ।* 

भारतवर्ष का प्राचीन धार्मिक तथा दाशनिक साहित्य अनन्त और 
अथाह हे। हाँ, उपयुक्त साहित्य अधिकतर उच्च कोटि के विद्वानों के 
काम का है। सवसाधारण की उसमें गति नहीं। सबसे लोक-प्रिय 
घर्मे-अंथ श्रीमद्धभगवद्गीता है | इसमें उपनिषदों का सार है | यह वास्तव 
में सागर को गागर में भरने के समान है ; यों यह महाभारत नामक 
विशालकाय ग्रन्थ का एक अंश-मात्र हे। महाभारत के युद्ध में अर्जन को 
अपना कतंव्य निश्चित करते नहीं बनता था, वद्द इस दुविधा में 
था कि लड़ूं या न लड़ूं। अन्ततः वह अख्त्र डाल बैठा था। इस 
अवसर पर श्रीकृष्ण ने उसे समझाया था कि आत्मा अमर, अजर, 
अविनाशी है, मनुष्य को निष्काम भाव से अपना कतंव्य पालन 
करना चाहिए। धर्म के लिए युद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं। श्री- 
कृष्ण का यद्द उपदेश बहुत सुन्दर ओर मामिक है। संसार-भर में 
ओीमद्भगवद्गौता का त्रड़ा मान हे। इज़ारों, लाखों हिन्दू प्रति दिन 
इसका पाठ करते हैं, और इससे शान्ति प्राप्त करते हैं। 

पुराण हिन्दुओं के प्राचीन इतिहास सम्बन्धी अन्थ है। इनकी 
कुल संख्या श्द है। इनको भाषा आलंकारिक है। इनमें राजवंशों 
तथा देवी-देवताओं आदि का वर्णन है। पुराणों में श्रीमद्भागवत 

*जमनी के सुप्रसिद्ध दाशनिकर शोपनदार ने लिखा है कि उपनिषदों से मुझे 


अपने जीवन में बहुत शान्ति मिली, और अन्त समय में भी शान्ति मिलेगी । 
प्रोफेसर मेक्‍्समूलर ने भी उनको मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । 
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पुराण का बहुत प्रचार हे । अनेक हिन्दू ख़ास-ख़ास अवसरों पर इसका 
नियम-पूवक पाठ करते हैं। पुराणों में इतिहास के अतिरिक्त धरम, 
दशन, सृष्टि के विकास आदि का भी वर्णन है। एक प्रकार से, ये 
अपने ढंग के विश्व-कोष हैं | 
बेदिक धमे-वेदों में बताया हुआ धरम बहुत सरल है, उसमें 
आइडम्बर का नाम नहीं । वह लोगों के सामने सादा जीवन ओर उच्च 
विचार का आदर्श उपस्थित करता है। मनुष्यों को प्रेम-पू्वक रहना 
चाहिए. | उनमें परस्पर सहयोग और सहानुभूति का भाव हो | वे मनसा, 
वाचा ओर कमेणा से शुद्ध जीवन व्यतीत करें | सबको ईश्वर की स्तुति- 
प्राथना करनी चाहिए ओर अधिक-से-अधिक लोकद्दित करने का विचार 
रखना चादिए | वैदिक काल में आये पद्ले सू्थे, अग्नि आदि प्रा- 
कृतिक शक्तियों का ध्यान करते थे, पीछे वे इन्हें देवता मानने लगे। 
इसके अतिरिक्त वे इन्द्र, बरुण ओर वायु आदि देवताओं की भी उपा- 
सना करने लगे, परन्तु वे इन सबको ईश्वर के द्वी भिन्न-भिन्न नाम ओर 
रूप मानते थे । 
बेदिक काल में आर्य जाति कई समूहों में विभक्त थी। प्रत्येक समूह 
का एक राजा होता था, जो सभा” या समिति!” की सलाद से काम 
करता था। नियम-निर्माण का काय विद्वान ( ऋषी-मुनि ) करते 
'॥ राजा नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता था। यदि वह 
था कोई अन्य अधिकारी नियम भंग करता तो उसे, उसके पद की 
गुरुता के अनुसार, दंड दिया जाता था। राजा के लिए दिनचर्या 
निर्धारित थी । उसे लोक-हित का यथेष्ट ध्यान रखना होता था। वह 
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जनता की सुख-शान्ति ओर समृद्धि के लिए. उत्तरदायी होता था | 
: वेदों में व्यक्ति के लिए ब्रह्मचय, णहस्थ, बानप्रस्थ और संन्यास 

इन चार आश्रमों की, तथा समाज के लिए ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और 
शुद्ध इन चार वर्णों की व्यवस्था की गयी है। समस्त वेदिक साहित्य 
इसे स्वीकार करता है। पुराणों में भी उसे मान्य किया गया हे। 
. इस प्रकार हिन्दू-समाज-व्यवस्था की विशेषता वर्णाश्रम धम है, उसकी. 
चर्चा अगले परिच्छेद में की जायगी। यहाँ इस बात का विचार . 
'किया जाता है कि भारतवष में वेदिक घमें के पश्चात्‌ क्रम शः किस- 
पकिस घमे का उदय कैसी-कैसी परिस्थिति में हुआ । 

बौद्ध धरम द ओर जेन धमे--संसार परिवतनशील दै। कोई - 
वस्तु स्थायी नहीं | वेदिक धर्म ने भारतीय जनता के हृदय पर इज़ारों, 
लाखों वर्ष शासन किया, ओर इस समय भी हिन्दू घममे का प्रायः 
प्रत्येक स्वरूप उसे मान्य करता है, अपने आपको उसका हो एक 
मेद मानता है। तथापि ईसा के पूव सातवीं और छठी शताब्दी में, 
उस धमम का सर्बसाधारण में प्रचलित रूप बहुत चिन्तनीय अवस्था 
"को प्राप्त हो गया था | जाति-पाँति' का भेद-भाव बढ़ गया था, यज्ञों 
में पशु-बलि की बहुत बृद्धि हो गई थी, शास्त्रों ओर घर्म को आड़ 
में भ्रष्टाचार हो रहा था। इस पर कुछ ऐसे उपदेशक क्षेत्र में आये, 
जिनके ईश्वर और घर्म-सम्बन्धी विचारों में वेदिक धर्म से कुछ मित्रता 
दोने लगी | इनमें मुख्य हैं, गौतमबुद्ध ओर महाबीर तीर्थंकर । 
*. गौतमबुद्ध का मूल नाम शाक्य मुनि गौतम था। ये नेपाल की 
त्तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोदन के इकलौते 
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विकोफ 


पुत्र थे। इनका जन्म ईसा-पूर्व सन्‌ ५४४७ में हुआा। ये बड़े 
लाडू-दुलार में पत्ते थे, और राजसी वातावरण में रहे थे | परन्तु ये थे 
बहुत विचारशील; सदेव दूसरों के दुखों और कष्टों की बात सोचा 
करते ये। आख़िर, तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी प्यारी 
स्री, नवजात पुत्र ओर सब राजमहल का ठाठ छोड़कर जंगल का 
रास्ता लिया। और, कई वर्ष अनेक प्रकार के कष्ट सहकर, तप 
करके इन्द्रोंने अन्ततः वास्तविक सुख का मार्ग खोज निकाला | इनकी 
शिक्षा बहुत सरल और सुबोध हे। सब मनुष्य समान हैं, जाति-पाँति 
के विचार से कोई ऊंच-नीच नहीं । प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण या मोक्ष 
प्राप्त करने का अधिकारी हे | हमारे जीवन में सच्चाई, पवित्रता और 
दया-भाव रहना चादिए। भोल्े-माले जीव भी हमारी दया और 
प्रेम के अधिकारी हैं। यज्ञों में, धमें के नाम पर भी, बलिदान करना 
अधमे ही हे। सत्य ओर भ्रहिंसा धर्म के मु्य आधार हैं। इनकी 
बातें जनता ने बड़े चाव से सुनी । इनका उपदेश लोगों के हृदय में 
घर करता गया। थोड़े ही समय में बौद्ध घ्मे दूर-दुर तक फेल गया। 
सम्राट्‌ अशोक आदि के समय में यह यहाँ राज-धर्म रहा | पीछे यहाँ 
इसका हास हो गया, पर अरब भी लंका, बअह्मा, श्याम, नेपाल, चीन, 
जापान आदि में इसो धर्म का विशेष प्रचार है। गौतम बुद्ध: के 
शरौर-त्याग का समय सन्‌ ४८० ई० पू० माना जाता है। 

बौद्ध साहित्य में त्रेपिोक और जातक मुख्य हैं। त्रिपिटक में 
बौद्ध धमम के सिद्धान्तों तथा भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों का संकलन है।* 
यह तीन भागों में विभक्त है; एक भाग में दशंन, दूसरे में अनुशासन; 
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ओर तीसरे में उपदेश हैं। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की 
कथाएं हैं। द 
महावीर 'तीथेकर गौतम बुद्ध के समकालीन ही थे, वसे जैन धर्म 
बौद्ध धमें से पहले का बताया जाता है। कहा जाता है कि महावीर 
से पहले २३ तीर्थंकर और हो चुके हैं, उनमें सबसे प्रथम श्रीऋषभदेव- 
जी ये। अस्तु, महावीर स्वामी का नाम पहले व्धभान था। इनका . 
जन्म ईं० पू० सन्‌ ४४७ में हुआ | ये क्षत्रियों की राजधानी वैसाली 
( पटना के उत्तर में ) के राजकुमार थे | अतः इनका प्रारम्मिक जीवन 
भोग-विलास और ऐश्वर्यंमय था । पीछे इन्हें -बेराग्य दो गया और 
येमोक्ष कौ खोज में निकल गये। अन्ततः शान प्राप्त करके इन्होंने पहले 
के तीर्थंकरों के उपदेशों का प्रचार करने में अपनी शक्ति लगायी | 
जेन-घर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म से मिलती-जुलती है। “अद्विंसा परमो' 
घम्मं:! इनका भी सिद्धान्त है। जैनी अहिंसा पर बहुत जोर देते हैं । 
वे यथा-संभव सूक्ष्म जीवों की भी हत्या करने से बचते हैं। इसलिए 
भोजन, स्नान ओर श्वास लेने तक में इस बात का विचार करके 
कुछ कड़े नियमों का पालन करते हैं। जैन-धम के अन्तगंत दो सम्प्र- 
दाय हैं: (१) दिगंबर जो नग्न मूर्ति की उपासना करदे हैं, और जिनके... 
साधु भी नग्न वेश में रहते हैं, (२) श्वेताम्बर जो अपनी मूर्तियों को' 
कपड़े पहनाते हैं, और जिनके साधु भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जेन 
घर्म का विशेष प्रचार उत्तर भारत और राजपूताना में, विशेषतया 
वश्यों में हुआ । इसके उपदेशक धम-प्रचार के लिए देश से 
 बादर नहीं गये । इन्होंने दर्शन ओर न्याय में बहुत उन्नति को। जन 
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दशन हिन्दू दर्शन अ्यवा उपनिषदों से मिलता है। अहिंसा हिन्दु धर्म 
का आवश्यक अंग है | जेन हिन्दू संस्कृति का मान करते हैं। ये 
ईश्वर को मानते हैं| हाँ, उसे सबंध और बीतराग बताते हैं, सृष्टि का 
जन्मदाता, पालक-पोषक ओर संहारक नहीं । अस्तु, कई मुख्य-मुख्य 
बातों के विचार से जेन-घर्म द्विन्दू धर्म का ही एक रूप है, कोई पुथक्‌ 
मत नहीं । 

ऊपर कहा गया है जैन धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म से मिलती है। 
दोनों धर्म अहिंसा के प्रचारक हैं, वेदों ओर ब्राह्मणों का आदर नहीं 
करते, ओर यज्ञों की निन्‍दा करते हैं | तथापि दोनों धर्मों में कुछ भेद 
भी है, बोद्ध केवल भगवान बुद्ध को मानते हैं, जैनी अपने तीथ्थकरों 
को | दोनों के शात्र तथा घामिक क्रियाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं | जेनी ब्रत 
उपवास आदि बहुत करते हैं, बौद्ध इस प्रकार शरीर को कष्ट देने को 
धर्म का लक्षण नहीं मानते | बोद्धों के मूर्तियों या साधुओं का नग्न 
'रहना भी अरुचिकर है। 

पोराणिक धमे--पहले कहा जा चुका है कि जेन धर्म का 
प्रचार परिमित द्वी रहा । इसके विरुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रचार भारतवर्ष 
में तो हुआ दी, इस देश के बादर भी हुआ । इस धम का ब्राह्मणों से 
मौलिक विरोध था। ब्राह्मण इसके विरुद्ध प्रचार करने का भरसक 
प्रयत्न करते थे | इधर गौतम बुद्ध के शरीरांत होने के थोड़े ह्दी समय 
बाद उनके अनुयायियों में मत-भेद हो गया, पीछे बोद्ध संस्थाओं भें 
अनेक विकार उत्पन्न हो गये। मढों के अधिकारियों ओर मभिन्तुशरों का: 
जीवन दूषित और आचार-द्दीन दो गया | फलतः लोगों कौ इस घमम 
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से भ्रद्धा इटने लगी। सर्व॑साधारण ईश्वर के कर्ता-धर्ता, विधाता होने 
में विश्वास करते और देवी-देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें इन 
बातों को न माननेवाला बोद्ध घ्मं आकंक प्रतीत न हुआ। युद्ध 
'प्रेमी राजपूत इस अहिंसा-धर्म को मान्य हो नहीं कर सकते ये । फिर, 
आह्षणों ने जनता की रुचि के अनुसार अपने धर्म में आवश्यक परि- 
वर्तन कर दिया । बस, सातवीं शताब्दी में पौराणिक घर्मं का प्रारम्भ 
“हुआ, यद्यपि मूल बातों में यह धर्म बेदिक घर्म के झनुसार ही था, 
'पर इसमें कई बातें पुराणों के आधार पर मिलायी गयी थीं, 
'उदाइरणवत्‌ अ्रवतार-पूजा आदि । अब पौराणिक देवी-देवताओं कौ 
'यूजा बढ़ी, अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण हुआ, ओर बहुत-से 
ऐसे धामिक उत्सव किये जाने लगे, जिससे जनता आक्ृष्ट हो । इधके 
अतिरिक्त आठवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट ने, ओर नवीं शताब्दी 
में स्वामी शंकराचार्य जी ने शास््रार्थ द्वारा बौद्ध धर्मं का ज़ोर-शोर से 
खंडन किया | अन्ततः चहुँओर हिन्दू धर्म को पताका फद्राने लगी । 
द पीछे जाकर पौराणिक धर्म जनता को यथेष्ट रुचिकर न रहा । बार- 
'हवीं शताब्दी में भीरामानुजाचार्य ने भक्ति का प्रचार और वेष्णव घममे 
"का प्रतिपादन किया । तेरहवीं सदी में इनके शिष्य स्वामी रामानन्द ने 
'राम की उपासना का प्रचार करते हुए. वेष्णव धर्म को फैलाने में 
बहुत सद्दायता दी । ये घम में जाति-पाँति का भेद-भाव नहीं मानते 
थे, इनके कई शिष्य निम्न जातियों के थे। रामानन्द जी के अनु- 
यायियों का प्रमुख घमे-ग्रंथ 'भक्तमाल” है रामानन्द के प्रसिद्ध शिष्य 
कबीर पन्द्रहवीं शताब्दी में हुए। इन्होंने सरल सुत्रोध भाषा में 
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धामिक भेद-भावों को दूर करने का विलक्षण प्रयत्न किया # 
इनके शिष्यों में हिन्दू-मुसलमान दोनों थे, ये अल्लाह और ईश्वर का, 
मन्दिर और मसजिद का भेद नहीं मानते थे, ये मूर्ति-पूजा के विरोधी' 
थे | इनका सिद्धान्त था, “(हर को भजे सो हर का द्वोय, जाति-पाँति ना' 
पूछे कोय! । 

इनके बाद बल्‍लभाचार्य जी ने बललभ मत का प्रचार किया। इस 
मत के अनुसार श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार हैं। बहुत-से आदमियों' 
ने बल्‍लभाचाय जी को अपना गुरु बनाया | बम्बई, गुजरात और राज- 
पूताना में बहुत से धनवान इस मत के अनुयायी हैं। 

इसी समय बद्भाल में चेतन्य महाप्रभु का कृष्ण-भक्ति का 
उपदेश हुआ । इन्होंने अपने प्रेम-माव से विरोधियों तक को प्रभावित' 
किया और कीत॑न आदि से बंगाल में वेष्णब धम का खूब प्रचार 
किया । इनके अनुयायियों ने बृन्दाबन में राधा-कृष्ण के कई बड़े-बड़े 
विशाल मन्दिर बनवाये | 

सोलइवीं शताब्दी में तुलसीदास ने राम-भक्ति का और इस प्रकार 
वेष्णब धम का प्रचार किया। वास्तव में इन्होंने हिन्दुओों के: 
विभिन्न धर्मो' के समन्वय का प्रयत्न किया। इनकी अनेक रचनाएँ 
हैं। रामायण का तो घर-घर प्रचार है। पुरुष-सत्री, बाल-बृद्ध, सब के 
लिए यद्द ग्रंथ अत्यन्त आकर्षक एवं शिक्षा-प्रद है । 

अस्तु, इस समय में, भारतवर्ष में नये-नये धामिक विचारों का 
प्रचार हुआ | भक्ति-भाव की बृद्धि हुईं । शिव, राम ओर कृष्ण के अनेक. 
मन्दिरों का निर्माण हुआ। अनेक भक्तों ने समय-समय पर जनतः? 
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के सामने घ्म का उदार दृष्टिकोण उपस्थित किया। सिद्धान्त से 
अत्येक वेष्णव यह मानता है कि वेष्णव घर्म की दीक्षा लेनेवाले सब 
ड्यक्ति समान हैं, उनमें जाति या वर्ण का कोई भेद नहीं रहता । इसी 
प्रकार शैव ओर शाक्त भी अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्नता को दुर कर 
एकता का विचार रखते हैं| परन्तु प्रस्येक की यह उदारता अपने त्लेत्र 
'तक ही सीमित है, अन्य मतवालों से बहुधा वाद-विवाद रहता है। 
बहुधा दलित जातियों के आदमियों से, बेष्णब धर्म की दीक्षा ले लेने 
पर भी, कुछ बातों में पुथकता का विचार किया जाता है। इसमें सुधार 
की आवश्यकता है; कुछ तो हो भी रहा है, इसका विचार आगे किया 
जायगा । क्‍ 

इसचाम धमे--ऊपर .जिन धामिक लहरों का विचार किया 
गया, वे भारतवष में ही उत्पन्न होकर यहाँ के भिन्न-भिन्न भागों में 
फ्रेलीं। इसलाम धघम का प्रादुर्भाव इस देश से बाहर, अरब में हुआ 
था | इसके भूल संस्थापक इज़रत मोहम्मद का जन्म वहाँ मक्का में 
सन्‌ ६७० ६० में हुआ । उस समय अरब में बड़ा अंधकार छाया हुआ 
था, आदमी परस्पर में लड़ते कगड़ते थे, प्रेम ओर संगठन का अमाव 
था। भोग-विलास, मूर्ति-पूजा ओर स्वाथ-पूर्ति का दौर-दोरा था। मोह- 
स्मद साहब आरम्म से ही विचारशील थे, उन्होंने वर्दां की हालत सुधा- 
'रने का निश्चय किया | पद्चीस वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ | 
चालीस वष की अआयु में इन्द्ोंने लोगों को 'ला इलाइ, एलिल्लाइ 
( ईश्वर एक मात्र और अद्वितीय हे ) यद्द उपदेश देना आरम्भ 
- 'किया। इनका बहुत विरोध हुआ, इन्हें अनेक कष्ट दिये गये | पर 
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थे अपने निर्धारित पथ पर डटे रहे | अन्ततः सन्‌ ६२२ ई० में इन्हें: 
मक्का छोड़कर मदौना जाना पड़ा। इस समय से ही इनका संबत्‌ 
आरम्भ दोता है, जिसे दिजरी संबत्‌ कद्दा जाठा है। मदौना में इनके: 
बहुत से अनुयायी द्वो गये, उनकी सहायता से इन्होंने अरब में अपने 
घमें 'इसलाम” का खूब प्रचार किया। इनके उपदेशों का संग्रह: 
“कुरान” कहलाता है, जो मुसलमानों का पवित्र धर्मे-पन्थ है | 

इसलाम धर्म के कुछ सिद्धान्त इस प्रकार है :--ईश्वर एक हैं;. 
ओर मोहम्मद उसका पैग्रम्बर (दूत ) है। प्रतिदिन पाँच वक्त 
“नमाज़” (प्रार्थना ) पढ़नी चाहिए। रमज़ान के महीने में उपवास 
करना चाहिए.। ग्ररौबों को खैरात दी जानी चाहिए। सब मुसलमान 
समान हैं, जाति-पाँति का कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए | ग्रीब- 
अमौर सब एक स्थान पर सम्मिलित भोजन कर सकते हैं। पड़ोसियों से 
प्रेम, ओर सब पर दया करनी चादिए। इसलाम धर्म अत्यन्त प्रजा- 
तंत्रात्मक है, यह ऊच-नीच सबकी एक बिरादरी मानता है। स्ब- 
साधारण ने इस घमम का खूब स्वागत किया। मोहम्मद साहब का 
शरीरान्त सन्‌ ६३२ ई० में हुआ | इसके पश्चात्‌ भी इनके घर्म का 
प्रचार द्ोता रहा। क्रमशः यह घर्म एशिया योरप और अफ्रीका 
के दूर-दूर के भागों तक फेल गया | इसलाम धर्मानुयायियों का नेता: 
ख़लीफ़ा कहलाता है। कालान्तर में इस धम की दो शाखाएँ मुख्य 
हो गयीं--शिया और सुन्नी ( कुछ ओर भी भेद हुए; यथा--बोहरा, 
सुफी आदि ).। शिया प्रथम तीन इमाम (धमं-शिक्षक) अबूबकर, उम्र 
और उसमान को नहीं मानते । वे केवल हसन और हुसैन को ही इमामः 
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मानते. हैं, इनके शहीद होने की यादगार में ताज़िए. निकालते हैं 
ओर मोहरम का त्यौहार मनाते हैं। सुन्नी संख्या में अधिक हैं। ये” 
अधिक परम्परावादी तथा कट्टर हैं । 

भारतवष में अरबों का सबसे पहला आक्रमण सिन्ध पर सन्‌ ७१२ 
में हुआ, जबकि यहाँ का राजा दाहिर था, जो बहुत कमज़ोर था। 
मुसलिम सेनापति मोहम्मद बिन क़ासिम ने सिंध को जीत लिया ओर 
यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। परन्तु उसने कोई अत्याचार न होने' 
दिया। द 

मुसलमानों कौ इस विजय का बहुत समय तक भारतवर्ष पर 
विशेष प्रभाव न पड़ा। दसवीं सदी में अफगानिस्तान के शातक 
सुबुक्तंगीन ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से पंजाब पर 
घधावा किया । उसके बाद महँमूद गज़नवी और पीछे मोहम्मद ग्रोरी के 
आक्रमण हुए । इनका मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की असंख्य घन-राशि को 
'लूटना था। तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में जाकर, यहाँ मुस्लिम राज्य की 
वास्तविक स्थापना देहली और . उसके आस-पास हुईं | फिर तो मुगल 
राज्य के अन्त तक यहाँ मुसलमानों का राज्याघिकार क्रमशः बढ़ता 
गया; साथ ही यहाँ इसलाम धर्मानुयायियों की संख्या भी बढ़ती गयी ।.. 
कुछ आदमी भय यां प्रलोमन से मुसलमान बने तो कितने ही 
हिन्दू अपनी ही समाज के अत्याचारों से मुसलमानों में आ मिले।. 
इस समय ये लगभग आठ करोड़ हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त,, 
बिलोचिस्तान, पंजाब, सिंध ओर बंगाल में उनकी संख्या हिन्दुओं से 
अधिक है। 
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मुसलमानों और हिन्दुओं का सैकड़ों वर्ष साथ रह्या है | एक के 
सुख में, दूसरे को सुख, ओर एक के दुख में दुसरे को दुख हुआ हे । 
प्रत्येक ने कुछ बातें दूसरे से ग्रहण को हैं, तो कुछ उसे दी भी हैं। 
धर्म, समाज, कला-कोशल, साहित्य--प्रत्येक ज्षेत्र में दोनों जातियों का 
प्रभाव विलक्षण रूप से पडा है। यद्रपि कुछ मुसलमान अपने आपको 
विदेशी अनुभव करते हैं, ओर अपनी नज़र मक्का मदीना पर लगाये 
हुए हैं, और संतार के मुसलिम राज्यों से, भारतवर्ष की अपेक्षा, 
अधिक सहानुभूति रखते हैं। वास्तव में मुसलमान हिन्दुओं से इतनी 
दूर नहीं है, जितना समझा जाता है । यहाँ की द्वी नस्ल और मिट्टी से 
उनका जन्म हुआ, यहाँ के दही अन्न-जल और वायु से उनका पालन- 
पोषण हुआ | दिन्दुओं की भीत से उनको भीत, और खेत से खेत 
लगा हुआ है, चोली-दामन का साथ है। इस प्रकार भारत के 
द्वित में उनका द्वित है ओर देश के अहित में उनका भी श्रद्धित है। 
बाहरवालों की अ्रपनी-अपनी ही समस्याएं काफी है, भारतीय मुसलमानों 
को उनसे सहायता मिलने की आशा न करनी चाहिए। दुख-सुख में 
भारतवासी ही उनके काम शआ्रावेंगे, और आना चाहिए । 
.“ सिक्‍ख धमे--पन्द्रहवीं शताब्दी में, पंजाब में एक नये धर्म 
का आविर्भाव हुआ, इसे सिक्‍्ख धर्म कहते हैं। इस के मूल प्रवर्तक 
गुरु नानक हुए हैं। इनके माता पिता साधारण आमीण थे, तथापि 
'इनमें बाल्यावस्था से ही प्रतिभा के चिन्दर दिखायी देने लगे थे। 
अठारद वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ । इनके दो पुत्र हुए। पर 
इन्हें साधु-संतों की संगति अधिक पसन्द थी। अतः इन्द्रोंने घर-बार छोड़ 
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दिया। ये हिन्दू घम्म एवं इसलाम धर्म को अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण 
करके उपदेश देने लगे । इनका सिद्धान्त कबीर से मिलता था। ये 
जाति-पाँति का भेद नहीं मानते थे। इन्होंने भारतवर्ष के भिन्न-मिन्न 
भागों में भ्रमण करने के अतिरिक्त बग़दाद मक्का, आदि मुसलिम 
केन्द्रों की भी यात्रा की । जहाँ-कहीं ये गये, जनता इनके साधु जीवन 
ओर सरल सुबोंध उपदेशों से बहुत प्रभावित हुईं। दिन्‍्दू और 
मुसलमान दोनों धम वाले अनेक व्यक्ति इनके अनुयायी बने ओर सिक्ख 
( शिष्य ) कदलाये | हे 

सिक्‍ख धर्म के मुख्य तिद्धान्त ये हैं :--सबका पिता परमात्मा 
एक है, जाति-पाँति या ऊँच-नीच का कोई मेद-भाव नहीं मानना 
चाहिए । हमारा उद्देश्य हृदय की शुद्धि होना चाहिए । सब घर्मो 
के संत-मदहात्माओं का आदर सम्मान करना चादिए। सिक्‍खों का 
धम-गन्थ 'प्रन्य साहब” कहलाता है। गुरू नानक के बाद दस गुरू 
हुए, उनमें से गुरु गोविंदसिंद जी ने सिक्‍्खों का सैनिक संगठन 
किया, जिससे वे मुगल _ शासकों के अत्याचारों का सामना कर 
सके | क्रमशः सिक्‍खों की शक्ति बहुत बढ़ गयी ओर इनसे 
मुग़ल साम्राज्य को बढ़ा धक्का लगा। रणजीतसिंद के समय में 
सिक्‍खों कौ शक्ति शिखर पर पहुँच गयी, पंजाब में इनका ही शासन 
स्थापित हो गया । इस समय भी नाभा, पटियाला, कपूरथला आदि 
रियासतों के शासक सिक्‍्ख नरेश ही हैं। सिक्ख एक वीर और 
साइसी जाति है, सेना में ख़ुब भाग लेती हे। वास्तव में सिक्‍्ख 
हिन्दू ही हैं। कट्टर दिन्दू धर्म की कुछ बातों के विरुद्ध ही इनका 

२६ 
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संगठन हुआ। ये प्रजातंत्रात्मक तथा उदार दृष्टि-कोणवाले होते हैं, 
अन्य धमंवालों के प्रति सदइनशीलता का भाव रखते हैं, परन्तु किसी 
की ज़्यादती या अ्रत्याचार सददन नहीं करते । 

पारसी--पारसी यहाँ विशेषतया बम्बई प्रान्त में हैं और अधिक- 
तर व्यापार करते हैं। ये एक लाख से कुछ ही अधिक हैं, तथापि 
इनमें कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ आदि हुए: हैं। ये ज़रदुश्त 
के अनुयायी हैं जो ईसा के लगभग आठ सौ वर्ष पूर्व ईरान में 
हुए। ज़रदुश्त में घ्मं और भक्ति-माव आरम्म से ही विशेष रूप से 
था। बीस व की आयु में इन्होंने णद-त्याग किया और उसके दस 
वर्ध बाद आन्तरिक प्रेरणावश ये व्यापक धर्म का उपदेश करने 
लगे। बियालीस वर्ष की आयु में इन्होंने ईरान के बादशाह तथा 
अन्य अधिकारियों को अपने मत का अनुयायी बना लिया। फिर यह 
धर्म वहाँ राज-धर्म बन गया। इस धर्म का मुख्य अन्थ “अवस्था? हे, ओर 
प्रवान इष्ट देव अहुर-मज़्द हे। पारसी विशेषतया अग्नि की पूजा 
करते हैं। जब ईरान में इस धमम में बहुत कहदरता आ गयी, छूत-छात 
का भाव बढ़ गया और स्वंसाधारण पर धार्मिक अत्याचार होने लगे 
तो वहाँ के बहुत-से पारसी भारतवर्ष आ गये । यह देश तो सहिष्णुता 
के लिए प्रसिद्ध ही था; यहाँ इनसे अच्छा व्यवद्दार हुआ, और ये भी 
इस देश को अपना मानकर रहने लगे। ये अरब भारत-मूमि के प्रति 
भक्ति-भाव रखते हैं, और अपने को विदेशी नहीं समझते । 

इसाई --ईसाई यहाँ साठ लाख से अधिक हैं ओर उत्तरोत्तर बढ़ते 
जाते हैं। ये अन्य मतावलम्बियों को धर्म-परिवर्तन द्वारा ईसाई बनांते 
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रहते हैं। ये हजरत ईसा के अनुयायी हैं। जिनका जन्म लघु-एशिया 
में जूडिया के निकट वेथलम आम में एक बढ़ई के घर हुआ | अंग- 
रेज़ी सन्‌ इनके दी नाम पर चलता है। इस प्रकार इन्हें हुए. अब 
१९४० वर्ष हो गये। उस समय यहूदी समाज में अनेक कुरौतियाँ 
प्रचलित थीं। दृज़रत ईसा ने अनेक कष्ट ओर. कठिनाइयों को सहन 
करके भी तत्कालीन अन्ध-विश्वासों और अनाचारों का विलक्षण प्रेम- 
भाव: से विरोध किया। अपने प्रेम-सन्देश से, सेवा-सुश्रषा और चिकित्सा 
से, सदाचार-युक्त निर्भीक्त व्यवहार से, इन्होंने बेंब इलचल मचा दी | 
सत्ताधारियों को यह सहन न हुआ, उन्होंने न्याय का ढोंग रच कर 
इन्हें घूली पर चढ़ा दिया। इनका उपदेश था कि प्रेम करो, सबसे प्रेम 
करो, शन्नु से भी प्रेम करो, जो तुम्हारी दायीं गाल पर चपत मारे 
उसकी ओर तुम अपनी बायीं गाल भी कर दो। कितना ऊँचा आदर्श 
. है! भारतव् में ईसाइयों के बहुत-से अस्पताल और स्कूल आदि 
हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि संसार में इस धर्म के माननेवालों के 
आपस में तथा दूसरों के साथ अनेक भयंकर और रोमांचक्रारी युद्ध हुए 
और हो रहे हैं। हे 
.. आधुनिक धामिक सुधार--ऊपर भारतवर्ष में प्रचलित 
विविध धर्मों का संक्षित परिचय दिया गया। प्रत्येक धर्म में समय-समय 
पर कुछ-कुछ विकार आ जाता है। धम की पुष्प-बाटिका की महा- 
पुरुषों द्वारा यथेष्ट सार-संभार न होने से उसमें घास-फूस की वृद्धि दो 
जाती है; यहाँ तक कि फूलों को खिलने की सुविधा द्वी नहीं रहती, 
वे. दब जाते हैं, कुम्दला जाते हैं, ओर नष्ट हो जाते हैं। अ्रन्धकार 
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काल में, घा्मिक प्रथाओं या रीतियों में बहुत अनियमितता और कु- 
संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, विचार-दीन और अशिक्षित आदमियों की 
संख्या बेहद बढ़ जाती है, तथा ये लोग घामिक बातों का मूल उद्देश्य 
भूल कर, केवल रूढ़ियों के उपासक बन जाते हैं। इस प्रकार अन्ध- 
भरद्धा ओर सड्डीणंता फैल जाती है । यद्द दशा अठारदइबीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग में, यद्ाँ विशेषतया बंगाल की थी । इस प्रान्त के आदमी 
धर्म का वास्तविक आदर्श भूल गये थे। यहाँ कालौदेवी की बेढब पूजा 
द्वोती थी, तंत्रवाद का प्रचार था, धर्म के नाम पर साधारण व्यक्तियों 
पर बहुत अत्याचार द्वोता था । 

राजा राममोहनराय ओर ब्रह्म-समाज 7श्री राजा राम- 
सोहनराय ( सन्‌ १७७४-१८३३ ई० ) भारतवर्ष की वतमान जाश॒ति 
के प्रवतक माने जाते हैं। उन्होंने उस समय कौ परिस्थिति पर ख़ूब 
विचार किया, संस्कृत की कई उपनिषद्‌ आदि धामिक अन्थ बंगला, हिन्दी 
ओर अंगरेज़ी की टीका सहित छुपवाये, जिससे संस्कृत न जाननेवाल्े 
बन्धु भी उन्हें समझ सके अर तत्कालीन स्वार्थी परिडतों के कथना- 
नुसार उलटा-सीघा अथ न मान लिया कर । 

राजा साहब ने सन्‌ १८२८ ई० में ब्रह्म-समाज की स्थापना की | 
इसके कुछ सिद्धान्त इस प्रकार थेः--निराकार, अनादि, अनन्त 
परमेश्वर सबका उपास्य देव है; समस्त मनुष्यों को उसकी पूजा का 
समान अधिकार दे । किसी प्रकार का चित्र, प्रतिमा, मूर्ति या ऐसे 
पदार्थ का उपासना में प्रयोग न किया जायगा, जिसे पीछे ईश्वर 
के स्थान में माने जाने का भय हो। मंदिर में केवल उसी प्रकार 
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की प्राथना और संगीत होगा, जिससे प्रेम, नीति, भक्ति ओर दया का 
प्रचार हो, तथा सब प्रकार के मत-मतान्तरवाले मनुष्यों का बड़ा 
सज्भठन हो सके | अहाय समाज का आकार हिन्दू घमम से पूर्ण है, तथापि 
सबंसाधारण में सभा करके प्राथंना करना आदि कुछ .विदेशीय भाव 
भी हें। 

ब्रह्म-समाज का ज्षेत्र विशेषतया बंगाल प्रान्त में ही परिमित रहा । 
यहाँ भी अधिकतर शिक्षित वर्ग द्वी इसमें सम्मिलित हुआ। इस समय 
ब्रह्म-समाजियों की धंख्या बहुत साधारण-सी है। यद्यपि इस संस्था ने 
इरिजन-आन्दोलन आदि में ख़ासा भाग लिया, प्राय: यह प्रगतिशील न 
रही | यद्द जनता की आवश्यकताओं की पृति में योग नहीं दे रद्दी है 
इसका प्रचार भी स्बंसाधारण में कम है | क्‍ 

स्वामी दयानन्द ओर आय-समाज--स्वामी दयानन्द जी 
( सन्‌ १८२४-८३ ई० ) ने आजीवन ब्रह्मचारी रह कर वैदिक साहित्य 
का स्वाध्याय किया और उसे ही धार्मिक सुधार का आधार बनाया। 
इन्होंने अंगरेज़ी की शिक्षा. नहीं पायी थी,.. ओर ये पाश्चात्य सम्यता 
पर मुग्ध नहीं हुए थे। तथापि इन्होंने देश में स्थान-स्थान पर व्या« 
ख्यान और उपदेश देकर स्वंसाधारण में. घामिक और सामाजिक 
सुधार का महान कार्य किया। और, इस काय को ज़ारी रखने के लिए 
अपने जीवन-काल में ही आर्य-समाज की स्थापना ,कर दी। इनके 
बाद और बहुत जगहों में समाज स्थापित हुईं। इन संस्थाओं ने बेदिक 
धर्म का प्रचार किया, और मन्दिरों और तीर्थों के ढुगणों को दूर 
... कराने का यत्न किया.। 


४०६ सरल नागरिक शास्त्र 


आय-समाज का सबसे अधिक प्रचार पत्नाब में हुआ । अन्य प्रांतों 
में भी इसका ख़ासा प्रभाव पड़ा । इसने अपने सामने जनता में सुधार 
करने का व्यावह्यारिक कार्य-क्रम रखा है। शिक्षा-प्रचार औरं समाज- 
सुधार में यह ख़ूब भाग लेती है। यद्यपि कद्दी-कद्दीं समाजों में दलबन्दी 
के कारण कुछ दोष दृष्टि-गोचर होता है, प्रायः आयय॑-समाजी बड़े 
उत्साह से काम करते हैं, ओर अपनी संस्था को समयानुकूल, उपयोगी, 
ओर जीवित-जाग्रत रखने का प्रयत्न करते रहते हैं । 

कनल आरकाट और थियोसोफी-कर्ंल  आल्कट 
अमरीका निवासी थे | ये यहां सन्‌ श्यू७९ ई० में पधारे। 
इन्होंने, और रूस की मैडेम एच.पी. ब्लेबट्सकी ने न्यूयाक 
में सन्‌ श्य७५ ई० में, थियोसोफ़िकल ( ब्रह्म -विद्या-सम्बन्धी ) सोसा- 
यटी स्थापित की थी । विदेशियों द्वारा, विदेश में द्वी स्था- 
पति इस सभा के अधिकाँश सभाठद्‌ भी विदेशी दी हैं, तथापि 
इसने इस देश का बहुत हित किया है। इसने हिन्दुओं को समकाया 
कि भारतीय धर्म बहुत उच्च-कोटि का है, उसका गौरव पद्दिचानो, 
ओर उसमें घुसे हुए दुर्गणों को दूर करो । ईसाई पादरियों के बहकावे 
में आकर, उससे बिल्कुल न इटो। भारतवषे में इस सोसायटी की 
स्थापना अद्यार ( मदास ) में हुईं। परम विदुधी ओर प्रतिभावान 
आयरिश महिला भीमती ऐनी विसेन्ट ने इसमें योग दिया। इनके 
व्यक्तित्व से इस संस्था ने अनेक विद्वानों ओर नेताओं को अपनी ओर 
आकृष्ट किया। सोसायटी का कार्यालय सुप्रसिद्ध धमं-केन्द्र काशी में 
रखा गया। यहाँ सेंट्रल-द्िन्दुकालिज स्थापित हुआ, जो अब हिन्दू 
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विश्व-विद्यालय के अन्तगंत है। विशेषतया छोटे बालक-बालिकाश्रों 
की शिक्षा के लिए, यद्द सोसायटी उत्तम व्यवस्था कर रही है । समाज- 
सुधार में भी इसने श्रच्छा भाग लिया है । 

स्वामो विवेकानन्द ओर रामक्ृष्ण मिशन--अमरीका 
आदि विदेशों में हिन्दू धर्म की घोषणा करने और अप्रत्यक्ष रूप 
से, भारतीयों में स्वधर्म का अनुराग उत्पन्न करने का विशेष यश 
भीरामकृष्ण परमहंस ( सन्‌ श्ए३३२-१९०२ ई० ) के प्रसिद्ध शिष्य 
ओ विवेकानन्द जी को है। इन्होंने तथा इनके द्वारा, इनके गुरु के नाम 
से, संस्थापित राम-कृष्ण मिशन ने जन-साधारण का वेदान्त सम्बन्धी 
श्रम दूर करके इसकी समयोपयोगी शिक्षा दी । स्वामी विवेकानन्द जी 
ने इस बात में मी महत्व-पूर्ण योग दिया कि हिन्दू -जाति अन्य जातियों 
के सदगुणों को ग्रहण करे, और इसमें आत्म-विश्वास हो, यह अपनी 
शक्ति का अनुभव करे। स्वामी विवेकानन्द और रामवी्थ ने यह 
सिद्ध कर दिखाया कि संसार में हिन्दू सभ्यता का एक ऊँचा स्थान 
है, और हिन्दुओं का वेदान्त धर्म और तत्व-ज्ञान मनुष्य-मात्र के 
कल्याण के वास्ते है। रामकृष्ण मिशन की ओर से अनेक स्थानों में 
सेवा-आश्रम स्थापित हैं, जो विशेषतया रोगियों की चिकित्सा का अच्छा 
'काम कर रहे हैं | 


इन आन्दोलनों का प्रभाव---भारतवर्धष की समस्त जन- 
संख्या को देखते, उपयक्त संस्थाओं के सभासद्‌ विशेष नहीं हैं। 
अधिकांश आदमी सनातन घर्मावलम्बी हैं। परन्तु इन आन्दोलनों का 
अमाव थोड़ा-बहुत उन पर भी पड़ा है। अब “सुधार? से लोगों को पहल्ते 


धण्दर सरल नागरिक शास्र 


के समान धृणा-सी नहीं रही। देश में अनेक सभा-सोसायटी हैं, जो 
अपने-अपने क्षेत्र में कुछ सुधार-कार्य कर रही हैं | हाँ, कुछ गम्भीर 
विचार करने पर यह मानना पड़ेगा कि अधिकतर “धार्मिक” कही जाने- 
वाली संस्थाओं का इेष्टिकोण बहुत संकोर्ण हे। स्मरण रहे कि 
किसी भी विशेष आचार्य की बातों को “बाबा वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌? 
समभना, विशेष ग्रन्थों की दासता, प्रत्येक नये विचार या' 
आविष्कार को प्राचीन अन्थों में खोजना और उसमें आगे बढ़ने 
में असमथता सूचित करना 'घामिक-सुधार? के प्रवाह के विरुद्ध 
जाना है । 
अब दम कुछ प्रस्तुत धामिक विषयों का विचार करते हैं । 
श्रद्धा का सदुपयोग--मूतिं-पूजा और तीथ॑-यात्रा आदि में 
जन-साधारण की जो श्रद्धा बनी हुई हे, उसका प्रायः देश-काल के 
अनुसार सदुपयोग नहीं हो रहा है। दमें चाहिए कि मंदिरों और 
तीर्थ-स्थानों के साथ-साथ पुस्तकालय, वाचनालय, ओषघालय आदि 
जनोपयोगी संस्थाएं संलग्न कर दे, जिससे भट-पूजा आदि में जो द्रव्य 
आधे, उसमें से इन संस्थाओं को भी यथेष्ट सहायता मिल्ले। मन्दिरों 
की स्थायो सम्पत्ति तथा जागीर की आमदनी का भी इसी प्रकार 
सदृब्यय हो | पुजारी, पंडों आदि के बहुत योग्य और देश-द्वितेषी दोने 
की ज़रूरत हे । 
. इसी प्रकार मढों ( अखाड़ों? ) का प्रश्न भी विचारणीय हे; 
अधिकांश मठाधीश आलस्थ, विलासिता या दुराचारमय जीवन व्यतीक 
करते हैं। कितने ही मढों में अपार धन-सम्पत्ति व्यथ पड़ी हैं, 
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लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और इसकी व्यवस्था के 
लिए क़ानून भी बन रहा है। 

दान-धम्म -“-अधिकांश आदमी दान-धर्म करते हुए पात्रापात्र 
का विचार नहीं करते। वे अपनी अ्रद्धा से ऐसे हृट्टे-कटटे मिखारियों 
और बनाव्ी साधु संन्यासियों को भी. भोजन-वस्र आदि देते रदते' 
हैं, जिनका जीवन देश के लिए किसी प्रकार भी लाभकारी नहीं है। 
इस प्रकार का दान-घम परावलम्बन बंढ़ाता है। यदि हम इन्हें 
मुफ़ में न खिलाएँ-पिलाएँ तो ये अवश्य ही अपने निर्वाद के लिए 
उत्पादक कार्य करें ओर देश की आशिक स्थिति को सुधारने में 
सहायक हों। अनाथ बालकों, विधवाओं ओर अपाहिजों आदि की 
सहायता मनुष्य मात्र को करनी चाहिए। आवश्यकता इस बात 
की है कि भिन्न-मिन्न समाज इस सम्बन्ध में यथेष्ट लोकमत तैयार करें । 
हमारा दान-घर्म ऐसा दो कि उससे नागरिकों की काय-कुशलता ओर 
गेग्यता बढ़े । द 

हरिजन पन्दिर-प्रवेश--इरिजन (अस्पृश्य जातियों के आदमी) 
भगवान्‌ के राम, श्रीकृष्ण, शिव आदि स्वरूपों में, बसी ही भक्ति: 
भावना रखते हैं, जैसी अन्य हिन्द | परन्तु इन्हें मन्दिरों में दर्शन 
करने नहीं दिया जाता । अन्यान्य सज्जनों में, विशेषतया महात्मा गांधी 
को यह अनोचित्य सहन न हुआ । उन्होंने इसे हटाने का, आन्दोलन' 
किया । उनकी इच्छु। ओर अनुमति से भारतीय व्यावस्थापक सभा. 
में दरिजन-मन्दिर-प्रवेश-बाघा-निवारण बिल और अस्पृश्यता-निवारण 
बिल उपस्थित करने का विचार किया गया था। किन्तु अनेक पुरातन 
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मतवादियों ने इन बिलों का घोर विरोध क्रिया। इसलिए पीछे ये 
बिल पेश नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में लोकमत जाग्रत करने 
का प्रयत्न दो रहा है । 

मुसलमानों में धापिक सुधर--अब मुसलमानों कौ बात 
लें| जब वे भारतवर्ष में आये, उनमें धामिक जोश ओर सामाजिक 
एकता की भावना बहुत प्रबल थी | दूसरी ओर हिन्दुओं में कई 
कुरीतियाँ ओर भेद-भाव थे। इसलिए. विशेषतया दलित जातियों 
के बहुत से हिन्दुओं ने कहीं भय या प्रलोभन से, तो अनेक बार 
उनको उदारता से, प्रभावित होकर इसलाम घम्म ग्रहण कर लिया 
ओर वे अपने आपको हिन्दुओं से मिन्न, ओर कुछ अंशों में विरोधी 
समभने लग गये | मुसलमानों के सूफी फ़क़्ौरों ने ओर कबीर जैसे 
मद्गात्माओं ने मुसलमानों की कट्टरता घटाने तथा उनका इिन्दुश्ों 
से विरोध-भाव हटाने का प्रयत्न किया । क्रमशः हिन्दू संसक्ृति का भी 
मुसलमानों पर प्रभाव पड़ा। अकबर ओर जहाँगीर जैसे बादशाहों ने 
दोनों संस्कृतियों को मिलाने में अच्छा भाग लिया। खान-पान, रहन- 
'सहन आदि में मुसलमान हिन्दुओं के निकट आने लगे। सतरहवीं 
शताब्दी से यहाँ योरपियनों की संस्कृति का प्रमाव पड़ने लगा। पीछे 
जिस प्रकार हिन्दुश्रों में स्वामी दयानन्द जी हुए, कुछ-कुछ उसी 
प्रकार मुसलमानों में शिक्षा-प्रचार ओर सुधार करने का भेय विशेषतया 
सर सैयद अहमद खाँ ( सन्‌ १८१७--९८८ ई० ) को है। परन्तु कुछ 
अद्रदर्शी तथा पद-लोलुप मुसलमानों ने अपने जाति-बंघुओं के नेवा 
बनकर उन्हें नयी रोशनी से बचने ओर हिन्दुओं से असहयोग करने 
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की प्रेरणा की | साथ दी उन्हें अधिकारियों का भी कुछ इशारा 
मिलता गयां। बस, कहीं मसजिदों के सामने हिन्दुओं का बाजा 
रोकने का प्रश्न उठा, कहीं द्वेघ-भाव से - गाय की कुर्बानी की _ 
जाने लगी, कह्दीं साम्प्रदायिक मांगें उपस्थित की जाने लगीं। 

. आारतवष के राष्ट्रीय आन्दोलन से मुसलमानों पर बड़ा द्वितकर 
प्रभाव पड़ा । सन्‌ १९२१ ई० में देखने में आया कि सहृदय मुंसलल- 
मान हिन्दुओं का जी दुखानेवाली कुर्बानियों से स्वयं परहेज़ करते 
हैं, और यथा-शक्य ओरों को भी रोकते हैं। समझदार मुल्ला-मोलवी 
कुरान की आयतों? से जनसाधारण को स्वदेशोन्नति का उपदेश 
'करते हैं। उन्हें शंख या मांझ बजाने का स्वर कर्ण-कटु प्रतीत नहीं 
होता था। हिन्दुओं का दशइरा और मुसलमानों की मोहर॑म दोनों 
साथ-साथ शान्ति-पूवंक द्वोने छगे | मसजिदों में द्विन्दुओं का स्वागत, 
'ओर हिन्दु- त्योहारों के अवसर पर मुसलमानों का सेवा-भाव, देखा 
गया। परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन शिथिल हो जाने पर कुछ उदंड 
मुसलमानों ने जहाँ-तहाँ पुनः चिन्तनीय स्थिति उत्पन्न कर दी; और 
ओर गणेशशंकर जी विद्यार्थी जैसे नर-रत्नों का बलिदान हुआ । इससे स्पष्ट 
है कि सबंसाधारण मुसलमानों में धामिक जाण॒ति, सहिष्णुता और समभाव 
स्थायी रूप से बहुत कम हुआ है। तथापि सुधारकों का इस दिशा में 
होनेवाला प्रयत्न प्रशंसनीय है; हां, उन्हें अभी बहुत कार्य करना शेष है। 

अन्य धर्मावलम्बियों में सुधार की भावना--थोड़ा - बहुत 
सुधार यद्वां के सभी धर्मों के अनुयायियों में हुआ है। ईसाइयों और 
पारसियों में पहले से दो अन्ध श्रद्धा या रूढियां कुछु कम थीं। अतः 
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इनमें सुधार भी अपेक्ञाकृत कम हुआ । हाँ, इनमें संगठन को ओर 
बहुत ध्यान दिया गया। मिशन स्कूलों में पहले धर्मे-प्रचार का लक्ष्य 
रखा जाता था, उसमें विशेष सफलता न मिली । इसलिए अब प्रायः 
नयी संस्थाएँ न खोलकर, पहले की द्वी संस्थाएं चलायी जा रही हैं, 
ओऔर उनमें शिक्षा-प्रचार का उद्देश्य ही विशेष रूप से रहता है। 
सुयोग्य पादरी ईसाई धमे सम्बन्धी बातों की, नवीन बुद्धि-संगत ढल्भ 
से, व्याख्या करते हैं। विविध स्थानों में मिशन अस्पताल स्ंसाधा- 
रण जनता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। यद्दी चात पारसियों के सम्बन्ध 
से भी कद्दी जा सकती हे। उनकी भी अनेक संस्थाएं उनके दान- 
घर्म की घोषणा कर रही हैं। अस्तु, घामिक दासता के विरुद्ध चारों 
शोर आवाज़ उठ रही है। बुद्धि-स्वातंत्य का युग है। यद्द बात थोड़ी- 
बहुत सभी घममवाल्ते समक गये हैं ओर इसलिए अपने आचार-विचार में 
क्रमशः परिवतन या सुधार कर रहे हैं । 

विशेष वक्तव्य--आवश्यकता है कि घमम केवल कुछ बाहरी 
बातों में ही न समझा जाय | उतना दी, वरन, उससे भी अधिक ध्यान 
हमारे दिन-रात के पारस्परिक व्यवह्ारों ओर आन्तरिक शुद्धि की ओर 
दिया जाना चाहिए। हम सनातन घर्मी हैं तो क्या, आयय॑-समाजी, 
ब्रह्म-समाजी थियोसोफ़िस्ट, एवं हिन्दू, बौद्ध, जेन, पारसी, ईसाई या 
मुसलमान हैं तो क्या, भारत-माता हम सबकी उपास्य देवी हैं। हम 
सब इसकी सेवा करे तथा अन्य देशों के निवासियों के प्रति भी 
सहानुभूति रखते हुए. अपने विशाल मानव धर्म का परिचय दें। 


अट्टाईसवाँ परिच्छेद 
सामाजिक जीवन 
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उंपू_रतीय समाज पर धर्म की गहरी छाप है, इस बात 
'का उल्लेख पद्ल्ते किया जा चुका है। यहाँ भ्रति प्राचीन 
काल से वर्णाश्रम धर्म का प्रचार रद्दा है; मनुष्यों के कतंव्य उनके 
वर्ण तथा आश्रम के अनुसार निर्धारित हैं। पहले आश्रम की बात 
लीजिए | है पक छ०.. 5 
. आश्रम-व्यवस्था--प्राचीन धर्माचायों तथा स्म्रतिकारों ने 
मनुष्यों की आयु का परिमाण सौ वर्ष मानकर उसे चार भागों में 
विभाजित करने का आदेश किया है--(१) अह्मचय आभ्रम । पच्चीस 
वर्ष तक मनुष्य ब्रह्मचारी रहें, ओर विद्याध्ययन कर । (२) शहस्थ 
आश्रम | छुब्वीसर्वे वर्ष से पचासव वर्ष तक, मनुष्य विवाहित रहें 
अर्थात्‌ गहस्थ जीवन व्यतीत करें, धनोपाजन करें, अपना और परिवार 
का पालन करें और सांसारिक कार्यों में योग दें। (३) वानप्रस्थ 
आश्रम | इक्यावनवें वर्ष से मनुष्य शह-त्याग कर सत्री-सहित बन में 
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एकांत जीवन व्यतीत करें, स्वाध्याय और ईश्वर-भक्ति में लीन रहें | 
(४) पछुत्तर वर्ष की आयु प्राप्त द्ोने पर मनुष्य संन्यास आश्रम में: 
प्रवेश करे, संन्यासी होकर ग्रहस्थों को उपदेश दें, उनका पथ-प्रदर्शन, 
करे | 
स्त्रियों के लिए. ब्रह्मचय-आश्रम साधारणतया सोलह वर्ष का रख 
गया था | 
अब भी हिन्दू आश्रम-व्यवस्था को मानते हैं, परन्तु व्यवद्ार में 
इसका पालन नहीं किया जाता। अट्वानव-निन्यानवें फ्री-सदी लोगों के 
लिए दो द्वी आश्रम रद्द गये हैं--ब्रह्मचर्य और गहस्थ | प्रायः विवाह 
कम उम्र में ही दो जाते हैं। लड़की या लड़का अ्रविवाहित रहने, 
तक ब्रह्मचयं आश्रम में मान लिया जाता है, चाहे वे इस आश्रम के: 
नियमों का ठीक पालन न भी करें। पश्चात्‌ वे आजीवन शहस्थ रहेंगे, 
ओर सांसारिक चिन्ताओं में फंसे रहंगे। निस्सन्देह आज-कल की बदली 
हुई परिस्थिति में प्राचीन शैली के अनुसार वानप्रस्थ के नियमों का 
पालन करना कठिन ही नहीं, वरन्‌ असंभव है। आर्थिक संघ बहुत 
बढ़ा हुआ है, बानप्रस्थियों के लिए. जीवन-निर्वाह की समस्या कैसे इल 
दो ! अच्छा हो, आदमी चालीस, पेंतालीस वर्ष की आयु से ऐसा कारय- 
क्रम रखें जिसका उद्देश्य हो, स्वार्थ ओर सांसारिक विषयों को छोड़कर 
परोपकारा्थ जीवन व्यतीत करना, दूसरों की सेवा-सुश्रषा करना, अन्य 
* नागरिकों के सहयोग से उनकी तथा देश की उन्नति की बात सोचना 
ओर कार्य रूप में परिणत करना | यदि इम उपयक्त भाव से वानप्रस्थों 
की जगह ग्रामप्रस्थी हुआ कर तो उस भारतीय जनता का, जो अधिकांश: 


समाजिक जीवन ४१५, 


आमों में रहती है, यथेष्ट हित होने की बहुत सुविधा हो जाय । 

वण व्यवृस्था--आराश्रम की बात यहीं समास॒ कर अब वर्ण 
का विषय लीजिए | प्राचीन काल में यहाँ चार वर्ण थे। आह्मयणों का 
कार्य पढ़ना पढ़ाना, दान ज्ञेना और देना, यज्ञ करना और कराना 
_था। क्षत्रियों का कार्य समाज और देश की शन्रओ्नों से रक्षा करते 
: हुए उन्हें इस विषय में निश्चिन्त रखना था | वैश्यों पर समाज के. 
भरण-पोषण का कार्य था, ये कृषि, गो-रक्षा ओर व्यापार करते थे ३ 
शूद्र अन्य तीन वर्णों की नाना प्रकार से सेवा करते थे। इस प्रकार 
वंण गुण-कर्मानुसार थे। जो जिस कार्य को करता, वह उस वर्ण 
का माना जाता था। इनमें परस्पर में विवाह सम्बन्ध होता थां। एक 
बर्ण के परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए दूसरे वर्ण में 
प्रविष्ट द्वोने में कोई बाघा नहीं थी । प्रत्येक बर्ण की, समाज के लिए, 
_ उपयोगिता थी, अतः सभी का समाज में सम्मान था; ऊँच-नीच का 
_मेद-भाव न था। मेद-भाव कालान्तर में जाकर हुआ। तब वर्ण 
जातियों में परिणत दो गये । 

जाति-भेद के गुण-दोष--आर्थिक दृष्टि से जाति-मेद के: 
प्रधान लाभ ये मालूम दोते हें--(अ ) इतसे वंशागत कार्य-. 
कुशलता प्राप्त होती है; बाप-दादे के किये हुए काम की शिक्षा ओर - 
उसके रहस्य जल्दी जान लिये जाते हैं। (आ) हर एक जाति के व्यक्तियों - 
का एक संघ होता है, जिसके सदस्य परस्पर एक-दूसरे की सहायता 
कर सकते हैं तथा कार्य कौ मजदूरी नियमित करने में सहायक : 
होते हैं। (इ ) इससे कुछ अंश तक स्थूल् श्रम--विभाग होता; 
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हे एक जाति के पुरुष एक ही कार्य करते हैं। हाँ, उन्हें किसी नवीन 
कार्य का आरम्म करना कठिन भी हो जाता है | 

परन्तु द्वानियों के सामने ये लाभ नहीं के बराबर प्रमाणित होते हैं। 
जाति-भेद से समाज छिन्न-भिन्न द्वो गया है। संगठन विशाल परिमाण 
पर हो ही नहीं पाता | प्रत्येक जाति का दृष्टिकोण बहत संकीर्ण, 
अनुदार और स्वार्थ-पूर्ण रहता हे। वह दूसरी जाति के हितों का विचार 
नहीं करती । बहुत-सीजातियों को अस्पुश्य अथवा नीच समझा जाता 
है, जनता के सामने भ्रम की मद्दत्ता का आदर्श नहीं रहता; अनेक 
आदमी दुगु णी, व्यसनी और मुफ़खोर होते हुए भी केवल जन्म के 
आधार एर ऊँचे माने जाते हैं। 

विगत वर्षों में जाति-भेद के दोषों की ओर सुधारकों का ध्यान 
अधिकाधिक श्राकर्षित हुआ हे । ब्रह्म-समाज ने इस दोष के दूर करने 
के वास्ते प्रत्येक जाति के मनुष्यों के लिए. अपने उपासना-मन्दिर का 
द्वार खोल दिया । बिना किसी भेद-भाव के सबको परस्पर मिलने- 
जुलने का अवसर दिया। पुनः आय॑-समाज ने वर्ण॑-व्यवस्था के गुण- 
कम के अनुसार बतलाते हृए कद्ाा कि मनुस्मृति के आधार पर 
भी जन्म से सब लोग शाद्ठ द्वोते हैं, बड़े होने पर जो जैसा आचार 
व्यवद्वार करता है, वह बेसी ही जाति का कहलाये जाने काअ्रधिकारी 
डीता है | थियोसोफ़ी ने भी जाति-बन्धनों को शिथिल करने में बड़ा 
योग दिया है| उसने विश्व-व्यापी श्रातृ-्भाव की घोषणा को तथा 
- खान-पान सस्वन्धी मामलों में छुआ-छूत का विचार इटाया | इस 
प्रकार उपयक्त तथा जाति-पॉति-तोड़क-मंडल आदि सुधारक 
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. संस्थाओं के उद्योग से जाति-मेद-रूपी सुदृढ़ दुर्ग के क्रमशः .जीण 
होने का लक्षण प्रतीत होता है । बड़े पैमाने पर शिक्षा-प्रचार तथा 
_ सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है । 


नीच जातियों से सहृव्यवहार--उच्च वर्णों ने अपने नीच 
जाति के माइयों के उद्धार की श्र पिछ॒ल्ते वर्षों में विशेष ध्यान दिया. 
. है ।.इसका एक कारण यद्द भी है कि मुसलमान और ईसाइयों ने अपने 
_ मत का सबसे अधिक प्रचार अछूत तथा नीच जातिवालों में किया था | 
राम और कृष्ण के उपासक जब हजरत ईसा और मोहम्मद की शरण में 
. जाकर दीक्षा लेने लगे तो हिन्दू धर्माधिकारियों की आँखें खुलीं और 
. वे क्रमश; इन्हें अपनाने लगे। राजा राममोहनराय ने अनेक युक्तियों 
. द्वारा यद्द सिद्ध किया कि जन्म (जाति ) के आधार पर ऊँच-नीच का 
विचार करना अनुचित है। आय॑-समाज शुद्धि-संस्कार का आंदोलन 
_ करने लगी। उसे आरम्भ में कट्टर हिन्दुओं का बड़ा विरोध सहना 
पड़ा | तथापि उसने अपना काम जारी रखा। आय-समाज और थियो- 
सोफ़िकल सोसायटी की संस्थाओं में सइस्रों अछूत बालक शिक्षा पाने .. 
_ लगे। राज्य की ओर से भी जहाँ-तहाँ इस कार्य में योग दिया गया। 
राष्ट्रीय आन्दोलन ने तो इसे अद्स्ृत सद्दायता दी। मंद्ात्मा गांधी 
ने इस कार्य को राष्ट्रीय मद्रातभा के रचनात्मक कार्य में स्थान दिया । 
तबसे अस्पृश्यता-निंवारण का कार्य विशेष रूप से होने लगा। अद्ूतों को 
केवल साव॑ंजनिक कुओं पर पानी भरने और बहुत-से स्थानों में मंदिरों 
में दर्शन कर सकने का ही अधिकार नहों मिला, वरन्‌ अनेक राष्ट्रीय 


संस्थाओं में ये अन्य सज्जनों से हिल-मिलकर विविध काय करने लगे । 
२७ 
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हरिजन-आन्दोलन- महात्मा गांधी ने हरिजन!-कार्य को 
अपने काय-क्रम का एक मुख्य अज्ञ बना लिया। मताधिकार 
के सम्बन्ध में उन्हें हिन्दुओं से प्थक न किये जाने के विषय में 
आपने सितम्बर १९३२ में ऐतिहासिक अनशन किया। आपने दौरा 
करके स्थान-स्थान पर इरिजनों की बस्तियों का निरीक्षण किया ओर 
उसमें स्वच्छुता ओर स्वास्थ्य-रक्षा की इृष्टि से आवश्यक सुधार कर- 
वाने की ओर विशेष ध्यान दिया | साथ दी आपने दरिजनों को मद्य-पान! 
और मुर्दार-मांस-भक्षण आदि से बचने का उपदेश किया, ओर उनकी 
आशिक अवस्था सुधारने ओर उन्हें शिल्प-शिक्षा दिलवाने की भी' 
यथा-सम्मव व्यवस्था करायी । इन सब कार्यो को सुव्यवस्थित रूप से 
संचालन करने के लिए एक केन्द्रीय हरिजन-सेवक-संघ की स्थापना 
की गयी, जिसकी शाखाएँ विभिन्न स्थानों में कार्य कर रही हैं । अंगरेज़ी, 
हिन्दी, गुजराती और बंगला आदि में हरिजन सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाए 
प्रकाशित की जाती हैं। उनसे भी लोकमत सुधारने में पर्य्याप्त सद्दायता' 
मिल रही है। सन्‌ १९३५ ई० के नये शासन-विधान के अनुसार 
१९३७ में कांग्रेस ने आठ प्रान्तों में मंत्रीयद अद्दश किया | इन प्रान्तों 
में सरकार की ओर से दरिजनों की शिक्षा के लिए अधिक-से-अधिक 
प्रयत्न किया गया । यद्यपि अब भी समय-समय पर कुछ कट्टर हिन्दुओं 
की ओर से उनके प्रति दुव्यंवह्वार के उदाइरण मिलते हैं; तथापि 
क्रमश: परिस्थिति सुधर रद्दी है। , 
का संयुक्त कुठुम्ब-मणाली--भारतवर्ष के बहुत-से भागों में एक 
कुटटम्ब था परिवार, के देयक्ति इकंट्रे मिलकर रहते हैं। सब कमाने* 
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वालों की आमदनी घर के एक बड़े-बूढ़े के पास जमा होती है। वह 
सबकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता हे । इससे अनाथों की 
शिक्षा तथा रह्षा में कुछ खुविधा होती है तथा बीमारी या बुढ़ापे में 
कोई व्यक्ति असहायय नहीं होता | परन्तु क्‍योंकि:सेंयुक्त परिवार में कोई 
आदमी अपनी मेहनत का तमाम फल अपनी सन्‍्तान के लिए ही 
नहीं छोड़ सकता, धनोपाजन में उसे विशेष उत्साह नहीं होता । 
रोटी-कपड़ा मिलने की आशा सब को बनी रहती है, इसलिए, प्रत्येक 
व्यक्ति में स्वावलम्बन तथा साइस नहीं द्ोता । कोई-कोई व्यक्ति बेकार 
रहता हुआ मुफ़ में ही अपने दिन काटा करता है। 
आज-कल लोगों में वैयक्तिक विचारों की वृद्धि हो रद्दी है। पहले 
ग्रायः एक परिवार के सब आदमी एक द्वी प्रकार के उद्योग-धन्धे से 
आजीविका प्राप्त करते थे । अब आमदरफ्त की इृद्धि और यातायात 
की सुविधाएँ अधिक होने तथा जीवन-संग्राम की कठिनाइयाँ दिनो- 
दिन बढ़ने से परिवार के जिस आदमी को जहाँ जिस प्रकार कार्य करने 
को अवसर मिलता है, वह उसे करने लगता है । इस तरह परिवार के 
 संदस्थों को दूर-दूर रहने का प्रसंग बढ़ता जाता है। इसका परिणाम 
स्पष्टतः संयुक्त -कुंठम्ब-प्रणाली का हास है। यद्यपि स्वावलम्बन और 
'बिचार-स्वतन्त्रता का यथेष्ट महत्व है, तथापि समाज की उन्नति के 
लिए पारस्परिक सद्यानुभूति, सहयोग और त्याग के भावों की उपेक्षा 
हीं होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त- 
कुठम्ब-प्रणाली के अन्तर्गत गुणों की वृद्धि हो और इसके दोषों का 
निवारण हो। साधारणतया आधुनिक लोकमत, विशेषतया नवयुवकों 
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का विचार इस प्रणाली के विरुद्ध द्वी हो रद्दा है | 

महिलाओं की स्थिति में सुधार -- प्राचीन काल में यहाँ 
घर तथा समाज में मद्दिलाओं का अच्छा स्थान था, खूब आदर- 
सम्मान था, उनका जीवन सुखमय था, उन्होंने विविध न्षेत्रों में अच्छा 
नाम पाया था। पीछे जाकर उनकी स्थिति क्रमशः बिगड़ती गयी। 
बाल-विवाह ओर पर्द का प्रचार हो गया | विधवाओं की संख्या बढ़ 
चली, उनका समाज में बहुत तिरस्कार दोने लगा। विगत वर्षो में 
इन बातों में कुछ सुधार हुआ है। 

पहले वाल-विवाद का विचार करे | संगठित रूप से, सबं-प्रथम 
ब्रह्मससाज ने जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। फिर आय॑- 
समाज ने ब्रह्मचय पर ज़ोर देकर, इस कुरीति के निवारण का प्रयत् 
किया । वह स्थान-स्थान पर यह उपदेश करती है कि बाल-विवाह से 
मनुष्य की शक्तियों का हास होता है। कन्याओं का विवाह कम-से-कम 
१६ वष में ओर कुमारों का २५ वर्ष में होना चाहिए। गुरुकुल 
और कन्या-महाविद्यालय आदि यह सुधार काय-रूप में परिणत कर 
रहे हैं। स्कूलों में केवल अविवाद्िित लड़के भरती करने के नियम से 
भी इस आन्दोलन में अच्छी सहायता मिल रदहदी है। बड़ोदा आदि 
देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत में एक निर्धारित आयु से कम में 
विवाद करना कानूनी अपराध ठहराया गया है ।* जनता के विचारों 


*ब्रिठिश भारत में 'बाल-विवाह-निषैध कानून १ अप्रेल सन्‌ १९३० से जारी 
हुआ है। इसे साधारण बोल-चाल में इसके प्रस्तावक के नाम पर शार्‌दा-एक्ट भी 
कहते हैं। इसके अनुसार “बाल? का श्रथ श८ वर्ष से कम आयु का बालक और (४. 
बंध से कम आयु की बालिका है । 
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में क्रमश; परिवतन होता है; ओर शिक्षा की वृद्धि से इस कुप्रथा के 
नष्ट होने की आशा है | 

धकार-काल में, माता-पिता या संरक्षक ही यहाँ बर-बधू कौ. 
जोड़ी मिलाने लगे थे। वे चाहे जिस आयु की, चाहे जिस कन्या का, 
चाहे जिस आयु या प्रकृति के लडके के साथ ( अनेक दशाश्ों में बूढ़े 
के साथ भी) गढजोड़ा कर देते थे। प्रत्येक लड़की का विवादह्द उसी की 
जाति-बिरादरी के लड़के से और केवल खास-खास मुहूर्तों में होने की 
प्रथा हो गयी; जाति-पाँति की विभिंन्नता और प्रांतीयता आदि का भेद- 
भाव बढ़ने से अनेक दशाओं में बर-बधू का चुनाव बहुत ही परिमित 
. ज्षेत्र में होने लगा। अब इन बातों की हानियों पर विचार होने लगा 
: है। बर-बधू एक-दूसरे के चुनाव में माता-पिता या संरक्षकों के मत के 
आश्रित न रह कर उसमें स्वयं भी अपनी सम्मति का उपयोग करने 
लगे हैँ | जहाँ-तहाँ लोकमत इस विषय में बढ़ता जा रहा है कि बर- 
बधू को एक-दूसरे के चुनाव में अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए; हां, वे . 
अपने माता-पिता आदि के परिपक्त अनुभव से भी लाभ उठावे। चुनाव 
. का क्षेत्र भी क्रमश: विस्तृत होता जा रद्द है। अन्तर्जातीय 
विवाहों के भी उदाहरण मिलते जा रहे हैं। इसी प्रकार अन्तप्रौन्‍्तीय 
विवाहों को भी अच्छा समथथन मिल रहा है। सन्‌ १८७२ ई० 
'स्पेशल मेरिज ऐक्ट” (विशेष विवाह क़ानून) बना था। उसके द्वारा 
उन मनुष्यों के विवाह को क़ानून की दृष्टि से ठीक माना जाने लगा 
जो ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिक्‍ख या जैन किसी भी 
घ॒र्म से सम्बन्ध नहीं रखते। जायदाद के बैँटवारे अथवा विरासत के 
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मामले में इस कानून से लाभ उठनेवालों के लिए यह आवश्यक था 
कि वे उप्रयंक्त धर्मों का अनुयायी होने से इनकार कर दे | अब तो 
कानून में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि दोनों सम्बन्धित पक्षों की स्वी- 
कृति पर सब प्रकार के अन्तर्जातीय विवाद्द जायज माने जायें। इसमें वे 
विवाह भी आ गये, जो उपयु क्त धर्मों की संस्कार विधि के अनुसार होंगे । 

विधवाओं की दशा सुधारने के लिए. स्वर्गीय पंडित ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर से लेकर अब तक अनेक महानुभावों ने उनके पुनविवाह 
के प्रचार के लिए भारी प्रयत्न किया है। आधुनिक सहायकों में भ्री 
गज्ञारामजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने सन्‌ १९१४ ई० 
में विधवा-विवाइ-सद्दायक सभा, लाहार, की स्थापना की, और सभा के 
खर्च के लिए लाखों की सम्पत्ति का दान दिया। कुछ सुधारकों का 
मत है कि केवल ऐसी द्वी बाल-विधवाओं का पुनविवाद्द हो सके, 
जिनका अपने पति से समांगम न हुआ हो। दूसरे पक्ष में वे सजन हैं 
जो विधवाओं को इन्द्रिय-संयम आदि का उपदेश देते हुए उनके लिए 
शिक्षित होने, अपनी आजीविका प्राप्त करने तथा समाज-सेवाश्रों में 
भाग लेने के योग्य होने की व्यवस्था चाइते हैं | निस्तन्देह बाल-विवाइ 
आदि कुप्रथाओं के कारण विधवाएं बहुत द्वोती हैं, अतएव उनको 
रोकने से विधवाएं बहुत कम हो जायेगी । 

शिक्षित और योग्य ख्त्रियाँ अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने 
तथा उचित अधिकारों को प्राप्त करने का उद्योग करने लगी हैं। श्रव 
तो उन्हें अनेक स्थानों में म्युनिसपैलटियों ओर कोंसिलों का मेम्बर 
चुनने तथा स्वयं भेम्बर बनने तक का अधिकार हो गया है। गत वर्षों. 
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में वे मन्त्री भी रही हैं। सहृदय मनुष्यों का कतब्य है कि वे स्त्रियों के 
उत्थान में योग द। हाँ, यह ध्यान रहे कि उन्नति की दौड़ में हमारी _ 
अहिनें सर्यादा का उल्लंघन न करें । कहीं-कहीं शिक्षित स्त्रियों का रहन- 
सहन बहुत आडम्बरमय ओर ख्चीला हो गया है। उन्हें गहस्थ-जीवन 
अरुचिकर जान पड़ता है। वे. स्वच्छुन्द मनोबृतिवाली द्वो गयी हैं । 
बच्चों का पालन-पोषण उन्हें भार प्रतीत होता है | वे सावंजनिक जीवन 
में इतनी. अधिक संलग्न हो जाती हैं कि उनका पारिवारिक जीवन बहुत 
छुखमंय हो जाता है। स्मरण रहे कि उन्हें जितनी आवश्यकता 
नांगरिका बनने की है, उसकी अपेक्षा इस बात की ज़रूरत कम नहीं 
है कि वे भावी नागरिकों को सुयोग्य बनानेवाली भी हों | सनन्‍्तान को 
शुणवान बनाना बहुत-कुछ माताओं पर ही निभर द्ोता है । 
हिन्दुश्रों के सम्बन्ध में इतना विचार करके अब दम अन्य समाजों 
की जागते का विचार करते हैं। 
ड़ मुसलमानों में समाज-सुधार--- मुसलमानों में समानता तथा 
एकता बहुत है, इनके रस्मों-रिवाज़ सरल हैं। साधारणतया इनमें 
बहुत फ़िजूलख़चीं नहीं ह्ोबी। तथापि कुछ सामाजिक सुधारों की 
आवश्यकता थी । इनके रहन-सहन. में कृत्रिमता द्वोती है। मुसलमान- 
ज्त्रियाँ चिरकाल से पे में रहती आयी हैं। उससे इनका स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं रहा । शिक्षा में तो स्त्रियाँ क्‍या पुरुष भी बंहुत पिछड़े हुए थे। 
इनकी जाति में अन्यान्य सजनों में, सर सैयदअहमद ख़ां का अच्छा 
आग रहा है। आपने समाज-सुधार के विषय में खूब प्रचार किया, 
शहज़ीब-उल-इख़लाक' नामक एक मासिक-पत्र भी निकाला तथा 
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शिक्षा प्रचार का भी बहुत उद्योग किया। इसके फल-स्वरूप मुसल- 
मानों में करता की कमी द्वोती गयी । अ्रब स्त्रियों में पर्द का बन्धन 
पहले की अपेक्षा शिथिल है। उनमें शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है, 
ओर कुछ ने वो अंगरेज़ी शिक्षा का भी स्वागत किया है। मुसलमान- 
स्त्रियाँ स्वयं भी अपनी दशा उन्नत करने के लिए जद्ाँ-त्दाँ सभाएँ 
आदि करके अपने वर्ग में सुधार कर रही हैं, तथापि श्रभी गति मन्द 
है और प्रतिक्रियावादियों की प्रधानता है | 
अन्य जातियों में प्रकाश-..हिन्दू और मुसलमानों के अतिरिक्त, 
जाणति का प्रभाव यहाँ की ओर भी जातियों में हुआ है। ईसाइयों 
में यद्यपि बहुतों के सामाजिक व्यवहार अपने पूवज हिन्दुओं के समान 
दी हैं, परन्तु वे अंधघकार-काल में घुसी हुई द्वानिकर रीति रस्मों को 
त्याग रहे हैं तथा स्वच्छुता ओर शिक्षा के विषय में अपनी श्रेणी के 
हिन्दुओं से आगे बढ़ रहे हैं। पारसी भी रहन-सददन, शिक्षा और 
सफ़ाई आदि में यहाँ के योरपियन लोगों से अच्छी टकर लेते हैं। इनमें 
समयानुकूलता का विचार बहुत बढ़ा-चढ़ा है। ये देश-काल की गवि' 
को परखकर तदनुसार उन्नति करने में श्रग्रपर हैं । 
अब हम एक ऐसे सामाजिक विषय का विचार करते (हैं, जिसकी 
' ओर सुधारकों एवं सरकार का ध्यान आकर्षित दो रद्या है, एवं होना 
चाहिए। यह प्रश्न है, भारतवर्ष की जन-संख्या का । 
- जन-संख्या का प्रश्न--भारतवर्ष की जन-संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ रही है । यत्रपि यहाँ मृत्यु-संडया अन्य देशों की तुलना में अधिक 
है, परन्तु जन्म-संख्या उससे भी अधिक दोने से, कुल मिलाकर 
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भारतवासियों की आर्थिक अवस्था इस समय भी शोचनीय है। ऐसों 
दशा में जन-संख्या की निरंतर बृद्धि होते रहना चिन्तनीय है। इसका 
परिणाम अकाल या महामारी आदि होता है। जन-संख्या-वुद्धि का 
. कुछ कारण यहाँ की जल-वायु की उष्णता, अशिक्षा और निधनता” 
है। देश में शिक्षा-प्रचार तथा आर्थिक उन्नति होने पर जन-संख्या की 
वंद्धि में कुछु रुकावट होने की आशा है । 

.. यहाँ हिन्दुओं में, जो अन्य सब जातियों के आदमियों से अधिक: 
संख्या में हैं, विशेषतया कन्या का विवाह अनिवाय॑ माना जाता है। 
पुत्न-प्राप्ति धामिक कृत्य समझा जाता है। सम्भवतः श्रति प्राचीन 
काल में इस प्रकार के विचारों के प्रचलित होने का कारण यह होगा 
कि भूमि बहुत थी, बस्ती नयी थी। जन-संख्या कम थी और उसे 
बढ़ाने की आवश्यकता बहुत थी। अब वह बात नहीं रही। परन्तु 
समाज में कोई विंचार एक बार घर कर लेने के बाद सहसा नहीँ 
हटता । शिक्षा आदि के यथेष्ट प्रचार न होने से अधिकांश भारतवासी 
स्वतंत्र चिन्तन करके प्राचीन प्रथा या रीतियों और विचारों में देश 
काल के अनुसार सम्यक परिवतन नहीं करते । 

इसके अतिरिक्त, प्राचीन काल में इस विषय की जो मर्यादाएँ थीं, 
"वे भी अब नहीं रहीं | पहले ऐसी व्यवस्था थी कि पुरुष-ख््री योग्य आयु 
के होकर विवाह करते थे; फिर गददस्थाक्रम भी चार आश्रमों में से एक 
था, शौर उसकी अवधि भी पत्चीस ब्ष की रखी गयी थी। इसके बाद 


कर 


सन्‍्तानोत्पत्ति बन्द हो जाती थी। विगत शताब्दियों में, इस देश में. 
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बाल-विवाह प्रचलित हो गया ओर, विवाह होने के बाद लोग आजीवन 
ग्रहस्थाश्रम में रहने लगे। पुरुष की एक स्त्री के मर जाने पर दूसरा, 
तीसरा, ओर कुछ दशाओं में चोथा विवाद्द भी होने लगा | परिणाम 
यह हुआ कि एक ओर तो अनेक छोटी उम्र के लड़के लड़कियों की 
सनन्‍्तान होने लगी, दूसरी ओर कितने-दह्ी बूढ़े आदमियों के बेमेल 
विवाहों से जन-संख्या की वृद्धि हुईं। इन शिकुओ्रों का दुबल, रोगी, 
अल्पायु होना स्वाभाविक ही था। जेंसा पहले कद्दा गया है, अब कुछ 
समय से इसमें क्रमशः सुधार हो रहा है। हाँ, ओर भी बहुत-कुछ 
सुधार-कार्य होने की गुंजायश हे। शिक्षा-प्रचार, आर्थिक संघर्ष, कुछ 
लोगों के रहन-सद्दन का दर्जा ऊँचा रखने ओर स्वच्छुंद जीवन बिताने 
की इच्छा आदि से भी जन-संख्या की वुद्धि पर कुछ रुकावट द्ोने लगी 
है; तथापि वर्तमान अवस्था में यह समस्या विद्यमान है। अब से कुछ 
समय पहल्े तक, इसे इल करने के लिए सन्तानोतपत्ति मर्यादित रखने 
का एक-मात्र उपाय इन्द्रिय-निम्नह समझा जाता था। आधुनिक काल 
में कृत्रिम साधनों का उपयोग बढ़ता जाता है। निस्सन्देद् वर्तमान 
“समय में जनता की वृद्धि को यथा-सम्भव रोकना आवश्यक है, परन्तु 
इसके लिए. हम स्त्री-पुरुषों का संयमी जीवन व्यतीत करना द्वी उचित 
"समभते हैं | 
भारतीय समाज की कमज़ोर कड़ी--किसों भी विचार- 
ले आदमी को यह बात आश्चयंजनक प्रतीत द्ोगी, कि भारतीय 
जनता के इतने विशाल होते हुए भी, यह देश संसार में ऐसा गया 
“बीता है। बात यह है कि भारतीय समाज्ञ सुसंगठित नहीं है। इसकी 


सामाजिक जीवन ४२७ 


विविध कड़ियों में से कई-एक बहुत द्वी कमज़ोर हैं। महिलाओं, अकूतों 
ओर भिखारियों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। इनके श्रतिरिक्त 
जरायमपेशा लोगों तथा वेश्याओं का भी प्रश्न विचारणीय है। 
..._थह्द तो ढीक है कि किसी जाति में अपराध करनेवाले कम द्वोते हैं, 
“और किसी में ज़्यादद | परन्ठु किसी जाति को “जनरायमपेशा” क़रार 
देना या घोषित करना सर्वथा अनुचित है। लोगों का अपराधी होना 
बहुत-कुछ उनकी परिस्थिति पर निर्भर होता है, और सामाजिक 
“वातावरण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर हमने 
विस्तार-पूवक अपनी अपराध चिंकित्सा? पुस्तक में लिखा है। यहाँ 
यही वक्तव्य है कि यदि अपराधियों के साथ कढोरता न करके सद्दानु- 
भृति का व्यवहार रखा जाय, और उनके सुधार का प्रयत्न किया 
जाय, तो इसमें क्रमशः बहुत सफलता मिल सकती है। 
अब वेश्याओं की बात लीजिए | उन्हें घृणित या उपेक्षित कह कर 
समाज को निश्चिन्त नहीं रहना चाहिए.। 'पतित बद्निनों? में से अधिकांश 
अपना धंधा आर्थिक या सामाजिक मजबूरी से करती हैँ। यदि उनके 
योग्य आजीविका के मार्ग निकालते जायें तो इनमें बहुत-सी अपनी 
सेवा और योग्यता से देश का बड़ा द्वित कर सकती हैं। कितनी-दी 
वेश्याएँ गहस्थ जीवन की इच्छुक हैं। इनके सुधार का उपाय यह है 
कि ऐसे आदमी यथेष्ट संख्या में मिलें, जो साइस-पूवंक इनसे विवाह- 
सम्बन्ध करें, ओर इन्हें अपनी गददियणी के रूप में स्वीकार करें। पुनः 
वेश्याओं में से जो अपने पतित व्यवसाय को छोड़ चुका हैं. ओर 
यहस्थ-जीवन में प्रवेश करना भी नहीं चाहतीं, वे स्वयं-सेविकाएँ 


है ६7०4 सरल नागरिक शास्त्र 


बनकर आगे बढ़े,, ओर अपनी अन्य वेश्या बहिनों को सुमाग पर लाने 
का प्रयत्न करें । 
सरकारी सहयोग-.समाज-सुधार के सम्बन्ध में यद्द बात 
बहुत विचारणीय है कि इसमें सरकारी सहयोग कद्दाँ तक उपयोगी है । 
अनेक पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक सुधार के वास्ते सरकारी क़ानून बन 
जाना चाहिए। हमारा स्पष्ट मत है कि ऐसा परावलम्बन ठीक नहीं | 
यदि कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं, जो सरकारी क़ानून के द्वारा यथेष्ट 
रूप से काय में परिणत हो सकती हैं । परन्तु वे बहुत थोड़ी हैं| समाज- 
सुधार का अधिकांश काय हमारे हा करने का हे, उसके लिए कोंसिलों 
के प्रस्तावों की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है लोकमत तैयार 
करने की | बिना लोकमत, सरकार भी समाज-सुधार में सफलता-पूवक 
अग्रसर नहीं हो सकती १ दाँ, लोकमत तैयार करने का काय अच्छी 
तरह ऐसे द्वी व्यक्ति कर सकते हैँ, जो स्वयं अपने व्यवहार में अच्छा 
उदाइरण उपस्थित करते हों। 
सेवा-भोव--दर्ष का विषय है कि देश में स्वयंसेवको तथा 
सेवा-भाववाले अन्य खज्जनों की वृद्धि होती जा रही है। दु्भिक्ष, 
बाढ़, महामारी तथा मेल्ञे-तमाशों के समय सेवा-समितियाँ और 
सेवा-दल महत्व-पूर्ण काय करते हैं। श्रनेक अवसरों पर, अपनी जान- 
जोख़म में डाल कर, दूसरों के सड्भडूट से बचाने, लावारिस मुर्दे उठाने' 
ओर उनका अन्‍न्त्येष्टि संस्सकार करने में उन्होंने अपने हृदय कौ 
उदारता का सुन्दर परिचय दिया है। जेसे बने, जहाँ बने, सेवा करना _ 
इनका उद्दं श्य है। ये हिन्दू-यसुसलमान, छूत-अछूत, स््री-पुरुष, ऊँच- द 
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नीच, या अपने पराये का भेद-भाव नहीं जानते; जाति-विशेष और प्रांत 
विशेष का पक्ष नहीं लेते | सूर्य की भाँति, इनके प्रेम का प्रकाश सत्र 
होता है। इसे प्रकार का सेवा-भाव समाज-सुधार और सामाजिक 
जाणति में विलक्षण सहायक होता है। निश्तदेद अभी तक कुछ व्यक्ति 
'समाज-सेवा करने में भी अपनी जाति या घमम के आदमियों का विशेष 
ध्यान रखते हैं। कुछ संस्थाएं तो ऐसी है, जिनका उद्देशय एकमात्र 
अपने ही वर्ग के आदमियों का हित करना होता है। यह बांत हमारी 
अनुदारता की सूचक है। कम-से-कम, सड्भूट के अवसर पर तो हमें 
अपनी क्ुद्गरता को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक हिन्दू, प्रत्येक. मुसल- 
आन तथा प्रत्येक ईसाई आदि मानव समाज का अद्भ है, पंरमात्मा 
'की सनन्‍्तान है। उसकी सद्दायता करने में अ्पने-पराये का विचार न 
कर हमें विशाल अआतृ-भाव का परिचय देना चाहिए। हमें अपने 
व्यवद्वार से प्रमाणित करना चाहिए कि हम मनुष्य के बनाये हुए. 
बनावटी तंग दायरों से बाहर की बात भी सोच सकते हैं, हम मनुष्य 
समाज का यथाथ्थे रूप पहिचान सकते हैं। तभी दम अपने सच्चे 
मनुष्यत्व का परिचय दे सकगे। 


उन्तीसवाँ परिच्छद 
आधिक स्थिति 





अ्एरतीय जनता के पेशे--भारतीय जनता अधिकांश में गाँवों 


में रहती हे, ओर यहाँ लोगों का सब से प्रधान पेशा कृषि हे । पिछुली 
मनुष्य-गणना के अनुसार भिन्न-भिन्न पेशों का कार्य करनेवाले तथा 
उनके आश्रितों का कुल जनता में प्रतिशत अनुपात इस प्रकार थाइ-- 
कृषि ६७, उद्योग-घंघे ९९७, यातायात १९५, व्यापार ५"४, सेना 
ओर सरकारी नौकरियां १३, पढ़ना-लिखना १७, घरेलू नौकर,. 
अनिश्चित आयवाले, और मिखारी आदि अन॒त्यादक १३७ | 
इन पर क्रमशः विचार किया जाता है । द 
ऊषि-सम्बन्धी सुधार --प्राचीन काल में यह देश अपने तैयार 
माल ओर कारीगरी के लिए; प्रसिद्ध था। मुगल शासन के अधिकांश 
समय में भी यहाँ का कला-कोशल और शिह्प-चाठुय बाहरवालों के 
लिए. नमूना बना रहा । परन्तु कम्पनी के शासन-काल में यहाँ की. 
. उत्तमोत्तम दस्तकारी नष्ट करके इसे ज़बरदस्ती क्ृषि-प्रधान ( ब्रिटिश: 
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कारख़ानों के लिए कच्चा माल देनेवाला ) बनाया गया। जनता का' 
भला-बुरा निर्वाह एक-मात्र खेती से होने लगा । फिर खेती की दशा भी 
अच्छी न रही | यहाँ अति प्राचीन काल से कहावत चली आरही थी 
कि “उत्तम खेती, मध्यम बान (व्यापार), निषिद्ध चाकरी, भीख निदान |? 
कम्पनी के समय में अनेक किसानों को भर-पेट भोजन ओर शरीर ढकने 
को वस्त्र तक का अभाव हो गया । पीछे क्रमशः सुधार हुआ | 
कृषि-सम्बन्धी सुधारों की तीन अवस्थाएँ कही जा सकती हैं---- 
( १) सरकार ने जो सुधार किये, वे विशेषतया अपनी सुविधा या 
आय-बृद्धि के लिए किये, अथवा श्रज्धरेज़ों के हिंत के लिए किये।. 
भारतीय जनता की दशा सुधारने का उसका लक्ष्य न था। 
(२) सरकार ने जनता की दशा सुधारने की कोशिश की, पर उसी. 
सीमा तक, जद्दाँ तक सरकार की द्वानिन हो। फल-स्वरूप जो सुधार 
हुए, वे बहुत महत्व के न थे । क्‍ 
(३) प्रान्तों में उत्तररायी शासन की स्थापना होने पर जो सुधार: 
किये गये, उनका मुख्य लक्ष्य जनता की दशा को सुधारना रहा । 
 अठारहवीं सदी में कम्पनी ने यहाँ भूमि. से अधिक-से-अधिक 
मालगुज़ारी वसूल करने का प्रयत्न किया। उसने बड़ी कड़ाई ओर 
निदयता से काम लिया, यह अब भली भाँति सिद्ध है। उसका फल यह्द 
इआ कि मालगुज्ञारी वसूल होनी कठिन हो गयी, ज़मीन परती पड़ी. 
रहने लगी । अन्ततः लाड कानंवालिस ने सन्‌ १७९३ में बल्ञाल में 
मालगुज़ारी का 'स्थायी प्रबन्ध! (इस्तमरारी बन्दोबस्त) कर दिया। यह - 
निश्चय किया गया कि सरकार को निर्धारित परिमाणय में मालगुजारी 
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मिले, भविष्य में ज़मीन के सुधार और उन्नति से जो आय बढ़े, उसका 
-ज्ञाभ ज़मीदारों को मिले | उस समय अधिकारियों का विचार अन्य 
श्रांतों में मी ऐसी ही व्यवस्था करने का था, पर पीछे स्वार्थ-वश ऐसा 
नहीं किया गया। 

सन्‌ १०६६ में सरकार ने भारतीय कृषि-विभाग की स्थापना की | 
इसके सम्बन्ध में स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त शाही कृषि-कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि “यह विभाग इंग्लैंड के कपास के व्या- 
पारियों की इच्छानुसार १८६९ में फिर हाथ में लिया गया। भारत- 
“सरकार की कृषि-नीति प्रायः इन्हीं व्यापारियों कौ इच्छानुसार निर्धा- 
रित होती रही है ।” पीछे इस विभाग ने अमरीकन कपास, मिश्र की 
तमाखू तथा विदेशी गेहूँ आदि वस्तुओं को यहाँ पैदा करने के अनेक 
अ्योग इस उद्देश्य से किये कि यदि इनकी काश्त यहाँ अच्छी होने 
लगे तो ब्रिटिश पूँजीपति यहाँ आकर इनका कारोबार कर सके। यहद्द 
प्रयोग प्रायः असफल रहे और इनसे केवल प्रसंगवश ही भारतवर्ष की 
' भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि में उचित खादों के उपयोग, उत्तम प्रकार 
के बीज, पौदों के रोग, उनकी चिकित्सा, नये प्रकार के इलों, मशीनों 
और ओज़ारों के उपयोग तथा खेती करने के नये तरीकों का 
ज्ञान प्राप्त हुआ | परन्तु इस ज्ञान का सवंसाधारण में प्रचार करने का 
“सन्तोषजनक अयत्न नहीं किया जाता। यहाँ एक इम्पीरियल कृषि- 
अनुसंधान-समिति ( रिसर्च कौंसिल ) है; कुछ ख़ास-मख़ास नगरों में 
चीनी, दूध, मक्खन, रई आदि के लिए भी अनुसंधान-संस्थाएं हैं। 
-इनके सम्बन्ध में भी ऊपर कह्दी बात चरितार्थ द्वोती है । रे 
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” अब इम कृषि सम्बन्धी खुधारों की दूसरी अवस्था का विचार 
करते हैं | 
पहले कुछु स्थानों में, विशेषतया बंगाल में, ज़रमींदार किसानों को 
बहुत सताते थे, ओर उनसे मनमाना लगान वसूल करते थे । अब 
सरकार ने किसानों को बचाने के लिए प्रत्येक प्रान्त में कुछु काश्तकारी 
कानून बना दिये। सरकार किसानों को कुछ रुपया उधार भी देने 
लगी। इस प्रकार दी जाने वाली रक़म को “तकाबी? कहते हैं। 
सन्‌ श्द८३ में भूमि की उन्नति के लिए. और श्८८४ में किसानों की 
सहायता के लिए, इस सम्बन्ध में क़ानून पास हुए। परन्तु किसानों की. 
संख्या तथा आवश्यकता को देखते हुए, 'तकाबी” में दी जानेवाली रकम 
बहुत कम रही है । 
किसानों को मद्दाजन आदि के भारी सूद से बचाने के लिए सरकार 
जे सन्‌ १९०४ ई० में सहकारी बेंकों के सम्बन्ध में एक क़ानून बनाया, 
इसमें पीछे कुछ संशोधन हुआ । तदनुसार अब प्रत्येक प्रान्त में तीन 
प्रकार के सद्दकारी बेंक हैं । (१) ग्रामीण बेंक; जिसे एक आम या पास- 
पास के कई गाँवों के दस-दस या अधिक आदमी मिलकर बना लेते हैं। 
(२) शहरी बैंक; जो एक नगर के शिल्पकारों, व्यापारियों, मज़दूरों 
आदि की सहायता बनाये जाते हैं। (३) सेंट्रल बैंक; जो उपयुक्त दो 
प्रकार के बेंकों को धन की सहायता देते हैं। इन बेंकों का प्रबन्ध 
स्थानीय सहकारी समितियों के सभासद द्वी करते हैं। ओर, रुपया 
सभासदों को ही उधार मिल सकता है, सो भी उत्पादक कार्यों के 


. लिए ही। श्रर्थात्‌, इन बेंकों से ऋण लेकर फ़िजूलखर्ची नहीं 
द ब्८ 
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जा सकती । सहकारी बैंकों की, इस निर्धन देश में अत्यन्त आवश्यकत! है; 
पर यहाँ इनका प्रचार अभी बहुत कम है । 

भारतवर्ष में, नहरों के निर्माण में, विशेष ध्यान इसी शताब्दी में 
दिया गया है। सन्‌ १९०३ ई० के आबपाशी-कमीशन की रिपोर्ट के 
बाद सरकार ने कई नहरें बनवायी हैं। पंजाब में नहरें निकालने से 
कई जगह अच्छी सुन्दर नहरी बस्तियाँ द्वो गयी हैं। इनकी 
पैदावार तथा आबादी पहले से कई गुना बढ़ गयी हैं। घंयुक्त- 
प्रान्त में शारदा-नहर निकाली गयी है; इससे कई लाख एकड़ भृमि में 
आबपाशी दोगी । सिंध में सक्खर बाँध बनाया गया है, जिससे सिंध की 
लाखों एकड़ बंजर भूमि इरी-भरी ओर ख़्ब उपजाऊ होने को आशा 
है। तथापि इस समय लगभग १६०० लाख एकड़ अर्थात्‌ ७५ प्रति 
सैकड़ा जोती हुईं भूमि केवल वर्षा के आश्रित है। यह ठीक नहीं। नदरों 
की बृद्धि की यहाँ बहुत आवश्यकता है; विशेषतया दक्षिण मालवा, 
गुजरात, मध्यप्रान्त और राजपूताने के अनिश्चित वर्षावाले इलाकों में। 

कृषि-सम्बन्धी सुधारों की वतमान अवस्था सन्‌ १९३७ ई० 
आरम्भ द्ोती हे, जब से नये शासन-विधान का प्रांतों-सम्बन्धी भाग 
अमल में आया, ओर प्रांतीय सरकारें जनता के प्रतिनिधियों के प्रति है 
उत्तरदायी हुईं। कांग्रेस तो जनता की: ही है; उसने पदारूढ़ द्वोते ही ._ 
किसानों के कष्ठों की ओर ध्यान दिया | संयुक्तप्रांत और बिद्दार आदि 
प्रांतों में लगान ओर मालगुज़ारी के संशोधन सम्बन्धी क़ानून बनाये गये 
हैं| इन कानूनों से किसानों को सुधार की अच्छी किश्त मिल गयी है|... 

किसानों-सम्बन्धी समस्याएँ-...अब दम कृषकों-सम्बन्धी 
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उन समस्याओं पर विचार करते हैं, जो इस समय बारम्बार हमारे 
सम्मुख आती हैं। पहले खेतों के बंठवारे की बात लें। भारतवषं में 
बहुत-से खेतों का क्षेत्रफल बहुत थोड़ा रहता है--प्रायः एक-एक दो-दो 
एकड़ मात्र | कितने-ही खेत तो आधे-आधे एकड़ या उससे भी छोटे हैं। 
प्रत्येक कृषक-परिवार के पास इतनी भूमि अवश्य होनी चाहिए कि उसकी 
उपज की आय से उसका साधारणतया अच्छी तरह निर्वाद दो सके। 
यहाँ बहुत-से किसानों के पास एक-एक से अधिक खेत हैं, जो एक- 
दूसरे से दुर-दुर हैं । इनमें काम करने में समय, शक्ति और द्रव्य का 
अपव्यय द्वोता है, ओर बहुधा किसानों का बीच की ज़मीनवालों से कगड़ा 
भी द्वोता रहता है। इसका शीघ्र अन्त किया जाना चाहिए.। इसका 
उपाय यह है कि प्रत्येक किसान की जोत के खेत एक स्थान में, एक 
चकः में हो जाये, और भविष्य में उनका छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा 
जाना कानून द्वारा रोक दिया जाय । के 
भारतवर्ष का बहुत-सा हिस्सा ऐसा है, जिसमें ज़मींदारी या 
ताल्‍लुक्दारी प्रथा है। अंगरेज़ी सरकार से पहले ज़मींदार आदि एक 
प्रकार के राजकीय कमेचारी थे, जो लगान वसूल करके सरकारी ख़ज़ाने 
में भेजते थे । अंगरेज़ी सरकार ने देश में श्रपनी सत्ता जमाने में सहा- 
यता प्राप्त करने के लिए उनका मान और प्रतिष्ठा बढ़ा दी | इस पर थे 
अपने आपको ज़मीन का मालिक सममभने लगे। किसान जितना 
लगान देते हैं, उसका बज्भाल में बहुत बड़ा हिस्सा, तथा अन्य प्रान्तों 
में आधा या उससे भी अधिक भाग, उन्हें मिल जाता है। उन्हें प्रायः 
बिना परिश्रम ह्वी भोग-विलास तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते 
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हुए, और किसानों को दिन-रात कड़ी मेहनत करने की दशा में भी 
यथेष्ट भोजन-वस्तर से वंचित रहते हुए देखकर अनेक हृदयों में ज़र्मी- 
दारी प्रथा के विरुद्ध प्रबल भाव उढ रहे हैं । 

जमींदारों का लगान-वसूली का काम सरकारी कमचारियों द्वारा 
बहुत कम ख़र्च में कराया जा सकता है, जेंसा कि रैयतवारी प्रान्तों 
. ( मदरास आदि ) में हो रहा है। ज़मींदारों को इतनी अधिक आय 
क्यों होनी चाहिए, जब कि देश की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, और 
जनता के हित के अनेक कार्मों के लिए द्रव्य की अत्यन्त कमी है! 
इस विचार से सन्‌ १९३७ ईं० से बिद्दार में ज़मींदारों की आय पर 
'कषि-आय-कर”? लगाया गया है। परन्तु अनेक आदमी इसी से संतुष्ट 
नहीं हैं । कितने-ददी नेताश्रों का मत है कि ज़रमींदारों को कुछ मावज्ञा 
या प्रतिफल ( जिसकी मात्रा देश-काल के अनुसार निश्चित की जाय) 
देकर 'ज़र्मीदारी प्रथा उगः दी जाय। भूमि का राष्ट्रीयकरण द्वो जाय । 
_ भूमि उन्हीं लोगों के पास रहे, जो खेती करं और, सरकार किसानों 
_ से सीधा सम्बन्ध रखे | 
परन्तु इसी सेह्टी किसानों की आर्थिक समस्या इल नहीं हो जायगी। 
आवश्यकता इस बात की है कि सरकार किसानों से मालगुज्ञारी उचित 
मात्रा में ले। उपज का ठीक हिसाब लगाया जाय, उसमें से पूरा 
लगान-ख़्च॑ घटाया जाय। फिर जो आय रहे, उस पर द्वी सरकार 
निर्धारित दर से मालगुज़ारी ले। वर्तमान अवस्था में उपज का मूल्य 
बढ़ा कर, ओर लागत-ग््चं घटाकर हिसाब लगाया जाता है । अनेक - 
किसानों को मालगुज़ारी अपनी मज़दूरी में से देनी पड़ती है, इसलिए 
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उन्हें कई महीने कुछ भूखा रहना पड़ता है। स्मरण रहे खेती के लागत-. 
ख़्च में किसान और उसके कुठुम्ब के उन लोगों की मज़दूरी अवश्य 
सम्मिलत द्ोनी चाहिए, जो खेती पर काम करते हैं। यदि इस तरह 
लागत-ख़बच ठीक लगाया जाय तो बहुत-से खेत ऐसे निकलेंगे, जिनकी 
आमदनी लागत-ख़र्च से कम होगी | इस प्रकार के खेत जोतनेवालों 
से मालगुज़ारी लेना किसी भो दशा में उचित नहीं हे। सरकार 
को मालगुज़ारी उन्हीं किसानों से लेनी चाहिए, जिनका भरण-पोषण 

अच्छी तरह दोता हो। साथ ही मालगुज़ारी की दर वद्धमान द्ोनी 
चाहिए, शअ्र्थात्‌ जैसे-जेसे किसानों की ( विशुद्ध ) आय अधिक दो, 
वैसे-वेसे मालगुज़ारी बढ़ती जानी चाहिए । 

.. अब किसान जाग रहे हैं, श्रपना संगठन कर रहे हैं। आशा है, वे 
अपनी आथिक और सामाजिक उन्नति करने में सफल होंगे; उनसे 
प्रत्येक देश-हितेषी की सद्दानुभूति है। दां, उन्हें भी देश के अन्य समूहों 
के द्वितों का यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए । ” 

उद्योग-धन्धे -पदले कहा जा चुका दे कि अ्रति प्राचीन काल से 
भारतवर्ष तेयार माल में न केवल स्वावलम्बी था, वरन्‌ अन्य देशों की 
भी बहुत-सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। सन्नरहवीं ही नहीं, 
अठारहवीं शताब्दी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, सूती ओर रेशमी 
वस्त्रों तथा अन्य पदार्थों के लिए सारा योरप लालायित रहता था। 
परन्तु पीछे यह देश वेशानिक उन्नति से लाभ न उठा सकने के, 
कारण सांसारिक घुड़दौड़ में दूसरे देशों से पीछे रह गया। साथ ही 
. शासकों की व्यापार-नीति ऐसी प्रतिकूल रही कि इस देश से तैयार 
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माल की रफ्तनी दिनोंदिन घटती गयी। शाल, मलमल आदि 
सूती रेशमी ओर ऊनी वस्त्र, शक्कर तथा अन्य पदार्थों" का, करों की 
अधिकता के कारण, विलायत जाना कम हो गया; यह देश केवल रुई, 
अन्न, सन, ऊन, रेशम आदि कच्चा माल बेचनेवाला रह गया। 
अंगरेज़ों का द्वित इसी बात में था कि भारतवर्ष उन्हें इंगलेंड के कल- 
कारख़ानों के लिए, कच्चे पदाथ दे । 

अस्तु, यहां उद्योग-घंघों की दशा बहुत चिन्तनीय दो गयी। 
आख़िर सन्‌ १८०७ ईं० से नेताओं का ध्यान इस ओर जाने लगा । सूत 
कातने ओर कपड़ा बुनने की मिले चलने लगीं । लोहा, फोलाद आदि 
का माल तैयार करने के भी कई कारख़ाने खुले। इस औद्योगिक 
उन्नति में जे० एन० टाटा ( जमसेदजी नोशेरवानजी टाटा ) का नाम 
प्रसिद्ध है। उन्होंने बंगलोर में एक वेशानिक अनुसंधान-संस्था भी 
स्थापित की । 

क्रमशः लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की भावना बढ़ने 
लगी। स्वदेशी आन्दोलन को सन्‌ १९०५४ ई० के बंग-विच्छेद से 
बहुत उत्तेजना मिलो | इस समय से विदेशी वस्तुश्नों का वहिष्कार 
आरम्म हुआ। पर आवेश में आरम्म होने के कारण इन बातों का 
आधार दृढ़ न था। कुछ समय बाद इसमें शिथिलता आगयी । तथापि 
इससे लोगों के अनुभव में अच्छी वृद्धि हुईं, ओर कुछ वस्वुच्चों के. 
. कारखाने स्थायी रूप से चलने लगे। सन्‌ १९१९ ई० में तथा उसके 
बाद जब राष्ट्रीय आन्दोलन समय-समय पर व्यापक रूप से. 
हुआ, तो उसका एक मुख्य अंग विदेशी-वस्तु-बह्ष्कार भी रहा 
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है। इसका लक्ष्य देश को, विशेषतया वस्त्र-व्यवसाय में, स्वावलम्बी 
बनाना है । है. 
इस समय यहाँ कल-कारख़ानों की स्थिति बहुत असंतोषप्रद हे । 
रेल, ट्रामबे, सोने ओर कोयले की खानें, सन, ऊनी वस्त्र, कागज्ज 
पीतल, मिद्दी-के तेल के कारख़ाने और बड़े-बड़े बेंक प्रायः अगरेजों, 
के हाथ में है। भारतवाठी केवल सूती कपड़ों की मिलों, फ़ौलाद 
लोहा, चीनी और बफफ के कारख़ानों ओर आटा पौसने की कलों आदि 
केहदी मालिक हैं। यहाँ के कारखानों में मज़दूरों की दशा मी अच्छी 
नहीं है । यहाँ मज़दूरों के सम्बन्ध में एक क़ानून है, जिससे उनके काम 
करने के घंटों की सीमा निर्धारित है, तथा कारख़ानों में सफ़ाई रोशनी 
आदि का ययेष्ट प्रबन्ध करने और मज़दूरों को चोट-चपेट न लगने 
देने की कुछ व्यवस्था की गयी है। परन्तु यह क्रानून बहुत अधूरा 
है। इससे मज़दूर बहुत- अरक्षित अवस्था में रहते हैं। उनके लिए 
यथेष्ट स्थान का प्रबन्ध नहीं द्योता, उन्हें बाल-बच्चों' सहित 
तंग, अंधेरे और गंदे मकानों में रहना होता है । ये दुखमय 
जीवन बिताते हैं, और प्रायः अल्पायु में ही मर जाते हैं । यद्द परिस्थिति 
चिन्तनीय है । ि 

कुछ सजनों का मत दे कि जब तक समाज का वर्तमान संगठन 
. बना रहेगा, साधारण क़ानूनों द्वारा मज़दूरों कौ स्थिति में विशेष 
परिवतन न द्दोगा। यथेष्ट सुधार के लिए उत्पत्ति ओर विनिमय के 
साधन किसी विशेष श्रेणी के द्वाथ में न रहकर स्बंसाधारण जनता 
: अर्थात्‌ उत्पादकों के द्वाथ में रहने चाहिएँ। इस व्यवस्था को 
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समाजवाद कहा जाता है। इसके सम्बन्ध में विशेष इस पुस्तक 
के पहले भाग में लिखा जा चुका है। 

दस्तकारियों का पुनरुद्ध[र--अनेक सजनों का विचार 
है कि श्रमजीवियों का वास्तविक हित-साधन तभी द्वोगा जब वे कल- 
 कारख़ानों में दासता का जीवन न बिताकर, प्राचीन काल की भाँति 
स्वतंत्र रूप से श्रम करनेवाले द्वोंगे, वे दस्तकारियों के काम में 
लगेंगे | इससे वे अपने घर में, अपने परिवार के आदमियों के साथ 
रहेंगे, रूखी-सूखी रोटी खाकर भी सुखी ओर संतुष्ट रहेंगे, मद्यपान, 
विलासिता आदि के प्रल्लोभन में फंसने से बचंगे ! उनका शरीर स्वस्थ 
दोगा और उनकी आत्मा भी बलवान होगी । ; 

दस्तकारियों में हाथ की कताई-चुनाई का काम प्रमुख है। इसके 
पुनरत्थान का संगठित प्रयत्न सन्‌ १९२५ ई० से हुआ, जब कि 
मदह्ात्मा गांधी की प्रेरणा से यहाँ अखिल भारतवर्षीय चरखा संघ की 
स्थापना हुई। स्थान-स्थान पर इसके सेकड़ों खादी-केन्द्र हैं। इस 
धंधे द्वारा अनेक जुलाहों, बढ़ई, छुद्दार, रंगसाज़ एवं व्यापारियों आदि 
को काम मिल रहा है। ग्राम-संगठन का भी अच्छा काय द्वो रद्दा है। 
अन्य उद्योग-घंधों की ओर कांग्रेस ने सन्‌ १९३४ ई० के अन्त में 
ध्यान दिया। वर्धा ( मध्यप्रान्त ) में अखिल-भारत-ग्राम-उद्योग-संघ _ 
की स्थापना एक स्वतंत्र संस्था के रूप में हुई। इसका उद्देश्य है, 
आमों का पुनः * संगठन करना, आमोद्योगों को उत्सादित करना तथा द 
उनमें आवश्यक सुधार करना, ओर आम-निवासी जनता की नैतिक: 
ओर शारिरिक उन्नति की चेष्टा करना। उपयंक्त संघ को संरक्षकता | 
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में निम्नलिखित ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं-- 

१ धान से चावल निकालना, २ आटा पीयना, १ गुड़ बनाना, ४ तेल 
निकालना, £ मूंगफली छीलना, ६ शदह्दद की मक्खियां पालना, ७: 
मछुली पालना, ८ दूध-शाला, ९ नमक बनाना, १० कपास लोढ़ाई, 
११ कम्बल बनाना, १९ रेशम ओर टसर का माल बनाना, १३ सन 
की कताई-बुनाई, १४ कालीन बनाना, १५ कागज़ बनाना, १६- 
चटाई बनाना, १७ कंधियाँ बनाना, १८ चाकू क्रैची आदि बनाना,. 
१९ साबुन बनाना, २० पत्थर की कारीगरी, २१ मरे हुए जानवरों की 
लाशों का उपयोग करना और चमड़ा तेयार करके उसकी विविध 
वस्तुएँ बनाना । | द 

सबंसाधारण को अवकाश के समय घरू उद्योग-धंघों की उन्नति 
में यथा-सम्भव॒ भाग लेना चाहिए। खेती करनेवाले तो साल में कई 
मद्दीने बेकार रहते हैं | ऐसे समय उन्हें चाहिए. कि अपनी 
सुविधानुसार खेतों में तरकारी ( शाक ) आदि उत्पन्न करने 
के अतिरिक्त, मूंज या सन की रस्तसियाँ बटे; टोकरी, चटाई, 
मोढ़े बनावे, कपास ओटे, सूत कारें, या कपड़े बुनने आदि काः 
काम करे। 

उद्योग-घंधे ओर सरकार--सरकार ट्योग-धंधों की उन्नति 
में कई प्रकारक्षद्ययक हो सकती है-- ( १) वह प्रारम्मिक संस्थाओं 
में औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करके बालकों में उद्योग-धंधों के. 
प्रति आकषंण उत्पुज् कर सकती है। यद्द काम यहाँ बहुत थोड़े परि- 
माण में हो रहा है। इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में बड़ी 
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बड़ी प्रयोगशालाएँ खोली जाये, जिनमें उद्योग-घंघों-सम्बन्धी खोज 
'की जाय | ( २) स्थान-स्थान पर स्वदेशी वस्तुश्रों की प्रदर्शनियों तथा 
विज्ञापन की व्यवस्था द्ोनी चाहिए, जिससे सर्ववाधारण यद्द जान 
सके कि कैसी-कैसी वस्तुएँ देश में कहाँ-कहाँ बनती हैं, और किस प्रकार 
बनायी जाती है। (३ ) उद्योगनधंधों के लिए एक प्रधान आवश्यकता 
पूँजी की रहती है। सरकार कभी-कभी बाज़ार-दर से कम ब्याज पर 
रुपया उधार देती या सहायता-रूप कुछ ऐसा रुपया प्रदान करती 
है, जिसे वापिस नहीं लेती । सरकारी सहायता का एक रूप यह हो 
'सकता है कि वह कुछ मशीनें उत्पादकों को किराये पर दे; एक निर्धा- 
'रित अवधि तक किराया दे चुकने पर मशीन उत्पादकों की हो जाये । 
( ४-) सरकार अपने विविध विभागों की आवश्यकता के लिए सब 
सामान देशी ख़रीदे, यदि कोई वस्तु देश में न बनती हो तो उसके 
बनवाने की स्वयं व्यवस्था करे, अथवा दूसरों को सहायता या प्रोत्साहन 
देकर बनवावे | भारतवर्ष में सरकार, तथा सरकार द्वारा सद्दायता-प्राप्त 
रेलवे कम्पनियाँ आदि, बहुत-सा माल विदेशों से मँगाती है, यह अनु- 
चित हे । (५ ) संरकार विदेशी वस्तुओं के आयात पर भारी कर 
लगा कर उन्हें मेँहगा कर सकती है । इससे स्वदेश में बनी हुई वे बस्तुएँ 
कुछ समय बाद सस्ती होकर, विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता में ठदर 
सकती हैं। इसे “संरक्षण-नीति? कहते हैं । भारतवष में सरकार को इस 
विषय में ब्रिटिश सरकार की इच्छा और ब्रिटिश व्यापारियों के हित का. 
ध्यान रखना पड़ता दै। पिछले योरपीय महायुद्ध से पू् तो यहाँ उद्योग-' 

'धंधों का संरक्षण किया द्वी नहीं गया । सन्‌ १९२१ ई० में सरकार ने 
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आशिक जाँच-समिति नियुक्त की। उसके बाद टेरिफ़-बोर्ड ( आयात- 
निर्यात-कर-समिति ) की स्थापना हुईं और उसकी सिफारिश के अनु- 
सार क्रमशः लोहे और फ़ोलाद के सामान, कागज कपड़े और चीनी को 
'संरक्षण दिया गया । परन्तु काँच ओर सीमेंट के काम को भी संरक्षण 
दिया जाना चाहिए | इसके अतिरिक्त, अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में समय- 
'समय पर जाँच द्वोकर आवश्यकतानुसार संरक्षण देने की व्यवस्था 
'होती रहदनी चाहिए |” इस ओर सरकार की गति बहुत॑ मंद है । 
इसमें सुधार होने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार को औद्योगिक 
उन्नति के विविध उपाय काम में लाने के लिए. एक पंचवर्षीय योजना 
'बनानो चाहिए, जिसका लक्ष्य यह हो कि भारतवर्ष अपनी सब प्रधान 
आवश्यकताओं की पूति के लिए स्वावलम्बो हो जाय, वह किती बात 
में परम्ुखापेक्षी 

व्यापार- भारतीयों को अपना व्यापार-ज्ञान बढ़ाने की भी बढ़ी 
आवश्यकता है। उन्हें केवल कमोशन या दलाली लेकर निर्वाह करते 
हुएए व्यापारी नाम को लज्जित नहीं करना चाहिए । उन्हें जानना 
चाहिए कि भारतवर्ष के लिए कोन-कोन सी वस्तु तैयार होती हैं, वे 
चीज़ें यहाँ किस प्रकार तैयार की जा सकती हैं, भारतवर्ष का कौन- 
सा पदार्थ संसार की अन्य संडियों में नफ़े से बेचा जा सकता है। 
'यहाँ से केवल कच्चे माल के कुछ जद्दाज दर साल विदेशों को भेज 
देना और विदेशी तैयार माल यहाँ खपा देना कितना द्वानिकर हे ! 
यहाँ के उद्योग-पंघों की उन्नति के लिए क्या-क्या साधन ओर परि- 
_ स्थिति अनुकूल द्वोगो ! 


है है| सरल नागरिक शास्त्र 


सन्‌ १९३४ ई० से यहाँ द्वाट-व्यवस्था के लिए भारत-सरकार 
द्वारा एक केन्द्रीय विभाग की स्थापना हुई है, ओर कुछ स्थानों 
में फल, अंडों और चमड़े तथा खालों के सम्बन्ध में क्रिस्में 
निर्धारित करने के केन्द्र खोले गये हैं। सन्‌ १९३७ ई० में 
केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा खेती से होनेवाले पदार्थों की कक्षा 
निर्धारित करने ओर निशान लगाने ( ग्रेडिंग ओर मार्किग' ) का 
कानून पास किया गया है। इस विभाग का काम उत्पादकों को भिन्न-- 
भिन्न स्थानों के बाजारों की परिस्थिति बताना और यह सुभाना है कि 
कहाँ कोनसी वस्तु की माँग घटने या बढ़ने की सम्भावना है। इस 
विभाग को स्बंसाधघारण के सम्पक में आने की बड़ी आवश्यकता है । 

गत वर्षों में यातायात की उन्नति के कारण देश के भीतर एक: 
जगह से दूसरी जगह, तथा बन्द्रगाददों से, माल का आना-जाना बढ़ा 
है। रेलों ने नयी सड़कों की माँग बढ़ा दी है, व्यापार के पुराने रास्तों 
को बदल दिया दे, और नये व्यापार-केन्द्र खोल दिये हैं, जो रेलवे 
लाइन के किनारे बसे हुए हैं। रेल॑ ओर माल ढोनेवाली मोटरे पुराने 
ढज्ञ की बैलगाड़ियों तथा लद्द, जानवरों का काम कर रही हैं । किन्तु 
देश के भीतरी भागों में अभी उनकी पूरी पहुँच नहीं हुईं है। सामान- 
ढुलाई का ख्च॑ कम दो गया है। माल ढोने की दर धीरे-घीरे कम - 
दो जाने के कारण, भारतवर्ष के देशी और विदेशी व्यापार की वृद्धि. 
में सहायता मिली है। अब बन्दरगाहों की उन्नति हो रंही है; क्‍योंकि 
विदेशों का माल यहीं आकर देश भर में फैलता है। परन्तु अमी . 
व्यापार के विविध साधनों की उन्नति कौ बहुत आवश्यकता है; साथ ” 
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ही रेलों ओर जह्दाज़ों आदि पर विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व होने से 
उनको दर तथा नियमों से भारतीय व्यापार को यथेष्ट लाभ न हो कर बहुधा 
क्षति पहुँचती है। उन पर भारतीय जनता का ही नियंत्रण होना चाहिए। 
.... विनिमय और बेंक-विदेशी व्यापार पर विनिमय कौ दर का 
भी बड़ा प्रभाव पड़ता है| इस समय भारत-सरकार ने यहाँ के रुपये का 
मूल्य एक शिलिग छुः पंस अर्थात्‌ श्ण पेस निर्धारित कर रखा है। 
पहले यह समय-समय पर बदलता रहद्ा है। कुछ समय पूर्व यह 
१६ पँंस था। भारतीय नेता चाइते हैं कि रुपये का मूल्य गिरा कर 
'फिर १६ पेंस या इससे भी कम कर दिया जाय। वर्तमान बढ़े हुए 
भाव में हमें विलायत से माल मँगाने में तो लाभ है; एक रुपया देकर 
'बह्ाँ का १८ पेंस का माल मिल जाता है (पहले १६ पंस का ही 
मिलता था ) । इसी प्रकार रुपया विल्लायत के कारखानों में लगाने या 
बैंकों में जमा कराने से भी लाभ है । परन्तु इससे यहां रुपये की कमी 
दो जाती है। मतलब यह कि विलायत में भगतान करने में लाभ 
है। परन्तु हमें अपना माल वहां भेजने में हानि है। विज्ञायतवालों 
"को अब उसके दाम ( शिलिंग के हिसाब से ) श्रधिक देने पड़ते हें, 
अतः वे हमारा माल कम मगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि विनिमय 
की दर बढ़ने से ( जैसी कि इस समय है) हमारे शिल्प-व्यवसाय 
आदि को बहुत हानि पहुँचती है । द 
देश की आर्थिक उन्नति का बैंकों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता हे। 
भारतवर्ष में रिज़ब॑ बेंक ओर इम्पीरियल बैंक के अतिरिक्त, एक्सचेन्ज 
( विनिमय ) बेंक, जोयंट-स्टाक ( मिश्रित पूँजी के ) बैंक तथा 
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सहकारी बैंक आदि है। पर देश की विशाल जनता को देखते हुए ये 
बहुत ही कम हैं, ओर इनका कारोबार भी बहुत थोड़ा है। रिज़्व 
ः बैंक, बँकों का बैंक है, इसमें बेंकों का रुपया जमा रहता है, और यह 
उन्हें उधार देता है। इसे नोट निकालने का अधिकार है। पर इस 
पर सरकार का नियंत्रण तथा प्रभत्व है, और यह उसी के द्वारा निर्धारित 
नीति से काम करता है, जो वर्तमान दशा में बहुधा जनता के हित 
के प्रतिकूल होता है । 

भारतवासियों की निधनता, और उसे दूर करने के 
उपाय-....अति प्राचीन समय से लेकर, अब से केवल दो सो वर्ष पहले 
तक '्सोने की चिड़िया! समझी जानेवाली, और दुध-दही की नदियों 
के नाम से विख्यात भारत-भुूमि की आज दिन यह दशा है कि यहाँ 
करोड़ों आदमियों को रूखा-सूला भोजन भी भर-पेट नहीं मिलता। 
जो देश अपने बनाये हुए वस्त्र से अन्य देशों के आदमियों की लज्जा' 
निवारण करता था, आज अपनी संतान को शरीर ढकने ओर सर्दो 
गर्मी से बचने के लिए पर्याप्तवस्र नहीं देता। ऐसा निर्धन है यह 
भारतवर्ष | परन्तु बहुत-से आदमी इस बात पर विश्वास नहीं करते। 
वे बड़े-बड़े नगरों के विशाल भवनों की ओर संकेत करते हैं, विदेशों. 
से आनेवाले वस्न, खिलोने आदि विसातख़ाने के धामान; मोटर, 
साइकलं, तेल, साबुन आदि शौकौनी के सामान के अंक उपस्थित' 
करते हैं, और कद्दते हैँ कि भारतवासी सोने-चांदी के ज़ेबवर पहनते हैं, हे 
अनेक त्योहार मनाते हैं, उनके यहां 'सात बार ( दिन ), नौ त्यौदारः 
कहावत प्रसिद्ध है। गाँवों के आदमी भी पक्के मकान बनवा रहे: 
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हैं, मामूली श्रमजीवी भी सोडावाटर, चाय, सिगरेट-बीड़ी आदि का 
अधिकाधिक सेवन करते जाते हैं। इससे सिद्ध किया जाता है कि 
देश निध न नहीं है, यहाँ जनता की सुख-समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 
परन्तु क्या यह सत्य है ! 

बड़े-बड़े नगरों कौ ओर संकेत करनेवाले तनिक यद्द विचार करे कि. 
यहाँ केवल दस फी सदी आदमी ही शहरों में रहते हैं। और, इनके भी- 
सब निवासी धनवान नहीं हे | राज-पथ को छोड़कर, यदि दम अन्दरूनीः 
भागों में जायेँ तो सहज ही रहस्योद्धाटन हो जाय । इन पंक्तियों के लेखक: 
ने तो अति सम्पन्न कद्दी जाने वाली बम्बई, कलकत्ता या इन्दौर भ्रादि 
की सड़कों पर प्रातः काल छुज्जों के नीचे, ऐसे अनेक व्यक्तियों कोः 
देखा है जिनकी समस्त सम्पत्ति उनके सूखे हाड़-मांस के अतिरिक्त. 
केवल वह लंगोगी या अंगोछा था, जिसके बिना उन बेचारों को उन - 
_ अभ्यताभिमानी नगरों में रहने की अनुमति न मिलती | अस्त, भारतवर्ष: 
तो देहातों का देश हे ओर यहाँ को अधिकांश जनता किसान है। इन- 
में से बहुतों को साधारण समय में भी | भ्रच्छा तो क्या, पर्याप्त भोजन 
भी नहीं मिलता। फिर दुर्भिक्ष के समय की तो बात ही क्या ! यह ढीक 
द्दे कि कुछ गांव वाले तथा श्रमजीवी अपनी आर्थिक स्थिति को भूल 
कर कुछ शौक़ीनी का सामान लेते हैं, पुरानी रीतियों का पालन करने 
के लिए त्यौद्दार मनाते तथा सामाजिक कुरीतियों में अपव्यय करते हैं | 
परन्तु यह मनुष्य का स्वभाव है, उसको कमज़ोरी है। इसके आधार 
पर उसे पैसेवाला ठहराना अनुचित है। 

निम्नलिखित बातों से यह स्पष्ट है कि यहाँ अधिकांश आदमी 
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निधनता का जीवन बिता रहे हैं; -- 

(१) यहाँ के निवासियों की औसत आय बहुत कम है। साधा- 
रणतया एक व्यक्ति की दैनिक आय छुः पैसे मानी जाती है। कुछ 
लेखकों ने दसन्बारह पैसे तक का भी अनुमान किया है। स्मरण रहे 
कि यह औसत आय है। इसमें राजा-महाराजाओं, सेठ-साहुकारों, 
पूँजीपतियों तथा उच्च-बेतन-भोगी सरकारी या गैर-सरकारी पदाधि- 
कारियों की आय भी सम्मिलित है। इसका आशय यह है कि अनेक 
व्यक्तियों की आय उपयुक्त औसत आय से भी बहुत कम है। 

(२) अंकशास्त्रियों ने यह हिसाब लगाया हे कि यहाँ कुल 
“मिलाकर कौन-कौन सा पदार्थ प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है। उत्त 
हिसाब से भली भांति यह मालूम दो जाता है कि यहां घटिया खाद्य- 
पदार्थो' का उपभोग बहुत द्वोता है तथा अन्न-बसत्रादि आवश्यक 
'पदार्थो' के उपभोग की मात्रा प्रति व्यक्ति बहुत कम रहद्दती है। 
'जनता में इन पदाथा को यथेष्ट परिमाण से ख़रीदने की 
क्षमता नहीं। | 

(३ ) यहाँ मनुष्यों की ओसत उम्र केवल २३'१ व, और फ्री. 
इज़ार प्रतिषष औसत मृत्यु २५ है | यह भी निधनता-सूचक . 
-है। बात यद्द है कि अधिकांश आदमी यथेष्ट भोजन-बस्त्र नहीं पाते; 
“कब्चा-पका सड़ा-गला या मिलावटवाला पदार्थ खाकर उदर-पूर्ति कर 
'लेते हैं; समय पर विश्राम, मनोरञ्नन तथा दवा-दारू भी नहीं होती, . 
ओर फल-स्वरूप बीमार पड़ते, और अन्ततः जल्दी मरते हैं | ये सब _ 
बातें जनता की निर्धनता सिद्ध करती हैं। - क्‍ 
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जनता की निर्धनता दूर करने ओर उसकी आशिक उन्नति करने 
के लिए विविध उपायों को काम में लाये जाने की आवश्यकता है। 
इनमें से कुछ का उल्लेख प्रसंगानुसार पहले किया जा चुका हैे--(१) 
शिक्षा--विशेषतया औद्योगिक तथा कृषि-सम्ब्रन्धी एवं अन्य पेशों 
सम्बन्धी शिक्षा--की बहुत ज़रूरत है। (२) देश में दस्तकारियों एवं 
उद्योग-धन्धों की उन्नति की जानी चाहिए, जो आदमी इन कार्यों में 
लगें, उन्हें सरकार तथा सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा समुचित सहायता ओर 
प्रोत्ताइन मिलना चाहिए.। (३) सामाजिक तथा धार्मिक अपध्यय 
बन्द करके, द्रव्य का उपयोग हितकर कार्यों में किया जाना चाहिए । 
(४) सरकार के भारी शासन-व्यय तथा सैनिक व्यय में काफ़ी कमी 
करके जन-द्वितकारी कार्यो' की बृद्धि की जानी चाहिए.। (५) सरकार 
की आयात-निर्यात-कर-नीति तथा अन्य बातों में देश-हित का लक्ष्य 
प्रधान होना चाहिए । 


९ 


तीसवाँ परिच्छेद 
शिक्षा ओर साहित्य 
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 भुफू[रतीय जीवन का आधार घ्मे रह्य है। इसका प्रभाव सब द 


क्षेत्रों में पड़ा है। भारतवर्ष अपनी शिक्षा ओर साहित्य के लिए चिर- 
काल से प्रसिद्ध रह । सच पूछिए तो इनका भी मुख्य आधार पहले 
घमे दी था। प्राचीन धामिक साहित्य का संक्षिस परिचय पहले दिया 
जा चुका हे। इस परिच्छेद में यह विचार किया जाता है कि प्राचीन 
काल में यहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्‍या थी, कालान्तर में उसमें क्‍या 
अन्तर हुआ, आधुनिक पद्धति क्‍या है, ओर उसके अनुसार क्या काये 
हो रद्दा है। किन-किन बातों की ओर अब विशेष ध्यान दिया जाने. 
लगाहै?/ , हि ः 

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था---पहले बताया जा चुका है कि. 
धर्माचार्यों ने यहाँ आश्रम-घर्मं कौ व्यवस्था की थी। मनुष्य -का 
जीवन चार भागों में विभाजित था। प्रथम भाग बह्मचर्य आश्रम का 
था। प्रत्येक बालक-बालिका पाँच वर्ष की दो जाने पर गुरुकुल में. 
भेजी जाती थी। वहाँ लड़के पत्चीस वर्ष तक और लड़कियां सोलद वर्ष 
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तक, शिक्षा गहण करती थीं। सबको गुरू के निरीक्षण में शारीरिक 
और नेतिक शिक्षा के अतिरिक्त, भावी जीवन में उपयुक्त नागरिक 
बनने की शिक्षा मिलती थी। घनी-निर्धन, राजा और रंक, ऊँच या 
नीच का वहाँ कोई भेद-भाव न था। सबसे समान व्यव्ह्यर दोता 
था | सबका खान-पान रहन-सहन ए.कसा रहता था। वे गुरू तथा गुरु- 
पत्नी को पिता-माता की तरह समझते थे, ओर उनके प्रति आदर और 
भक्ति-भाव रखते थे । राज-पुत्रों को भी गुरु की सेवा करने में कोई 
संकोच नहीं होता था। पाठक जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा ने एक 
ही गुरुकुल में शिक्षा पायी थी, ओर आवश्यकता होने पर दोनों ही 
इंधन के लिए जंगल से लकड़ी लाये थे। यद्यवि कभी-कमी राज-पुत्रों 
की शिक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाने के भी उदादरण हैं, 
साधारणतया वे स्वंसाधारण बालकों के साथ ही शिक्षा पाते थे। 
आजकल की तरह राजकुमारों की शिक्षा के लिए प्रथक्‌ संस्थाएँ 
नहीं थी । शिक्षा के विषय व्याकरण, साहित्य, दशन, गणित, ज्योतिष, 
घमे, तक आदि द्वोते थे । | 

हां, भिन्न-मिन्न विद्यार्थियों की शिक्षा में उनके गुण और प्रकृति या 
रुचि का ध्यान रखा जाता था। ब्राह्मण गुणवालों को धम की शिक्षा 
विशेष रूप से दी जाती थी, क्षत्रिय-गुण-प्रधान ब्रह्मचारी को शासन और 
राजनीति के अतिरिक्त धनुर्विद्या तथा युद्ध-शिक्षा भी दी जाती थी। 
वेश्य प्रकृतिवालों को पशु-पालन, कृषि और उद्योग-घंधों सम्बन्धी शान 
प्रदान किया जाता था। शुद्धों को कला-कौशल ओर दस्तकारी आदि 
_ सिंखायी जाती थी | जेंसा पदले कह्दा जा चुका है, प्राचीन काल में 
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इन कार्यों में ऊंँचे-नीचे दर्ज का विचार नहीं किया जाता था। 
ब्रह्मचारियों में पाठ्य विषयों का भेद करने का कारण यद्द होता 
था कि शिक्षा का उद्देश्य भावी नागरिकों को समाज के उस ज्षेत्र के 
अनुकूल बना देना दोता था, जिसमें उन्हें पीछे काम करना होता था | 
इस प्रकार इस बात की चेष्टा की जाती थी कि समाज-ज्यवस्था यथा- 
वत्‌ बनी रहे। इसीलिए लड़कियों को लड़कों से कुछ भिन्न शिक्षा दी 
जाती थी। इसमें लक्ष्य यद्द रहता था कि वे विद्वान होकर भी श्रपने 
भावी उत्तरदायित्व को भली भांति निबाह सके, सुयोग्य शहिणी ओर 
माताएँ बन सके । 

संगीत, चित्रकारी आदि ललित कलाओं की ओर भी ययथेष्ट ध्यान 
दिया जाता था । इसका प्रमाण, उस समय के साहित्य के अतिरिक्त, 
ऐसे चिह्ों से मिलता है जो अजन्ता या अन्य गुफाश्ों में सुरक्षित रद्द 
सके हैं, अयवा जो पुराने खंडद्दरों; की खुदाई की जाने पर निकलते 
हैँ। अस्तु, सारांश यद्द कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में नागरिक जीवन 
के किसी अंग की उपेक्षा नहीं की जाती थी | समाज की सब प्रकार की 
आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता था। और, इतिद्दास 
इस प्रयत्न की सफलता का साक्षी है । प्राचीन शिक्षा-पद्धति को ही 
इस बात का श्रेय प्राप्त दे कि भारतवासी अनन्त काल तक सुख-शान्ति 
ओर समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सके, और संसार की अनेक उथल- 
पुथल तथा काल-चक्र के विविध प्रवाहों के बाद भी भारतीय संस्कृति 
अपनी परम्परा बनाये हुए सुरक्षित एवं जीवित हे, और अनुकूल अवसर 
प्रात होने पर सानव समाज के लिए; अपना हितकर संदेश प्रदान करने 
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की क्षमता रखती है। द 
प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि यद्यपि 
प्रत्येक विषय की शिक्षा के लिए. देश में विविव केन्द्र थे, कुछ 
स्थान विशेष-विशेष विषयों के लिए विख्यात थे। उदाहरणाथ काशी 
में धम और साहित्य की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी । यदि कहीं 
कोई शास्त्राथ होता, तो काशी के पंडित का मत सर्बोपरि माना जाता, 
था। उसके कथन का प्रतिवाद नहीं होता था, उसका निर्णय अन्तिम 
समझा जाता था। यही कारण था दूर-दूर के विद्यार्थी यहाँ संस्कृत 
साहित्य की शिक्षा के लिए आते थे। यहाँ उन्हें शिक्षा तो निःशुल्क 
मिलती द्वी थी, भोजन-वस्त्र भी मुफ़ दिये जाने की व्यवस्था होती थी। 
यह परिपाटी कुछु सीमा तक अब भी चली आती है। कितने ही पंडितों 
के पास कई-कई विद्यार्थी रहते हैं, वे वहीं अध्ययन करते तथा भोजन 
पाते हैं। यद्द कार्य विविध उदार तथा दानी सेढों ओर साहूकारों की 
सहायता से किया जाता है। काशी की पू्॑ ख्याति के कारण ही, 
आधुनिक काल में महामना मालवीयजी ने हिन्दू-विश्व-विद्यालय की 
स्थापना के लिए. इस नगर को चुना। इस प्रकार अब काशी में 
पुरातन एवं नवीन शिक्षा-पद्धतियों का संयोग हो गया है। अस्तु, 
इसी प्रकार तक्षशिला विश्व-विद्यालय ने संस्कृत व्याकरण में नाम 
पाया था। देश को सुप्रसिद्ध वैधाकरणी पाणिनी प्रदान करने का भेय 
इसी विश्व-विद्यालय को है। सुविख्यात अथंशासत्री और राजनीतिश , 
कौटिल्य तथा अन्य अनेक मद्दानुभावों ने यहाँ ही शिक्षा ग्रहण की 
थी। ज्योतिष का सर्वोत्तम केन्द्र उज्जैन था, यहां विविध साधन- 
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वाली वेघशाला थी, ओर ज्योतिष सम्बन्धी प्रत्येक प्रयोग करने और 
हिसाब लगाने की सबसे अधिक सुविधाएँ यहाँ ही थीं। बोद्ध काल में भी 
यहां शिक्षा-प्रचार की समुचित व्यवस्था रह्दी। स्थान-स्थान पर बोद्ध 
धर्माचार्यों के निरीक्षण में मठढों ओर विद्यापीठों का संचालन द्ोता था | 
ये प्रायः स्वावलम्बी होते थे, अध्यापक और विद्यार्थी अपने निर्वाद्यर्थ 
निकटवर्ती स्थानों से मिक्षा माँग लाते थे। उनके अन्यान्य शिक्षा-केन्द्रों 
में नालंद के विश्व-विद्यालय ने बहुत ख्याति प्राप्त की थी। दिन्दू अब भी 
इसका गयब॑ करते हैं। यहाँ लंका, जावा, चीन, जापान जेसे दूर-दूर 
के भू-मागों से विद्या-प्रेमी आते और शान की ज्योति अपने-अपने स्थान 
को ले जाते थे । 

यद्यपि प्राचीन काल में शिक्षक एवं विद्यार्थी बहुत सादगी का 
जीवन व्यतीत करते थे, आज कल की तरद्द वे फेशन या शौकीनी नहीं 
करते थे, तथापि उनका राज्य एवं समाज में बहुत आदर-मान था। 
अब तो विद्याथियों की कौन कह्दे, भ्रध्यापकों तक का समाज में कुछ 
विशेष स्थान नहीं है, राज्य में तो उनकी प्रतिष्ठा ओर भी कम है। 
प्राचीन काल में विद्यार्थियों का भी आदर-सम्मान था, वे समाज के 
भावी सूत्र-संचालक फे रूप में देखे जाते थे। उन्हें किसी प्रकार 
का अभाव नहीं रहता था, उनकी आवश्यकताओं कोी पूर्ति में 
यथा-सम्भव योग देना प्रत्येक ग्दस्थ अपना कतंव्य ही नहीं, 
सोभाग्य समता था | यह कहावत प्रसिद्ध थी. 'सर्वेषामेव 
दानानाम्‌ बअल्मदानम्‌ विशिष्यते? अर्थात्‌ विद्या-दान सब दानों से बढ़- 
करहै।... 
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मुसलमानों के शासन-काल में शिक्षा की व्यवस्था-- 
जब मुसलमानों के भारत पर आक्रमण होने लगे, तो आरम्भ में कुछ 
समय तक अन्यान्य बातों में शिक्षा की भी व्यवस्था बिगड़ी रही। 
कुछ आक्रमणकारियों तथा उनके अनुयायियों ने शिक्षा-संस्थाओं पर 
आधात पहुँचाने में कसर न रखी, कितने ही पुस्तकालय आदि नष्ट 
कर दिये गए। पर ये बातें कुछ समय के लिए ही थीं। पीछे 
मुसलमान यहाँ बस गये, और इस देश को दी अपना घर समभने 
लगे । ज्यों-ज्यों शांति स्थापित होती गयी, शिक्षा-प्रचार आदि की ओर 
ध्यान दिया जाने लगा | दो तरह की संस्थाएँ स्थापित हुईं । मसजिदों 
में मकतब थे, इनमें विशेषतया इसलाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, 
कुशन पढ़ाया जाता था। इनमें स्वभावतः मुसलूमानों के ही बालक- 
बालिकाएं शिक्षा पाती थीं। लड़कियों को थोड़े समय तक द्वी लड़कों 
के साथ पढ़ने दिया जाता था। दूसरे प्रकार की संस्थाएँ मदरसे थे। 
इनमें धर्म, क़ानून, इतिहास, दर्शन, काव्य, हिकमत ( वैद्यक ) आदि की 
उच्च शिक्षा दी जाती थी। मदरसों को राज्य की ओर से सद्यायता 
मिलती थीं। इनके कुछ मुख्य केन्द्र बदायूं , जोनपुर, आगरा, देहली 
ओर मुल्लतान आदि में थे। मुसलमानों की संस्थाओं में शिक्षण अरबी 
या फ़ारसी में दोता था | हिन्दुओं ने जहाँ तक बन आया, अपनी पुरानी 
संस्थाओं कों जीवित रखने का प्रयत्न किया | इस प्रकार मुसलमानों के 
यहाँ आने का परिणाम यह हुआ- कि दो प्रकार की भाषाओं तथा 
संस्कृतियों को साथ-साथ रहने का अवसर मिला। पीछे जाकर दोनों 
संस्कृतियों का क्रमशः सम्मिश्रण हुआ । हिन्दुओं ओर मुसलमानों ने 
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एक-दुसरे को कुछ बातें लीं, ओर कुछ दीं। इसका उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। 
विशेषतया मुग्रल शासकों ने शिक्षा ओर साहित्य के प्रचार में बहुत 
अनुराग दिखाया, और इस कार्य को अपनी आर्थिक सद्ायता तथा 
अन्य प्रकार से बहुत प्रोत्साइन प्रदान किया। बाबर ने अपना जीवन- 
चरित्र लिखा, हमायेँ ने अपने जीवन में विविध कठिनाइयों को सहते 
हुए भी एक विशाल पुस्तकालय बनाये रखा । अकबर ने कवियों और 
लेखकों का बड़ा आदर किया । उसके नवरल्षों में उस समय के धुरन्घर 
विद्वान, कवि और राजनीतिश थे। अकबर के समय में ही महाकवि 
तुतसीदास ने हिंदी संसार को अपनी अमर कृति राम-चरित-मानस 
अर्थात्‌ रामायण की भेंट की। सुप्रसिद्ध वार्ता-विनोदी बीरबल तथा 
संगीतश्ञ तानसेन अकबर को बहुत प्रिय थे। जहाँगीर ने भी विद्या- 
प्रेमियों का आदर-सम्मान किया। शाहजहाँ की, भवन-निर्माण में, 
बहुत रुचि थी। उसने आगरा में जमुना तट पर संसार-प्रसिद्ध ताजमहल 
का निर्माण कराया। श्रोरंगज़ेब को छोड़ कर सब मुगल बादशाहों ने 
अपने इतिहास-प्रेम का अच्छा परिचय दिया। उन्होंने स्वयं अपने समय 
का इतिद्दास लिखबाया, जो साहित्य में अपना: विशेष स्थान रखता है | 
 अगरेज़ी शिक्षा का प्रारम्भ--भारतवर्ष में अँगरेज़ी शिक्षा 
का प्रचार सबसे पद्दले ईसाई _पादरियों ने किया। इनका मुख्य उद्दृश्य 


.. ईसाई धमे का प्रचार था। इनकी संस्थाओं से जनता को देशी भाषाश्रों 


द्वारा शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन्हें ईस्ट-इंडिया-कम्पनी. 
(उस समय की सरकार ) द्वारा सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, राजा. 
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राम मोहनराय आदि सुधारकों ने भी इस काय में योग दिया। सन्‌ 
श्य१६ ई० में एक लाख रुपये के चंदे से कलकत्ते में पूर्वीय और 
पश्चिमीय विद्याओं की शिक्षा के देतु हिन्दूकालिज की स्थापना 
की गयी। ' 

आरम्भ में ईस्ट-इंडिया-कम्पनी शिक्षा-प्रचार में बहुत उदासीन 
थी । पीछे ब्रिटिश पालिमेंट की प्रेरणा से, उसने यहाँ प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाली प्रचलित रखने में सहायता दी | सन्‌ १७८१ ई० में कलकत्ते 
में एक 'मदरखा” फारसी को प्रोत्साहित करने के लिए. खोला गया, जो 
कि उस समय अदालतों की भाषा थी। इसके दस वर्ष बाद बनारस में 
संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया | इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य 
यह था कि आँगरेज़ी जजों को दीवानी के मुक़ेदमों का फैसला करने में 
सहायता देने के लिए हिन्दू और मुसलमानों के धर्म-शासत्र जाननेवाले 
तेयार हों। सन्‌ श८्८घ१३ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट ने निश्चय किया कि 
कम्पनी प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा-प्रचार में लगावे। 
सन्‌ १८२३ में देहली और आगरे में कालिज खोले गये, जिनमें अग- 
रेज्ी की भी क्लास थीं। सन्‌ १८२६ ई० में मदरास में एक स्कूल ओर 
कुछ ग्राम-पाठशालाएँ खोली गयीं । 

सरकार का नीति-परिवर्तेन-सुत् १८३० ई० तक सरकार 
अपनी उपेक्षा-पूर्ण नीति को त्याग कर शिक्षा-प्रचार को समर्थक दो 
गयी | इसके कई कारण थे | प्रथम तो यह कि अब तक के अमगरेज़ी 
शिक्षा के कार्य का जनता में विरोध नहीं हुआ था, जिसकी सरकार को 
विशेष आशंका थी। दुसरे, कम्पनी को अपना कारोबार चलाने के लिए 
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'दफ़्तरों के वास्‍्ते सस्ते क्लकों कौ आवश्यकता थी। तीसरे, कम्पनी 
को आशा थी कि अंगरेज़ी शिक्षा पाकर युवक शोक़ीन होंगे, उनकी 
आवश्यकताएँ बढ़ेगी, और वे हमारा सामान ख़रीदेंगे। इन सबसे 
अधिक मद्त्व की बात सरकार के क़ानूनी सलाहकार मेंकाले के इन 
शब्दों से सूचित होती हे--र्में अपनी सारी शक्ति लगाकर ऐश्ा 
प्रयत्न करना चाहिए कि हम भारतवासियों को एक ऐसी भेणी 
तैयार कर सकें, जिसके आदमी, हमारे और हमारी लाखों प्रजा 
के बीच, दुभाषिये का काम कर सके, जो रक्त ओर रज्ञ में तो 
भारतीय ही रहें, परन्तु रुचि, विचार, भाषा ओर भावों में पूरे 
“अंगरेज़ हों |? ॥. 
अस्तु, सन्‌ १८३५ में सरकार ने निश्चय किया कि देशी भाषाएँ 
'केवल प्रारम्मिक शिक्षा के लिए काम में लायी जायें, उच्च-शिक्षा का 
माध्यम अँगरेज्ी हो | सन्‌ १८३७ में फ़ारसी को हटा कर उदू' सरकारी 
दफ़ुरों कौ, तथा अदालतों की, भाषा बना दी गयी। अ्रंगरेज़ी भाषा 
की परीक्षाएँ पास करनेवालों को उच्च नौकरियाँ मिलने लगीं। इन 
बातों ने अंगरेज़ी और उदूं की शिक्षा बढ़ायी, और संस्कृत तथा अरबी 
'फ़ारसी का प्रचार घटाया | क्‍ 
शिक्षा को प्रगति-...सन्‌ १८४३ ई० में कम्मनी की सनद बदलने 
“का समय आया । अब तक शिक्षा-प्रचार की गति मन्द ही रददी थी। अब 
उसे अंगरेज़ी राज्य की दृढ़ता में सद्दायक समझा गया ओर इसलिए 
-डसका प्रचार बढ़ाने का निश्चय किया गया | सन्‌ १८५४७ में कलकत्ता 
बम्बई ओर मदरास में विश्व-विद्यालय स्थापित किये.गये । सन्‌ श्य८२ 
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में शिक्षा-कमौशन ने ट्रनिंग कालिंज आदि खोलने की सिफ़ारिश की | 
लाड क़जन के समय में विद्यार्थियों को 'राजनैतिक वायु से सुरक्षित? 
रखनेके लिए यूनीवशटियों पर अभिकारियों का नियंत्रण बढ़ाया गया। 
सन्‌ १९१० ई० से सरकार का एक प्रथक्‌ शिक्षा-विभाग स्थापित किया 
गया | सन्‌ १९१३-१४ ई० से प्रतिवर्ष शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी रिपोर्ट 
प्रकाशित द्वोती है। सन्‌ १९१९ ई० से कलकत्ता विश्व-विद्यालय 
'कमीशन की रिपोर प्रकाशित हुईं। उसके आधार पर बहुत-से स्थानों में 
'इंटरमीजियट ( एफ० ए० ) कालिज खोलकर इन क्लासों को विश्व- क्‍ 
विद्यालय से प्ृथक्‌ रखने की व्यवस्था की गयी, एवं मुसलमानों को 
'शिक्षा-प्राप्ति में उत्साहित करने की ओर ध्यान दिया गया। इस समय 
देश में १८ विश्व विद्यालय हैं, इनमें पाँच तो संयुक्त-प्रान्त में ही हैं, 
इलाहाबाद, बनारण, आगरा, लखनऊ और अलीगढ़ के | अधिकांश 
'विश्व-विद्यालय शिक्षा-क्रम निश्चित करने तथा परीक्षा लेने का काम 
करते हैं । इनसे सराष्ट्रोपपोगी अनुसन्धान का कार्य बहुत कम 
होता है । हर 

लार्ड रिपन की स्थानीय स्वराज्य की योजना के अनुसार कार्य 
आरम्भ हो जाने पर, सरकार ने प्रारम्मिक शिक्षा का भार म्युनिस- 
'वैज्ञटियों और ज़िला-बोडों' के सुपुदं कर दिया, पर विशेष उन्नति 
न हो पायी । सन्‌ १९११ ई० में स्वर्गीय गोखल्ले ने प्रारम्भिक शिक्षा 
अनिवाय करने के लिए. बिल पेश किया था, परन्तु सरकार ने आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। पश्वात्‌ सन्‌ १९१८ ई० 
से विविध प्रांतीय व्यवस्थापक परिषदों ने समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा 
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का क़ानून पास किया। प्रायः जो म्युनिसपैलटियाँ इस शिक्षा को 
अनिवाय ( ओर निःशुल्क ) करने के लिए एक-तिहाई ख़ देना 
स्वीकार करती हैं, उन्हें शेष ख़च के लिए सरकारी सहायता' 
मिलती हे। द 
गेर्सरकारी और राष्ट्रीय संस्थाएँ--देश को अधिकतर 
शिक्षा-संस्थाओं पर सरकारी निरीक्षण तथा नियन्त्रण है। कुछ संस्थाएँ 
ऐसी भी हैं, जिनका संचालन तथा ख़र्च जनता द्वारा होता है, ओर जो' 
सरकार से सम्बन्ध न रख कर अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करती हैं। 
गुरुकुल, ऋषिकुल ओर विद्यापीढ आदि संस्थाएं बहुत-कुछ प्राचीन 
ढज्ञ की हैं। वे गेर-सरकारी हैं। उनमें प्रायः राष्ट्रीय शिक्षा दी जाती 
है। कहदी-कहीं राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाए. आधुनिक ढक्क की भी हैं। राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी में विविध विषयों की परीक्षाएं लेनेवाली संस्थापश्रों में 
में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मुख्य है। इसका प्रधान कार्यालय प्रयाग 
में है। इसकी परीक्षाओं के, देश के भिन्न-मिन्न भागों में, लगभग छु सौ 
केन्द्र हैं । लोक-्सेवा के लिए कुछ स्थानों में बालचर (स्काउदस ) संघ! 
ओर सेवा-समितियां आदि स्थापित हैं । 
नवीन शिक्षा-योजना_--प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित 
होने पर विशेषतया काँग्रेसी सरकारवाले प्रांतों में शिक्षा की कमी एवं 
वतमान शिक्षा-प्र णाली के दोषों को दूर, करने का प्र यत्न किया गया । 
नवीन शिक्षा-योजना की मूल प्रेरणा महात्मा गांधी द्वारा हुई हे, 
ओर इसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार-विनिमय अधिकतर वर्धा में 
_ हुआ । इसलिए, साधारण बोल-चाल -ें इसे 'वर्धो-शिक्षा-योजना? कहा 
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जाता है। इसकी मुख्य बात यद्द है कि विद्याथियों को सात साल से 
लेकर १४ साल की उम्र तक आधार-भूत या बुनियादी शिक्षा दी जाय, 
जिसमें दस्तकारी की शिक्षा अवश्य द्ो, जिसे पूरी करने पर युवक अपनी 
आजीविका कमा सके, ओर गाँवों में लोटकर वहाँ बस जाने की इच्छा 
रखें। इस शिक्षा का ध्येय ऐसे बालक-बालिकाएँ तैयार करना है, जो 
'नोकरी की चिन्ता न कर, वरन्‌ स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें; 
साथ ही वे यह भी शान ग्राप्त करे कि राष्ट्र तथा समाज के प्रति उनका 
क्या कतंव्य तथा उत्तरदायित्व है। इसलिए उन्हें नागरिक शान 
( सीविक्स? ) आदि समाज-शास्त्र की भी शिक्षा दी जाय | इस योजना 
'के अनुसार कुछ स्थानों में शिक्षा दी जाने लगी है । 

. गांवों में वाचनालय तथा साधारण एवं गश्ती पुस्तकालय स्थापित 
'करने तथा प्रोढ़ शिक्षा का प्रचार करने का कार्य भी किया जा रहा 
है। आशा है, इन उपायों से देश का अविद्यांधकार क्रमशः दूर द्वोगा, 
ओर शिक्षितों की बेकारी की समस्या भी कुछ अंशों में तो अवश्य दी 
'इल दोगी । 

साहित्य-प्रचार--शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ साहित्य की माँग 
'बढ़ना स्वाभाविक ही है। अत: अब स्थान-स्थान पर साहित्य की बृद्धि 
तथा प्रचार का भी प्रयत्न अ्रधिक हो रहा है। कितनी-हो सभाश्रों, 
ओर सम्मेलनों के समय-समय एर अ्रधिवेशन होते हैं। इन संस्थाओं 
द्वारा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, नवीन पुस्तक ओर 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, लेखकों को पुरस्कार देना, सरकार का 
देशी भाषाओं के प्रति-ध्यान आकर्षित करना आदि विविध कार्य बड़े 
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उत्साह से किये जाते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को अमिनन्दन-न्थ 
समर्पित किये जाते हैं; एवं उनके नाम पर साहित्यिक मेलों की व्य-. 
वस्था होने लगी है। इस प्रकार के आयोजन भविष्य में अधिकाधिक: 
होने की आशा है। सुविख्यात साहित्य-मद्दारथियों की जयन्तियां 
मनाने की ओर भी लोगों का ध्यान आक्ृष्ट हो रद्या है। प्रचारक 
संस्थाएँ सभी मुख्य-मुख्य देशी भाषाओं की हैं। भारतीय राष्ट्र-सभा अर्थात्‌ 
कांग्रेस का काय सन १९१५ ३० तक अधिकतर अंगरेज़ी में रद्द | पश्चात्‌ 
उसका क्षेत्र सवंसाधारण में बढ़ने पर, हिन्दी था हिन्दुस्तानी का उप- 
योग अधिकाधिक बढ़ने लगा। कई नयी अन्थमालाएं, भिन्न-भिन्न 
विषयों की, निकलने लगीं | पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रचार बढ़ रहा ई; 
हां, इनके कार्य में कई आर्थिक तथा राजनैतिक बाधाएं हैं। आशा है 
इन्हें क्रशः दूर किया जायगा । क्‍ 

शिक्षा और साहित्य के प्रताप से हमारे देश में उत्तर- 
दछल्षिण का अंतर घट रहा है। एक स्थान की विचार-घारा जल्दी 
ही दूसरे स्थान में जा पहुँचती हे। इस प्रकार भारतीय शरौर 
में एकता और राष्ट्रीया का संचार सुगम हो रहा है। साहित्य- 
सेवियों को अपने उच्च आदश का सदैव ध्यान बनाये रखना आवश्यक : 
है। भारतीय संस्कृति को अपना अद्दिसा, प्रेम, त्याग और विश्व-वंधुत्व 
का संदेश संसार में फेलाना है; आवश्यकता इस बात की है कि इस 
महान कार्य में हमारा साहित्य समुचित योग दे । | 





इकतीसवाँ परिच्छेद 
राष्ट्रीय आन्दोलन 


मात 7224: +--- 


(फूदले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष में तात्विक एकता है। 
प्राचौन काल में यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में घधामिंकता की छाप अधिक रहती 
थी, तथापि जातीयता का भाव बहुत उन्नतावस्था को पहुँच 
गया था। यही कारण है कि यहाँ समय-समय पर जो अनेक जातियाँ 
आयी, वे जन-समुदाय में हिल-मिल गयीं, ओर अन्त में यहाँ कीही 
ही हो गयीं। यूनानी, हूप, सीथियन आदि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
रहा । आक्रमण करनेवाले व्यक्ति मित्र, बन्धु ओर सेवक हो गये । यह 
बात अनेक शताब्दियों तक रही | क्‍ 

पश्चात्‌ स्थिति क्रशः बदल गयी। सम्राद अशोक के बाद यहाँ 
शासन-सत्ता प्रायः निबल व्यक्तियों के अधिकार में रही | प्रत्येक प्रान्त 
तथा जाति के आदमी अपने आपको दूसरों से अलग समभने लगे। 
क्‍ जब मुसलमान यहाँ आये, भारतीय समाज छिन्न-मिन्न, अनुदार, अस्वस्थ 
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तथा रोगी था। उधर मुसलमानों में उत्साह ओर साहस था, ओर था 
नये धर्म का जोश | हिन्दू समाज उन्हें अपने में मिलाने में असमर्थ 
रदा; यही नहीं; हिन्दुओं के पारस्परिक भेद-भाव और फूट के कारण 
मुसलमानों का यहाँ कितने-दी भागों में राज्य स्थापित हो गया। परस्तु 
पीछे मुसलमान यहाँ विदेशी के रूप में न रद कर यह्वां के द्वी हो गये। 
अन्यान्य मुसलिम शासकों में अकबर ने यहां राष्ट्रनिमॉण का यथेष्ट 
प्रयत्न किया । पर उसकी-सी नीति यहाँ पर्याप्त समय तक नहीं बर्ती 
गयी, फल-स्वरूप सिक्‍्खों और मराठढों ने अपना-अपना शासन और 
स्वतंत्र संगठन करना शुरू कर दिया | हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियों के 
मिलजाने का काम अभी अधूरा द्वी था कि अंगरेज़ आदि योरपियन 
जातियों का यहाँ आना दो गया, ओर उनकी कूटनीति से यहाँ पुनः 
संगठन-द्दीनता या अ-राष्ट्रीयता का दुखदायी परिचय मिला। ओर, 
उन्होंने एक भारतीय शक्ति को दूसरी से मिड़ाने का तथा स्वयं एक 
पक्ष का साथ देकर और उसके जीत जाने पर उससे कुछ म्‌मि या 
व्यापारिक अधिकार लेते रहने का खूब प्रयत्न किया । 

कुछ अगरेज़ इतिहास-लेखक यह कहा करते हैं कि भारतवर्ष में 
अंगरेज़ों का अधिकार अकस्मात संयोग से हो गया, उन्होंने इसके लिए. 
कोई आयोजन नहीं किया। साधारण व्यक्ति इस पर बहुत आश्चर्य किया 
करते हैं कि सात समुद्र पार से आये हुए योरपियनों ने बितातखानों 
और गिरजाघरों से निकेल कर केसे रणन्चषेत्र में उतरने का साइस 
किया, और वे विजय-लक्ष्मी से क्‍यों कृतार्थ हुए । वास्तविक बात यह... 
है कि अंगरेज़ों की ईस्ट-इंडिया कम्पनी के गवर्नर-जनरलों के सामने 
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आरम्म से मुख्य काय यदद रहा कि यहाँ के शासकों को निर्बल करते 
हुए अधिकाधिक राज्याधिकार प्राप्त करते जायें | पुनः यह कोई रद्दस्य 
नहीं कि कम्पनी ने भारतवर्ष के एक प्रान्त के सिपाहयों को कुछ सिक्कों 
का प्रलोभन देकर उनके बल पर दूसरे प्रान्त को, और कभी-कभी 
उसी प्रान्त को “विजय? किया है। इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने हीं 
इस देश के एक-एक भाग को अंगरेज़ों के अधीन करने में मुख्य 
भाग लिया हे। यद्द कहा जा सकता है भारतवासियों की पराजय का 
कारण इनकी घंगठन-हीनता या अ-राष्ट्रीयता हे । ये दूसरों से नहीं दवारे, 
बरन्‌ अपने दी आदमियों से पराजित हुए हैं। एक प्रान्त के हृस्तगत 
डो जाने पर अँगरेज़ों को दूसरे प्रान्त पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 
यथेष्ट घन-जन मिलता गया । इस प्रकार उन्होंने कूटनीति, छल-बल ओर द 
कौशल से, यहाँ के शासकों के पारस्परिक लड़ाई-भंगड़ों तथा फूट से, 
दो सौ वर्ष के भीतर, सन्‌ १८५७ ई० तक, भारतवर्ष के अधिकांश भाग 
पर प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से अपना अधिकार जमा लिया | 
हाँ, पीछे उनकी अधीनता में यहाँ एकता और राष्ट्रीयता की वृद्धि 
अवश्य होने लगी | 

राष्ट्रीयवा का विकास--अठारदवीं शताब्दी में धमे, समाज, 
शिक्षा, साहित्य समी. क्षेत्रों में भारतवासी अपनेपन को खोकर केसा 
'चिन्तनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, ओर उन्नीसवीं शताब्दी में कित 
प्रकार यहाँ जायति का कार्य आरम्भ हुआ, ब्रह्मममाज, आयसमाज, 
थियोसोफ़िकल सोसायटी और रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं के 
. ंस्यापकों ओर सदस्यों ने विविध क्षेत्रों में क्या-क्या सुधार किया, यह 

६५ * हक 
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हम पिछले परिच्छेदों में बता चुके हैं। यद्यपि इनके आन्दोलनों का _ 
प्रधान विषय राजनीति नहीं था, इस क्षेत्र में भी इनसे बहुत सहायता 
मिली । राजा राममोहनराय ने शिक्षा-प्रचार के अतिरिक्त कई 
राजनेतिक सुघारों का भी प्रयत्न किया | स्वामी दयानन्दजी ने अपने 
“धत्यार्थ-प्रकाश” नामक ग्रन्थ में निर्मीकता-पूवंक लिखा कि विदेशी राज्य 
से, चाहे वह कितना द्वी अच्छा क्‍यों न दो, स्वदेशी राज्य, चाहे उसमें 
कितनी द्वी त्रटियाँ क्‍यों न द्वों, अच्छा दोता है। स्वामीजी के उपदेश 
से लोगों में स्वदेशी ओर स्वराज्य की भावना पुनः जाग्रत हुई। 
थियोसोफ़िकल सोसायटी की अध्यक्ष ऐनीविसेन्ट ने तो राजनैतिक 
तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में क्रियात्मक भाग लिया, और इसके लिए 
वे इृषं-पूरवंक जेल गयीं। श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य 
श्री० विवेकानन्दजी ने विदेशों में भारतवर्ष की मद्दत्ता बतायी। 
इन विविध महानुभावों के परिश्रम से यहाँ लोगों में स्वाभिमान उदय 
_ हुआ, और इस प्रकार राष्ट्रीयवा के भावों के विकास में सद्ययता 
मिली । 

राष्ट्रीयवा-हद्धि के कारण---आधुनिक काल में यहाँ एकता 
ओर राष्ट्रीयवा के भावों का प्रचार करने में कई बातों ने योग दिया 
है। उसमें योरपियनों और विशेषतः अंगरेज़ों के संसगं का भी अच्छा 
स्थान है। भारतवासी उनके नये रहन-सहन और अनोखे रंग-ढल्ल 
को देखकर चकित हुए, और उनके उस समय के संकुचित विचारों 
को प्रगतिशील पाश्चात्य विचारों का सामना करना पड़ा। इधर, 
द इंसाई पादरियों आदि ने हमारे अवशुणों को खूब बढ़ा-चढ़ाकर 
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दिखाया और हमें विश्वास दिलाने का प्रयत्न: किया कि हमारे पूर्वज 
जंगली थे, और भारतवर्ष अब भी शअसम्य है। उनका जादू चल 
गया, ओर हम उनका अंधाधुन्ध अनुकरण करने लग गये। कुछ 
समय पश्चात्‌ इसमें परिवर्तन होने लगा; परिवर्तन का एक मुख्य 
कारण यह था कि संस्कृत साहित्य के कुछ अंशों का योरपीय भाषाओं 
में अनुवाद होने से, योरपवाले भारतीय उच्च विचार, ज्ञान और 
सम्यता से परिचित होकर उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। योरपीय 
विद्वानों का मत अपने देश के विषय में अच्छा पाकर, भारतवासी भी 
अपना प्राचीन गौरव स्मरण करने लगे। अब पश्चिंमीः बातों में 


वैसी श्रद्धा न रही, विदेशी विचारों की परख की “जाने लगी, और . 


स्वदेशी भावों का संचार हुआ | 

शिक्षा और विज्ञान--ईस्ट-इंडिया-कम्पनी ने अपने व्यापार 
. का काम चलाने के लिए क़क॑ पैदा करने के वास्ते लोगों को पढ़ाने- 
लिखाने का प्रयत्न किया। इससे देश के निम्न श्रेणी के भी कुछ 
आदमियों में शिक्षा का प्रचार होने से उनके विचारों में उथल-पुथल 
होने लगी। साथ दी, धर्म-अ्रन्थों का कठिन संस्कृत से सुगम प्रचलित 
भाषाओं में अनुवाद होने और छापेख़ाने की सहायता से यह साहित्य 
देशी भाषाओं में बहुत सस्ता ही मिल जाने के कारण, जन-साधारण 
को 2सका ज्ञान सुलभ होगया। उनमें सोचने-विचारने को भावना 
बढ़ी; वे अपनी तथा देश की परिस्थिति समभने लगे । इसके श्रतिरिक्त, 
पाश्चात्य संसर्ग के साथ यहाँ भौतिक विज्ञान का भी प्रचार बढ़ा। देश में 
शिक्षा, और वैज्ञानिक आविष्कारों तथा यंत्रों के प्रचार को बृद्धि द्ोने सेः 
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लोगों को विविध प्रकार की विचार-सामग्री मिली, और जाणति तथा 
राष्ट्रीयवा का मार्ग सुगम हुआ | 

अन्य देशों की जाग्रति का प्रभाव--..जापान ने बेध राज्य- 
प्रणाली स्थापित की ओर पश्चिम के विशाल रूस देश को रणज््तेत्र 
में परास्त किया। अरब, मिथ्र, ईरान, अफ़ग्ानिस्तान आदि देशों ने 
भी अच्छी प्रगति कर दिखायी । चीन जेसे प्राचीन रूढ़ियों के समर्थक 
तथा स्वेच्छाचारी शासनवाले देश ने प्रजातंत्र राज्य-पद्धति का 
स्वागत किया | निदान, एक प्रकार से समस्त एशिया महद्दाद्यौप में 
जाणति का संचार हुआ। यह लद्दर भारतवर्ष में आये बिना कैसे 
रहती ! आगे-पीछे इसने भारतीय जाणशति और राष्ट्रीया को किसी-न- 
किसी रूप में सद्दायता प्रदान की है । 

प्रवासी भारतीयों को दुरवस्था---समय समय पर, मिन्न- 
मिन्न कारणों से कुछ भारतीय विदेशों में गये थे । उनका अपने देश में 
आदर न था, बाहर उन्हें क्या सम्मान मिलता ! ब्रिटिश साम्राज्य में, 
दक्षिण अफ्रीका आदि में भारतीय पुरुष-स्त्रियों को बहुत कष्ट-पूर्ण और 
अपमानजनक जीवन बिताना पड़ा । इससे नेताओं तथा कायकर्ताओरों 
को अनुभव दो गया कि पराधीन रहने के कारण, ब्रिटिश साम्राज्य 
में, हमारी कैसी बुरी अवस्था है; और इन कष्टों को दूर करने का रहस्य 
भारतवष की स्वाधीनता में ही हे । निदान, प्रवासी भारतीयों पर दोने- 
वाल्ते अत्याचारों ने इस देश से ब्रिटिश साम्राज्य का मोह हटने में, 
और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की भावना में भारी सद्दायता दी है। पुनः 
. जिस सत्याग्रह और असहयोग को, शान्ति और अहिंसा को, यहाँ 
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आन्दोलन का प्राण बनाया हुआ है, उसका प्रथम प्रयोग भी दक्षिण 
अफ्रीका में ही हुआ था | इससे स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीयों की 
दुरवंस्था का इमारी राष्ट्रीयता-बृद्धि में महत्व-पूर्ण भाग है । 
राष्ट्रीयव की परीक्षा--भारतवर्ष के हिन्दू मुसलमान 
सामन्तों और जागीरदारों आदि ने मिलकर सन्‌ श्ृ८+७ ई० के 
स्वातंत्र्य-युद्ध में भाग लिया। इससे विदित होता है कि मारतवषे में 
उस समय राष्ट्रीय भावों का प्रचार आरम्भ हो गया था । परन्तु उस युद्ध 
की असफलता से यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय तक 
राष्ट्रीयता का विकास बहुत अपूर्ण और अपर्याप्त हो पाया था। राष्ट्रीय: 
आन्दोलन ऊपर की सतद्द तक परिमित था, उसे सबवंसाधारण जनता ने 
नहीं अपनाया था। सन्‌ १८५४७ ई० की असफलता के बाद देश में 
कोई ऐसा संगठित दल न रहा जो विदेशी सत्ता का इस प्रकार सामना 
करे | तत्कालीन समाज-संगठन के अनुसार दो ही विचार-घाराएँ मुख्य 
थीों--(१) सशस्त्र युद्ध या (२) पराधीनता की स्वीकृति । युद्ध, राजाओं 
ओर सामन्तों के नेतृत्व में ही हो सकता था, इसलिए उनकी विफलता 
. के बाद राजनैतिक अ्रवस्था ऐसी हो गयी कि हमने विदेशी राज्य को 
स्वीकार कर लिया, और उसके अनुसार अपने को ढालने का कार्य 
आरम्भ कर दिया । हाँ, जब-कभी कोई बात विशेष कष्टदायक या 
अपमानजनक प्रतीत हुईं तो उसे सुधारने की, सुविधाएँ प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार स्वातंत्रन्‍-युद्ध की अ्रसफलता 
ने देश में विधानवाद और ब्रिटिश साम्राज्य की छुत्नछाया के समथकों 
को नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे दी विचारों के परिणाम-स्वरूप यहाँ अगल्ें 
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पच्चीस वर्ष में कई संस्थाएँ, स्थापित द्ोकर अन्ततः३ सन्‌ १८८४ ई० में 
कांग्रेस या राष्ट्र्भा का जन्म हुआ । 

कांग्रेस या राष्ट्रसभा--आरस्म में कांग्रेल का उद्देश्य ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्दर रह कर द्वी शासन-सुधार प्रास करना था, “धीरे-धीरे 
इसने राजनैतिक स्वाधीनता का आदर्श ग्रहण किया । राष्ट्रीयता के 
प्रचार में इसने प्रमुख कार्य किया है । मारतीय राष्ट्रअभा कहने से इसी 
का बोध दोता है। इसका जन्म सन्‌ श्८८३ ई० में हुआ । इस प्रकार 
इसके पीछे पचयन वर्ष से अधिक का इतिद्यास है। इसने देश कौ 
राजनैतिक प्रगति और स्वाघीनता-आन्दोलन में जो भाग लिया हे, उस 
का विचार आगे किया जायगा। उसके अतिरिक्त इसने यहाँ राष्ट्र- 
निर्माण और रचनात्मक कार्य को विलक्षण उत्तेजना दी है। पहले 
उसके कार्यक्रम में (१) इिन्दू-मुसलिम या साम्प्रदायिक एकता, 
(२) अस्पृश्यता-निवारण, (३) मद्यपान-निषेध और (४) खादी मुख्य द 
थी। पीछे कांग्रेत ने (५) आम-उद्योग और (६) बुनियादी (बेसिक) 
शिक्षा कः भी कार्य आरम्भ किया गया। अब तो मद्दात्मा गांधी के 
कथनानुसार, (७) आम-सफाई, (८) प्रोढ़-शिक्षा, (९) ख्री-सेवा, 
(१०) आरोग्य-शिक्षा (११) राष्ट्र-भाषा-प्रचार (१२) मातृ-भाषा-प्रेम 
और (१३) आर्थिक समानता भी रचनात्मक कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। 
. राष्ट्रीयता में बाधाएँ; (१ ) प्रान्तीयता--प्रान्तीयता, 
साम्प्रदायिकता और पराधीनता के विकार अभी तक इसारे राष्ट्र- 
रूपी शरीर में बने हुए हैं! जब तक ये दूर न होंगे, राष्ट्रनिर्माण का 
कार्य पूरा नहीं हो सकता, राष्ट्रीयावा का आन्दोलनपूर्णतया सफल नहीं 
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कहा जा सकता | प्रान्तीयता की बात लीजिए, | हमारे संकरी्य विचारों 
के कारण कहीं बंगाली-बिद्दारी समस्या हे, कहीं बंगाली-मारवाड़ी, और 
कहीं मद्दराष्ट्री-हिन्दुस्तानी आदि का सवाल है| इन समस्याओं को 
हल करने के लिए आवश्यक हे कि हम इस बात को अच्छी वरदद 
समझ लें कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने तथा बनाये रखने के लिए 
संकुचित प्रान्तीयता के भाव को मिटा देना चादहिए। हाँ, जब तक 
राष्ट्र की उन्नति में बाधा उपस्थित न द्दो, तथा दुसरे प्रान्त के उचित _ 
स्वार्थ की द्वानि न हो, हमें अपने-अपने प्रान्त की भरसक सेवा और 
उन्नति करनी चाहिए । जो व्यक्ति अपने प्रान्त से मिन्न किसी अन्य 
प्रान्त में रहते हों, उनका कतंब्य है कि वे उस प्रान्त की भाषा को सीखें, 
वहाँ की संस्कृति और संस्थाओं का आदर करें एवं वहाँ के निवासियों 
से मिल-जुल कर रहें, तथा पारस्परिक स्नेह ओर सद्भावना-पू्वक उस 
प्रान्त का हित-साधन करें। प्रत्येक प्रान्त के निवासियों का कतंव्य है 
कि वे अन्य प्रान्त से व्दाँ आकर बसे हुए व्यक्तियों के प्रति किसी 
प्रकार का देष-भाव न रखें; अन्य प्रान्तवाले भी तो भारतीय 
राष्ट्र के दी हैं, जो हम सब कौ मातृभूमि होने के कारण, दम सब के 
लिए, आदरणीय हे । द 
आवश्यकता दै कि प्रत्येक प्रान्त अपनी भाषा, संस्कृति और 
साहित्य आदि की उन्नति करता।[हुआ, कम-से-कम अपने निकटवर्ती 
प्रान्तों से सम्यक्‌ आदान-प्रदान करता रहे । आदमी आपस में मिलने- 
जुलने और विचार-विनिमय करने तथा एक-दूसरे का रहन-सहन, 
भाषा और व्यवहार आदि जानने का, यथेष्ट अवसर निकालें। तीर्थ- 
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यात्रा में हमारा ध्यान इस ओर रहे तो सहज ही बहुत लाभ हो 
सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रान्त में ऐसे दलों का आयोजन 
होना चाहिए. जो समस्त देश का भ्रमण करे, भिन्न-भिन्न प्रान्तों के. 
दो-तीन शहरों और पाँच-सात गाबों में ठहर, विविध स्थानों की 
संस्कृति का अध्ययन करें, ओर एकता स्थापित करने का प्रयत्न करें| 
इन दलों के उज्जनों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक 
है | जिन्हें यह भाषा न आती हो, वे सहज ही इसे सीख सकते हैं। ऐसे 
सज्जनों के द्वारा अन्तर्परान्तीय सहयोग में बहुत सहायता मिल 
सकती है । 
(२) साम्पदायिक संस्थाएँ-.भारतवर्ष में अनेक घममे 
ओर विविध जातियाँ है, ओर इनके अपने-अपने संगठन हैं| इनमें से 
कुछ का स्वरूप अखिल भारतवर्षीय है और कुछ का प्रान्तीय या 
स्थानीय । प्राय प्रत्येक संस्था अ्रपना क्षेत्र अधिक-से-अधिक विस्तृत 
रखने की इच्छुक होती हे। बहुधा जो संस्थाएं आरम्भ में स्थानीय 
दोती हैं, वे क्रमशः प्रान्तीय श्रोर पीछे श्रखिल भारतीय स्वरूप धारण 
करने को प्रवृत्ति रखती हैं। कुछ संस्थाएं अपने ज्षेत्र में शिक्षा का प्रचार, 
अनाथ-रक्षा, विधवा-सह्यायता आदि का बहुत उपयोगी कार्य भी 
करतो हैं। परन्तु इनमें आगे-पीछे एक दोष आने को आशंका रहती 
है। प्रत्येक संस्था अपने सदस्यों तथा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों की 
उन्नति. करने के प्रयत्न में यह बात भूल जाती है कि आख़िर, उस 
संस्था के चेत्र से बादर के व्यक्ति भी-तो भारतीय राष्ट्र के नागरिक हैं। 
एक जाति या घमवालों के लिए नौकरियों या राजनैतिक अधिकारों 
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की विशेष माँग करना, दूसरी जाति या घर्मवालों के हित की अब- 
हेलना करना हे, ओर इस लिए ऐसी माँग राष्ट्र-दित-घातक है। 
वास्तव में जाति या धर्म के आधार पर जो संगठन हो, उन्हें राजनीति 
में उसी दशा में पड़ना चाहिए जब कि उनमें बहुत उदार या ब्यापक. 
दृष्टिकोण रखने की क्षमता हो । 

वर्तमान अवस्था में प्रायः ऐसा नहों है। उदाहरणवत्‌ मुसलिम 
लीग अपने आपको समस्त मारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था: 
बताती हुईं, मुसलमानों के लिए ऐसे राजनैतिक अधिकार चाहती है,. 
कि उनसे अन्य जातिवालों का सामंजस्य नहीं हो पाता उसका 
दृष्टिकोण सिद्धान्त-हीन और राष्ट्रविरोधी है। वह मुसलमानों के 
लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में विशेष प्रतिनिधित्व 
तथा सरकारी नोकरियों में अपनी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक: 
स्थान चाहती है। कुछ समय से वद यद्द भी माँग करने लगी है कि 
पंजाब, कश्मीर, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान और सिंध: 
इन पांच प्रान्तों में मुसलमान अधिक संख्या में बसते हैं, अतएव 
इन सब को एक में मिलाकर, इनका “पराकिस्तान' नाम रखकर एक 
प्रथक मुसलिम राष्ट्र बनाया जाय। यदह्द बात अनुचित होने के साथ 
कितनी श्रव्यावद्यारिक है, यह स्पष्ट है। 
संतोष का विषय है कि मुसलिम लीग की आवाज़, मुसलिमः 
जनता की आवाज़ नहीं है, ओर न सब मुसल्िम नेताश्रों की ही। बहुत- 
से मुसलमानों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मुसलिम लीग के 
हि _ अध्तावों का घोर विरोध किया हे ओर वे आज भी कर रहे हैं। तथापि: 
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साम्प्रदायिक नेता अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं| साम्प्रदायिक विचार- 
धारा में फेशने की प्रबृत्ति बहुत द्ोती है। मृसलिम लोग की माँगों को 
देखकर भारतवर्ष की अन्य अल्प-संख्यक जातियाँ भी श्रयने-अपने 
लिए विशेष अधिकारों की माँग करने लगी हैं। कुछ सिक्ख और 
दरिजन नेताओं ने अपना साप्रदायिक दृष्टिकोण, सरकार के सामने, 
उपस्थित किया दै। कुछ अन्य दिन्दुओं में भी प्रतिक्रया हुई है। यह 
सब अत्यन्त चिन्तनीय है। साम्प्रदायिक विचारवाले व्यक्ति अपने 
सामने अखंड भारत का आदर्श नहीं रखते; इसका दोष कुछ अंश 
तक अधिकारियों पर ही है। वे साम्प्रदायिक नेताओं को आरम्भ 
से ही इतोत्साह करने की नीति रखें तो यह रोग इस सीमा तक 
बढ़ने न पाये । 
रे --राजनेतिक अनेकता---भारतीय राष्ट्रननिर्माण का कार्य 
पूरा दोने में एक बाधा इस देश की राजनेतिक अनेकता है । भारतवर्ष 
के कुछ नगर फ्रांच ओर पुतंगाल के अधीन हैं, आधे से कुछ कम 
भाग देशी राज्य कहलाते हैं, ओर शेष भाग ब्रिटिश भारत है। 
ज्रिटिश भारत में क़ानून का शाक्षन हैं, और कुछ अंश में उत्तरदायी 
शासन-पद्धति भी हे। यहाँ स्वतंत्रता का श्रान्दोलन हो रहा है । 
'इसके विपरीत देशी राज्यों में ( जहाँ तक भीतरी शासन का सम्बन्ध है). 
'एक-तंत्र राज्य हे। उनमें अनुत्त रदयी शासन-पद्धति है। इन देशी राज्यों 
की संख्या ५६० है, इन में से कितने द्दी तो मामूली गाँव सरीखे ही हैं। 
अधिकांश राज्यों का क्षेत्रफल, जन-संख्या और आय अच्छे शासन की 
सुविधा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इनके सम्बन्ध में कुछ विस्तार से 
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आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा | यहाँ यही कद्दना है कि 
ये सब ब्रिटिश सरकार के न्यूनाधिक अधीन हैं। इनके शासन का 
निरीक्षण या नियंत्रण सम्राट-प्रतिनिधि अर्थात्‌ वायसराय के द्वारा होता 
है | अस्ठ, आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ण भारतवर्ष स्वतंत्र दो, 
उस का कोई भाग किसी अन्य शक्ति के श्रधीन न हो 

राष्ट्रीय आन्दोलन के संचालकों के सामने ये सब बाधाए हें, 
ओर वे यथा-सम्मव इनके निवारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा 
में एक महत्व-पूर्ण कार्य स्वतंत्रता-प्राप्ति का दोता हे। इसके सम्बन्ध 
में अगले परिच्छेद में लिखा जायगा | 

राष्ट्रीय आन्दोलन का फल--राष्ट्रीयता के अभाव में, पहले 
आरतवर्ष केवल विचार-जगत्‌ की वस्तु था। व्यवद्दार में यद्द देश 
अलग-अलग टुकड़ों में बट हुआ था। एक प्रान्त के आदमी दूसरे 
प्रान्तवालों की भाषा ही नहीं समझते थे, फिर उनके सुख-ढदुख को 
अपना सुख-दुख मानने की तो बात द्वी कैसे होती ! एक ओर धर्म 
था जाति का भेद, दूसरी भर प्रान्त-मेद, तीसरी ओर राजनैतिक भेद- 
आाव | फिर संगठन दो तो केसे हो | अब भी यह तो नहीं कद्दा 
जा सकता कि राष्ट्रीयता का यथेष्ट प्रचार दो गया है, तथापि इम 
बहुत-कुछ आगे बढ़े हैं। पिछले वर्षों से भारतवर्ष के दूर-दूर के भागों 
में राष्ट्रभाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार हो रहा हे। अब 
मदरासी और आसामी तक उत्तर भारतवालों कीं भाषा सीख रहे हूं, 
उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने भाव प्रकट करने में विदेशी भाषा 
अँगरेजी का आभय न लेना होगा । और, जब इम एक-दूसरे की 
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भाषा समझेंगे तो उनके दुख या कठिनाइयों को जानकर उसकी 
सहायता में भी भाग ले सकेगे। 

यद्यपि साम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयता आदि के रोग से हम 
पूर्णतः मुक्त नहीं हुए हैं, देश में उन सज्जनों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है जो अपने-आप को भारतवासी कहते और समभते 
हैं, जिनके लिए भारतवर्ष माता के समान पूज्य हे, जो इस माता 
की सेवा-सुश्रषा और उन्नति के लिए सुयोग्य सनन्‍्तान की भाँति 
तन-मन-धन से प्रयत्नशील हैं । कांग्रेस ने जनता के सामने राजनैतिक 
स्वाधीनता का विषय उपस्थित करके, उनकी संकी् भावनाभों को 
दूर करने का महत्वपूर्ण काय किया है। 

आरम्भ में काँग्रेस मुट्ठी भर आदमियों की संस्था थी, अतः उसके. 
प्रचार का कार्य भी कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक द्वी परिमित था। 
अब उसका संगठन नगर-नगर और गाँव-गाँव में हो जाने से वह 
यथानाम राष्ट्रीय संस्था द्वो गयी है। ग्राम-सुधार योर ग्रामीण उद्योग- ः 
धंधों की उन्नति का कार्य-क्रम रखने से उसका सम्पक प्रत्येक परिवार 
से हे। वद जनता की संस्था है, और जनता में राष्ट्रीया की भावना _ 
फेला रही हे। नगर-निवासी श्र गाँववालों के प्रति अपना कतव्य ५ 
समझ रहे हैं। इसी प्रकार यह अनुभव किया जा रहा है कि देश को 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में बॉटना कृत्रिम है; भारतवर्ष एक. 
है ओर अखंड हे। द ज 

अब हम स्वदेशी वस्त्र तथा स्वदेशी वस्व॒ुश्नों का उपयोग करते. 
हैं, राप्रीय संस्थाओं, स्वदेशी कला-कोशल, भारतीय संस्कृति से प्रेम 
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करते हैं, ओर इस प्रकार हमारा स्वदेश-प्रेम काल्पनिक न द्योकर 
फक्रियात्मक होता जा रहा है। हमारी शिक्षा और हमारा साहित्य अब 
राष्ट्रीय जाग्ति में सहायक हैं, देश-भक्ति के पाठ ओर गायन बालक 
बालिकाएं प्रकट रूप से पढ़ती और सीखती हैं। इससे युवकों और 
युवतियों के हृदय में स्वदेश-ग्रेम की लद्दर स्वतंत्रता-पूर्वंक बहती हे, 
और उन्हें राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार भावी 
'नागरिकों को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का न केवल ज्ञान होगा, वरन्‌ वे 
'यथा-समय उस मद्दान कतंव्य का पालन करने के लिए अपने आपको 
तैयार भी पायेंगे । क्‍ 

अब स्थान-स्थान पर युवक सम्मेलन तथा महिला सम्मेलन हैं, 
'जो अपने-अपने क्षेत्र में राष्ट्रसेवा के विविध अंगों में तन-मन-घन से 
'लगे हुए हैं। इनके द्वारा नवयुवकों तथा मद्दिलाओं की उन्नति का 
खूब प्रयत्न दो रहा है। सेवा समिति या बालचर ( स्काउट्स ) संस्था, 
रात्रि-पाठशालाएँ, नागरी प्रचारणी सभाएं, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
ज्यायाम-सम्मेलन, णद-निर्माण सभाएँ, सहकारी समितियाँ, मादक- 
. द्वव्य-निषेध समितियां, किसान-हितकारिणी सभाएँ, मज़दूर सभाएँ आदि 
संस्थाएँ हमारी आधुनिक राष्ट्रीय जाग्रति का परिचय देती हैं | 


बत्तीसवाँ परिच्छेद 
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आरतवष में अंगरेज़--इस परिच्छेद में यह विचार करना 

है कि यहाँ अंगरेज़ों के समय में, इस देश के शासन में क्या-क्या 
परिवतन हुए और जनता ने स्वाधीनता के लिए कया आन्दोलन किया। 
मोटे हिसाव से सन्‌ १६०० से १७५७ ई० तक लगभग डेढ़ सौ वर्ष 
यहाँ ईस्ट-इंडिया-कम्पनी के व्यापार की वृद्धि हुईं। फिर सन्‌ १८५७ ई० 
तक, सौ वर्ष कम्पनी के राज्य का विघ्तार हुआ | सन्‌ १७७३३० से 
पा्लिमेंट प्रति बीसव॑ वर्ष कम्पनी के प्रबन्ध की जाँच करती थी, और 
कम्पनी को नयी सनद देती थी। समय-समय पर भारतवर्ष के शासन के. 
कई कानून बने । उनके सम्बंध में विशेष विचार न कर, केवल यही 
वक्तव्य है कि उस समय शासन-व्यवस्था में भारतवासियों का कुछ हाथ. 
न था| सन्‌ श्टभ्८ ईं० से भारतव॒ष का. शासन कम्पनी से ब्रिटिश 
पालिमेंट ने ले लिया । उस समय से अ्रब॒तक का समय तीन भागों में . 
विभक्त किया जा सकता है :--- 
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(१) सन्‌ श्टपथ ई० से १९१९ तक प्रान्तों में व्यंबस्थापक परिषद 
स्थापित की गयीं | उनमें क्रमशः जनता के प्रतिनिधि लिये जाने लगे, 
पर उनका निर्वाचन अधिकांश में अप्रत्यज्ञ होता था। शासक 
इन परिषदों के प्रति उत्तरदायी न थे। सन्‌ १८७० और विशेषतया 
सन १८८४ ६० से यहाँ स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं की वृद्धि होने लगी । 

(२) सन्‌ १९१९ ई० से १९१५४ ई० तक प्रान्तों में अंशतः उत्तर- 
दायी शासन रहा । 

(३) सन्‌ १९३५ ई० में नया शासन विधान बना, जिससे प्रान्तों में 
उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया तथा समस्त भारतवर्ष के शासन 
के लिए संघ की योजना हुई । 

कांग्रेस ओर शासन-सुधार आन्दोलन--सन्‌ १८८५४ ई०- 
में यहाँ कांग्रेत स्थापित दोने की बात पहले कही जा चुकी है। आरम्भ में 
उसकी नीति भारत-सरकार या ब्रिटिश सरकार की सेवा में, शासन-सुधारों 
के लिए प्रार्थना-पत्र या डेप्यूटेशन भेजने की रद्दी। बहुत-कुछ इसके 
आन्दोलन के फल-स्वरूप सन्‌ १८९२ ई० के कोंसिल-कानून तथा 
उसके बाद बननेवाले क़ायदों से प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों में कुछ 
परिवतन हुआ । उनके सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, पर कुल सदस्यों 
में अधिकांश प्राय: सरकारी ही रहे। उन्नत प्रान्तों में ग़रेर-सरकारी 
सदस्यों को, अधिकांश में सावजनिक संस्थाओं की सिफ़ारिश यर- नामज़द 
किया जाने लगा । परिषदों को बजट के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने और 
बाद-विवाद करने का अधिकार मिला। परन्तु वें उठ पर अपना मत 
. नहीं दे सकती थीं; बजट निश्चय करने का पूर्ण अधिकार 


हि 
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अप्रबन्धकारणी सभा की द्वी था। 

सन्‌ १९०५ ईं० में वायसराय लाड कज़न के समय में बंगाल के दो 
भाग कर दिये जाने पर देश भर में असंतोष को लद्दर फैल गयी । 
सरकार ने बहुत दमन किया, पर जनता का क्ञोम बनां रह्या, भौर 
समय-समय पर हिंसात्मक घटनाओं में भी प्रकट छुआ । राष्ट्रीय नेताओं 
तथा कांग्रेस ने दविंसा का नियंत्रण किया। क्रमशः कांग्रेस में कुछ 
सज्जन विशेष उत्साह या जोशवाले हो गये। इन्हें गरम दल का 
'कद्दा जाने लगा । कांग्रेस के नेतृत्व में जनता का शासन्र-सुधार सम्बन्धी 
आन्दोलन बढ़ता रहद्य । सन्‌ १९०९ में मालें-मिन्टों सुधार किये 
गये। इनके अनुसार व्यवस्थापक परिषदों से सरकारी सदस्यों कौ 
अधिकता हटा दी गयी; ओर कुल सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी 
निर्वाचन का सिद्धान्त मान्य किया गया, परन्तु केबल परिमित 
निर्वाचक-संघ ओर अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ही लक्ष्य रखा गया।. 
म्युनिसपैलटियों और जिला-बो्डो' के अतिरिक्त मुसलमानों, ज़मीदारों 
ओर खानवालों आदि को निर्वाचन-अधिकार दिया गया। परन्तु यह 
निश्चय किया गया कि परिषदों द्वारा बनाये हुए जिस क़ाबून 
को सरकार नापसन्द करे, उसे वद्द अस्वीकार कर दे। इन सुधारों 
से राष्ट्रीया-चातक जाति-गत प्रतिनिधित्व की भी स्थापना हुईं । द 

मालें-मिंटो सुधारोंसे कुछ आदमियों को क्षश्िक संतोष हुआ, 
पर शीघ्र ही उनमें से भी बहुत-सों का भ्रम दूर होगवा। योरपीय 
महायुद्ध ( १९१४-१८ ) आरम्भ दो जाने पर मित्र-राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों 
के मह से छोटे राष्टों की स्वाधीनता ओर स्वभाग्य-निर्णय आदि की 
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बातें सुन कर, तथा आयलेंड को स्वराज्य पाते देखकर भारतवासी 
भी अपने जन्म-सिद्ध अधिकार, स्वराज्यय्राप्ति के लिए उत्सुक ह्दो 
गये। सन्‌ १९१६ ई० में शासन-सुधार की एक योजना तेयार की 
गयी; कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से स्वौकृत होजाने पर इसका 
नाम “काँग्रेस-लीग योजना? प्रसिद्ध हुआ | ता० २० अगस्त १९१७ 
'को भारत-मंत्री ने पालिमेंट में घोषणा की कि “ब्रिटिश सरकार को 
नीति भारतीयों को शासन के प्रत्येक भाग में अधिकाधिक स्थान देने 
तथा क्रमशः स्वराज्य-संस्थाओं की बृद्धि करने की हे, जिससे 
भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहते हुए धौरे-घीरे उत्तरदायित्व- 
'पूण शासन प्राप्त कर सके । ब्रिटिश सरकार तथा भारत-सरकार प्रत्येक 
उन्नति के क्रम का निश्चय करेंगी।? इस घोषणा का तथा इस 
आधार पर प्रकाशित १९१८ ई० की मांटेग्यू-चेम्सफो्ड, या संक्षेप में 
मांट-फोड सुधार-योजना का स्वराज्याभिलाषो भारतीयों के लिए 
असंतोषप्रद रहना स्वाभाविक था । 

सत्याग्रह ओर असहयोग--इसी अवसर पर सरकार ने जनता 
के प्रतिनिधियों के घोर विरोध की परवा न कर, एक दमनकारी 
कानून बना डाला, जो पीछे “रौज्ेट ऐक्ट” कदलाया। देश भर में इसके 
विरुद्ध घोर आन्दोलन हुआ । महात्मा गांधी ने जनता को सत्याग्रह ओर 
असहयोग का माग दिखाया। ५ अप्रेल १९१९ को रविवार के दिन 
'घर-घर लोगों ने ब्रत रखा, बाज़ार का काम बन्द रहा । इड़ताले हुईं । 
नंगे पांव ओर नंगे सिर असंख्य जनता का शहर-शद्दर में द्वी नहीं गांव- 


गांव तक में जलूस निकला, और बड़ी-बड़ी सभाएँ द्दोकर उनमें रोलेद 
7389: 
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ऐक्ट के सम्बन्ध में भाषण हुए । इन बातों से जनता को आत्म-बल का 
शान हुआ, राजनैतिक आन्दोलन ने व्यापक ओर प्रचंड रूप घारण 
किया। अधिकारियों ने भरसक दमन किया । उन्होंने नेताओं को गिर- 
फ़ार किया | कई जगह निरस्त्र जनता को दबाने के लिए, पुलिस के सोटे, 
ओर बन्दूफ़े भी काफ़ी न समझी जाकर मशीनगनों तक का व्यवद्दार 
किया गया। पंजाब में तो मार्शल ला? (फौज़ी कानून ) के ऐसे 
रोमांचकारी कांड हुए, जो स्वयं कितने-द्दी त्रिटिश नेताओं के मत 
से सबंथा अ-त्रिटिश और ब्रिटिश शासन के इतिहास में कलंक के. 
थैके हैं । | 
यद्यपि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में भी व्यक्तिगत या सामाजिक 

सत्याग्रह के अनेक उदाहरण मिलते हैं, तथापि राजनैतिक सत्याग्रह का! 
विशेष विकास इसी काल में हुआ हे। जनता के दुखों पर ध्यान न 
देनेवाले राजा या सरकार से असहयोग करने की बात भी कुछ नयी 
नहीं है| परन्तु सरकारी स्कूलों, अदालतों, व्यवस्थापक सभाओं, ओर 
नौकरियों को छोड़कर तथा अन्त में सरकारी कर न देकर सरकार से 
असहयोग करने के कार्यक्रम को निर्धारित करने का भेय महात्मा 
गांधी कोही हे। एक बड़े देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की भावनाश्रों 
तथा स्वार्थवाली जनता में, इस प्रकार के असहयोग का कार्यक्रम 
पूरा होना बहुत कठिन है। तथापि इसकी अमोघ शक्ति से कोई 
इनकार नहीं कर सकता। और, यह आन्दोलन जितने भी अंश में 
यहाँ -.सफल दो सका हे, इसने जनता की शक्ति बढ़ाने का अभूत-पूक 
कार्य किया हे । 
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मांट-फोर्ड-सुधोर, साइमन कमीशन और दमन-- 
सन्‌ १९१९ ई० के मांट-फोड सुधार, अगले वर्ष से काय में परिणत 
किये गये | इनका उद्देश्य प्रान्तों में अंशतः उत्तरदायी शासन की 
स्थापना करना था | इनके अनुसार प्रान्तों की शाउन-पद्धति केसी रही 
यह छुत्तीसव परिच्छेद में बताया जायगा | प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों 
के सदस्यों की और मतदाताओं की संख्या बढ़ायी गयी थी, पर उससे 
जनता को संतोष नहीं हो सका । कई बार प्रान्तों में मंत्रियों का वेतन _ 
घटाने आदि के असंतोष-सूचक प्रस्ताव पास हुए | भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल के सदस्यों की संख्या बढायी गयी, ओर उसमें एक की जगद 
दो सभाएँ कर दी गयीं--भारतीय व्यवस्थापक सभा ओर राज्य परिषद। 
इनके सम्बन्ध में विशेष आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा । 
स्मरण रहे कि इन सुधारों से केन्द्र में अंशत: भी उत्तरदायी शासन 
आरम्भ नहीं किया गया था। 

सन्‌ १९१९ के क़ानून में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस वष 
में एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो जाँच कर के इस बात की 
रिपोर्ट करे कि उस समय जी शासन-पद्धति प्रचलित हो, उसे कहाँ तक 
. बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक है। यह कमीशन १९२७ ई» में 
नियुक्त हुआ, और अपने सभापति के नाम से 'साइमन. कमीशन? 
कदलाया | इसके सात सदस्यों में सब अंगरेज थे, भारतवासी एक भी 
नदीं। अधिकांश अगरेज़ सदस्य भी अ्रनुदार विचारवाले ये | अतः 
_ यहाँ के विविध राजनैतिक दलों ने इसका वहिध्कार कर दिया। 
. राष्ट्रीय विचारवाले सजनों ने इसके सामने गवाही नहीं दी। कमीशन 
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की रिपोर्ट सत १९२९ ई० में प्रकाशित हुई; उसकी भारतवष में 
सत्र निन्‍दा हुई । 
. इस बीच में सन्‌ १९२८ ई« में कांग्रेठ ने सब॑-दल सम्मेलन का 
आयोजन करके औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना तैयार की । ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों ने इस योजना में सूचित देश की भावाज़ सुनी-अनसुनी 
की। इसलिए यथेष्ट प्रतीक्षा कर चुकने पर लाहोर में कांग्रेस ने ३१ 
दिसम्बर १९२९ को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सन्‌ १९३० ई० 
में नमक-क्रानून तोड़कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया गया। क्रमशः 
आन्दोलन बढ़ता ही गया। सरकार ने इसे दमन करने के लिए. 
नये-नये आड्िनेंस ( अस्थायी कानून ) जारी किये । सत्याग्रह 
सम्बन्धी समाचार छापने से रोककर उसने राष्ट्रीय समाचार-पत्रों को 
मूछित कर दिया। विदेशी वस्त्रों ओर शराब की दूकानों पर धरना 
देनेवाले सदसखों आदमियों को न केवल जेल की यातनाएं दी गायों, 
बरन्‌ बहुत-सों पर और मी तरह-तरह की सख्तियां की गयीं | लाठी-वर्षा 
तो उन दिनों एक मामूली बात थी। पुरुषों ने द्वी नहीं, स्त्रियों ओर 
बालकों ने भी पुलिस की लाठियाँ खूब सद्दीं। बहुत-से आदमियों 
_ की ज़मीन-जायदाद कुक॑ को गयी। कितनी-ही जगह गोलियां 
लीं, और अनेक माई के लाल मातृ-भूमि के उत्थान में काम 
, आये ।* 
नागरिकों के मूल अधिकार--मा्च॑ सव्‌ १९३१ ई० में 
कांग्रेस और सरकार में क्षणिक संधि द्वोने पर, कांग्रेस का अ्रधिवेशन 
द सन्‌ १९३२-३३ में भी ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई । द 


५.४ वे: को मर 
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. करांची में हुआ | रावी-तट ( लाहोर ) पर की हुई पूर्ण स्वतन्त्रता की 


घोषणा तो यहाँ दोहरायी'ही गयी; इसके श्रतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया 
गया कि कांग्रेस ने. जो स्वराज्य निर्धारित किया है, उसका आशय 
क्‍या है। कांग्रेस ने राजनैतिक के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता को भी 
आवश्यक बताते हुए, स्वराज्य-सरकार में निम्नलिखित बातों के होने 
की सूचना दी ३-- । ला 

_>--नागरिकों के मूल भ्रधिकार, जैसे (क) सभा-समितियाँ करने 
को स्वतन्त्रता, (ख) भाषण और समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता, 
(ग) जहाँ तक सार्वजनिक शान्ति भर सदाचार के विरुद्ध न हो, 


. घर्म को मानने और उसके अनुसार काम करने. की स्वतन्त्रता, 
(घ) अल्प-संख्यक समुदायों की संस्कृति, भाषा और ल्िपि की रक्षा, 
. (3) खत्रौ-पुरुष का भेद न करते हुए सब नागरिकों के अधिकारों और 
उत्तरदायित्व की समानता, (छु) धर्म या जाति के कारण किसी ब्यक्ति 


के लिए कोई सरकारी नोकरी, -पद्‌, अधिकार या सम्मान पाने अथवा 
कोई रोज़गार या पेशा करने में प्रतिबन्ध न होना, (ज) सावेजनिक 
सड़कों, कुओं तथा जनता के लिए बनाये हुए अन्य स्थानों के उपयोग 


: का सब नागरिकों को समान अधिकार, (रू) निर्धारित नियमों और 
'रुकावर्टो के अनुसार, हथियार रखने और बाँचने का अधिकार, 
.(ट) क़ानून में सूचित अवस्था के सिवाय, किस्री की स्वतन्त्रता का दरण 


न किया जाना, किसी के घर जायदाद में प्रवेश न करना, और न 
डसका छीना या. जब्त किया जाना, (5) धाम्मिक विषयों में राज्य को 
तटश्थता, (ड) इर एक बालिशा आदमी को मताधिकार, (ढ) अनिवाये 
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_प्रारमस्मिक शिक्षा | 

२--अश्रमजीवियों की व्यवस्था, ( क ) कल्न-कारख़ानों में काम करने- 
वाज्नों के निर्वाह के लिए यथेष्ट वेतन, ( ख ) काम करने के परिमित 
घण्टे, ( ग ) काम करने का स्वास्थ्यप्रद्‌ प्रबन्ध, (घ) बुढ़ापे, बीसारी या 
बेकारी के आर्थिक परिणार्मों से रक्तो, ( व ) दाघता या उससे मिल्नती- 
जुलती दुशा से श्रमजीवियों की मुक्ति, ( छु ) ख्री-भमजोवियों की रक्षा, 
विशेषतया प्रसूति के समय छुट्टी का यथेष्ट प्रबन्ध, (ज ) स्कूलों में 
पढ़ने ल्लायक उम्र के बच्चों के, खानों में भरती होने का निषेब, (रू) अपने 
द्वितों की रक्षा करने के लिए श्रमज्जीवियों का संघ बनाने का अधिकार, 
ओर झूगढ़ों को पंचायतों द्वारा निपठाने की समुचित व्यवस्था | 

३--राजकोीय कर और व्यय, ( क ) जिन खेतों से ल्लाभ न होता 
हो, उनके किसानों से दिये जानेवाले लगान ओर किराये में काफ़ी छूट, 
झौर आवश्यक समय तक क्वगान की माफ़ी, (ख ) कृषि से दोनेवाद्ो 
निर्धारित परिणाम से ऊपर की आय पर क्रमशः वर्धमान कर, 
(ग) विरासत की ज्ञायदाद पर क्रमशः वर्द्धमान कर, (घ ) सेनिक, व्यय 
में वतमान परिसाण के कम-से-कम आधे की कमी, (च) सुल्झो विभागों के 
वेतन और व्यय में बहुत कमी; विशेष दुशा में नियुक्त विशेषज्ञों अथवा 
ऐसे द्वी व्यक्तियों को छोड़कर किसी सरकारी नौकर को प्रायः पाँच सो 
रुपये से अधिक मासिक वेतन न दिया जाना, ( व) देशी नमक पर 
कर न द्वोना । 

“ ४--आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, ( क ) विदेशों कपड़े और 

सूत को देश में न आने देकर स्वदेशों बस्तर. को प्रोश्खाहन, (ख) शराब तथा 
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अन्थ मादक वस्तुओ्ों को रुकावट, ( ग ) मुद्रा और व्यापार-नीति का इस 
प्रकार नियन्न्नण कि स्वदेशी उद्योग-धन्धों को सहायता मिल्ले और जनता 
का द्वित दो, (घ) मुख्य उद्योगों झौर खनित्र साधनों पर राज्य का 
नियन्त्रण, ( च ) प्रत्यक्ष और परोक्ष सूदख़ोरी पर नियन्त्रण । 

सन्‌ १९ ३० से १९३२ तक लंदन में अंगरेज़ों और भारतीयों की 
तीन बार “गोल-मेज़-सभा? हुईं। इनमें से केवल दूसरी में कांग्रेस ने, 
महात्मा गांधी के द्वारा, भाग लिया। गोल-मेज़-सभाओं तथा विविध 
कमेटियों के परिणाम-स्वरूप शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव 'श्वेत पत्र” में 
प्रकाशित किये गये । और यह श्वेत पत्र पालिमेंट की दोनों समाश्रों 
की संयुक्त कमेटी के सामने विचारा्थ उपध्थित किया गया | आखिर, 
सन्‌ १९३५ ईं० में पालिमेंट- ने नवीन भारतीय शासन विधान की 
रचना की | 

इस विधान के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पू्व॑, यह बता देना 
आवश्यक हे कि देशी राज्यों में विगत वर्षों में राजनेतिक जणति कैसो 
हुईं । क्‍ 

देशी राज्यों की जाग्रति--हस परिच्छेद में अभी तक जिस 
राजनैतिक विकास का परिचय दिया गया है, वह अधिकतर ब्रिटिश 
भारत सम्बन्धी है। परन्तु मारतवष का ख़ासा बड़ा भाग देशी राज्यों 
का है। ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का चोली-दामन का साथ , 
है। इनका परस्पर में सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक 
आदि सभी प्रकार का घनिष्ट सम्बन्ध हे। देशी राज्यों में होनेवाले, 
अधिकारियों के अन्याय और अत्याचार कुछ अंश में ब्रिटिश भारत से 
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भी अधिक थे | उनके निवासी अपने पड़ोसियों के शासन-सुधार और 
स्वाधीनता आन्दोलन से प्रभावित हुए बिना न रहे। सत्याग्रह ओ्रोर 
विदेशी वदिष्कार आदि में उन्होंने भी यथा-शक्ति भाग लिया। क्रमशः 
उनकी जनता में अधिकाधिक जाशति दोती गयी | कई रियासखतों में 
विविध आन्दोलन हुए, पर अव्यवस्थित और असंगठित होने के कारण 
उनका विशेष फल न निकला । अन्ततः सन्‌ १९२७ ई० में अखिल 
भारतवर्षीय देशी राज्य-प्रजा परिषद? की स्थपना हुईं, जिसका उद्देश्य 
देशी नरेशों को सुधार करने के लिए प्रेरित करना तथा समय-समय 
पर संसार के सामने प्रजा की मांग उपस्थित करना है । 

परिषद्‌ की ओर से सन्‌ १९२७ की मदरास-कांग्रेस में प्रतिनिधि- 
मंडल गया, और उसके प्रयत्न से कांग्रेस ने देशी राज्यो में उत्तरदायी 
शासन की मांग स्वीकार की । देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार से क्‍या 
सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से आर्थिक सम्बन्ध केसा हो, इसका 
विचार करने के लिए सरकार की ओर से दिसम्बर १९२७ ई० में 
इंडियन स्टेटस कमेटी” नियुक्त हुईं, इसे उसके सभापति के नाम पर 
“बटलर कमेटी? कद्दते हैं | उसकी रिपो८ जनता की दृष्टि से असंतोषप्रद 
रही । इस पर प्रजा-परिषद ने अपना प्रतिनिधि-मंडल इंगलैंड मेजकर 
उसका विरोध किया। क्‍ क्‍ 

गोलमेज़-सभा में, मारतव्षे के लिए. संघ-शासन को योजना की 
गयी। कुछ नरेशों तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रस्ताव किया कि भारतवर्ष 
के भावी संघीय (केन्द्रीय) व्यवस्थापक मंडल में नरेशों के प्रतिनिधि रहें, 
. जनता के नहीं; इसका प्रजा-परिषद ने घोर विरोध किया। सन्‌ १९३१ ई० 
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में परिषद ने संवंसाधारण के सामने देशी राज्यों की कम-से-कम मांग 
उपस्थित की | उसकी मुख्य बात ये थीं 
--देशी राज्यों के लोगों की संघ-राज्य की नागरिकता ओर 
उनके मूल अधिकार शासन-विधान में दर्ज हों । 
| २--देशी राज्यों के मूल अश्रधिकारों की रक्षा के लिए, शासन 

विधान में संघीय न्यायालय की व्यवस्था हो। 

३--संघी य व्यवस्थापक मंडल की समाओं में देशी राज्यों के 
निवासियों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त दो, ओर इसके लिए उन्हें भी 
ब्रिटिश भारत में प्रचलित निर्वाचन-पद्धति और मताधिकार मिले । 

कांग्रेस का कार्य-च्षेत्र आरम्भ में ब्रिटिश भारत ही था। यद्यपि देशी 
राज्यों के निवासियों के, उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन स्थापित कराने के 
शान्तिमय प्रयत्न से कांग्रेस पूर्ण सह्ानुभूति . रखती रही परन्तु. 
उसने उनके मामलों में विशेष इस्तक्षेप न करने की द्वी नीति रखी। 
यह बात बहुत-से काय-कर्ताओं को खटकती रही। क्रमशः देशी 
राज्यों कौ प्रजा अपने अधिकारों की प्रासि के लिए. इढ़तापूवक 
आगे बढ़ती गयी, पर कितने-ही देशी नरेश उनकी जाग्रति को दबाने 
के लिए प्रजा पर अत्याचार करने लगे। इस पर कांग्रेल की भावना 
व्यक्त करनेवाले महात्मा गांधी ने सन्‌ १९३८ के अन्त में देशी 
नरेशों को चेतावनी देते हुए, “इरिजन? में साफ़ कद दिया कि या तो 
वे अपना अस्तित्व बिलकुल मिटा देने के लिए. तैयार द्वो जाय अथवा 
अपनी प्रजा को पूर्ण उत्तददायो शासन के अधिकार दें, और स्वर्य 
उसके संरक्षक होकर रहें, और अपने परिश्रम के लिए पुरस्कार ले | 
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'महात्माजी ने देशी नरेशों को कांग्रेत से मित्रता करने की सलाइ 
देते हुए लिखा है कि निश्चय ही उनके लिए यद्द हितकर हे कि वे 
उस संस्था के साथ मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें, जो, भविष्य में 
बहुत शीघ्र ही, भारतवर्ष में सावंभोम सत्ता का स्थान लेनेवाली है। 
भद्ात्माजी ने नरेशों से कहा हे कि क्या वे दीवार पर लिखे स्पष्ट 
अक्षरों को पढ़ेगे |! आज भारतीय जनता भी, नहीं-नहीं, संतार भारतीय 
'नरेशों से पूछ रद्दा है कि कया वे युग-संकेत को समर्केगे और अपना , 
कतंव्य पालन करेंगे । 

यह स्पष्ट हे कि हमारा राजनेतिक विकास, देश के केवल एक 
भाग ब्रिटिश भारत तक द्वी परिमित नहीं हे, वह देशी राज्यों में भी 
है। और, वास्तव में यदद दो भी नहीं सकता कि देश के एक द्विस्से में 
सूर्य का प्रकाश हो और दूसरा हिस्सा अन्बकार में पड़ा रहे। 
अस्तु, अब नये शासन-विधान का विचार करें, जो इस समय 
 प्रचल्लित है। 

वतमान शासन विधान--इस विधान की प्रथम विशेषता 
थह हे कि इसके अनुसार भारतव में केन्द्रीय सरकार का स्वरूप 
'संघ सरकार! रखा गया है, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों 
'शामिल द्वों। सिद्धान्त से भाषा, धमे, जाति, व्यवद्वार आदि की दृष्टि 
से भारतवर्ष एक और अखंड है। इसके नक्शे में ब्रिटिश भारत ओर 
देशी राज्यों के लाल और पीले दिखाये जानेवाले भेद कृत्रिम हैं। 
' “इसलिए भारतवर्धष का शासन संघ-शासन द्वोना उचित द्वी है, पर 

“विधान का वतमान रूप अत्यन्त असंतोषप्रद है; संघ के एक भाग 
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६ ब्रिटिश भारत ) में शासन उत्तरदायी होना और दूसरे भाग 
( देशी राज्यों ) में उसका स्वेच्छाचार-मूलक बना रहना अव्याव- 
द्वारिक है | 

इस विधान की दूसरी विशेषता यद्द है कि केन्द्र में भी उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने का निश्चय किया गया है। परन्तु उसमें कई 
महत्व-पूर्ण विषयों में गवर्नर-जनरल का विशेष उत्तरदायित्व माना 
गया है तथा कुछ विषय ऐसे निर्धारित किये गये हैँ, जिन का शासन 
गवर्नर-जनरल अपने परामशंदाताओों की सलाह से, अपनी समझ के 
अनुसार करेगा | इस प्रकार वह जनता के प्रतिनिधियों के प्रति बहुत दी 
'कम उत्तरदायी दोगा। . 

इस विधान की तीसरी विशेषता है, 'प्रान्तीय स्वराज्यः। इस 
पविधान के अनुसार अब प्रान्तीय शासन का क्या स्वरूप हे, गवनरों 
'के क्या विशेषाधिकार हैं, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के अधिकारों 

कितने प्रतिबन्ध हैं, यह आगे प्रसंगानुसार छु्चीसवं और सेतीसर्वें 

'परिच्छेद में बताया जायगा। 

इस विधान के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यह विधान 
'ऐसा नहीं है; जो पूण हो, या स्वयं विकसित द्ोनेवाला हो। यद्द 
पनिश्चय किया गया दै कि प्रत्येक मदत्व-पूर्ण परिवर्तन इंगलेंड 
में दी दोगा, या तो वह पालिंमेंट के क़ानून से होगा श्रथवा सम्राट की 
आशाओं से दोगा। भारतवर्ष में, मारतवासियों द्वारा कोई विशेष 
 'परिवतन नहीं हो सकता | 
... विधान का प्रयोग--नवीन शासन विधान के अनुसार प्रान्तीय 
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व्यावस्थापक मंडलों का प्रथम चुनाव होने पर छ प्रान्तों ( बम्बई, 
मदरास, संयुक्त प्रान्त, बिद्दार, उड़ीसा ओर मध्यप्रान्त ) में कांग्रेस-दल 
का बहुमत था। इसलिए इन प्रान्तों के गवनरों ने कांग्रेस-दल के 
नेताओं को अपने प्रान्त में मंत्री-मंडल बनाने के लिए बुलाया । परन्तु 
कांग्रेत ने मंत्री-पद ग्रहण करना उस समय तक अस्वीकार किया, जब 
तक कि गवनर यद्द आश्वासन न देद कि वे रोज़मर्रा के शासन-कार्य: 
में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे। ब्रिटिश सरकार इसके लिए 
तैयार न थी। श्रतः विधान को अमल में लाने के लिए. जब अन्य 
प्रान्तों में बहुमतवाले दलों के, मंत्री-मंडल बने, जिन प्रान्तों में कांग्रेस का 
बहुमत था, उनमें अल्य-संख्यक दलों द्वारा अस्थायी मंत्री-मंडल? बनाये 
गये; इन्हें जनता ने 'गुडिया मंत्री-मंडल” नाम दिया। अविश्वास के 
प्रस्ताव के भय से, ये मंत्री-मंडल व्यवस्थापक सभाओं का अधिवेशन 
न कर सके | देश में महान्‌ वेघानिक संक्रट उपस्थित द्ो गया । भारत- 
मंत्री आदि के वक्तव्य निकलते, कांग्रेस की ओर से मद्दात्मा गांधी ने 
उनका उत्तर दिया। अन्ततः गवनर-जनरल ने यह आश्वासन दिया 
कि आम तौर से शासन-कार्य मत्री-मंडल करेंगे ओर गवनर उनकी 
सलाह मानेंगे, उसमें हस्तक्षेप न करेंगे। इस पर कांग्रेस ने उक्त छः 
प्रान्तों में मंत्रीमंडल बनाये । पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्तन, और 
 आसाम में भी कांग्रेसी मंत्री-मंडल दो जाने से, गवरनरों के ग्यारह 
प्रान्तों में से आठ में कांग्रेस-शासन हो गया । 

काँग्रेस द्वारा पद-ग्रहण किये जाने से काँग्रेसी प्रान्तों में नया राज- 
नैतिक वातावरण हो गया। जनता अपनी शक्ति ओर अधिकारों को 
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समभने लगी । मंत्रियों नेभी जनता की असुविधाएँ दूर करने का 
भरसक प्रयत्न किया | राजबन्दी छोड़े गये, प्रेसों की ज़मानतें वापस 
की गयीं। पुस्तकालय खोले गये । पंचायतों की वृद्धि की गयी । मच्च- 
'पान-निषेध का काय॑ आरम्म किया गया। मज़दूरों की स्थिति सुधारने 
कौ कोशिश की गयी । बिद्दार और संयुक्तप्रान्त में किसानों के हित का 
कानून तथा मदरास में ऋण-निवारण-क़रानून बनाया गया। काँग्रेस 
का संदेश गाँव-गाँव में पहुँचा। सन्‌ १९३८ ई० में इसके सदस्यों की 
संख्या तीन लाख थी। किसी एक संस्था के इतने सदस्य होना एक 
अनुपम बात है। यदि सब सदस्य अपने कतंव्यों का सम्यक्‌ पालन करें 
'तो देश का राजनैतिक उत्थान होने में शंका या विलम्ब न हो । 
विधान-निर्माठ सभा--पहदले कहा जा चुका हे कि जनता को, 
विशेषतया कांग्रेसी विचार-घारावाले व्यक्तियों को यह विधान अत्यन्त 
असंतोषप्रद प्रतीत हुआ था। कांग्रेस इस विधान के द्वारा नागरिक 
अधिकारों की वृद्धि, अथवा जनता के कष्ट-निवारण का जो काये कर 
सकती थी, उससे संतुष्ट न थी। उसका लक्ष्य जनता को संगठित कर 
स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ाना था। उसके पद-महदण करने का एक 
मुख्य कार्य “विधान-निर्मातू-सभा? का आयोजन करना था । 
जब क्रान्ति या अन्य किसी कारण से देश का पुराना शासन-यंत्र 
. जेकाम हो जाता है, तो जो व्यक्ति अस्थायी रूप से शासन-सूत्र. अहण 
करते हैं, उनका यद्द कतंव्य द्ोता है कि शीघ्र जनता के प्रतिनिधियों की 
सभा बुलाये, जो नये शासन-विधान का मसौदा तैयार करे। पश्चात्‌ 
.. इस विधान के अनुसार नयी सरकार का संगठन दो जाने पर यद्द सभा 
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सब शासन-सूत्र उसे सौंप देती है, और स्वयं भंग द्वो जाती है। यह द 
सभा 'विधान-निर्मात-सभा? कहलाती है। इसकी रचना व्यापक मता- 
घिकार पर होती है। यह जनता की सीधी प्रतिनिधि होती है और 
इसका काम केवल शासन-व्यवस्था का नया स्वरूप निश्चित करना, 
और उस पर जनता की स्वीकृति प्राप्त करना होता है। यह सभा 
समस्त अधिकारियों से ऊपर द्वोती है। कोई व्यवस्थापक सभा या 
प्रबन्धका रिणी इसके कार्य में दस्तक्तेप नहीं कर सकती । इस सभा का 
चुनाव यथा-सम्मव इस प्रकार किया जाता है कि इसमें सब विचारों के 
आदमी आ जाते हैं, और इसके निश्चय जनता की सम्मिलित इच्छा 
को सूचित करनेवाले द्योते हैं। किसी पार्टी या दल को इसके निर्णय 
में आशंका करने का कारण नहीं होता । 

विशेष वक्तव्य--कांग्रेस ने अपने अन्यान्य कार्यों में ऐसी सभा' 
के निर्माण के पक्ष में लोकमत वैयार करने का भरसक प्रयत्न किया | 
वह थोड़े ही समय ( ढाई वर्ष ) पदारूढ़ रही थी कि सन्‌ १९३९ ई० 
में योरप में मदद युद्ध छिड़ गया। इज्लेंड ने उसमें भाग लिया तो 
भारतवर्ष की प्रान्तीय सरकारों का मत लिये बिना दी, उसने भारतवर्ष 
को युद्ध-संलग्न राज्य घोषित कर दिया तथा यहाँ युद्ध-सम्बन धीः 
पैयारी का आयोजन करने लगा । इससे प्रान्तीय सरकारों को अपने 
अधिकारों तथा प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता का अनुभव हुआ। 
कांग्रेसी सरकारों ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य पूछा ओर 
इसका संतोषप्रद उत्तर न पाकर त्याग-पत्र दे दिया। जिन-जिन प्रान्तों 
में कांग्रेसी मन्‍्त्री-मश्डल ये, उनमें अब नवीन शासन-विधान स्थगित 
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है। गवनरों का एक-छुत्र अधिकार है। यह बात भारतवासियों के. 
लिए, तो असह्य हे ही, उस इंगलेंड के लिए, भी बहुत बदनामी की 
है, जो योरप में स्वतन्त्रता ओर प्रजातन्त्र-स्थापना के लिए युद्ध करने 
का दावा करता हे। 

बतमान स्थिति अ्रत्यन्त चिन्तनीय है। परन्तु, इम आशा-.- 
वादी हैं| यद्द स्थिति बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती | महात्मा 
गाँधी आदि महद्दानुभावों के नेतृत्व में काँग्रेस अथवा भारतीय जनता 
ब्रिटिश सरकार को परेशान करना, उसके संकट से लाभ उठाना नहीं: 
चाहती, परन्तु वह अपने जन्म-सिद्ध अधिकार का परित्याग कर 
अपमानजनक जीवन भी व्यतीत करना नहीं चाइती। भारतवर्ष 
स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी यह यात्रा 
पूरी होकर रहेगी, जो शक्तियाँ इसमें सहयोग प्रदान कर सकें, के 
घन्य हैं । 


तेतीसवाँ परिच्छेद 


ब्रिटिश सरकार ओर भारतवर्ष 


++-७>रेंय25स.-क 


प्ले परिच्छेदों में भारतवर्ष के घामिक सामाजिक, आर्थिक 


आदि विषयों पर विचार किया गया । अब हम यह विचार करेंगे कि 
भारतवर्ष का शासन किस प्रकार द्वोता हे। पद्चले यद्द जान लेना 
चाहिए. कि भारतवर्ष स्वतंत्र देश नहीं है | इसका शासन ब्रिटिश 
सरकार की अधीनता में होता है । इसलिए पहले ब्रिटिश सरकार के 
बारे में ही आवश्यक बातें बतलायी जाती हैं, इसके साथ द्वी यह भी 
-बतलाया जायगा कि उसका भारतवष से कया सम्बन्ध है । क्‍ 

ब्रिटिश सरकार के मुख्य तीन अंग हे--(१) इंगलेंड का बादशाइ 
जो मारतवष का सम्राट कहलाता दे ( २) पालिंमेंट, और (३ ) 
-मंत्री-मंडल | 

बादशाह--इज्ञलंड का बादशाह अपने वंश के ही कारण, सिंहा- 
सन का उत्तराधिकारी द्वोता है। पुरुष भी गद्दी पर बैठ सकता है ओर 
स्री भी। परन्तु शाद्दी ख़ानदान में बहिन से भाई का अधिकार अधिक 
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माना जाता है । बादशाह के बड़े लड़के को प्रिंस-आफ-वेल्ज” (युवराज) 
कहते हैं। शाही परिवार के खर्च के लिए प्रति वर्ष पार्लिमेंट द्वारा 
निर्धारित रक़ृम दी जाती है। बादशाह सर्वथा स्वतंत्र नहीं होता; 
यद्यपि उसे कुछ विशेष अधिकार हैं। आम तोर से वह अपने अधिकारों 
को मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं लाता। सब कामों के 
उत्तरदाता मंत्री द्वोते हैं, वे पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 

पालिमेंट--ब्रिटिश पार्लिमेंट की दो सभाएँ हैं। (१) सरदार- 
सभा या हाउस-आफ़-लाड स! और प्रतिनिधि-सभा या हाउस-आफ़- 
कामन्सः। लाडस' का अर्थ है भूमि-पति या स्वामी, और “कामन्स! 
का अर्थ है सर्वशाधारण | सरदार-सभा में लगभग सात सो सदस्य हैं । 
इनमें से छुः सो से अधिक बंशागत हैं। प्रतिनिधि-सभा के सदस्य 
निर्वाचित होते हैं। उनकी संख्या ६१५ है। स्त्रियों को निर्वाचन- 
अधिकार पुरुषों के समान है। इस सभा का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य 
को चार सौ पोंड वाषिक वेतन पाता है। सदस्यों का चुनाव ग्राय३ प्रति 
पाँचव वर्ष दोता है। पालिमेंट ब्रिटिश साम्राज्य के सम्बन्ध में आवश्यक 
कानून बनाती है, ओर उसे कुछ शासन ओर प्रबन्ध-सम्बन्धी अधिकार 
भी हैं। उसने ये अधिकार प्रिवी कौंसिल ओर मन्त्री-मंडल आदि को 
. दे दिये हैं। 

बादशाह को शासन-कार्य में परामश देने के लिए एक प्रिवी 
कौंसिल (गुप्त समा ) रहती है। इसके सदस्यों को बादशाह स्वयं 
नियत करेंता है। इसकी जूडीशल .( न्याय-सम्बन्धी ) कमेटी को 
भारतवर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की ऊँची अदालतों के फ्रेसलों की 
३२ 
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अपील सुनने का श्रधिकार है। इस सभा के कुल सदस्यों की संख्या 
३०० से ऊपर हो जाती है। छुः सदस्यों की उपस्थिति में भी काम 
किया जा सकता है | सम्राट की परिषद कहने से इसी सभा का आशय 
लिया जाता है। इस सभा की सलाह से सम्राद की जो आशाएँ 
निकलती हैं, उन्हें सपरिषद सम्र/ट की आज्ञाएँ ( आर्ड्स-इन-कौंसिल ) 
कहा जाता है। 

मंत्री-मंड लु--..आजकल इंगलैंड में तीन राजनैतिक दल या 
पार्टियाँ मुख्य है, (१) उदार या 'लिबरल”ः (२) अनुदार या 
'कजञ्ञवैंटिव”ः (३) मज़दूर या 'लेबरः दल | शासन सम्बन्धी विविध 
विभागों के उच्च पदाधिकारी उस दल के आदमियों में नियत किये 
: जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि-सभा में सबसे अधिक हो, 
या जो विशेष प्रभावशाली दो । ये पदाधिकारी लगभग पचास होते हैं, 
. और मंत्री या मिनिस्टर कहलाते हैं। इनके समूह को मंत्री-दल या 
'मिनिस्टरी? कहते हैं। 

कुछु मुख्य-मुख्य विभागों के मंत्रियों की एक अन्तरंग सभा द्ोती 
है, इसे मंत्री-मंडल या “केबिनेट” कहते हैं। यद्द सब शासन-का्य का 
उत्तरदायी होता हैः। इसमें प्रंघान मंत्री के अतिरिक्त लगभग बीस मंत्री 
रहते हैं। जब एक मंत्री-मंडल त्याग-पत्र देता है तो बादशाह. दूसरा 
मंत्री-मंडल बनाने के लिए दूसरे ऐसे दल के नेता को बुलाता है, जिसका 
पालिमेंट के अधिक-से-अधिक सदस्य समथन करते हों | यह नेता प्रधान 
मंत्री बनाया जाता दै। प्रधान मंत्री, मंत्री-मंडल के अधिवेशनों में 
सभापति दोता है, और सरकार की नीति ढदराता है। मंत्री-मंडल 
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का एक सदस्य भारत-मंत्री होता है । 
पालिमेंट और भारतवषे--ब्रिटिश पार्लिमेंट भारतवर्ष के 
शासन के सम्बन्ध में जो कार्य करती है, उनमें से मुख्य ये हैंः--- 

(१ ) वह भारतवर्ष की शासन-पद्धति निश्चित करती है। वह 
प्रचलित शासन-पद्धति अथवा शासन के किसी विभाग-सम्बन्धी जाँच 
के लिए. कमीशन नियुक्त करती तथा आ्रावश्यक परिवर्तन करने के 
लिए. नया विधान या कानून बनाती या संम्राद की आशा निकल- 
वाती है | 

(२ ) ब्रिटिश भारत के आय-व्यय का अनुमान-पत्र ( बजट ) 
तथा इस देश की उन्नति का विवरण प्रति व पालिमेंट के सामने 
उपस्थित किया जाता है। उस अवसर पर पालिंमेंट के सदस्य भारतीय 
शासन-पद्धति की आलोचना कर सकते हैं। द 

(३ ) पालिमेंट की दोनों सभाश्रों के कुछ सदस्यों की एक कमेटी 
भारतवर्ष सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करती है तथा पालिमेंट को आवश्यक 
परामश देती है । 

“ (४ ) भारत-मंत्री का वेतन और उसके कार्यालय का व्यय ब्रिटिश क्‍ 
कोष से दिया जाता है। बजट की इस मद पर विचार करने के समय 
पालिमेंट में भारतीय विषयों की चर्चा होती है। 

- (५ ) पालिमेंट के सदस्य कभी-कभी भारतवर्ष-सम्बन्धी प्रश्न 
पूछुते ओर प्रस्ताव करते हैं । 

साधारणतया पालिमेंट के अधिकांश सदस्य भारतवर्ष-सम्बन्धी 
विषयों में बहुत अनुराग नद्दीं रखते। उन्हें अपने देश तथा सामप्राज्य- 


भू ०० सरल नागरिक शाज्तर 


सम्बन्धी विविध समस्याओं से बहुत कम अवकाश मिलता है। 

भारत-मंत्री ओर उसका काय--भारत-मंत्री को सम्राटु, 
अपने प्रधान मंत्री के परामर्श से नियत करता है। वह पालिमेंट को 
समय-समय पर भारतवषं-सम्बन्धी छुचना देता है तथा उसके सामने 
प्रति वर्ष, मई महीने की पहली तारीख़ के बाद, जिस दिन पालिमेंट 
का अधिवेशन आरम्भ हो, उससे र८ दिन के मीतर, भारतवर्ष की 
आय-व्यय का द्दिसाब पेश करता है। उसी समय वह इस बात को 
सविस्तर रिपोर्ट देता है कि गत आलोचनीय वर्ष की नेतिक, सामा- 
जिक तथा राजनैतिक उन्नति कैसी हुईं। उस समय पालिमेंट के सदस्य 
भारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी विषयों की आलोचना कर सकते हैं। इसे 
भारतीय बजट को बहस कहते हैं। 

सम्राद , भारत-मंत्री के द्वारा, मारत-सरकार के बनाये कुछ कानूनों 
को रद्द कर सकता दहै। भारतवर्ष के जंगी लाट, बंगाल, बम्बई ओर 
मदरास के गवर्नर, इनकी कॉौंसिलों के सदस्य, द्वाईकोटों के जज तथा 
अन्य उच्च कमचारियों की नियुक्ति के लिए भारत-मंत्री सम्नाद को 
सम्मति देता हे। वह भारत-धरकार के उच्च अफ़सरों को आज्ञा दे 
सकता है और उन्हें अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से रोक 
सकता है। द 

भारत-मंत्री को भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण और नियंत्रण 
का अधिकार है। उसके दो सहायक मंत्री द्योते हैं; एक स्थायी ओर 
दूसरा ब्रिटिश पालिमेंट की उस सभा का सदस्य, जिसमें भारत-मंत्री न 
हो। भारत-मंत्री के दफ्र को 'इंडिया-आफ़िस” कहते हैं। यद्द लंदन 
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( इज्धलेंड की राजधानी ) में है। भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल और 
गवनरों के नाम जारी किये जानेवाले आदेश-पत्रों ( इन्स्ट्रमेंडस-आफ़- 
इन्स्ट्रकशन्स ) का मसविदा पालिमेंद के सामने उपस्थित करता है 
ओर पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ, सम्राद से उन आदेश-पत्नों को जारी 
करने का निवेदन करती हैं । 

इंडिया कोंसिल--मभारत-मंत्री को भारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी 
कार्य में सहायता या परामर्श देनेवाली सभा “इंडिया-क्ौंसिलः कह- 
लाती हे। इसका अधिवेशन भारत-मंत्री की आशा से एक मास में 
एक बार होता हे। इसका सभापति भारत-मंत्री या उसका सहकारी 
मंत्री, या भारत-मंत्री द्वारा नामज़द, कॉंसिल का सदस्य द्वोता है | 
कॉंसिल के सदस्यों को भारत-मंत्री नियुक्त करता है। विशेष अवसरों 
पर वह इस कौंसिल के बहुमत के बिना भी काम कर सकता है। 
कोंपिल के सदस्य ८ से १२ तक होते हैं। इनमें से आधे सदस्य वे 
हो हो सकते हैं, जो भारतवर्ष में मारत-सरकार की नौकरी कम-से- 
कम दस वर्ष कर चुके हैं, और जिन्हें वह नौकरी छोड़े पाँच वर्ष से 
अधिक समय न हुआ हो । प्रत्येक सदस्य प्रायः पाँच वर्ष के लिए 
नियुक्त किया जाता है। अब इसमें प्रायः तीन हिन्दुस्तानी हैं । प्रत्येक 
सदस्य का वार्षिक वेतन १२०० पौंड है, भारतीय सदस्यों को ६०० पौंड 
वाषिक भत्ता ओर मिलता है। सदस्य भारत-मंत्री की आशानुसार 
लन्दन में भारतवर्ष-सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पालिमेंट 
में बैठने का अधिकार नहीं हे; इन्हें इनके काम से हटाने का अधिकार 
पालिमेंट को द्वी है । भारत-मंत्री ओर उसको कौंसिल के नाम से 
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लन्दन के 'बेंक-आफ़-इज्धलेंड” में भारत का खाता है। उसका हिसाब 
जाँचने के लिए एक लेखा-परीक्षक रहता दे । 

हाई कमिश्नर---इच्जलैंड में एक अधिकारी 'हाई कमिश्नर” भी 
रहता है, यह पाँच वर्ष के लिए. भारतवर्ष के गवनर-जनरल द्वारा 
ओर भारत-मंत्री की अनुमति से, नियुक्त किया जाता है। इसका 
काम है, ठेके देना, इंडिया आफिस के घ्टोर'विभाग और इसके 
सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा और 
_ भारतीय ट्रेड ( व्यापार ) कमिश्नर के कार्य का निरीक्षण । इसका 
वार्षिक वेतन तीन इज़ार पौंड है। यह वेतन भारतवर्ष के खजाने से 
दिया जाता है । ँ 

[सन्‌ १९३५ ई० का विधान और भारत-सन्त्री--नये विधान के 
अनुसार, संघ निर्माण की योजना की गयी है। इसके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा 
जायगा[। संघ बन जाने पर इंडिया कोसिल तौड़ दी जायगी। हाँ, भाख-मन्त्री के 
कुछ परामर्शादाता रह्य करेंगें। उनकी संख्या तीन से कम और छः से अधिक न 
होगी । उनकी नियुक्ति वह स्वयं करेगा । गवनर-जनरल, या गवनर अपनो मर्ज़ी या 
व्यक्तिगत निर्णय से जो काय करेंगे, उनमें वे भारत-मन्त्री के नियन्त्रण में रहेंगे। 
गवनेरों पर भारत-मन्त्री का नियंत्रण गवनर-जनरल द्वारा होगा । ] 





चोतीसवाँ परिच्छेद 
' जारत-सरकार 





भकूहरत-सरकार या गवर्में>-आफ़-इंडिया? का श्रर्थ है 'गवर्नर- 


जनरल-इन-कौंसिल? अर्थात्‌ कॉंसिलय॒क्त गवर्नर-जनरल। स्मरण रहे 
कि यहाँ कॉसिल से मतलब गवनर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा 
से है, व्यवस्थापक सभा से नहीं | इसका कारण यह है कि गवेनर- 
जनरल के साथ कोंसिल शब्द का इस अथ में प्रयोग, व्यवस्थापक 
सभा के जन्म से बहुत वर्ष पहले से हो रद्या है । 


गवने र-जनरल या वायसराय--गवर्नर-जनरल भारत-सरकार 
का सबसे मद्॒त्व-पूर्ण अंग है, और उसे उसके अन्य पदाधिकारियों की 
अपेक्षा विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वह भारतवंध के शासन-प्रबन्ध या 
व्यवस्था-कार्य में भारत-मंत्री और पालिमेंट की आज्ञात्रों का पालन 
करता या करवाता है, ओर ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की 
निगरानी करता है। इसलिए वह गवनर-जनरल कहलाता है। वह 
सम्राट के प्रतिनिधि के रूप से रइता है। इस हैसियत से वह देशी 
शज्यों में जाता है, सभा या दरबार करता है ओर घोषणु।-पत्र आदि 
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निकालता है। इसलिए वह वायसराय कहलाता है। वायसराय का 
अर्थ बादशाह का प्रतिनिधि? है | साधारण व्यवहार में “गवर्नर-जनरल? 
और “वायसराय? शब्दों में कोई भेद नहीं माना जाता । अपने प्रधान 
मंत्री की सिफ़ारिश से सम्राद किसी योग्य अनुभवी एवं साधारणुत: 
लार्डः उपाधिवाले व्यक्ति को गवनर-जनरल नियत करता है। 
उसके काय करने की अवधि प्रायः पाँच साल की होती है। उसका 
वार्षिक वेतन २, ६०, ८०० रूपये है। इसके अतरिक्त उसे बहुत-सा 
भत्ता आदि मिलता है, जिससे बह अपने पद का कार्य सुविधा और 
मान-मर्यादा-पूवक कर सके, अर्थात्‌ उसकी शान-शौक़त भली-भांति 
बनी रहे । 

गवनर-जनरल के अधिकार--अपनी प्रबन्धकारिणी समा 
की अनुपस्थिति में गवर्नर-जनरल किसी प्रान्तीय सरकार या किसी 
पदाधिकारी के नाम स्वयं कोई आज्ञा निकाल सकता है। आवश्यकता 
होने पर वह ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की शान्ति ओर 
सुशासन के लिए, छुः मद्दीने के वास्ते अस्थायी क़ानून ( आडिनेंस ) 
बना सकता है। यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी 
अदालत ने फ़ोजदारी के मामले में अपराधी ठद्दराया हो, बिना किसी 
शर्त के, या कुछ शर्त लगा कर, क्षमा कर सकता है। उसे (१) भारत- 
सरकार (२) भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों 
(४) प्रान्तीय व्यवध्थापक परिषदों ओर (५) नरेन्‍्द्र-मंडल के सम्बन्ध 
में विविध अधिकार हैं। उनका वर्णन आगे प्रसंगानुसार किया 
जायगा | 
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उसकी प्रबन्धकारिणी सभा (कॉसिल)--गवर्नर-जनरल 
को कोंसिल के सदस्यों की संख्या प्राय; छुः होती है; यह आवश्यकता- 
नुसार घट-बढ़ सकती हैं | हाँ, कम-से-कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिए, 
बिन्होंने भारतवर्ष में दस वष भारत-सरकार की नोकरी की हो। कानूनी 
योग्यता के लिए एक सदस्य हाईकोट का ऐसा वकील, अथवा इंगलेंड' 
या आयलॉड का ऐसा बैरिस्टर द्वोना चाहिए, जिसने दस वर्ष वकालत 
(प्रेक्टित) की हो | इस तरह का कोई नियम नहीं है कि इस समा में 
हिन्दुस्तानियों की अम्रुक संख्या रहे; बहुधा तीन सदस्य भारतीय होते 
हैं। प्रत्येक सदस्य सम्राट की अनुमति से प्रायः पाँच साल के लिए 
नियुक्त होता है। 
उपयु क्त छुः सदस्यों में से प्रत्येक को भारत-सरकार के एक-एक 
विभाग का काय सुपुदं रहता है। इन विभागों का नाम तथा काय-न्षेत्र 
आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदलता रद्दता है। पिछले दिनों 
ये विमाग (१) अर्थ या फाइनेंत6, (२) स्वदेश या “होम! 
(३ ) क़ानून, (४) संवाद-वाहन, ( कम्यूनिकेशंस, ), (५) शिक्षा 
स्वास्थ्य ओर भूमि तथा (६ ) रेल ओर वाणिज्य विभाग थे। इनके 
अतिरिक्त भारत-सरकार के दो विभाग ओर होते हैं--विदेश विभाग 
ओर सेना विभाग । विदेश विभाग स्वयं गवर्नर-जनरल के अधीन 
होता है ओर सेना विभाग पर जंगी लाट अर्थात्‌ कमांडरनचीफ़ का 
प्रभुत्व रहता है। अगर जंगी लाट गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारियी 
सभा का रदस्य दो, तो सभा में उसका पद और स्थान गवर्नर-जनरल 
'से दूसरे दर्ज पर द्ोता है । 
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सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी- प्रबन्धकारिणी सभा के 
सदस्यों को सहायता देने के लिए उपयुक्त प्रत्येक विभाग में एक 


सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्र ०री, कई असिस्‍्टट सेक्र टरी तथा कुछ क्लक 
आदि रहते हैं। सेक्र टरी प्रायः भारतीय सिविल सविस के दोते हें; 
परन्तु गवर्नर-जनरल चाहे तो कुछ सेक्रटरिरियों को भारतीय व्यवस्थापक 
सभा के निर्वाचित अथवा नामज़द, सरकारी या ग्रेर-सरकारी सदस्यों 
में से नियुक्त कर सकता है। ऐसे सेक्रेटिरियों को 'कोंसिल-सेक्रेटरी? 
कहते हैं। इनका पद उस समय तक बना रहता है, जब तक गवर्नर- 
जनरल चाहता दे और ये उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों को 
सहावता देने का ऐसा काम करते हैं जो इनके सुपुद किया जाय | 
इनका वेतन भारतीय व्यवस्थापक सभा निश्चय करती है। अगर कोई 
सेक्रेटरी छुः महीने तक उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह अपने पदु 
से पृथक्‌ दो जाता हे। सेक्रेटरी अपने विभाग के दर को संभालता 
है ओर सभा की बैठक में उपस्थित रद्दता है । 

“सब सेक्रेटरियों का एक विशाल कार्यालय ( सेक्रेटेरियट ) भारत- 
वध की राजधानी देहली में हे। परन्तु भारत-सरकार का सदर 
मुकाम (हेडक्काटर ) सदी में देहली और गर्मियों में शिमला रहता है, 
इसलिए. सेक्रेटरियों को आवश्यकतानुटार देहली या शिमले में 
रहना दोता है 

भारत-सरकार के श्रधीन डायेरक्टर-जनरल और इन्सपेक्टर-जनरल 
आदि कुछ ओर भी अधिकारी होते हैं। उनका काम यदद है कि भारत- 
सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों के काय की निगरानी 
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रखे और उन्हें यथोचित परामर्श दे । 

प्रन्‍न्धधारिणी सभा के अधिवेशन-..इस सभा का 
अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताह होता है। उसमें उन विषयों पर विचार 
होता है जिन पर गवर्नर-जनरल विचार करवाना चाहें, अथवा जिन्हें 
बह अस्वीकार करे और जिन पर कोई सदस्य समा का निर्णय चाहे । 
अधिवेशन में सभापति स्वयं गवर्नर-जनरल होता है । उसकी अनुप- 
स्थिति में उप-सभापति उसकेकाय का सम्पादन करता है। उप-समभापति 
के पद के लिए गवर्नर-जनरल इस सभा के सदस्यों में से किसी को 
नियुक्त करता है। सभा के अधिवेशन में गवर्नर-जनरल (या ऐशा 
अन्य व्यक्ति जो सभापांत का कार्य करे ) ओर सभा का एक सदस्य 
(कमांडरनचीफ को छोड़कर ) कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के सब्र 
कार्यों का सम्पादन कर सकते हैं । द 

काम करने का ढ गजब किसी विभाग-सम्बन्धी कोई 
विचारणीय प्रश्न उठता है तो उस विभाग का सेक्रेट्यी उसका 
मसविदा तेयार करके गवनर-जनरल या उस सदस्य के सामने 
'येश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग द्वो। साधारणतया सदस्य 
इस पर जो निर्णय करता है वही अन्तिम फैसला समक्ला जाता हे, 
परन्तु यदि प्रश्न विवाद-प्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति की बात 
आती हो तो सेक्रेटरी से तैयार किया हुआ मसविदा समा में पेश होता 
है और वहाँ से जो हुक्म हो, उसे सेक्रेटरी प्रकाशित करता है। सभा 
के साधारण अधिवेशनों में मत-भेद॒वाले प्रश्नों के तिषय में बहुमत 
जे काम करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष समान हों, तो जि6 तरफ़ 
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गवनर-जनरल (समापति ) मत प्रकट करे, उसी के पक्त में फैसला 
होता है। मगर गवर्नर-जनरल को इस बात का अधिकार रहता है कि 
याद उसकी समझ में सभा का निणय देश के लिए हितकर न हो तो 
सभा के बहुमत की भौ उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति के अनुसार 
कार्य कर सकता है, परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में, विरुद्ध पक्त 
के दो रुदसस्‍्यों की इच्छा होने पर, उसे अपने कार्य कौ, 
कारणु-सहित सूचना देनी दोती है तथा सभा के सदस्यों ने उस 
विषय में जो कारवाई लिखी हो, उसकी कापी भारत-मंत्री के पार 
मेजनी होती है । 

गवनर-जनरल आदि का अवकाश तथा अनुपस्थिति-- 
भारत-मंत्री गवनर-जनरल को, ओर कॉंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल की 
छिफारिश पर कमांडरनचीफ़ को, उनके कारय-काल में एक बार चार 
मास तक की छुट्टी सावंजनिक द्वित के लिए या स्वास्थ्य अथबा व्यक्ति- 
गत कारण से दे सकता है | और, कॉसिल-युक्त गवर्नर-जनरल, 
कमांडरनचीफ को छोड़कर, कॉसिल के अन्य सदस्यों को उनके 
काय-काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी स्वास्थ्य या व्यक्तिगत 
कारण से दे सकता है| इस छुट्टी के समय में उक्त पदाधिकारियों को 
निर्धारित भत्ता मिलता है। गवर्नर-जनरल ओर कमांडरनचीफ को 
तो उक्त भत्ते के अतिरिक्त, सफर-ख़्च सम्बन्धी इतना भत्ता ओर भी 
. मिलता है, जितना भारत-मंत्री उचित समझके। गवनर-जनरल और 
कमांडरनचीफ के स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट की अनुमति से 
द्ोती हे । 


भारत-सरकार ०९ 


यदि गवर्नर-जनरल का पद रिक्त दोते समय उसका उत्तराधिकारी 
भारतवष में न हो तो मदरास, बम्बई या बंगाल के गवनरों में से जिसकी 
नियुक्ति सम्राट द्वारा पहले हुई हो, वह गवर्नर-जनरल का कार्य 
करता है। जब तक उपयुक्त गवर्नर द्वारा गवर्नर-जनरल का कार्य- 
भार ग्रहण न किया जाय, कॉसिल का उप-सभापति, और उसकी 
अनुपस्थिति में कोंसिल का सीनियर ( अधिक समय से काम करने- 
वाला ) भेम्बर ( कमांडरनचीफ़ को छोड़कर ) गवनर-जनरल का 
कार्य करता है। 

अगर कमांडरनचीफ़ को छोड़कर अबन्धश्नरिणी कोंसिल के किसी 
अन्य भेम्बर का स्थान खाली हो जाय, ओर उसका कोई उत्तराधिकारी 
विद्यमान न हो तो सकोसिल गवरनर-जनरल अस्थायी नियुक्ति करके 
उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है । 

भारत-सरकार का कारयय--शाउन-तम्बन्धी विषयों के दो 
आग हैं--( १) अखिल भारतवर्षीय या क्रेन्द्रीय विषय, ओर 
(२ ) प्रान्तीय विषय | इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत-सरकार 
(केन्द्रीय सरकार) ओर प्रान्तीय सरकारों के कार्यों तथा उनकी आय 
के श्रोतों का विभाजन किया गया है। केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायित्व 
भारत-सरकार पर है | यदि किसी विषय के सम्बन्ध में यह्द 
सन्देह हो कि यद्द प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कोंसिल- 
युक्त गवनर-जनरल करता है; परन्तु इस विषय में अन्तिम अधिकार 
आरत-मंत्री को है । 

संक्षेप में, भारतवर्ष में मुख्य-मुख्य केन्द्रोय विषय ये हैं ३--- 
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(१) देश-रक्षा, भारतीय सेना तथा हवाई जहाज्ञ (२) विदेशी 
तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी राज्यों के सम्बन्ध, 
(४) राजनैतिक खच, (५) बड़े बन्दरगाइ (६) डाक, तार, 
टेलीफोन और बेतार -के -तार (७) आयात -निर्यात- कर, 
नमक और अखिल मारतवर्षीय आयके अन्य साधन, (८) सिक्का 
नोट आदि (९ ) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, (१० ) पोस्ट आफिस 
सेविंग बैंक, ( ११ ) भारतीय हिसाब-परीक्षक विभाग, ( १२) दीवानी 
श्रौर फौजदारी क़ानून तथा उनके कार्य-विधान (१३ ) व्यापार, बैंक 
और बीमा-कम्पनियों का नियन्त्रण, ( १४) तिजारती कम्पनियाँ और 
समितियाँ, ( १५ ) अफ्रीम आदि पदार्थो' की पैदावार, खपत और 
निर्यात का नियन्त्रण, ( १६ ) कापी-राइट ( किताब आदि छापने का 
पूर्ण अधिकार, ( १७ ) ब्रिटिश भारत में आना अथवा यहाँ से विदेश 
जाना ( १८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, ( १९ ) हथियार ओर युद्ध- 
सामग्री का नियन्त्रण, (२०) मनुष्य-गणना ओर आँकड़े या 
'स्टेटिसटिक्सः!, ( २११ ) अखिल भारतवर्षीय नौकरियाँ, ( २२ ) प्रान्तों 
की सीमा ओर ( २१६ ) मजदूरों सम्बन्धी नियन्त्रण । 

भारत-सरकार के अधिकार--भारत-सरकार को निर्धारित 
नियमों के अनुसार, ब्रिटिश भारत के शासन ओर सेना-प्रबन्ध के निरी- 
क्षण तथा नियन्त्रण का अधिकार है | वह ब्रिटिश भारत की किसी 
सम्पत्ति को बेच सकती है। वह प्रान्तों की सीमा नियत या परिवर्तन 
कर सकती है और प्रान्तीय सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत 
के किसी दिस्से की शान्ति और सुशासन के लिए. नियम बना सकती है। 


भारत-घखरकार ५९३९ 


वह हाईकोर्टों का अधिकार-क्षेत्र बदल्ल सकती है, ओर दो साल तक 
के लिए जज नियत कर सकती है। वह एशिया के तथा अन्य राज्यों 
से सन्धि या समभोता कर सकती है। उसे अपने अधीन भू-भाग किसी 
राज्य को देने और उसके अधीन भू-माग लेने का अधिकार है। 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल; प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय व्यवस्थापक: 
मंडलों और देशी राज्यों के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका 
विवेचन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा | सारांश यह कि सम्राद: 
की प्रतिनिधि होने के कारण उसे उसकी ऐसी शक्तियाँ और अधिकार- 
प्राप्त हैं, जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न हों। 

भारत-सरकार अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति: 
उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। अगर गवनर-जनरल 
या उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इंगलैंड की सरकार से 
किसी बात में सहमत न द्वों तो या तो उन्हें अपने मत को दबाना 
हक है, अथवा त्याग-पत्र देना दोता है। 

“सन्‌ १९३५ ३० का विधान और भारत-सरकार-- 
सन्‌ १९३५ ई० के विधान के अनुसार, यहाँ संघ स्थापित होने पर भारत- 
खरकार का नाम, भारतवर्ष की संघ-सरकार” होगा | संघ-रुथापना की 
घोषणा सम्राट द्वारा की जायगो और उस समय की जायगी, जब 
निधोरित शर्ततामे के भ्रनुसार इतने देशी राज्य संघ-शासन को 
स्वीकार कर ले, जितने राज्य-परिषद ( कोंसिल्व-आफ़-स्टेट) के कम-से-कम- 
९२ सदस्य घुनने के अधिकारी हों ओर जिनकी जन-संख्या कुल देशी 

राज्यों की जन-संख्या की कम से कम आधो हो | 
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“संघ-निर्माण होने के बाद सम्राट्‌ का प्रतिनिधि ब्रिटिशभारत के 
शासन-सम्बन्धी विषयों में गवर्नर-जनरल, और देशी राज्यों के शासन- 
प्रबन्ध में वायसराय, होगा | ढोनों पदों पर नियुक्तियाँ सम्राट हारा हुआ 
करेंगी, और सम्नाद्‌ को दोनों पर्दों के क्िए एक ही व्यक्ति नियुक्त करने का 
भो अधिकार होगा। 

इस समय जो शासन-कार्य कोंसिल-युक्त गवनेर-जनरल के नाम से 
होता है, वह फिर गवर्नर-जनरक्ल के ही नाम से होगा। उसका एक सन्त्री- 
मंडल ( कोंसिल-आफ़-मिनिस्टस ) होगा । यह मर्डल उसे उसके विशेषा- 
घिकारों को छोड़कर अन्य विषयों में सहायता या परामर्श दुगा। इसमें 
झधिक-से-अधिक दस मनत्री होंगे। 

देश-रक्षा अर्थात्‌ सेना, धर्म ( इंखाई मत ), पर-राष्ट्र तथा जंगल्ली 
जातियों के विषय के प्रबन्ध में गवनर-जनरल अपनी मर्ज़ी के अछुसार 
कार्य करेगा | इनमें सन्त्रियों का परामर्श नहों किया जायगा। इसके 
सम्बन्ध में गवनर-जनरल को सहायता देने के लिए अधिक-से-अधिक 
तीन सलाहकार ( कोंखिलर ) रहे । 

कुछ विषयों के द्षिए गवर्नर-जनरवत्व विशेष रुप से उत्तरदायों होगा। 
इनके सम्बन्ध में वह ( सन्त्रियों की सल्लाह के विरुद्ध भी ) अपने 
व्यक्तितत निणंय के अनुसार कार्य करेगा। इनमें से झुख्य ये हैं-- 
(१) भारतवर्ष या इसके किसी भाग के शान्ति भंग का निवारण | 
(२) संघ सरकार की अधिक स्थिरता | (३) अल्पसंख्यकों के डचित 
द्वितों की रक्चा (४) सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों ओर द्वितों की 
रक्षा । (१) देशी-नरेशों के अधिकारों की रक्षा । 
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भारतीय व्यवस्थापक संदल 


स्स्््शस्सिििल >> 2० 


पररितीय व्यवस्थापक मंडल अर्थात्‌ 'इंडियन लेजिस्लेचरः के 
दो भाग हैं:--(१) राज्य-परिषद्‌ या 'कॉमिल-आफ-स्टेट”ः और 
(२) भारतीय व्यवस्थापक सभा या 'शलेजिस्लेटित्र एसेम्बलीः | ये 
दोनों सभाएँ इद्धलेंड की सरदार-सभा ओर प्रतिनिधि-सभा के ढक्ल पर 
बनायी गयी हैं, यद्यपि यहाँ राज्य-परिषद्‌ में निर्वाचित सदस्य भी 
रहते हैं, इतना ही नहीं, उनका आधिक्य भी होता है। 

सिवाय कुछ ख़ास हालतों के, किसी क्रानून का मसविदा पास हुआ 
नहीं समझा जाता, जब तक दोनों उभाएँ उसे मूल रूप में, अथवा 
कुछ संशोधनों सहित, स्वीकार न कर ले। दोनों उभाएँ कुछ सदस्यों 
का स्थान ख़ाली रहने पर भी अपना काय कर सकती हैं। किसी सर- 
कारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता; अगर समा 
का कोई ग्रेर-सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी करले तो उसकी जगह 
ख़ाली हो जाती है। अगर सभा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरी 
सभा का सदस्य दो जाय तो पहली सभा में उसकी जगह ख़ाली दो 
जाती है। अगर किसी व्यक्ति का दोनों सभाश्रों में निर्वाचन हो जाय 


'तो बह किसी समा में सम्मिलित होने से पूव, लिखकर यह सूचित 
३३ 
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करेगा कि वद्द कौनसी सभा का सदस्य रहना चाइता है; ऐसा' 
होने पर दूसरी सभा में उसकी जगह ख़ाली दो जायगी । 

गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य उपयक्त 
दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामज़द किया जाता' 
है; उसे दूसरी सभा में बैठने ओर बोलने का श्रधिकार रहता है, लेकिन 
वह दोनों समाओं का सदस्य नहीं हो सकता । इन सभाओं का संगठन 
जानने से पूर्व मुख्य-मुख्य निर्वाचन-नियम जान लेना आवश्यक हे। 


निवाचक-संघ्र --निर्वाचन के सुभीते के लिए प्रत्येक प्रान्त, 
ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में विभक्त किया 
गया है। प्रत्येक छ्षेत्र के निर्वाचक-समृह को निर्वाचक-संघ कद्दते हैं। 
प्रत्येक निर्वाचक-संघ अपनी ओर से प्रायः एक-एक ( कहीं-कहीं एक. 
से अधिक ) प्रतिनिधि चुनता है । 

भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक-संघ हैं--साघारण और विशेष। 
भारतीय व्यवस्थापक सभा और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों (तथा कुछ: 
स्थानों में म्युनिसपैलटियों और ज़िला-बो्ों) के लिए साधारण निर्वाचक- 
संघ, जातिगत निर्वाचक-संघों में विभाजित किये गये हैं। जैसे मुसल- 
मानों का निर्वाचक-संघ, ग्र-मुसलमानों का निर्वाचक-संघ, इत्यादि ४४ 
जाति-गत निर्वाचक-संघ प्रायः नगरों और ग्रामों में विभक्त किये 
» जाते हैं, जेसे मुखलमानों का आम-निर्वाचक-संघ, मुसलमानों का 
अकिसी जाति-गत निर्वाचक-संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उस 


जाति के हों, जिस जाति का निर्वाचक-संघ है । यह प्रथा साम्प्रदायिक वैमनस्य 
बदानेवाली तथा राष्ट्र-निर्माण के लिए घातक है । 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल पू १५६ 
नगर-निर्वाचक-संघ, इत्यादि | 
विशेष निर्वाचक-छंघों में जमींदार, विश्व-विद्यालय, व्यापारी, खान, 
नौल ओर खेती तथा उद्योग और वाणिज्यवाले निर्वाचक दवोते हैं। 
कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते -- 
निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकतेः--- 
१--जो ब्रिटिश प्रजा न हों। [ देशी राज्यों के नरेश और उनकी 
प्रजा के व्यक्ति निर्वाचक दो सकते हैं। ] 
२--जो अदालत से पागल ठहराये गये हों। 
३--जो इकौस वर्ष से कम आयु के हों । 


४- जिन्हें सरकारी अ्रफूततर के विरुद्ध किये हुये किसी अपराध में 
छः मास से अधिक दंड दिया गया हो | 


५--जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निर्वाचन के समय घमकी 
या रिश्वत आदि दूषित काय करने के अपराधी ढहराये 
गये हों 
राज्य-परि पदटू---राज्य-परिषद्‌ में ६० सदस्य होते हैं, ३३ 
निर्वाचित, ओर सभापति को मिलाकर २७ गवनंर-जनरल द्वारा नाम- 
ज़द | नामज़द सदस्यों में २० तक ( अधिक नहीं ) अधिकारियों में 
_ से हो सकते हैं। बरार प्रान्त का एक सदध्य निर्वाचित होता है, परन्तु 
यह प्रान्त क़ानूनन ब्रिटिश मारत में न होने से उसका निर्वाचित 
सदस्य सरकार द्वारा नामज़द कर दिया जाता है। अतः वास्तव में 
निर्वाचित सदस्य ३४, और ( समापति को छोड़कर ) नामज़द सदस्य 
२४ होते हैं| इनका विशेष व्यौरा अगल्ले पृष्ठ में दिया जाता हे । 
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” एक निवांचन सें पंजाब के मुसलिस निर्वांचक्ों को दो, बिहार- 
उड़ीसा के ग र- सुसलिम निर्वाचकों को दो; दूसरे निर्वाचन में पंजाब के 
सुसल्षिम निर्वाचक्कों को एक और बिहार डड़ीसा के ग्रर-सुसल्रिम 
निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार द्वोता है | 

| एक निर्वाचन में ग़र-सुखलिप और एक निवांचन में मुसत्विम 
निर्वांचकों को बांरी-बारी से एक सदस्य चुनने का अधिकार है। 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल क्‍ पूछ 


राज्य-परिषद्‌ का सभापति साधारणतः उसके सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित होकर, गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिषद्‌ . 
के सदस्यों के नामों से पहले उम्मानार्थ माननीय! (आनरेबल ) शब्द 
लगाया जाता है । परिषद्‌ का निर्वाचन प्राय: प्रति पाँचवे वर्ष होता है । 
गवर्न्र-जनरल इस समय को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकता-है.। 


५“निवांचक की योग्यत[ू--जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने 
की ( पहले बतलायी हुई ) अयोग्यताएँ न हों तथा जिनमें निम्नलिखित 
योग्यताएँ दो, वे द्वी निर्वाचक हो सकते हैं?--- 
१--जो निर्वाचन-्ेत्र की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, ओर 
--(क) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की ज़मीन दो, या 
(ख) जो निर्धारित आय पर आय-कर देते हों, या (ग) जो किसी 
व्यवस्थापक सभा या परिषद्‌ के सदस्य हों, या रहे हों, या (घ) जो किसी 
... स्युनिसपैलगी या ज़िला-बोर्डो' के निर्धारित पदाधिकारी हों, या रहे हों, 
या (च) जिन्हें किसी विश्व-विद्यालय की निर्धारित योग्यता प्राप्त 
हो, या (छ) जो किसी सहकारी बेंक के निर्धारित पदाधिकारी हों, 
या (ज) जिन्हें सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या महामद्दोपाध्याय 
की उपाधि मिली हो | 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में निवांचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए 
आय-कर या ज़मीन के लगान कौ सीमा अलग-अलग है। कुछ प्रान्तों 
में मुसलमान निर्वाचकों के लिए. आथ्िक योग्यता का परिमाण कुछ 
कम है। तथापि बढ़े-बढ़े जमींदारों ओर पूँजीवालों को ही निर्वाचन- 
अधिकार दिया गया है | 
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» सदस्य कौन हो सकता है १--राज्ययरिषद्‌ के लिए वे 
व्यक्ति मेम्बरी के उम्मेदवार दो सकते हैं, या निर्वाचित या नामज़द 
किये जा सकते हैं, जिनका नाम किसी निर्वाचक-संघ की सूची में दर्ज 
हो, बशर्तें कि-- 

१--वे ऐसे वकील न हों, जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने 
के अधिकार से बंचित कर दिये गये दों। 

२--वे ऐसे दिवालिये न द्वों, जो बरी न किये गये हों, श्रर्थात्‌ 
जिनका पूरा भुगतान न हुआ दो । 

३--उनकी आयु २५ वर्ष से कम न हो । 


४-वे ऐसे व्यक्ति न हों, जिनको फ़ोजदारी श्रदालत द्वारा एक 
वर्ष से अधिक दंड, या देश-निकाला दिया जा चुका हो । 

५--वे सरकारी नौकर न हों। 

निर्वाचित ओर नामज़द सदस्यों को राजभक्ति की शपथ लेने के 
बाद, राज्य-परिषद्‌ के कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है | 

भारतीय व्यवस्थापक सभ[--हस सभा के सदस्यों की कुल 
संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं | नामज़द सदस्यों में २६ से 
अधिक सरकारी नहीं द्वो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घट-बढ़ 
सकती दे और निर्वाचित तथा नामजद सदस्यों का परस्पर में अनुगगात 
भी घट-बढ़ सकता दे। परन्तु कम-से-कम - सदस्य निर्वाचित होने 
चाहिएँ, और नामज़द सदस्यों में कम-से-कम एक-तिहाई ग्रेर-सरकारी 
डोने चाहिए | इनका विशेष व्यौरा अगले (ष्ठ में दिया जाता है । 
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भारतीय व्यवस्थापक सभा की आयु तीन वर्ष है, परन्तु गवर्नेर- 
जनरल को अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार घढा- 
बढ़ा सके । 

जिस तरद ब्रिटिश पालिमेंट के मेम्बरों को एम० पीौ० (७. 7.) 
कहा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य को एम० एल्ल० ए० 
(५! [,,0. ) का पद रहता है। यह “मिम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बल्ली?? 
का उझंतच्षेप है। इस सभा के सदस्यों को राज्य-परिषद के सदस्यों की 
भाँति माननीय ( आनरेबल ) की पदवी नहीं दी जाती | 

निवाचक की योग्यता--जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने 
की अयोग्यताएँ न हों, ओर निम्नलिखित योग्यताएं हों, वे भारतीय 
व्यवस्थापक्त सभा के साधारण निर्वाचक-संघ में निर्वाचक हो 
. सकते हैं :--- 
१--जो निर्वाचक-संघ के क्षेत्र के सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और 
कै (क) जो निर्धारित या उससे अधिक मुल्य को ज़मीन के. 

ल्‍ मालिक हों, या 

(ख) जिनके ज्षेत्र में निर्धारित या उससे अधिक मूल्य की 

न शमीन हो, या 

(ग) जो ऐसे मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में रहते 

हों, जिसका वाषिक किराया निर्धारित रक्षम या उससे 
४ अधिक दो, या 
(घ) जो ऐसे शहरों में जहाँ म्युनिस्पैलटियों द्वारा हैसियत- 
कर लिया जाता है, निधोरिव आय या उससे अधिक: 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल पू२५- 


.. पर म्युनिस्पिलटी को देतियत-कर देते हों, या 
(व) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों, अर्थात्‌ जिनकी, 
कृषि की आय के अतिरिक्त, अन्य वधिक आय २०००) रुपया 
या इससे अधिक हो 

निर्वावक होने के लिए साम्पत्तिक योग्यता, भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में प्रथक-प्रथक्‌ है, ओर राज्य-परिषद के निर्वाचकों की अपेक्षा कम 
हैं; तथापि निर्वाचकों की संख्या असन्तोषप्रद है । 

जो व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक सभा (एवं राज्य-परिषद ) के 
लिए. किसी निर्वाचक-संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे ५००) 
ज़मानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि उसके निर्वाचक-संघ 
के तमाम मतों में से, उसके पक्ष में आठव हिस्से से कम आब, तो 
ज़मानत ज़ब्त दो जाती है | 

सदरय ओर समभापति---भारतीय व्यवस्थापक सभा की 
सदस्यता के नियम वेसे ही हैं, जेसे राज्य-परिषद की सदस्यता के हें, 
और ये हम पहले बता आये हैं। इस सभा के सभापति और उप- 
सापति समा के ऐसे सदस्य होते हैं, जिम्हें बह चुन ले और गवर्नर- 
जनरल पसन्द कर ल्ले। ये उस समय तक दी पदाधिकारी रहते हैं, 
जब तक वे इस सभा के सदस्य होते हैं । 

व्यवस्थापक् मंडल का काय-क्षत्रं-- भारतीय ब्ववध्थांपक 
मण्डल के तीन काय हैं :--( डा कानून बनाना, (२) शासन-काय 
की जाँच करने के लिए. आवश्यक प्रश्त पूछना और प्रस्ताव करना, 
ओर ( ३) सरकारी आय-ब्यय निश्चित करना | यद्द मंडल ऐशी संस्था 
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नहीं है, जो स्वतन्त्रता-पूवंक क़ानून बना सके । उसके अधिकारों की 
'सीमा परिमित है। वह निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में क़ानून बना 
या बदल सकता है :-(क) ब्रिटिश भारत के सब आदमियों, अदा- 
'लतों, स्थानों और ऐसे विषयों के लिए जो प्रान्तीय नहीं हैं । (ख) 
भारत के देशी राज्यों या वेदेशिक राज्यों में रहनेवाली भारतीय प्रजा 
के लिए जो ब्रिटिश माँंरत में या बाहर ( किसी देश में ) हों। जब तक 
पालिंमेंट के ऐक्ट से स्पष्टतया ऐसा अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल ऐशा क़ानून नद्दों बना सकता, जो पालिमेंट के 
भारतवर्ष की राज्य-पद्धति-सम्बन्धी किसी ऐक्ट या अधिकार 
अथवा सम्राट के आदेश पर प्रमाव डाले, या उसे संशोधित 
करे द 

काय-पद्धुति---व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं के अधि- 
'वेशन साधारणतः दिन के ग्यारह बजे से पाँच बजे तक द्ोते हैँ । 
आरभ्म के पहले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सभाश्रों के 
अन्य कार्यों के दो भाग द्वोते हैं, सरकारी ओर ग्रेर-सरकारी | गेर- 
सरकारी काम के लिए गवनर-जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर 
दिये जाते हैं, इनमें ग्रेर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर ही विचार 
दोता है | अन्य दिनों में सरकारी काम द्वोता है| सेक्र टरी विचारणीय 
विषयों की सूची तैयार करता है, उसी के अनुसार कार्य द्वोता है। 
सभापति की आज्ञा बिना, किसी नवीन विषय पर विचार नहीं किया 
जाता । | ः 

राज्य-परिषद में १३, ओर व्यवस्थापक सभा में २९ सदस्यों की 


ु । 
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उपस्थिति के बिना कार्यारम्म नहीं हो उक्रता। सदस्यों के बैठने का 
क्रम सभापति निश्चय करता है | समभाशओ्रों को भाषा अगरेज़ी रखी गयी 
है | सभापति अंगरेज़ी न जाननेवाले सदस्यों को देशी भाषा में बोलने 
'की अनुमति दे सकता है। प्रत्येक सदस्य सभापति को सम्बोधन करके 
'बोलता है, और उसी के द्वारा प्रश्न कर सकता है। जहाँ तक कोई 
सदस्य सभाओं के नियमों की अवददेलना न करे, उसे भाषण करने की 
स्वतंत्रता है, ओर भाषण या मत देने के कारण किसी सदस्य पर 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता | प्रत्येक विषय का निर्णय सभापति 
को छोड़कर, सभा के सदस्यों के बहुमत से द्वोता है; दोनों ओर 
समान मत होने से सभापति के मत से निपटारा द्ोता है। सभा में 
शान्ति रखना सभापति का कतंव्य हे। ओर इसके लिए आवश्यकता 
होने पर वह किसी सदस्य का एक दिन या अधिक समय के लिए 
सभा में आना बन्दकर सकता दे, अथवा अधिवेशन भी स्थगित कर 
सकता है | | 
ह प्रश्न--व्यवस्थापक मण्डल की समाओ्रों का कोई सदस्य निर्धारित 
नियमों का पालन करते हुए सावंजनिक महत्व का प्रश्न पूछ सकता 
है। प्रश्न उन्हीं विषयों के हो सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रस्ताव 
उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो 
'छसा पूरक प्रश्न पूछा जा सकता दै, जिससे पूव प्रश्न के विषय के 
सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े । सभापति को अधिकार दे कि कुछ 
क्‍ वदशाओं में वह किसी :श्न, उसके अंश, या पूरक प्रश्न के पूछे जाने 
की अनुमति न दे। किसी सरकारी विभाग के सदस्य से वही प्रश्न 
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पूछे जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उसका सम्बन्ध हो; 
ऐसे प्रश्न पूछे जाने. की सूचना कम-से-कम दस दिन पहले देनी 
होती है । 

प्रस्ताव-- व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश 
के रूप में होते हैं, वें भारत-सरकार पर वाध्य नहीं होते | 
इस संस्था में निम्नलिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो. 
सकते :--- 

“ब्रिटिश सरकार, गवर्नर-जनरल या कॉमिल-युक्त गवनर-जनरल' 
का विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सम्बन्ध, देशी राज्यों" 
का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई विषय, ओर ऐसे विषय 
जो सम्राट के अधिकार-गत किसी स्थान की अदालत में पेश हो। 

निम्नलिखित विषयों के लिए. गवर्नर-जनरल्ल की पूर्व स्वीकृति 
बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता;--धामिक विषय 
या रीतियाँ, जल, स्थल या वायुसेना, विदेशी राज्यों या भारत के 
देशी राज्यों से सरकार का रुम्बन्ध, प्रान्तीय विषय का नियंत्रण, 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं का कोई क़ानून रद्द या संशोधन करना, 
गवर्नर-जनरल के बनाये हुए किसी ऐक्ट या आडिनेंस को रह या: 
संशोधन करना । हे क्‍ 

भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य-परिषद में प्रस्ताव दो प्रकार 
के द्वोते हैं, (१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद करने के लिए. 
समा के साधारण कार्य को स्थागित करने के, ओर (२) भारत-सरकार 
से कसी काय के करने की सिफ़ारिश के । पहले प्रकार का प्रस्ताव 
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सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर बाद ही सेक्रेटरी को सूचना देकर किया 
जा सकता दे । सभापति इस प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता है। यदि 
किसी सदस्य को, प्रस्ताव करने की अनुमति देने में आपत्ति हो तो 
सभापति कद्दता है कि अनुमति देने के पक्षवाले सदस्य खड़े दो जाये | 
यदि राज्य-परिषद में १५, या व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े दो 
जाँयँँ, तो समापति यह सूचित कर देता है कि अनुमति है ओर ४ बजे 
था इससे पहले प्रस्ताव पर विचार द्वोगा। 

: दुसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए, प्रायः १५ दिन, और कुछ दशाश्रों 
में इससे अधिक समय पहले सूचना देनी होती है। प्रस्ताव उपस्थित 
किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय सभापति करता है। 
अधिवेशन से दो दिन पहले एक कागज़ पर १ , २, ३ आदि संख्याएँ 
लिखकर उसे कार्यालय में रख दिया जाता है। जिन सदस्यों के 
प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकने का निर्णय द्ोता है, वें उन 
'संख्याओं के सामने अपने नाम लिख देते हैं। तीसरे दिन काग्रप्न 
के उतने ढुकड़े लेकर उनपर क्रमश: १, २, ३. आदि संख्याएँ 
लिखी जाती हैं ओर, उन्हें एक बकस में डाल दिया जात [ है। इन 
प्रस्तावों पर विचार करने के लिए. जो दिन नियत होते हैं, उन दिनों में 
जितने प्रस्ताव उपस्थित हो सकने की सम्भावना हो, उतने कांग्रज़ों को 
एक आदमी बस में से बिना विचारे, एक-एक करके निकालता है। न्‍ 
जिस क्रम से कारज़ निकालते हैं, उसी क्रम से नाम एक सूची में लिख 
.. दिये जाते हैं* | अधिवेशन में इस सूची के क्रम के अनुसार ही प्रस्ताव 


आन कई अप वा या लीि२नबन 


*नामों का क्रम निश्चय करने के इस ढंग को 'बैलटः पद्धति कहते हें ।: 
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उपस्थित किये जाते हैँ | सभापति की शआज्ञा बिना किसी अन्य प्रस्ताव 
पर विचार नहीं होता । द द 
> सभापति की अनुमति से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य सदस्य से 
उपस्थित करा सकता है, ओर वह चाहे तो उसे वापस भी ले सकता 
है । प्रश्तावक अनुपस्थित द्ोने पर उसका प्रस्ताव रद्द समझा जाता है | 
प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई सदस्य संशोधक प्रस्ताव कर 
सकता है, पर इसके लिए. भी साधारणतः दो दिन पहले सुचना देनी 
पड़ती दे। 
कानून किस प्रकार बनते हैं १-...जब किसी सभा का कोई 
सदस्य किसी क़ानून के मसविदे (बिल) को पेश करना चाहता है तो 
वह नियमानुसार उसकी सूचना देता है। यदि उसको पेश करने के 
लिए. नियम के अनुसार पहले ही गवनर-जनरल की अनुमति लेने की 
आवश्यकता हो तो वद मांगी जाती है। अनुमति मिल जाने पर निश्चित 
किये हुये दिन मसविदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे 
मसवदे के दठिद्धान्तों पर विचार द्वोता है । यदि आवश्यकता हो तो 
मसविदा साधारणतया उसी सभा की ( जिसका सदस्य मसविदा पेश 
करता हो, ) या दोनों सभाओं की सिलैक्ट कमेटी४3 में विचारार्थ मेजा 





“इसमें सरकार का कानून-सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का 
सदस्य, मसविदे को पेश करनेवाला तथा तीन या अधिक अन्य सदस्य होते हैं । 
हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखनेवाले क़ानून के मसविदों 
पर विचार करने के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थायी समितियाँ हैं । इन समितियों में अधिकांश 
उस जाति के द्वी सुधारक तथा कट्टर संदस्य होते हैं। उनके अतिरिक्त इनमें उस-उस्त 
जाति के कानून-विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं । 
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जाता है| यह कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिवतन या परिवद्धन 

आदि करके अपनी, रिपोट देती है | पश्चात्‌ बिल के वाक्यांशों पर एक- 

एक कर के विचार किया जाता है ओर वे आवश्यक सुधार सद्दित पासः 

किये जाते हैं। फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत संशोधन सद्दित;. 
पास करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यद्द प्रस्ताव पास' 
हो जाने पर, मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ पर फिर 
इसी क्रम के अनुसार विचार द्योता है। यदि मसविदा यहाँ बिना, 
संशोधन के पास दो जाय, तो उसे गवनर-जनरल की स्वीकृति के लिए: 
मेज दिया जाता है, ओर स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून बन: 
जाता है | अगर मसविदा दुसरी सभा में सशोघनों सहित पास हो तो ' 
उसे इस निवेदन सहित लौठाया जाता है कि पहली सभा उन संशोधनों : 
पर सहमत्त हो जाय। संशोधनों पर फिर वही कारबाई ( बूचना देने, . 
विचार करने, स्वीकृति या अस्वीकृति का समाचार मेजने आदि: 
की ) की जाती है। अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लोटाया; 
जाय कि दुसरी सभा ऐसे संशोधन पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली 
सभा मानने को तैयार नहीं हैं, तो वबद सभा चाहे तो (१) मखलविदे: 
को रोक दे या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवर्नर-जनरल 
के पास छुः मास तक मेज दे। दूसरी परिस्थिति] में, मसविदा और? 
संशोधन दोनों सभाओं के ऐसे संयुक्त अधिवेशन में पेश द्वोते हैं, जो: 
गवनर-जनरल अपनी इच्छानुसार करे। इसका अध्यक्ष राज्य-परिषद 
का सभापति होता है। मसविदे और विचारणीय संशोधनों पर विचार: 
या वादानुवाद होता है--जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होता है,, 
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वे स्वीकृत समझे जाते हैं| इस प्रकार मसविदा, स्वीकृत संशोधन 
सहित पास होता है, ओर यह मखविंदा दोनों सभाशओ्रों से पास हुआ 
समझा जाता है | 
राज्य-पर पहु से हानि “ूराज्य-परिषद्‌ ने समय-समय पर 
भारतीय व्यवस्थापक समा द्वारा स्वीकृत (कानूनों के) मसविदे 
अस्वीकार कर दिये तथा ऐसे मसविदे पास कर दिये, जिनसे 
भारतीय व्यवस्थापक सभा का घोर विरोध था। भारतीय व्यवस्था- 
'पक्र सभा राज्य-परिषद्‌ की शअ्रपेक्षा, कहीं अधिक निर्वाचकों की 
प्रतिनिधि-सभा है। इसलिए राज्य-परिषद्‌ का उक्त काय स्वंसाधारण 
के हितों का घातक है । यद्यपि राज्य परिषद्‌ में निर्वाचित 
सदस्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकांश सदस्य ऐसे व्यक्ति 
द्वोते हैं, जो लोकमत की परवाह नहीं करते | ऐसा होना स्वाभाविक 
डी है, कारण कि उनके चुननेवाले प्राय; ऐसे ही आदमी को चुनते 
हैं, जो सरकार की ओर भुकनेवाले हों। अधिकारी इस परिषद्‌ की 
आड़ में अपनी मनमानी कारवाई कर सकते हैं। इस प्रकार इससे 
'होनेवाली द्वानि स्पष्ट है। 
गवनर जनरल के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार-- 
“गवनर-जनरल को यह अधिकार है कि वदह्द राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों में 
से किसी को सभापति नियुक्त कर दे, अथवा ख़ास हालतों में, किसो 
दूसरे सज्जन को सभापति का कार्य करने के लिए. नियत करे। वह 
राज्य-परिषद्‌ तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सम्मुख भाषण कर 
सकता है, और इस काम के लिए उक्त सभाओं का अधिवेशन करा 
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अकता है। कई विषयों के मसविदे उसकी अनुमति बिना, किसी समा 
में पेश नहीं हो सकते। जिन प्रस्तावों के उपस्थित किये जाने के 
लए उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उनमें से भी किसी 
: प्रस्ताव या उतके अंश का उपस्थित किया जाना, वद्द इस आधार 
' पर अस्वीकार कर सकता है कि उसके उपस्थित किये जाने से सावं- 
जनिक द्वित की द्वानि दोगी। दोनों समभाश्रों में पास होने पर भी 
'मसविदा उसकी स्वीकृति बिना काबून नदीीं बनता | उसे यह अधिकार 
है कि वह दोनों सभाओं से पास हुए मसविदे को स्वीकार करे या 
'सम्नाद की स्वीकृति के लिए रख छोड़े | अन्तिम दशा में, मसविदे पर 
सम्राट की स्वीकृति मिलने से दी, वह क़ानून बन सकता है | 
जब कोई सभा किसी क़ानून के मसविदे के उपस्थित किये जाने 
की अनुमति न दे, या उसे गवरनर-जनरल की इच्छानुसार पास न 
करे तो यदि गवनर-जनरल चाददे तो उसे यह तसदीक करने का अधिकार 
है कि देश की शान्ति, सुरक्षा या हित की इष्टि से इस मसविदे का 
पास द्ोना आवश्यक है "| उसके ऐसा तसदीक कर देने पर वह 
'मसविदा कानून बन जाता है, चाहे कोई सभा उसे स्वीकार न करें| 
ऐसा हर एक क़ानून गवनर-जनरल का बनाया हुआ सूचित किया जाता 
है। वह पालिमेंट की दोनों समभाश्रों के सामने पेश किया जाता है 
ओर जब तक सपम्राद की स्वीकृति न मिले, वह व्यवहार में नहीं लाया 
जाता | जब गवर्नर-जनरल्ल यद्द समझे कि उक क़ानून को व्यवहार 
में लाने की अत्यन्त आवश्यकता है तो उतके ऐसा आदेश करने पर 
चुद अमल में आ जाता हे। केवल यह शत हे कि सम्राद्‌ ऐसे क़ानून 
शे४ 
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को नामंजूर कर सकता है। गवनर-जनरल को यह भी अधिकार हैं: 
कि सूचना देकर और यह ततदीक करके कि यह मसविदा देश कीः 
रक्षा, शान्ति या द्वित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसबिदे के सम्बन्ध 
में होनेवाली कारवाई को रोक दे, जो किसी सभा में पेश द्वो चुका 
दो या होनेवाला दो | 

जैसा पिछुते परिच्छेद में कहा गया है, आवश्यकता समझने 
पर अपनी मर्ज़ी से गवनंर-जनरल छु माह के लिए आइडिनेंत अर्थात्‌ 
अस्थायी क़ानून बना सकता है। गत वर्षों” में कितने दो आडिनेंफ 
बने हैं।... 

'्यीरतीय आय-व्यय का विचार--मारत-सरकार के अनु. 
मानित आय-व्यय का वितरण ( बजट ) प्रतिवर्ष भारतीय व्यवस्थापक: 
मंडल के सामने रखा जाता है। गवनर जनरल की सिफ़ारिश बिना,. 
किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।- 
विशेषतया निम्नलिखित व्यय की मद्दों के लिए. कॉंसिल-युक्त गवनर- 
जनरल के प्रस्ताव व्यवध्यापक सभा के मत (वोट ) के लिए नहीं' 
रखे जाते, न कोई समा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक: 
गवनर-जनरल इसके लिए आज्ञा न दे 

(१) ऋण का सूद। (२) ऐसा खुचे जिसकी रकम क़ानून से' 
निर्धारित हो । (३) उन लोगों के वेतन ओर भत्ते या पेन्शन जो' 
सप्राद द्वारा, या सम्राद की स्वीकृति से, नियुक्त किये गये हों। चीफ़-.. 
कमिश्नरों या जुडिशल कमिश्नरों के वेतन। (छा वह रक़म जो. 
सम्नाद को देशी राज्यों-सम्बन्धी कार्य के खर्च के उपलक्ष में दी जाने- 
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वाली । है (५) किसी प्रान्त के प्रथक्‌ किये हुए ( एक्सक्लूडेड ) 
ज्ञेत्रों के शासन-सम्बन्धो ख़चं। (६) ऐसी रकम जो गवरनर-जनरल 
उन कार्यों में ख़च करे, जिन्हें उसे अपने विवेक से करना 
आवश्यक दो। (७) बंद ख़्च जिसे कॉपिल-युक्त गवरनर-जनरल ने 
(क) धामिक | (ख) राजनैतिक या। (ग) रक्षा श्र्थात्‌ सेना-सम्बन्धी 
यइराया हो | 
इन मह्दों को छोड़कर अन्य विषयों के खर्च के लिए. कौंसिल- 
युक्त गवनर-जनरल के प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत के 
वासस्‍्ते, माँग के रूप में, रखे जाते हैं। इस सभा को अधिकार हे 
#कि वह किसी माँग को स्वीकार करे, या न करे, अथवा घटा- 
कर स्वीकार करे | परन्तु कॉंसिल-युक्त गवनर-जनरल सभा के 
निश्चय को रद्द कर सकता है। विशेष दशाश्रों में गवनर-जनरल 
ऐसे ख़च के लिए स्वीकृति दे सकता है, जो उसकी सम्मति में देश 
की रक्षा या शान्ति के लिए आवश्यक दो | 
गवर्नर-जनरल के विविध अधिकारों के होते हुए, वास्तव में 
भारतीय,व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों का कुछ मद्दत्व नहीं हे । 
सन १९३५३० का विधान और भारतीय व्यवस्थापक 
संदल--सन्‌ १६३६५ ई० के विधान के अनुसार संघ का निर्माण हो 
जाने पर भारतवर्ष के केन्द्रीय क़ानून बदानेव्राज्ञी संस्था का नाम 
संघोय व्यवस्थापक मंडल ( फ़ीडरल लेजिसल्लेचरो ) होगा। उसमें 
दो सभाएँ होगो--राज्य-परिषद ( “कोंसित्ल-आफ़ स्टेट! ) ओर संघीय 
व्यवस्थापक सभा ('फोडरल ऐसेस्बल्ली? )। राज्य परिषद्‌ में २६० सदस्य 
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होंगे:-- १४६ ब्रिटिश भारत के ओर १०४ दंशी राज्यों के। यद्ट एक 
स्थायी संस्था होगी; इंसके एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाया 
करगे | ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से १९० जनता द्वारा निवाचित और 
छुः नामज़द होंगे। 

संघीय ब्यवस्थापक सभा में ३७९ सदस्य होंगे, २९० ब्रिटिश सारत 
के, और १२५१ दुशी राज्यों के। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव 
अप्रत्यक्ष होगो । वह प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं ( ऐसेम्बल्नियों ) के 
सदस्यों द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष होगा | ्््ि ; द 

हे दोनों सभाओं में देशी राज्यों की ओर से दिये जानेवात्न सदस्य 

निर्वाचित न होकर नरेशों द्वारा निर्धारित द्विसाब से नियुक्त हुआ करगे। 
निर्धारित नियमों तथा सीमा को ध्यान सें रखते हुए संघीय व्यवस्थापक 
संडल समस्त ब्रिटिश सारत, या उसके किसी भाग के छिए, या संघ में 
सम्मिद्धित देशी राज्यों के लिए, क़ानून बना सकेगा। गवनेर-जनरज्ष 
चांहे तो वह मंडल में स्वोकृत प्रस्ताव तथा क़ानून को अस्रीकार कर 
सकेगा, अथवा डसे सम्नाट्‌ की स्वोकृति के लिए रख सकेगा । 

अनुमानित आय-ब्यय का नक़शा दोनों समाओं के सामने उपस्थित 
किया जाया करेगा, परन्तु जेसा आज-कल् है, संडत्व को व्यय को 
कितनी-दो मर्दों पर मत देने का अधिकार न होगा | व्यय के जिन महेें 
पर मंडल्ल का मत देने का अधिकार दोगा, यदि डनमें से किसी के 
सम्बन्ध में दोनों सभाओं में मत-सेद द्वोतो दोनों सभाओं की संयुक्त 
चेठक में बहुमत से जो निशंय होगा, वह माना जायगा। गवनेर-जनरत्त 
को अधिकार द्ोगा कि यदि सभाओं ने व्यय की कोई माँग स्वीकार नहीं 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल फूड 


की, या घटाकर स्वीकार को, तो वह अपने उत्तरदायित्व के , विचार से 
आवश्यकता समभने पर, अपने विशेषाधिकार से उस माँग को पूर्ति 
कर सके । मा 

गवनर-जनरत्न (५ ) संघीय ब्यवस्थापक मंडल्व के श्रवकाश के समय 
आडिनेंस ( अस्थायी क़ानून) बता सकेगा (२) “अपने उत्तरदायित्व के 
बिंचार से आवश्यक समझने पर कुछ दशाओं में मंडल्व के कार्य-काद में 
आइनेंस बना सकेगा और (३) विशेष दुशाओं में, वह स्थायी रूप से 
भी, संडल्व की इच्छा के विरुद्ध, क्रानून घना सकेगा । ] 





_छत्तीसवाँ परिच्छेद 
प्रान्तीय सरकार 


बा अं आय 


वर्तमान शासन-विधान से पहले--सन्‌ १९३५ ई० के 
शासन-विधान के अमल में आने से पूर्व, भारतवर्ष में सन्‌ १९१९ ई० 
के 'मांद-फ़ोडः सुधारों के अनुसार शासन होता था। उस समय 
ब्रियिश भारत के सब प्रान्तों की संख्या १४ थी, ओर उन के 
दो भेद थे :--बड़े प्रान्त और छोटे प्रान्त | बंगाल, बम्बर, मदरास 
संयुक्तप्रान्त, पंजाब, बिद्दार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त-बरार, बर्मा ओर आसाम 
बड़े धरान्त कहलाते थे। इन्दीं नौ प्रास्तों में अंशतः उत्तरदायी शासन 
पद्धति आरम्भ की गयी थी । शेष हु; प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते थे । 
इन में देहली, पश्चिमोत्तर-सी मा-प्रान्त, ब्रिटिश बिलो चिसतान, अंदमान- 
निकोवार, और कुर्ग सम्मिलित थे। बड़े प्रान्तों में गवर्नर, प्रबन्धकारिणी 
सभाए. ओर व्यवस्थापक परिषद थीं। छोटे प्रान्तों का शासन चीफ़- 
कमिश्नर करते थे, जो गवनरनजनरल द्वारा नियुक्त ओर भारत-सरकार 
के प्रति उत्तदायी होते थे। इन प्रान्तों के लिए क़ानून भारतीय 
व्यवस्थापक मणइल द्वारा बनाये जाते ये, ( केवल कुर्ग में व्यवस्थापक्र 
परिषद थी )। 
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: बड़े प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विषय दो 
भागों में विभक्त थे--(१) रक्षित या 'रिज़बंड' और (२) हृस्तान्तरित 
या “टांस्फ़ई! | रक्षित विषयों के प्रबन्ध करने का अधिकार गवर्नर 
और उसकी प्रवन्धकारिंणी सभा को था। ये भारत-सरकार और 
आरत-मंत्री द्वारा ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति, और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश 
मअतदाताश्रों के प्रति, उत्तरदायी थे। हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध 
गवनर अपने मन्त्रियों के परामर्श से करता था। मंत्री प्रान्तीय 
व्यवस्थापक परिषद्‌ के प्रति अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष रू से भारतीय मत- 
दाताओ्रों के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार प्रान्तीय सरकार के 
दो भाग थे; एक भाग में गवनर और उतकी प्रबन्धकारियी 
सभा के सदध्य होते थे, दूसरे भाग में गवनर और उसके मंत्री । 
साधारणतया प्रान्तीय सरकार इकट्टी ही किसी विषय का विचार करती 
थी; तथावि यद्द गवर्नर की इच्छा पर निभर था कि वह किसी विषय का 
अपनी सरकार के केवल उस भाग से द्वी विचार कर ले, जो उसका प्रयक्ष 
रूप से उत्तरदायों हो। [ जिस पद्धति में शासन-कार्य ऐसे/ दो भागों 
में विभक्त द्ोता है उसे देघ शातन-पद्धति या 'डायको) कहते हैं ]॥ 

वतमान शासन-विधान; प्रान्तों का वर्गीकरण 

अब हम यह विचार करते हैं कि वर्तमान शासन-विधान के अनुसार 

प्रान्तों का शासन किस तरह द्योता हे | इ8 समय प्रान्तों के दो सेद हैं 
-- (क) गबर्नरों के प्रान्‍्त और (ख) चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त | | 
गवर्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं :--(१) मंदरास, (२) बम्बई 
(३) बंगाल, (४) संयुक्तप्रान्त, (५) पंजाब, (६) बिद्दर, (७) मध्यप्रान्त 
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ओर बरार, (८) आसाम, (९) पश्चिमोत्तर-सी मा-प्रान्त, (१०) उड़ीसए 
और (११) सिन्ध । क्‍ 

चीफ कमिश्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं;ः--(१) अजमेर-मेरवाड़ा, 
(२) देदली, (३) ब्रिटिश बिलोचिस्तान (४) कुर्ग (३) अण्दमान- 
निकोबार और (६) पंथ पिपलौदा&$ । इन ग्रान्तों के सम्बन्ध में आगे 
लिखा जायगा। पहले गवर्नरों के प्रान्तों के विषय में द्वी विचार 
किया जाता है । 

पहले की स्थिति से तुलना करने पर पाठकों को यह शात हो 
जायगा कि गवरनेंरों के प्रान्तों में अब बमों नहीं. है, और तीन 
प्रान्त इस यूची में नये बढ़ाये गये हैंः--(१) पश्चिमोत्तर-सीमा-. 
प्रात, (२) उड़ीसा, और (३) सिन्ध । इनमें से परश्चिमोत्तर-सीमा- 
प्रान्त की गणना पहले चीफ़-कमिश्नरों के प्रान्तों में होती थी; उड़ीसा 
बिहार के साथ था, तथा सिन्घ बम्बई के साथ मिला हुआ था। 

नये प्रान्तों का निर्माण कोई प्रान्त ( चाहे वह गवनर 
का प्रान्त हो या चीफ-कमिश्नर का ) निर्माण करने या उसका क्षेक्रं 
घटाने या बढ़ाने अथवा किसी प्रान्त की सीमा बदलने का अधिकार 
सम्राट को है। वह यद्द कार्य “आडर-इन-कौंसिल” अर्थात्‌ स-परिषद-- 
सम्राट की आशा) से करता है। इस विषय में यह आवश्यक है कि. 
ऐसी आजा का मसविदा पालिंमेंट में उपस्थित किये जाने से पूके 

भ्यह भूमि पहले होल्कर राज्य के अन्तगंत थी । 


इसके सम्बन्ध में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। भारतवष-सम्बन्धीः 
झब आशाएं भार त-मंत्री की सलाह से जारी की जातो है ।५ 
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भारत-मंत्री भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार और व्यवस्थापक मंडल" 
का तथा जिस-जिस प्रान्त पर उक्त काय का प्रभाव पड़े वर्दां की सरकार 

तथा वहाँ के व्यवस्थापक मण्डल का मत मालूम करने का वद्द सब; 
कार्य करे, जिसके लिए सम्राट का आदेश हो । 

“गर्वनर; उनकी नियुक्ति, वेतन ओर पद --गवर्नरों के प्रांतों 
के शासन-काय में गवनरों का पद मुख्य है। उन्हीं पर प्रान्तीय शासन, . 
शान्ति, सुव्यवस्था तथा विविध प्रकार की उन्नति का दायित्व है। 
उनकी नियुक्ति सम्नाट द्वारा द्वोती है। उन्हें उसके कुछ निर्धारित 
अधिकार प्राप्त द्वोते हैं ओर वे उसी की भोर से काम करते हैं। उनके 
नाम एक आदेश-पत्र जारी किया जाता हे। इसका मसविदा पहले 
_भारत-मंत्री द्वारा पालिंमेंट के सामने उपस्थित किया जाता है, फिर 
पालिमेंट सम्राट्‌ से उस भ्रादेश-पत्र को जारी करने का आवेदन करती : 
है। गवनर इस आदेश-पत्र के अनुसार कार्य करता है, परन्तु 
उसके किसी काय के औचित्य का प्रश्न इस आधार पर नहीं 
उठाया जा सकता कि वह काय आदेश-पत्र की दूचनाश्रों के 
अनुसार नहीं हे। आदेश-पत्रों के सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा 
जायगा। 

प्रान्तों का शासन गवनंरों के नाम से होता दे | गवनंर इस कार्य 5 
को स्वयं करने के अतिरिक्त, अपने विविध अधीन कर्मचारियों द्वारा भी 
कराता है। प्रत्येक प्रान्त का शासन-द्ेत्र उन सब विषयों तक होता हे 
जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को क़ानून बनाने का 
अधिकार दोता है । (यद्द विषय-घूची आगे दी जायगी)। खब प्रान्तों के: 
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वर्नरों का वार्षिक वेतन विधान द्वारा निर्धारित है [# वेतन के अतिरिक्त 
उन्हें भत्ता आदि भी इतना काफ़ी दिया जाता है जिससे वे अयने पद का 
कार्य सुविधा और मान-मर्यादा-पूर्वक कर सके, अर्थात्‌ उनकी शान- 
'शौक़त मली भाँति बनी रहे । 

- बँगाल, बम्बई और मदरास के गवनर, अन्य गवनरों से ऊँचे 
दर्ज के माने जाते हैं। ये तीन गवर्नर इज्जलेंड के राजनीतिशों में से 
भारत-मंत्री को सिफ्कारिश से नियत किये जाते हैं। अन्य प्रन्‍न्‍्तों के 
गवर्नर, गवर्नर-जनरल के परामर्श से नियत द्वो जाते हैं; अनेक बार 
सिविल-सरविस के कर्मचारियों में से द्वी स्थायी या स्थावापन्न गवर्नर 
बनाये जाते रहे हैं। अत्र प्रान्तीय स्व॒राज्य के साथ ऐसी बात असंगत 
और अठह्य है । मंत्रियों की अधीनता में काम करनेवाला 
राज्य-कर्मेचारी एक दम उनके ऊरर आ जाय, इंतका अनोचितय 
स्पष्ट ही है । क्‍ 

आदेश-पत्र--आदेशथत्र ( इन्स्टमेन्ट-आफू-इन्स्ट्रकशन्स ) का 
उल्लेख ऊपर हुआ है। यह सम्राट्‌ कौ ओर से जारी किया जाता 
है। इसमें यद लिखा रहता है कि गवनर को अपने शाप्तन-कार्य के 


फैल 


*मदरास'**१,२०,०० ०) मध्यप्रान्त-बरार *** ७२,०० ०) 
बम्ब३ “* ? | आसाम १? 
बंगाल *** ?. :.... परश्चिमोत्तर-सोमा-प्रान्त ६६०००) 
संयुक्तप्रान्त'*" ? उड़ीसा . न मा 
पंजाब ?** १,००,०००) । सिन्ध *** हि 


बिहार ***  ,$ 
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जम्पयादन में किन-किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए और अपने 
अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। गवर्नर श्राने प्रान्त 
में सम्नाद के प्रतिनिधि की द्वेतियत से कार्य करता है, अतः आदेश- 
पत्र के द्वारा सम्राट उसे अयने नियन्त्रण में रख सकता है। सब्र प्रान्तों 
के गवनंएं के आदेश-पत्रों को मुख्य-मुख्य साधारण बातें प्रायः समान 
'ही हैं। उनमें से कुछ निम्न.लखित हैँ--- 

-(क ) गवर्नर अपने प्रान्त के दाईकोट के चीफ़ जह्टित या अन्य 
जज के सामने राजभक्ति के अतिरिक्त, इस बात की शपथ ले कि वह 
अपने काय टीऋ तरद्द से संचालन करेगा, ओर निष्पक्षता तथा न्‍्याय« 
पूवक शासन करेगा । 

(ख ) गवर्नर प्रत्येक मंत्री को इस आशय की शयथ खिज्ञावे कि 
'बद अरने पद का कार्य अच्छी तरह करेगा और सरकारी रहस्यों को 
. चुप्त रकखेगा। 
ः (ग) गवनर प्रत्येक वर्ग और घम के अनुयायियों, विशेषतया 
अल्प संड्यक्र जातियों, के द्वितों का ध्यान रखे और सबका सदयोग 
आप्त करने का प्रयत्न करे | 
गवनेर के अधिकार; प्रान्तीय विषयों का प्रबन्ध-- 
-यद्यवि नवीन शासन-विधान का उद्देश्य प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना 
घोषित किया गया है, गवर्नर अनेक अधिकारों से सुसज्जित है। यहाँ 
केवल शासन-सम्बन्धी अ्धिक्रारों का ही विचार किया जाता हे। 
'कानून-निर्माय सम्बन्धी तथा श्ाार्थिक अधिकार अगले परिच्छेद में 
बताये जायँगे। कुछ प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में गवनर अपने 
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विवेक या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है। उन्हें: 
छोड़कर, शेष विषयों में वह अपने मंत्री-मंडल की सद्दायता या 
परामश से काम करता दै। किसी विषय में गवनर अपने विवेक यां 
ब्यक्तिगत निर्यय के अनुसार कार्य कर सकता है या नहीं, इसके: 
सम्बन्ध में स्वयं गवर्नर का किया हुआ फैसला ही अन्तिम माना 
जाता है । 

. विशेषतया निम्नलिखित विषयों में गव॒नर अपने विवेक के अनुसार 
कारवाई कर सकता है, अर्थात्‌ इनमें उसे अपने मंत्री-मंडल से परा-. 
मर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं हैः--(क) मंत्रियों की नियुक्ति: 
तथा वर्खास्तगी, (ख) मंत्री-मंडल का सभापति द्ोना और (ग) प्रांतीय 
सरकार के कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियम बनाना। विशेषतया निम्न-- 
लिखित विषयों में गवर्नर अपने व्यक्तिगत निरंय के अनुसार कार्य कर 
सकता है | अर्थात्‌ इन विषयों में गवर्नर मंत्री-मंडल से परामश लेगा, 
परन्तु उससे सहमत न द्वोने की दशा में वह अपने निणय के अनुसार 
कार्य कर सकता हैः--(क) जिन विषयों में गवर्नर का विशेष 
उत्तरदायित्व है, (ख) पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था श्रौर 
(ग) आतझुवाद का दमन। द द 

जो कार्य गवर्नर अपने विवेक या व्यक्तिंगत निर्णय के अनुसार करें 
सकता है, उनके सम्बन्ध में वह गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में रहता 
है, और गवनंर-जनरल द्वारा समय-टमय पर दी हुई सूचनाओं के अनु- 
सार व्यवद्दर करता है। ये सूचनाएँ गवनर के नाम जारी ब#दरिये हुए 


प्रान्ती य सरकार पू डरे 


आदेश-पत्र के अनुसार ही द्वोती हैं, ( इसके सम्बन्ध में पहले कह 
“आये हैं )। परन्तु गवर्नर के, उपयक्त व्यवस्था के विपरीत किये हुए 
कार्य के भी ओऔचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे 
“गवर्नर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता है। 


गवनर का विशेष उत्तरदायित्व--गवर्नर निम्नलिखित 
विषयों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होताहे। [ यह उच्तर- 
दायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति हे, मारतीय जनता श्रर्थात्‌ उसके 
'अतिनिधियों के प्रति नहीं। जब कभी उसे अपने उत्तरदायित्व पर 
'आघात पहुँचता हुआ प्रतीत होता है तो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय 
के अनुसार ( मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी ) काय कर सकता हे । ] 

( श्‌ ) प्रान्त या उसके किसी भाग के शान्ति-भंग का निवारण । 

र्भ्‌ २ ) अल्प-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा । 

(हाँ “अल्प-संख्यकों” में मुसलमान, ईसाई, दलित जातियां (हरिजन), 
. «. सिक्‍्ख, और एग्लो-इण्डियन आदि माने जाते हें] 

( ३ ) वर्तमान तथा भूत-पूर्व सरकारी कर्मेचारियों--सिविलियनों, 
€ आई० सी० एस० ) आदि--भौर उनके आश्रितों के उन अधिकारों 
और उचित हितों की रक्षा का ध्यान रखना, जो सन्‌ १९३५४ ई० के 
“विधान के अनुसार उन्हें प्रास हैं । 

(४) प्रान्तीय कानूनों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था करना 
नक व्यापारिक और जातिगत विषयों के मेद-माव का, या पक्षपात-मूलक, 
'कानून न बने । 
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(१ ) अंशतः प्रथक्‌ ( 'एक्सक्लूडेड” ) घोषित किये हुए ज्षेत्रों'. 
के शासन ओर शान्ति का प्रबन्ध | 
[सारत-मंत्री द्वारा पा>्िमेंट में मसविदा उपस्थित किये जाने' 
पर सम्नाट्‌ की आज्ञा से किसी प्रान्त का कोई क्षेत्र प्रथक या 
अंशतः प्रथक्‌ धोषित किया जाता है | ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में: 
ऐसे क्षेत्न बहुत हैं। इन चोत्रों में पुलिस भ्रादि के अ्रधिकारियों का: 
ही प्रभुव्व होता है। नागरिकों के प्रधिकार अध्यल्प होते हैं ।]' 
(६ ) देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के अधिकारों 
और मान-मर्यादा की रक्षा करना । 
(७ ) गवर्नर-जनरल की श्रपने विवेक से कानून के अनुतार निकाली: 
हुई आज्ञाओं और द्विदायतों के पालन किये जाने की व्यवस्था करना | 
उपयंक्त उत्तरदायित्व तो सब गयबनतें के हैं। कुछ गवनंरों के. 
इनके अतिरिक्त, अन्य उत्तरदायित्व भी हैं। उदादरणरूप, मध्यप्रान्त 
ओर बरार के गवनर पर इस विषय का भी उत्तरदायित्व है कि उस 
प्रान्त से होनेवाली आय का उचित अंश बरार में अथवा बरार के 
लिए ख़र्च हो | सिन्ध के गवर्नर पर सक्खर बाँध के उचित प्रबन्ध का! 
भी विशेष उत्तरदायित्व है | द 
.पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था--गवनंर अपने 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार मुल्की या फौजी पुलिस के सम्बन्ध में... 
नियम बनाता है, उन्हें स्वीकार करता है उनमें संशोधन करता है 
एवं आज्ञाएँ जारी करता है। अर्थात्‌ इस विषय में उसे मन्त्रियों के: 
परामर्श के अनुसार काये करना आवश्यक नहीं है। पहले कहा 
जा चुका दे कि गवर्नर शान्ति-मंग-निवारण तथा सरकारी कमेचारियों, 
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के हितों की रक्षा के लिए. उत्तरदायी है | उपयक्त व्यवस्था के अनुसार 
पुलिस विभाग का नियन्त्रण बहुत-कुछ इसके हाथ में रहता है | 

आतड्वाद का दमन---यदि किसी प्रान्त के गवर्नर को यह. 
प्रतीत हो कि प्रान्त की शान्ति ऐसे द्िंसात्मक कार्यों से ख़तरे में डाली. 
जा रही है, जो गवनर की सम्मति में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार को 
उलटनेवाले हैं तो वह यह आदेश कर सकता है कि वह अमुक काय 
अपने हाथ में लेता है | फिर उसे उस कार्य को अपने विवेक से करने 
का अधिकार हो जायगा, और जब तक वह दूसरा आदेश जारी न करे 
वह उक्त अधिकार का प्रयोग करता रहेगा | ऐसा आदेश जारी करते 
समय गवनर एक अफसर को यह अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में भाषण दे और उसकी 
अन्य कारवाई में भाग त्ञे। इस प्रकार का अधिकार-प्राप्त अफ़पर 
व्यवस्थापक मंडज्ञ की दोनों या एक समा में, दोनों समाओं की संयुक्त: 
बेठक में तथा उनकी उस कमेटी में, जिसमें वह गवर्नर द्वारा मेम्बर 
नामज़द किया गया हो, भाषण दे सकता है, तथा उसकी कारवाई में. 
भाग ले सकता है। हां, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता । 

गवर्नर अपने विवेक के अनुसार इस बात के लिए नियम बनाता 
है कि अपराधों का पता मिलने के साधन या कागज़ात प्रान्त 
के किसी पुलिस-अफ़पर द्वारा पुलिस के किसी श्रन्य अफ़सतर को, पुलिस 

इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर की आज्ञा के बिना न बताये जायँ, तथा 

प्रान्त में सम्नाद की नोकरी करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य 
व्यक्ति को गवर्नर की आज्ञा बिता न बताये जायें। इसका अर्थ यह है 
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कि आतड्डवाद को दमन करने के लिए खुफिया पुलिस पर मन्त्रियों का 
अधिकार नहीं; गवनर के अतिरिक्त पुलिस-इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर 
को ही (जो कहने को मन्त्रियों के अधीन हैं ) गुप्त कागज़ात-सम्बन्धी 
- सब अधिकार है । क्‍ 

काय- संचालन-सम्बन्धी निय प-नि्माण--प्रान्तीय सरकार 
- का सब शासन-कार्य गवनर के नाम से सूचित किया जाता है। 
जो कार्य गवनर को अपने विवेक से करने की आवश्यकता 
- नहीं द्ोती, उसके सुविधा-पूर्वक्त सम्पादन के लिए तथा मंत्रियों 
को विविध कार्य सौंयने के लिए वह आवश्यक नियम बनाता 
है। इन नियमों में इस बात की व्यवस्था रइती द्वे कि मंत्री तथा 
झेक्रेटरी गव्मर को प्रान्तीय सरकार के काय॑ सम्बन्धी ऐसी समस्त 
- सूचना दे, जो नियमों में उल्लिखित दो, या जिसका दिया जाना गवर्नर 
आवश्यक समझे । विशेषतया मंत्री गवर्नर को, ओर सेक्रेटरी सम्बन्धित 
- मंत्री एवं गवर्बर को, उस विषय की सूचना दे जो, गवर्नर के विचा- 
 राधीन हो और जिसमें उसके विशेष उत्तरदायित्व का सम्बन्ध हो या 
आनेवाला हो । इस प्रसंग में गवनर अपने मंत्रियों का परामश लेने 

' के बाद अपने विवेक से काय करता है । 
गवर्नर के अधिकारों के सम्बन्ध में वक्तव्य--पूर्वोक्त 
: विवेचन से यह स्पष्ट है कि गवन र के शासन-सम्बन्धी विशेष अधि- 
कार प्रायः भ्रमर्यादित हैं ( क़ानून निर्माण तथा आय-व्यय-सम्बन्धी 
: अधिकारों का विचार आगे किया जायंगा )। गवनंर के ब्रिटिश सरकार 
के अधीन और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हुए यद्द कहना दुस्ताइस 
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है कि नवीन विधान से प्रान्तों में स्वराज्य की स्थापना की गयी है । 
केन्द्र का तो कुछ ज़िक्र द्वी नहीं है। यह ठीक है कि पूर्व विधान के 
अनुसार ( गवनरों के ) प्रान्तों में केवल 'इस्तान्तरित” कहे जाने- 
वाले विषयों में ही मंत्रियों का अधिकार था, सुरक्षित विषयों में नहीं था, 
ओर अब सभी विषयों में मन्त्रियों का अधिकार है। पर यह अधिकार 
अत्यल्प है । 

अब हम मन्त्रियों के विषय में विचार करते हैं। सन्‌ १९३५ ई० 
के विधान का उद्देश्य प्रान्तों में स्व॒राज्य या उत्तरदायी शासन 
स्थापित करना है। इसका व्यावद्यारिक अथ यह है कि गवर्नर सब 
शासन-कार्य मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार करे ओर मन्त्री प्रान्त 
की जनता के प्रतिनिधियों अर्थात्‌ प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल के प्रति 
उत्तरदायी हों। चाहे प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी कोई कार्य गवनर 
के नाम से ही हो, उत्तरदायी शासन-पद्धति में गवर्नर प्रायः उसे 
अपने जिस्मेवारी पर नहीं करता । 

““मैत्री-पंडल का निर्माण :प्रान्तीय. व्यवस्थापक मंडल 
'के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद, गवनर उस दल के नेता 
को मन्त्री-मंडल बनाने का निमन्त्रण देता हे, जिसका व्यवस्थापक 
सभा में बहुमत हो। जब वह्द नेता मन्त्री-मंडल बनाना स्वीकार 
कर लेता हे तो उससे मन्त्रियों के नाम देने के लिए कद्दा जाता है। 
मन्त्री-मंडल बनानेवाला व्यक्ति प्रधान-मन्त्री ( प्राइम-मिनिस्टर या 
प्रीमियर ) कहलाता है। मन्त्रियों के काम का बँटवारा किस प्रकार 


हो, उसका निर्णय गवर्नर प्रायः प्रधान-मंत्री के परामश से करता हे, 
३५ 
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वेसे विधान के अनुसार वह्ठ अपने विवेक से भी 
मंत्री को जो बुख्य काय रोपा जाता है सके अनुसार ही सम्बोधित 
किया जाता है, यथा अथ-मंत्री, शिक्षा-मंत्री, न्‍्याय-मंत्री आदि | 

मंत्री उन व्यक्तियों में से ही हो सकते हैं, जो प्रान्त के व्यवस्थापक 
मंडल के सदस्य हों। अगर कोई मंत्री लगातार छु; महीने तक. 
व्यवस्थापक मंडल का सदस्य न हो तो उसे अपने पद से प्थक, 
होना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रधान-मंत्री किसी ऐसे 
व्यक्ति को मंत्री-मंडल में लेना चाहता है जो व्यवस्थापक मंडल का: 
सदस्य निर्वाचित न हुआ द्ो। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मंत्री 
वो बना लिया जाता है परन्तु प्रधान मंत्री अपने दल के किसी प्रमुख. 
सदस्य से त्याग-पत्र दिलवाकर उसकी जगह उस मंत्री को निर्वाचित 
कराने का प्रयत्न करता है। यदि यह कार्य छुः मद्दीने के अन्दर न, 
हो तो मंत्री को त्याग-पत्र दे देना होता है। 

कभी-कभी ऐसा द्वोता है कि व्यवस्थापक सभा में किसी एकः 
दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता। ऐसी दशा में मंत्री-मंडल निर्माण 
करने के लिए गवनर उस दल के नेता को निमंत्रित करता है जो. 
दूसरे दलों के सहयोग से ( बहुमत प्राप्त कर ) मंत्री-मंडल बना सके | 
इस प्रकार बनाये हुए मंत्री-मंडल को सम्मिलित मंत्री-मंडल या 
गंगा-जमुनी मंत्री-मंडल ( 'कोअलिशन मिनिस्टरी? ) कहते हैं। ऐसे 
मंत्री-मंडल के सदस्यों के उद्ृश्यों में मिन्नता दोने के कारण, उसकी 
प्रायः कोई स्थिर नीति नहीं रहती | 

म्न्त्रियों की नियुक्ति--शासन-विधान के अनुसार किसी प्रान्द 


कर सकता है । जिसे 
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के मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं हैं। उन की नियुक्ति का अधिकार 
गवर्नर को है, और वह यद्द कार्य अपने विवेक से कर सकता है। अर्थात्‌ 
इसमें उसे किसी का परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। आदेश-पत्र 
के अनुसार गवर्नर को व्यवस्थापक्र सभा के उस दल के नेता से 
परामर्श करके मंत्री-मंडल बनाना चाहिए, जिसका व्यवस्थापक समा में 
बहुमत दो | परन्तु गवनर आदेश-पत्र को भंग कर सकता है, ओर 
सम्राट को छोड़कर कोई अन्य अधिकारी उसे इसके लिए दोषी नहीं 
ठद्दरा सकता । मनन्‍्जी अपने पद पर उसी समय तक बने रहते हैं जब 
तक कि गवनर चादइता हे । 

साधारण प्रथा यही है कि गवर्नर उस दल के नेता के परामर्श के 
अनुसार द्वी मंत्री-मंडल बनाये, जिसका व्यवस्थापक सभा में, बहुमत 
हो | जब इस प्रथा की अवहेलना की जाती हे, ओर अल्प-संख्यक दल 
के नेता को मंत्री-मंडल बनाने का अवसर दिया जाता है तो वह मंत्री- 
मंडल स्थायी नहीं दो पाता, जब तक कि उसे सहयोग देनेवाले 
दलों की शक्ति पर्याप्त न हों। अर्थात्‌ व्यवस्थापकत सभा के इन 
सब दलों के सदस्य मिलकर बहुमत-दल के सदस्यों से काफ़ी 
अधिक न हों | 

मन्त्रियों का वेतन--मन्त्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल समय-समय पर निर्धारित करता है और जब तक वह निर्धारित न 
करे, गवनर उसका निश्चय करता है। परन्तु किसी मंत्री का वेतन 
उसके कार्य-काल में बदला नरीं जाता। सन्‌ १९३७ से १९३९ तक 
आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रीमंडल रहा। इन प्रान्तों में मन्त्रियों का 
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वेतन पाँच-पाँच सो रुपये मासिक था। अन्‍य प्रान्तों में वेतन अधिक 
था। कांग्रेसी मन्‍्त्री-मंडल बनने के पूब इन प्रान्तों में भो मन्त्रियों का 
वेतन बहुत अधिक था। 
पंत्री-पंडल का सभापतित्य --मन्त्रीमंडल अपने-अपने कार्य 

के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इस दृष्टि से उसका 
सभापति वास्तव में प्रधान-मन्त्रो द्वोना चाहिए, जिससे प्रत्येक मन्त्री 
उसको मुखिया माने | परन्तु भारतीय शासन-विधान के अनुसार गवनर 
को अपने विवेक से मन्त्री-मंडल का सभापति होने का अधिकार है। 
इससे मन्त्री-मंडल में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना का उदय होने 
में बाधा उपस्थित दोतो है। 

मन्त्री-मंडल से किसी मन्‍्त्री का पृथक्रण--यदि प्रधान- 
मन्त्री किसी मन्‍्त्री को मन्त्री-मंडल से प्रथक करना चाहता है तो वह 
उसे स्याग-पन्र देने की प्रेरणा करता है । यदि इसमें सफल द्वों जाय 
अर्थात्‌ वह मंत्री इस्तीफ़ा दे दे तो मामला निपठ जाता है। परन्तु 
यदि वह मंत्री सममाने-बुकाने से अपने पद का परित्याग करे तो 
प्रधान-मंत्री अपना तथा मंत्री-मंडल का त्याग-पत्र देकर पुनः ऐसा 
अंत्री-मंडल बनाता है प्रथक जिसमें उपयुक्त एक मंत्री न रहे। इस 
प्रकार यह मंत्री एृथक्‌ कर दिया जाता है। 

मन्त्रियों के अधिकार---नया विधान प्रान्तीय शासन के 
सम्बन्ध में गवर्नरों के अधिकारों से भरा हुआ है। उन्हीं के साथ 
मन्त्रियों के अधिकारों का भी कुछ उल्लेखदै। यदि वास्तव में यहाँ 
ग्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की जाती, तो यह बात न होती--उस 
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दशा में तो प्रान्तीय शासन के सूत्र-संचालक ओर कर्ता-घर्ता सब कुछु 
मन्त्री ही होते, ओर गवनर उनकी बात पर मोइर लगानेवाला होता। 
परन्तु वतमान दशा में गवर्नर अनेक महत्वपूर्ण विषयों में मन्त्रियों का 
परामर्श मानने को बाध्य नहीं हैं। और गवर्नर को कार्य-संचालन 
सम्बन्धी नियम-निर्माण का जो अ्रधिकार है उसके अनुसार सरकारी 
( सिविलियन ) सेक्रटरियों को सीधे गवनर के पास पहुँचने का, और 
मंत्रियों के कार्य में बाधक दोने का, अवसर मिलता है । 

कई बड़े-बड़े सरकारी विभागों के प्रधान अधिकारी अखिल 
भारतीय सर्विस के द्वोते हैं। उनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा होने के 
कारण, मंत्रियों का उन पर यथेष्ट नियन्त्रण नहीं रहता | 

पालिमेन्टरी सेक्रेटरी--कई पश्ान्तों में मन्त्रियों के सद्दायक 
भी हें; इन्हें पालिमेंटरी सेक्रेटरी कहते हैँ। ये मन्त्रियों को, उनके 
विशेषतया व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यो में आवश्यकतानुसार सहायता 
देते हैं। इनके वेतन और मत्ते के लिए प्रति वध प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभा की स्वीकृति ली जाती है। क्योंकि इन पदों पर व्यवस्थापक सभा 
के सदस्यों की ही नियुक्ति की जाती है, क्‍ इसलिए विधान के अनुसार यदद 
आवश्यक होता है कि व्यवस्थापक सभा यह क़ानून पास करे कि सरकारी 
कोष से वेतन पाने के कारण कोई पालिमेंटरी सेक्रेटरी व्यवस्थापक 
सभा की सदस्यता से बंचित नदाँ किया जायगा। विधान में इनकी 
नियुक्ति तथा अधिकारों का उल्लेख नहीं हैं। इनका पद उप-मंत्रियों 
की तरह का समझा जाना चाहिए । 
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एडवोकेट जनरल--गवनरों के प्रान्तों में से प्रस्येक में एक- 
एक एडवोकेट-जनरल रहता है। इस पद के लिए उस्र प्रान्त का 
गवर्नर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें दाईकीट का जज दोने 
की योग्यता हो । उसका कतंव्य प्रान्तीय सरकार को कानूनी विषयों 
परामर्श देना, और द्वाईकोट में सरकार की तरफ से वकालत 
करने आदि के ऐसे अन्य कानूनी काय करना होता है जो गवनंर 
समय-समय पर उसके लिए निर्धारित करे। वह उस समय तक अपने 
पद पर आरूढ़ रहता है जब तककि गवनर चाहे और उसे उतना 
वेतनादि मिलता है जितना गवर्नर निश्चय करे। गवनर यह कार्य 
अपने व्यक्तिगत निर्णय से कर सकता है, अर्थात्‌ इसमें बढ मंत्रियों का 
निर्णय मानने को वाध्य नहीं हे । 

इड्धलेंड में इस प्रकार का अधिकारी ( “अटार्नी-जनरल” ) मंत्रो- 
मंडल का दी अंग समझा जाता है; उसकी नियुक्ति प्रधान-मत्री द्वारा 
होती हे ओर मन्त्री-मएडल के बदलने पर उसे भी त्याग-पत्र देना 
पड़ता है ।-भारतवर्ष में विधान से एडवोकेट-जनरल का पद ऐश़ा नहीं 
किया गया । ह 

शासन-विधान को निरुसारता--नये शासन-विधान में 
कहने को तो प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापन। की गयी है, परन्तु इस 
दावे की कमज़ोरी पद-पद पर प्रकट है। गबनर और उसके मन्त्रियों 
के सम्बन्ध का ही विचार कीजिए। गवनर अपने मन्त्रियों को अपनी 
इच्छानुसार आज्ञा दे सकता है। यदि मन्त्री उसको आज का पालन 
न कर तो गवनंर व्यवस्थापक मण्डल को भंग करके अथवा बिना 


भर 
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अंग किये उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए वाध्य कर सकता है, ओर 
उनके स्थान पर अपने विवेक के अनुसार नयी नियुक्तियाँ कर सकता 
है; ये नये मनन्‍्त्री उसकी इच्छानुसार ही सब काय करेंगे। यदि 
कदाचित ऐसा हो कि गवर्नर को अपनी आशा का पालन कराने के 
लिए उपयुक्त मनन्‍्त्रो नमिल्र तो वह शासन-विधान भंग दोने कौ 
घोषणा निकालकर समस्त शासन-काय अपने द्वाथ में ले सकता हे | 
इससे मन्त्रियों के प्रभाव-हीन होने में कुछ सन्देद्द नहीं हे । यह स्पष्ट 
है कि मन्त्रीमण्डल के वैधानिक अधिकार बहुत कम हैं। 
ओर, फलस्वरूप शासन-विधान का प्रान्तीय स्वराज्य का दावा 
निस्सार है ।* 

चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का शासन--चीफ़ कमिश्नरों 
के छुः प्रान्तों के नाम पहले बताये जा चुके हैं । इन प्रान्तों का शासन 
चीफ़ कमिश्नरों द्वारा ग्रवर्नर-जनरल करता हे। चीफ़ कमिश्नरों 
की नियुक्ति गवर्नर-जनरल अपने विवेक के अनुसार करता है। 
कुछ चीफ़ कमिश्नर राज्य-प्रबन्ध-सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते 
हैं । ब्रिटिश बिलोचिस्तान का चीफ़ कमिश्नर बिलोचिस्तान की 
रियासतों का, और अ्रजमेर-मेरबाड़े का चीौफ़ कमिश्नर राजपूताने 





*पहले बताया जा चुका है कि सन्‌ १९३९ ई० से कांग्रेसी मंत्रा-मंडलवाले 

न्तों में शासन-विधान स्थागित है। इन सात प्रान्तों में सब अविकार-सत्र गवनरों 

के हाथ में हैं। पुस्तक छपते समय इन प्रान्तों के विविध विभागों के लगभग सब 

भूत-पूब मंत्री ( तथा अन्य बहुत से कांग्रे सवादो ) थुद्ध विरोधी नारे लगाने आदि के 
कारण जेल में हैं । 


धूप र सरल नागरिक शास्त्र 


की रियासतों का, एजंट होता है। कुर्ग का चीफ़ कमिश्नर मैसूर 
राज्य के लिए भारत-सरकार के रेजीडेन्ट का काय करता है। पंथ- 
पिपलौदा का चौफ-कमिश्नर मध्य-मारत का रेजीडेन्ट है | 

चीफ़ कमिश्नरों के अन्य सब प्रांतों के लिए तो क़ानून 
भारतीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा ही बनाये जाते हैं, केवल 
कुग में व्यवस्थापक परिषद है; वह भी छोटी-सी तथा शक्ति- 
दीन है | 

प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना करनेवाले विधान से भी चीफ़- 
कमिश्नरों के प्रांतों की स्थिति पूर्ववत्‌ बना रहना अत्यन्त चिंतनीय: 
है। चीफ़ कमिश्नर की अधीनता में कमिश्नर कार्य करते है और 
चीफ़ कमिश्नर गवनेर-जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है; परन्तु 
जहां तक जनता का सम्बन्ध है इन प्रांतों के उक्त दोनों अधिकारी: 
निरंकुश और स्वेच्छाचारी कह्दे जा सकते हैं। 

इन प्रांतों के शासन-सुधार का एक उपाय यह है कि प्रत्येक 
प्रांत में उसकी जनसंख्या तथा शक्ति के अनुसार एक व्यवस्थापक 
सभा का आयोजन होना चाद्िए | साथ दी एक छोटा-सा मंत्री-मए्डल 
भी होने की आवश्यकता है जो चीफ़ कमिश्नर को प्रत्येक शासन-कार्य 
में ससल सहयोग प्रदान करें ओर व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तर- 
दायी हो | यह व्यवस्था मितव्ययितापूर्वक की जानी चाहिए | सुधार 
का दूसरा मार्ग यह है कि इन प्रान्तों में से जिसका, जिस गवनेर के 
प्रान्तः से, अधिक मेल बैठ सके, उसे उसके साथ संलमम कर दिया 
ज्ञाय; जिससे उसके निवासियों को अपने राजनेतिक अधिकारों 
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का यथेष्ट उपयोग और विकास करने का अवसर मिले) उदा- 
. हर॒णाथ अजमेर-मेरवाड़ा संयुक्तप्रान्न के साथ मिलाया जा 
सकता है। 
 प्रान्तों के भाग; कमिश्नरियाँ---मदरास प्रान्त को छोड़ 
कर प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार-पांच कमिश्नरियाँ हैं | कमिश्नरी के 
अफ़सर को कमिश्नर कहते हैं। यह शासन-सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं 
नहीं करता, केवल ज़िलों के काम की जांच-पड़ताल करता है । इनका 
विशेष सम्बन्ध मालगुज्ञारी से रहता दे। मदरास में कमिश्नरियां नहीं, 
हैं। वहाँ कमिश्नरों के बिना भी सब काम सुचारु रूप से हो रहा है । 
अन्य प्रान्तो में मी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
ज़िले का शासन--प्रत्येक कमिश्नरी में तीन या अधिक ज़िले 
दोते हैं, प्रत्येक का शासन एक ज्ञिला-मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है ।' 
ज़िलाघीश ज़िले का 'कलेक्टर? भी होता है। कलेक्टर का अथ है, 
वसूल करनेवाला | ज़िला-मजिस्ट्रेट का एक मुख्य काय॑ मालगुज़ारी 
वसूल करना होने के कारण, उसे साधारण बोलचाल में 'कल्लेक्टर 
कहते हैं। ( पंजाब, अवध और मध्यप्रान्त में वह डिप्टी-कमिश्नर 
कहलाता है। ) ज़्ल्ति की सब प्रकार की सुख-शान्ति का वही उच्र- 
दाता है। पुलिस सुपरिन्टडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, मंसिफ़, एग्ज़ीक्यूटिव 
इंजीनियर, सिविल सजन, जेल सुपरिन्टन्डेन्ट तथा स्कूल इन्सपेक्टर 
आदि । अ्रफ़ुसइर अपने प्रथक- प्थक विभागों के उच्च कमेबारयों के 
अधीन होते हैं परन्तु शासन के विचार से ज़िला-जज ओर मुन्तिफ़ आदि 
को छोड़ कर सब पर मजिस्ट्रट दी प्रधान होता है। ज़िले का दाकिम वही 
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कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविज्ञन कहते 
हैं। हर एक सब-डिविज्ञन एक डिप्टो कल्लेक्टर अथवब्रा ऐक्वट्रा- 
एपिस्टन्ट-कमिश्नर के अधीन रहता है। अपनी-अपनी अमलदारी में 
सब-डिविजनों के अफपरों के अधिकार थोड़ेबहुत भेद से कल्तेक्टर- 
मर्जिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं 
बंगाल तथा बिहार को छोड़कर, अन्यत्र प्रत्येक्न ज्ञिले के अन्तंगत 
५-६ तहसील (या ताललुके ) हैं। जिले के ये भाग सक-डिप्टो- 
कलेक्टरों, या तहतीलदारों के अश्रघोन हैं; इनके सहायक कमचारी 
नायब तहसीलदार, पेशकार, कानृवगो, रेवेन्यू इन्प्पेक्टर आदि द्वोते हैं| 
'प्रायः एक तहसील में कई खकल या हल्के होते हैं। तदसीलदार के 
अधीन गाँवों में नम्बरदार ( पटेज ), चोकौदार और पटवारी रहते हैं । 
बंगाल, बिद्दवार तथा संयुक्तवान्त के जिन-जित मांगों में मालगुज़ारी 
का स्थायी वन्दोबध्त है उनमें सब-डिविजनल्ल श्रफवर के नोचे थानेदार 
तथा एक एक ग्राम-समुह के लिए दफादार, ओर प्रत्येक ग्राम में 
चौकीदार रहते हैं | 
ब्रिटिश भारत में शासन की इकाई ज़िला है | मुख्य शासक ज़िला- 
मजिस्ट्रट प्रायः आई० सी० एस० अर्थात्‌ इडिवन पिविल्न सर्वितवाल्े 
होते हैं| इन पर प्रान्त के मन्त्री-मंडल का ययेष्ट नियन्त्रण नहीं रहता | 
इससे भी प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता स्पष्ट है | 


० ०्कप्यवरंा2 29. हु. बहकाकएका-_-न- 


छत्तीसवाँ परिच्छेद 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 





[ संघ की स्थापना होने तक, जहाँ इस परिच्छेद में संघ, ओर 
“संघोय व्यवस्थापक मण्डल शब्दों का प्रयोग हुआ है वह्दों उनसे 
क्रमशः केन्द्रीय सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापक मंडत्न का आशय 
लिया जाना चाहिए | संघान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धी नियम संघ 
'स्थापित होने तक ब्वागू न होंगे । | 

पग्रान्तीय व्यवस्थापक्र मएडल की समाएँ ओर उनको 
अवधि--इले बताया जा चुका है कि ब्रिटिश भारत के ग्यारद्द 
प्रान्त गवनर के प्रान्त कहलाते हैं । इनके व्यवस्थापक मण्डलों 
म॑ सम्राद के प्रतिनिधि-स्वरूप एक-एक गवनेर होता दै। उसके 
अतिरिक्त छुः प्रान्तों अर्थात्‌ (१) मदरास (१) बम्बई (३) बंगाल 
(४) संयुक्तप्रान्त (५) बिद्दार और (६) आसाम में दो समाएँ ओर 
शेष पाँच प्रान्तों अर्थात्‌ पंजाब, मध्यप्रान्त और बरार, पश्चिंसोत्तर- . 


भूथू ६. सरल नागरिक शारत्र 


सौमा-प्रान्द, उड़ीसा और सिन्‍्ध में एक-एक सभा है । जिन छु£ 
प्रान्तों के व्यवस्थापक मणडलों में दो-दो सभाएं हैं उनकी उन सभाश्रों 
के नाम क्रमश व्यवस्थापक परिषद ( लेजिस्लेटिव कोंसिल ) और 
व्यवस्थापक सभा ( लेजिस्लेटिव एसेम्बली ) हैं। और, जहाँ एक 
दी सभा है, वहाँ वह व्यवस्थापक सभा कहलाती है । किसी प्रान्त की 
व्यवस्थापक सभा ( एसेम्बली ) यदि वह पहले भंग न की जाय तो 
अपने बैठक के निर्धारित दिन से अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष तक 
रहती है, इस समय के बाद भक्ञ हो जाती है। व्यवस्थापक परिषद्‌ 
एक स्थायी संस्था दोती है । जो कभी भंग नहीं होती। इसके 
यथा-सम्भव एक-तिद्दाई सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार तीन-तीन 
साल में बदलते रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक तीन साल के बाद इसके 
एक-तिहाई सदस्यों का नया चुनाव होगा; कोन-कोन से सदस्य पहले 
तीन साल बाद, और कौन-कोनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रथकः 
होंगे, इसका निर्णय गवर्नर अपने विवेक से करेगा । 

सदस्य न होते हुए भी प्रत्येक मन्त्री तथा एडवोकेट-जनरल अपने 
प्रान्त की व्यवस्थापक सभा तथा व्यवस्थापक-परिषद की कारवाई में 
भाग ले सकता है। हाँ, वे अपना मत उसी सभा में दे सकेंगे, जिसके 
वे सदस्य द्वोंगे । 

इन सभाओं के सम्बन्ध में अन्य बातें जानने से पहले यह शान 
प्रात कर लेना आवश्यक है कि इनके सदस्यों को चुनने में कोन-कोन 
व्यक्ति भाग नहीं ले सकते ओर केसी योग्यता के व्यक्ति सदस्य द्ोः 
सकते हैं । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल प्र५७ 


 कोन-कॉन व्यक्ति निवांचक नहीं हो सकते?-- 
“निर्वाचक-सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया जाता, 
जो इक्कौस वर्ष का न हो, ओर ब्रिटिश प्रजा न दो | 
जो व्यक्ति पागल हो, ओर न्यायालय से पागल ठद्राया गया हो, 
बह निर्वाचक नहीं हो सकता । 
सिकक्‍्ख, मुसलमान, एंग्लो-इंडियन, योरपियन या भारतीय ईसाई 
“निर्वाचक-संघों से क्रमशः इन्हीं जातियों के व्यक्ति निर्वाचक द्दो सकते 
हैं।ये व्यक्ति साघारण निर्वाचक-संघ में मत नहीं दे सकते | 
साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक-संघ 
में मत नहीं दे सकता | हाँ, किसी निर्वाचक-संघ में मत देनेवाला व्यक्ति 
स्त्रियों के चुनाव के लिए विशेष रूप से बनाये हुए निर्वाचक-संघ में 
-मत दे सकता है। 
+ निर्वाचन-सम्बन्धी अपराध का दोषी तथा देश-वहिष्कार या क़ैंद 
'की सज्जा भुगतनेवाला व्यक्ति मत नद्दीं दे सकता | 
. स्त्रियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस स्त्री 
का नाम उसके पति के देद्दान्त के समय, उसके पति की योग्यता के 
कारण निर्वाचक-सूचो में दज दो, उसका नाम उक्त सूची में तब तक 
दज रहता दे, जब तक कि वह फिर विवाहन कर ले या उसमें 
कोई उपयुक्त अ्रयोग्यता न हो जाय) किसी आदमी की योग्यता 
के आधार पर एक द्वी त्नी मताधिकारिणी दो सकती है। 
सदस्यों की योग्यता आदि---बही व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्था- 
पक मण्डल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने योग्य दोता है, जिसका 


ध्षूद सरल नागरिक शास्त्र 


नाम निर्वाचक-संघ की सूची में दर्ज होता है और (क) जो ब्रिटिश" 
प्रजा या संघान्तरित देशी राज्य का नरेश या प्रजा हो, (ख) जो व्यव- 
स्थापक सभा की मेम्बरी के लिए पद्चौस वर्ष और व्यवस्थापक परिषद 
की भेम्बरी के लिए तीस वर्ष से कम आयु का न हो, तथा (ग) जिसमें 
निर्धारित योग्यता हो | 

सरकारी नौकर, पागल दिवालिया और कुछ अपराधों के अपराधी" 
व्यक्ति प्रान्तोय व्यवस्थापक सभा या परिषद के सदस्य चुने जाने या 
होने के अयोग्य ठदराये जाते हैं । 

[ संघ या किसी प्रांत का मन्त्री होने से कोई व्यक्ति सदस्य बनने के: 

धयोग्य नहीं होता | ] 

यदि कोई ऐसा व्यक्ति, सदस्य के रूप में; किसी सभा में बैठे और 
मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न द्टो, या जो सदस्य होने के. 
लिए. अयोग्य ठहराया गया दो, तो जितने दिन वह बैठेगा और मत 
देगा, उस पर प्रति दिन पाँच सो रुपये के हिसाब से दरड होगा । 

सदस्यों के रियायती अधिकार, वेतनादि---जहाँ तक: 
कोई सदस्य इन सभाओं के नियमों की अवदेलना न करे, उसे 
इनमें भाषण करने की स्वतन्त्रता है। किसी सदस्य पर सभाओं: 
या इनकी कमेटियों में भाषण या सत देने के कारण, या सभा के 
आदेशानुसार उसकी रिपोट आदि प्रकाशित करने के कारण, कोई. 
कानूनी कारवाई नहीं की जा सकती | 

ब्यवस्थापक मंडल के सदस्यों ।को दिया जानेवाला वेतन ओर 
भत्ता समय-समय पर निर्धारित होता है । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल . प्रपुर 


' प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं को यद्द अधिकार है कि यदि कोई 
सदस्य या दर्शक आदि सभा के नियमों के विरुद्ध या अशिष्ट व्यवद्यार 
करे तो उसे सभा-मवन से निकाल दे” | वे यह क़ानून भी बना सकती 
हैं कि यदि कोई व्यक्ति समा की किसी कमेटी के सभारपत की 
आज्ञा की अवदेलना करके कमेटी के सामने गवाही देने, या कोई 
दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करे तो उसे न्यायालय द्वारा दण्ड 
दिया जाय । 

प्रान्तीय व्यवस्थापकफ सभा का संगठन-.अगले पृष्ठ 
में दिये हुए नक़्शे से यह ज्ञात हो जायगा कि विविध प्रान्तों की 
ब्यवस्थापक सभाओं में किस-किस निर्वाचक-संघ से कितने-कितने सदस्य 
होते हैं अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों ओर विशेष हितों के प्रतिनिधियों . 
जिए कितनी-कितनी जगई निश्चित हैं । 

साम्प्रदायिक जगह्दों को शहरी ओर देहाती निर्वाचन-स्तेत्रों में 
विमक्त किया गया दैे। उदाहरणाथ संयुक्तप्रान्त में १४० साधारण 
जगहों में से १७ शहरी ओर १२३ देद्दाती; मुखलमानों की ६४ जगहों. 
में से १३ जगह शहरी ओर ५१ देद्दाती हैं। स्त्रियों की ४ साधारण 
जगहों में से १ शहरी और ३ देहाती; तथा मुसलमान ख्त्रियों की 
₹ जगहों में से १ शहरी और १ जगह देहाती निर्वाचन-च्ेत्रों के 
लिए. सुरक्षित हैं| योरपियन, एंग्लो-इंडियन, और भारतीय इईंसाइयों 
की जगहों को शहरी और देहाती निर्वाचन-द्तेत्रों में विभक्त नहीं 
किया गया हे, कारण ये लोग अधिकतर नगरों या करों में हो 
रहते हैं। 


खरल नागरिक शास्त्र 
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प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल पद श 


निर्वाचक कौन हो सकता हैं मताधिकार का मुख्य 
आधार अभी तक सम्पत्ति है। शिक्षा-सम्बन्धी तथा सैनिक योग्यता 
के आधार पर भी मताधिकार दिया गया हे। जिन व्यक्तियों में 
निर्वाचक की पहले बतायी हुई अयोग्यता न हो, और जिनमें निम्न- 
लिखित योग्यताएं हों,* वे ही प्रान्तीय व्यवस्थापकफ सभा के किसी 
पनिर्वाचक-संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं :-- 
१--जो निर्वाचक-संघ की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और 
२-(क) जो २४) या अधिक वाधषिक किराये के मकान में रहते द्वों। या 
(व) जो म्युनिसिपिलटी को १५०) या अधिक को वाषिक आय 
पर दहेसियत-कर देते द्वों । या 
(४) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों। या 
(घ) जो ५) या अधिक वाषिंक मालगुज़ारी या १०) या अधिक 
लगान देनेवाली ज़मीन के मालिक हों | या 
(च) जो अपर-प्राइमरी क्लास पास हों । या 
(छ) जो भारतीय सेना के पेंशन पानेवाज्ञे या नौकरी छोड़ चुकने- 
वाले अफ़रर या सिपाही हों । ः 
किसी स्री का नाम निर्वांचक-सूची में निम्नलिखित दशा में हो 
दर्ज किया जाता हेः-- क ) अगर वह भारतीय सेना के पेंशन पाने- 
वाले या नौकरी छोड़ चुकनेवाले अफसर या सिपाद्दी की पेंशन पाने- 
... मिन्न-मिन्न आन्तों में इन योग्यता-सम्बन्धी नियमों में भेद है। स्थाना माव्‌ 


'स हमने यहाँ संयुक्तप्रान्त के ही मुख्य-मुख्य नियमों का उल्लेख किया है। 
३३६ 
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वाली विघवा या माता दो, या (ख ) अगर उसे लिखना-पढ़ना! 
आता हो या ( ग) अगर उसके पति में निर्धारित आर्थिक योग्यता 
हो। [ यह योग्यता पूर्व-सूचित साधारण योग्यता से कुछ अधिक 
है।] 

ये योग्यताएं साधारणतया जाति-गत निर्वाचक-संघों के विषय की 
हैं। कई प्रान्तों में (क) व्यापार उद्योग और खणिज (ख) जमी- 
दार, (ग) विश्व-विद्यालय और (घ) मजदूरों के विशेष द्वितों के 
लिए, विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी है। इनके निर्वाचक- 
संघों के निर्वाचकों के लिए. अन्य योग्यताएँ निर्धारित हैं । 


भारतीय नेताओं को माँग थी कि प्रत्येक बालिग पुरुष ख्री को 
मताधिकार मिले, परन्तु यह नहीं हुआ। हाँ, जब कि नवीन शासन- 
विधान से पृव ब्रिटिश भारत के ७१ ल्ञाख, अर्थात्‌ तोन प्रतिशत व्यक्तियों 
को मताधिकार था, अब साढ़े तीन करोड़ पुरुष-ख्तरियों को श्र्थात्‌ लगभग 
१४ प्रतिशत जनता को मताधिकार है। 

नवीन विधान के शअजुसार यहाँ १५ प्रकार के निर्वांचक-संघ हैं । 
निर्वाचक-संघों की अनेकता राष्ट्रीयचा का अंग भंग करती है, जनता 
को वास्तविक स्वराज्य के लिए संयुक्त निर्वाचन चाहिए | इस विषय में, 
पहले ( उन्नौसवे परिच्छेद में ) लिखा जा चुका है । 

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद- अगले प्रृष्ठ में दिये हुए. 
नक़शे से यह ज्ञात दो जायगा कि विविध प्रान्तों की व्यवस्थापक. 
प्रिषदों में किस-किस निर्वाचक-संघ के कितने-कितने सदस्य हैं । 
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प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जानेवाले 
सदस्य “एकाकी इहस्तान्तरित मत? ( सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट ) प्रणाली 
से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, चुने जाते हैं। इसके सम्बन्ध 
में पहले (उन्नौसवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है | 

निवांचकों की योग्यता--प्रान्तों की व्यवस्थापक परिंषदों के 
सदस्यों को चुननेवाल्ले निर्वाचक वें द्वी व्यक्ति हो सकते हैं, जो निर्वाचक- 
संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों । उनकी अन्य योग्यता 
का परिमाण भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रथक-प्थक्‌ है । स्थानाभाव से हम 
यहाँ उंयुक्तप्रान्त के निर्वाचकों की द्वी मुख्य-पुख्य योग्यताओं का 
उल्लेख करते. हैं । इस प्रान्त में निम्नलिखित योग्यतावाल्ते व्यक्तियों को 
निर्वाचकों की सूची में नाम दज कराने का अधिकार हे 

धारण याग्यता-.- (अ) गतवर्ष में ४०००), या अधिक 

पर आय-कर देना; या (आ) दोवान-बहादुर, खाँबद्दांदुर, रायबंद्ादुर 
रावबद्दादुर या इनसे ऊँची उपाधि प्राप्त होना, या (६) २५० रु». 
मासिक पेन्शन पाना, या (ई) निम्नलिखित पदों पर रह चुकना, या 
होना--त्रिगिश भारत के किसी व्यवस्थापक मंडल का गेर-सरकारी 
सदस्य; किसी विश्व-विद्यालय का चान्सलर; फ्रेलो, कोट या सिनेट का 
सदस्य; संघ-न्यायालय, दहाईकोट या चीफ़कोट का न्यायाधीश; किसी 
स्युनिस्पिलटी या ज़िला-बोड का गैर-सरकारी सभापति; या 
(उ) १०००) %० या अधिक सालाना मालवगुजारी देना या इतनी 
मालगुज्ञारी माफ़ी की ज़मीन का मालिक द्वोना; या (ऊ) १४००) या 
अधिक सालाना लगान देना । 
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खियों सम्बन्धी योग्यता- ऐसी प्रत्येक क्री को मताधिकार हे 
जिसके पति में निम्नलिखित योग्यताएँ पायी जावें--(क) गत बच में 
१०,०००) या अधिक पर आय-कर देना, या (ख) ४,०००) रु० या 
अधिक सालाना मालगुज़ारी देना, या (ग) दीवान-बद्ाादुर, खांबह्यादुर 
रायबहा दुर, रावबदादर या इनसे ऊंची उपाधि प्राप्त होना या 
(घ) २४०) रु० या अधिक मासिक पेंशन पाना । ५ हि 

दलित जातियों सम्बन्धी योग्यता--( श ) २,०००) या 
अधिक पर आयकर देना, या(ष ) २००) या अधिक सालाना 
मालगुज्ञारी देना, या ( स ) ५००) या अधिक सालान। लगान देना, या 
( ह )गवनर-जनरल से कोई पद प्राप्त करना | 

इसमें सन्देह नहीं कि निर्वाचकों की योग्यता का आधार उच्च 
आशिक स्थिति अथवा उच्च पदोबाली सरकारी नौकरी है, और इन 
परिषदों के निर्वाचित सदस्य सवंसाधारण के हितों के प्रतिनिधि न 
होकर उक्त थोड़े से निर्वाचकों का ही मत प्रकठ करनेवाले 
होते हैं | - क्‍ 

दूसरी सभा के संगठन के सम्बन्ध में वक्तच्य-- 
पहले सब गवनरों के प्रान्तों में एक-एक ही व्यवस्थापक सभा थी; 
अब सन्‌ १९३१५ ई० के विधान के अनुसार एक-दो नहीं, आधे 
दजन प्रान्तों में दूसरा सभा [ सैकंड चेम्बर ] का आयोजन किया 
गया हैं। केन्द्र में दूसरी सभा [ अर्थात्‌ राज्य-परिषद ] होने से क्‍या 
द्ानि है, यद पहले बताया जा चुका है। प्रान्तों में दूसरी सभा कौ 
व्यवस्था उससे भी अधिक हानिकर है | 
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व्यवस्थापक पमढल के अधिकार--प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्था- 
पक मंडल को तीन प्रकार के कार्य करने का अधिकार है-- 

( १ ) शासन-कार्य की जाँच के लिए आवश्यक प्रश्न पूछना और 
प्रस्ताव करना । 

( २ ) क्राबून बनाना । 

( ३ ) सरकारी आय-व्यय निश्चित करना । 

इनके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा, ओर यह भी बताया 
जायगा कि वर्तमान विधान के अनुसार प्रान्तीय व्यवध्थापक मंडलों 
के अधिकार कहाँ तक सीमित हैं, उनमें क्या-क्या प्रतिबन्ध या रुकावट्टे 
हैं। पहले व्यवस्थापक मंडलों के अधिवेशनों तथा कार्य-पद्धात आदि 
के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य नियम जान लेना उपयोगी होगा । 

व्यवस्थापक मणठल का अधिवेशन- प्रत्येक प्रान्तीय व्य- 
वस्थापक मण्डल की सभा या समाश्रों का, प्रतिवर्ष कम-से-कम एक 
अधिवेशन होने का, ओर किसी अधिवेशन की अन्तिम बैठक के दिन 
से एक वर्ष के भीतर दूसरा अधिवेशन होने का, नियम है। इस 
नियम को ध्यान में रखते हुए, गवनर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
की दोनों या एक सभा का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर कर 
सकता है जिसे वह उचित सममभे। वह सभाओं का कार्य-काल बढा 
सकता है और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा ( एसेम्बली ) को भंग कर 
सकता हे । द 

सभापति ओर उप-सभापति--संगढित होने के पश्चात्‌, 
प्रान्तोय व्यवस्थापक सभा यथा-सम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में से एक 
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सभापति और एक उप-सभापति चुनती है| इन्हें क्रमशः “स्पीकर” 
ओर “डिप्टी-स्सीकर! कहा जाता है। जब ये व्यवस्थापक सभा के 
सदस्य न रहें तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है। ये गवनर 
को लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, और व्यवध्थापक 
सभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास किये हुए प्रस्ताव द्वारा 
अपने पद से इटाये जा सकते हैँ। हाँ, ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित करने 
की सूचना चौदद दिन पहले दी जानी चाहिए । 

. जब स्पीकर का पद रिक्त हो तो डिप्टो-स्पीकर, और, उसका भी 
'पद रिक्त होने की दशा में, गवनर द्वारा नियुक्त किया हुआ सदस्य 
इस पद का कार्य-सम्पादन करता है। स्पोकर ओर डिप्टी-स्पीकर को 
आन्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता हे; और 
जब तक मंडल द्वारा निर्धारित नद्दो, उन्हें गवर्नर द्वारा निर्धारित 
बैतन दिया जाता है । 

... व्यवस्थापक सभा की तरद्द व्यवस्थापक परिषद्‌ भी अपना सभा- 
“पति और उप-समभापति चुनती हे; ये 'प्रेसीडेंट” और 'डिप्ो प्रेसीडेंट? 
* कहलाते हैं । 

सभाओं में मत-प्रदान---इन समाश्रों में से प्रत्येक की बैठक 
'एवं दोनों की घंयुक्त बैठक में प्रस्तुत प्रश्नों का निशणय उपस्थित 
सदस्यों के बहुमत के अनुसार द्वोता है। मंत्री उस सभा में मत दे 
सकते हैं, जिसके वे सदस्य हों। सभापति या उनके स्थान पर कार्य 
करनेवाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का श्रषिकार नहीं द्वोता; हाँ, 
जब किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में समान मत हों, तो उपयुक्त 
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पदाधिकारी को अपना निशायक मत देना द्वोता है। 
ये सभाएं अपने सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त होने की दशा में भी: 
अपना काय कर सकती हैं। इनकी कारवाई उस दशा में भी निय- 
मित मानी जाती हैं जब कि पीछे यदह्द ज्ञात हो जाय कि कोई ऐसा 
व्यक्ति वहाँ बैठा है ओर उसने इनमें माग लिया है, जो ऐसा करने का 
अधिकारी नहीं था। अगर किसी समय प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की 
मीटिंग में कुल सदस्यों के छुठे भाग से कम, या परिषद्‌ की 
मीटिंग में दस भेम्बरों से कम उपस्थित हों तो सभापति या उसके स्थान 
पर काय करनेवाले व्यक्ति का यह कतंव्य होता है कि वह सभा की 
कारबाई को उस समय तक स्थगित कर दे जब तक कि उनकी ऊपर 
लिखी कमी दूर न हो जाय । द 
सदस्यों सम्बन्धी नियम--प्रत्येक सभा का हर एक सदस्य 

अपना स्थान. प्रहण करने के पूव गवर्नर के सामने राजभक्ति की 
शपथ लेता है। कोई सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता 
अगर किसी सभा का सदस्य सभा की अनुमति बिना, साठ दिन तक 
सभा की सब बैठकों में अनुपस्थित रहे तो सभा उसके स्थान को रिक्त 
घोषित कर सकती है। इन साढ दिलीं में वे दिन नहीं गिने जाते, 
जो दो अधिवेशनों के बीच में हों, या जिनमें लगातार चार से अधिक 
दिन तक कार्य स्थगित रहा दो क्‍ 

अंगरेज़ी भाषा का प्रयोग--प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल की 
सब कारवाई अंगरेज़्ी भाषा में होने का नियम है, परन्तु प्रत्येक 
सभा की काय-पद्धति और संयुक्त बैठक सम्बन्धी नियमों में, 


प्रान्ताय व्यवस्थापक मंडल प्र 


इस बात की व्यवस्था रदह्दती है कि अंगरेज़ी भाषा न जाननेवाले या उसे 
अपयोसप्त रूप से जाननेवाले व्यक्ति अन्य भाषा का प्रयोग कर सक |” 

विधान के इस नियम की व्याख्या के सम्बन्ध में व्यवस्थापक 
सभाओं में काफ़ी मतन्मेद रहा है। संयुक्तप्रान्त के स्पीकर ने अंगरेज्ञी 
जाननेवाले सदस्यों को भी हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा में बोलने को 
अनुमति ढी | इससे श्रोताओं को निस्सन्देह बहुत क्‍ सुविधा हो गयी पर 

व्यवस्थापक मण्डल की काय-पद्धुति---व्यवस्थापक मंडलों 
की काय-प्रणाली के नियम बहुत विस्तृत हैं| इम यहाँ उनमें से कुछ 
ख़ास-ख़ास का ही उल्लेख कर सकते हैं। सभा-भवनों में चारों ओर 
बरामदों ( गैलरियों ) में कुछु दर्शक भी उपस्थित हो सकते हैं । प्रत्येक: 
दशक को पहले एक पास? लेना होता है। पास” अपनी पहचान के 
किसी सदस्य द्वारा लिया जा सकता है। वह जिस व्यक्ति के लिए 
होता है, वह्दी उसका उपयोग कर सकता है। वह दुसरे व्यक्ति के काम 
नहीं आ सकता। सभा-भवन में सदस्यों के बैठने के स्थान एक ख़ास 
ढझ्क से निश्चित किये जाते हैं, जिसमें सरकारी पक्ष तथा विपक्ष के, 
एवं भिन्न-भिन्न दलों के मत गिनने में यथा-सम्भव सुविधा हो। भवन 
में अध्यक्ष, सदस्यों, मन्त्रियों, एडवोकेट-जनरल ओर सेक्रेटरियों के 
अतिरिक्त कुछ समाचार-पत्नों के संवाददाताओं के भी बैठने की व्यवस्था 
रहती है | 

साधारणतया दैनिक कार्य-क्रम में पहली बात प्रश्नोत्तरों की होती 
है। यह काय थोड़ी द्वी देर का द्ोता है। इस्के बाद कानूनों के मस- 
विदों या प्रस्तावों पर विचार होता है । गवर्नर को अधिकार है कि 
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'शैर-सरकारी कार्य के लिए समय और क्रम निश्चय करे | सभापति 
को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे जाने कौ अनुमति, इश् 
आधार पर देने से इनकार कर दे कि इसका प्रान्तीय सरकार से विशेष 
सम्बन्ध नहीं है । कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर मण्डल को किसी सभा 
में बिचार नहीं हो सकता; उनके अन्तिम निणय का अधिकार गवनंर 
को है। सावंजनिक महत्व के किसी ख़ास विषय की बहस करने के 
लिए परिषद्‌ के अधिवेशन को स्थगित करने का प्रस्ताव किया जा 
सकता है। सभापति को अधिकार है कि वह किसी सदस्य के भाषण 
में पुनरक्ति या अप्रांगग्रिक विषय का उल्लेख करे, और उसको 
'बोलने से रोके । 

सदस्य जब स्पीकर अथवा मंत्री-मंडल के किप्ती कार्य का विरोध 
करना चादइते हैं तो वे सामूहिक रूप में सभा-भवन से बाहर चले आते 
हैं। इसे 'वाक आडट! कहते हैं । 

कार्य-पद्धति के नियमों का निर्षधाण--शासन-विधान के 
नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक सभा अपनी कारय-पद्धति के नियम 
“बना सकती है। परन्तु कुछ विषयों के नियम गवनर उस सभा के 
अध्यक्ष से परामर्श करके बना सकता है । 

जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो, उसमें गवनर दोनों समाश्रों 
के संयुक्त अधिवेशन तथा पारस्परिक विचार-विनिमय के नियम उनके 
-सभापतियों का परामश लेकर -बनाता हैे। संयुक्त अधिवेशन. .में 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद का अध्यक्ष सभापति द्वोता हे _ उसकी 
अनुपस्थिति में वह व्यक्ति सभापति का कार्य करता हे, जो काय- 
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पद्धति के नियमों के अनुसार निश्चित हो । 
संयुक्तप्रान्त में वह व्यवस्था की ययी है कि संयुक्त अधिवेशन में 
ब्यवस्थापक परिषद्‌ का समस्रापति (ग्रेसीडेन्ट ) उपस्थित न होने की 
[दशा में व्यवस्थापक सभा का ससापति श्र्थात्‌ स्पीकर, ओर स्पीकर की 
अनुपस्थिति में डिप्टी-प्रध्ीडंट एवं डिप्टी प्रीडेन्ट की अ्नुपस्थिति में 
'डिप्टो-रपीकर अध्यक्ष का कार्य करें । यदि यद्द भी उपक्धित न हो तो 
'संयुक्त अधिवेशन द्वारा निर्वाचित सदस्य समापति बने । दोनों समाओं 
के ४८ सदस्य होने पर कोरम! पूरा होगा | संयुक्त अधिवेशन में उश् 
प्रस्ताव के अतिरिक्त, जिपके विचारार्थ अधिवेशन किया गया है, अन्य 
किसी विषय पर विचार न द्वोगा। 
प्रश्न ओर प्रस्ताव--शासन-कार्य की जाँच के लिए. 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछुने और प्रध्वाव करने का 
बैता ही अधिकार हे, जेसा हम भारतोय व्यत्रस्थातक्र मंडल के सम्बन्ध 
में बता आये हैं। प्रश्न पूछ कर सरकार का ध्यान जनता को शिका- 
-यतों की ओर आकर्षित क्रिया जाता है, ओर महत्वपूर्ण विषयों पर 
प्रकाश डाला जाता है । 
मंडल में किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग के उपस्थित 
किये जाने से रोकने का अधिकार उस प्रान्त के गवर्नर को 
'होता है । 
प्रस्ताव तीन ' प्रकार के द्वोते हैं ;:--(१) साधारण नीति के 
अस्ताव पास करके सरकार को निर्धारित काय करने का आदेश 
अँकया जाता है। (२) सार्वजनिक मद्ध॒त्व के विषय की बहस के लिए 
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कारवाई स्थगित करने का अथात्‌ “'काम-रोको? प्रस्ताव किया जाता 
है। इसका आशय यह होता है कि सरकार पर विश्वास नहीं है 
यह प्रस्ताव उसी दिन चार बजे अन्य कायवाही बन्द करके ले लिया" 
जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रस्ताव 'के बाद-विवाद के 
बीच में ही सभा की बैठक का समय समाप्त हो जाता है और प्रस्ताव पर 
मत लिये जाने का अवप्तर नदीं आता । इस प्रकार निर्णय न होने की" 
दशा में प्रस्ताव को “चर्चा में ही गया! ( टाकूड आउट? ) कहते हैं: 
(३) सरकारी नीति से असन्तोष प्रकट करने के लिए मंत्री-मंडल के: 
प्रति अविश्वास या निन्‍्दा का प्रस्ताव किया जाता दे | सभापति किसी 
सदस्य को इस प्रकार प्रस्ताव करने की अनुमति उस समय देता है 
जब सदस्यों की एक बड़ी संख्य खड़ी होकर अनुमति देने के पक्ष में 
होना यूचित करदे। सदस्यों की यह संख्या मिन्न-मिन्न प्रान्तों में प्रथक- 
पृथक्‌ निर्धारित है| इस प्रस्ताव पर “स्पीकर? द्वारा निश्चित किये हुए. 
दिन विचार द्वोता है। दूसरे ओर तीसरे प्रकार के प्रस्तावों में से किसी 
के पास दो जाने पर, उत्तरदायी शासन-पद्धति सें, मंत्री-मंडल को 
त्याग-पत्र देना होता है। स्पीकर के प्रति भी अविश्वास का प्रस्ताव 
रखा जा सकताहै। 

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के कानूनों का क्षेत्र-- 
नवीन विधान के अनुसार व्यवस्थासग्बन्धी विषय तीन , सूचियों: 
में विभक्त किये गये हैं ;---(क) संघीय सूची, (ख) सम्मिलित सूची 
ओर (ग) प्रान्तीय सूची | जिन विषयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्था 
पक मंडल कानून बना सकता है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं।-« 
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१--सावजनिक शान्ति * सेना छोड़कर ], अदालतों का संगठन 
ओर फ़ौस [संघ-न्यायालय छोड़कर] (२) पुलिस, (३) जेल, (४) प्रान्त 
का सरकारी ऋण, (५) कुछ प्रान्तीय सरकार्री नौकरियाँ, नोकरी- 
कमीशन, (६) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना, (७) प्रान्तीय 
ज्यवस्थापक मंडल का चुनाव, (८) प्रान्तीय मन्त्रियों तथा व्यवस्थापक 
सभाओ्रों ओर परिषदों के सभापति, उपसभार्पात और सदस्यों का वेतन 
और भत्ता, (९) स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ, (१०) सावंजनिक स्वास्थ्य 
और सफ़ाई; .अस्पताल, जन्म शोर मृत्यु का लेखा, (११) शिक्षा, 
(१२) सड़क पुल, घाट ओर आवागमन के अन्य साधन [ बड़ी 
रेलों को छोड़कर ]), (१३) जल-प्रबन्ध, आबपाशी, नहर, बाँच 
तालाब ओर जल से उत्पन्न होनेवाली शक्ति, (१४) कृषि, 
'कृषि-शिक्षा ओर अनुसन्धान, पशु-चिकित्सा तथा कांजी-द्ाउस, 
(१५) भूम, मालगुज़्ारा ओर किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध, 
(१६) जंगल, (१७) खान, तेल के कुओं का नियन्त्रण ओर उन्नति 
(१८) गैस ओर गेस के कारख़ाने, (१९) प्रान्त के अन्दर का व्यापार, 
वाणिज्य, मेले-तमाशे, साहुकारी ओर साहुकार। (२०) उद्योग-घन्धों 
'की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और वितरण (२१) खाद्य पदार्थों 
आदि में मिलावट; तोल ओर नाप, (२२) शराब और अन्य मादक 
'वस्तुश्रों सम्बन्धी क्रय-विक्रय, आर ब्यापार [अफीम कौ उत्तत्ति छोड़ 
'कर ], (२३) दान और दान देनेवाली संस्थाएँ (२४) नाटक, थियेटर 
ओर सिनेमा, (२५) जुआ ओर सरुद्टा, (२६) प्रान्तीय विषयों- 
सम्बन्धी कर। द 
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इन विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी: 
प्रान्तीय ब्यवस्थापक मंडल क़ानून बना सकता है; परन्तु केवल उसी 
दशा में जब कि संघीय ब्यवस्थापक मंडल न बनाये। इन्हें सम्मिलित 
विषय कहते हैं। प्रांतीय तथा केन्द्रीय ब्यवस्थापक मंडल के बनाये, | 
किसी विषय के क़ानून में परस्पर विरोध हो तो केन्द्रीय ब्यवस्थापक: 
मंडल का बनाया क़ानून ठीक समझा जायगा। 

“ कानून कैसे बनते हैं---किसी क़ानून का मसविदा ब्यवस्थापक 
सभा में, और जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हैँ किसी भी सभा में, 
उसके सदस्य द्वारा उपस्थित किया जा सकता है। मसविदा किसी: 
ऐसे विषय के ही सम्बन्ध में दो सकता है, जो प्रान्तीय व्यवस्थापक: 
मंडल के अ्रधिकार के अन्दर द्वों | सरकारी मसविदा सरकार के उस: 
सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता है जो मंसविदे के विषय का अधि-. 
कार रखता हो । जब कोई ग्रेर-सरकारी सदस्य कोई मसविदा उपस्थित 
करना चाहता है, तो उसे अपने इस विचार की सूचना पहले देनी होती 
है। जब कोई मसविदा नियमानुसार उपस्थित दो चुकता है तो वह 
ग्रायः एक विशेष कमेटी में मेजा जाता है। इस कमेटी का चेयरमैन वह 
सरकारी सदस्य होता है, जो इस विषय का अधिकार रखता हो। 
उसकी रिपोर्ट उस सभा में पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक 
सदस्य हो। पश्चात्‌ मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर प्रथक-प्रथक्‌ 
विचार किया जाता है । स्-सम्मति या बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर 
मसविदा उस सभा में पास हुआ कहा जाता है। यदि उस प्रांत 


५७ 


में दूसरी ब्यवस्थापक सभा द्वो तो उपयक्त सभा में पास हुआ 
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मसविदा दुसरी सभा में मेजा जाता हे। अब यदि वह इस सभा में भी 
उसी रूप में पास हो जाता है या ऐसे संशोधनों सहित पास हो जाता 
है, जिन्हें पहली सभा स्वीकार कर ले, तो वह मसविदा दोनों समाश्रों: 
अर्थात्‌ व्यवस्थापक मण्डल में पास हुआ कद्दा जाता है। ' 

यदि केाई मसविदा जो व्यवस्थापक सभा में पास हो गया हे, 
ओर व्यवस्थापक परिषद्‌ में भेज दिया गया है, परिषद में आने के 
बारद महीने समाप्त होने से पूर गवनर की स्वीकृति के लिए न 
मेजा जाय तो गवनेर उस पर विचार करने और मत लेने के लिए 
दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक करा सकता है | यदि गवनेर को यद्द 
प्रतीत दो कि मसविदा अथ-सम्बन्धी हे, श्रथत ऐसे विषय-सम्बन्धी 
है, जिसका प्रभाव उन कार्यों पर पड़ेगा, जिनके विषय में उसे अपने 
विवेक या व्यक्तिगत नियणंय का प्रयोग करना है, तो वह बारह महीने 
: से पूर्व भी सभाओं की संयुक्त बेठक करा सकता है। यदि दोनों 
सभाओं की संयुक्त बेठक में मसविदा ( यदि कोई संशोधन दोनों समाओं 
द्वारा स्वीकृत हो तो उसके सहित ) दोनों समाओं के उपस्थित, और 
मत देनेवाले सदस्यों के बहुंमत से पास हो जाय तो वह दोनों: 
सभाओं में ( प्रथक-प्थक ) पास हुआ समझा जाता है। - 

: प्रान्तीय व्यवस्थापक समा द्वारा, या जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परि- 
घद भी है, दोनों सभाश्रों द्वारा पास किया हुआ मसविदा गवनर के 
सामने रखा जाता हे | गवनर को यह अधिकार है कि वह अपने 
विवेक से उसको सम्राद की ओर से स्वीकार करे, या अपनी स्वी- 


कृति को रोक ले, या उसे गवनंर-जनरल के विचाराथ रख छोड़े । .-” 
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“गवर्नर को वह भी अधिकार है कि यद्द मसविदे को इस संदेश-सहित 
लौटा दे कि सभा या सभाएँ मसविदे या उसके किन्हीं अंशों पर पुन; 
“बिचार करे; विशेषतया उसके द्वारा सूचित संशोधन को उपस्थित 
"करने का विचार करें| इस पर सभा या सभाओं को उस मसविदे के 
सम्बन्ध में पुनः विचार करना पड़ता है । 

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा पास किया हुआ मसविदा जब 
उसे गवर्नर स्वीकार कर ले, और सम्राद्‌ अस्वीकार न करें, अथवा 
-यदि गवर्नर उसे गवर्नर-जनरल या सम्राट की स्वीकृति के लिए 
'रख छोड़े तो क्रमशः इनकी स्वीकृति मिलने पर, क़ानून बन जाता है। 

- व्यवस्थापक सभा भंग होने और अधिवेशन स्थगित होने में जो 

अन्तर है वह समझ लेना चाहिए । व्यवस्थापक सभा भंग होने पर 
उसका नया चुनाव द्वोता है । अधिवेशन गवनर भंग करता है और वही 
भंग होने पर डसे फिर छुला सकता है | अधिवेशन स्थगित करने का 
कार्य स्पीकर ( सभापति ) करता है श्रोर अधिवेशन स्थगित होने पर 
स्पीकर उसे फिर बुला सकता हे । 
प्रान्तोय व्यवस्थापक मण्डल के अधिकारों की सीपा-- 
-गवनर-जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना प्रान्तीय व्यवस्थापकफ मण्डल 
'की सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया 
जा सकता-_ 

(क) जो पालिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी क़ानून को 
“रह ( रिपील ) या संशोधित करता हो, या जो उससे असंगत दो । 
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(ख) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता द्वो जो 
अवनंर-जनरल को, नवीन विधान के अनुसार, अपने विवेक से 
करना ह्वो | 

(ग) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा-सम्बन्धी फोज़दारी काय-पद्ध ति 
पर प्रभाव डालता हो । 


गवर्नर की पूर्व स्वीकृति बिना कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उप- 
स्थित नहीं किया जा सकता :---(१) जो गवनंर के किसी क़ानून या 
आडिनेन्स को रद्द या संशोधित करता दो, या उससे असंगत दो, 
अथवा (२) जो पुलिस-सम्बन्धी किसी क़ानून के प्रस्ताव को रद्द या 
संशोधित करता दो, या उस पर असर डालता हो । 

प्रांतीय व्यवस्थापक मडंल को ऐसा क़ानून बनाने का अधिकार नहीं 
है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश. भारत या उसके किसी भाग के लिए, पारलिमेंट 
: के क़ानून बनाने के अधिकार पर पड़े या जिसका सम्बन्ध सम्राट या 
. उसके परिवार से, सम्राट्‌ के भारत के प्रभुत्व से, सपरिषद संप्राद की 
आज्ञाओं से, या भारत-मन्त्री के नवीन विधान के श्रनुसार बनाये हुए 
: नियमों से, या गवनर या गवनर-जनरल के बनाये हुए नियमों से दो; 
। या जिससे सम्राट के किसी न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने 
- के विशेषाधिकार में कमी पड़े । 
..प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल में संघीय न्यायालय, या हाईकोट के 
किसी जज के अपने कर्तव्य को पालन करने के समय के व्यवहार 


थर वादानुवाद नहीं दो सकता | अगर गवनर अपने विवेक से यह 
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तसदीक़ कर दे कि किसी क़ानून के मसविदे, उसके अंश या संशोधन 
से, उसके शान्ति-रक्षा-सम्बन्धी विशेष उत्तरदायित्व पर असर पड़ता 
है तो वह इस विषय का आदेश करके उस मसविदे आदि के. 
सम्बन्ध में दोनेवाली करवाई को रोक सकता है । 

गवनर के अधिकार, भाषण और सन्देश-- गवर्नर 
आपने विवेक से व्यवस्थापक #भा में, और यदि उसके प्रान्त में व्यव- 
स्थापक परिषद हो तो किसी भी सभा में, या दोनों सभाओं के संयुक्त 
अधिवेशन में, भाषण कर सकता है | वह दोनों में से प्रत्येक सभा. 
में, किसी भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना सन्देश भेज सकता है, 
चाहे वह मण्डल के सामने उस समय विचाराधीन होंया न हो ॥ 
जिस सभा में कोई सन्देश भेजा जायगा, वह यथा-सम्भव शीघ्रता-पू्वक 
सन्देश में सूचित विषय का विचार करेगी [ 

गवनर के आंडिनेन्स--.गवर्नर को आडिनेन्स अर्थात्‌ अस्थायीः 
कानून बनाने का अधिकार है। यह अधिकार (१) व्यवस्थापक मंडल के: 
अवकाश के समय होता है और (२) उसके कारय-काल में भी । जब 
किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मण्डल का कार्य-काल न हो, यदि गवरनर 
को निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति में तुरन्त कारवाई करना 
आवश्यक है तो वह अपनी सम्मति के अनुसार आवश्यक आडिनेन्सः 
बना सकता है। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल के कार्य-काल 
में भी गवनर जब वद्द अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक 
समझे, निर्धारित काल के लिए बेसा ही क़ानून बना सकता हे जेंसा कि 
मण्डल । निदान, उसको कुछ विषयों में मण्डल के समान. अधिकार 
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प्राप्त हें ओर वह मण्डल की इच्छा के विरुद्ध भी उनका अस्थायी रूप 
से प्रयोग कर सकता है। 
 गवनर के कानून---यही नहीं; कुछ दशाश्रों में वद्द स्थायी 

रूप से भी क़ानून बना सकता है | इस प्रसंग में विधान में यह नियम 
है कि यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि उसके 
उत्तरदायित्व को पालन करने के लिए उसके विवेक से काम करने या 
उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के सम्बन्ध में क़ानून से 
व्यवस्था होनी चाहिए तो वह सन्देश भेजकर सभा या सभाओं को 
तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करायेगा, और वह या तो “गवर्नर का 
कानून बना देगा या अपने सन्देश के साथ प्रस्ताव का मसविदा लगा 
देगा | दूसरी दशा में वह एक मास के बाद “गवनर का कानून” बना 
देगा, जो या तो उसी रूप में होगा जैसा कि उसने सभा या समाश्ों में 
मसविदा भेजा था, या उसमें उसके विवेक के अनुसार आवश्यक 
संशोधन होंगे | हाँ, ऐसा करने से पूर्व यदि किसी .समा की ओर से उसे 
: अ्रस्ताव या संशोधन-सम्बन्धी कोई निवेदन-पत्र दिया जाय तो वह उस 
. पर विचार करेगा । क्‍ 

गवनेरों को आड्डिनेन्स जारी करने या क्वानून बनाने का अधिकार 
नवीन शासन-विधान से ही मित्रा है; फिर भी कुछ ब्रिटिश अधिकारियों 
का यह दावा है कि यह विधान प्रान्तों में स्वराज्य स्थापित करने 
वाला है । 

पृथक या अंशतः पृथक क्षेत्रों की व्यवस्था--इन क्षेत्रों 
के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका दे । प्रान्तीय 
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(या केन्द्रीय) व्यवस्थापक मण्डल का कोई क़ानून या उसका कोई भाग 
इन पर उस समय तक लागू नहीं होता जब तक कि गवर्नर सावजनिक 
सूचना द्वारा ऐसी द्वदिदायत न करे। गवनर इन क्षेत्रों के लिए नियम 
बना सकता है, ओर, उसके नियम उन संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक्‌ 
मण्डल के या अन्य भारतीय क़ानूनों को रद्द या संशोधित कर सकते हैं 
जो इन त्ेत्रों-सम्बन्धी हों। ये नियम गवर्नर-जनरल के सामने उपस्थित 
किये जाते हैं, ओर उसकी स्वीकृति दोने तक, इन पर कोई अमल 
नदीं होता । 
आय-व्यय सम्बन्धी कार्य-पद्धति--गवनेर प्रति वर्ष 

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल की सभा या दोनों सभाओं के सामने 
उस वर्ष के आनुमानिक आय-व्यय का नक़्शा उपस्थित कराता है। 
उसमें दो प्रकार की मंद्दों की रक्में प्रथक-प्रथक दिखायी जाती हैं 
(१) जो पूव निश्चित है, जिन पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का 
मत नहीं लिया जाता, ओर (२) जिन पर मत लिया जाता है। 
कर-निर्धारण तथा व्यय के लिए. माँग के प्रस्तावों पर व्यवस्थापक 
परिषद का मत नहीं लिया जाता | 

व्यय की निम्नलिखित महों पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा को मत 
देने का अधिकार नहीं हे :--- 

(के) गवनर का वेतन ओर भत्ता तथा उसके कार्यालय-सम्बन्धी 
निर्धारित व्यय । 

(ख ) प्रान्तीय ऋण-सम्बन्धी व्यय, सूद आदि | 

(ग) मंत्रियों ओर ऐडवोकेट-जनरल का वेतन ओर भत्ता | 
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( घ ) द्वाइंकोट के जजों का वेतन और भत्ता । 

( च') प्रथक न्षेत्रों के शासन-सम्बन्धी व्यय | 

(छ ) अदालती निर्णयों के अनुसार होने वाला व्यय । 

(ज ) अन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी प्रान्तीय 
ब्यवस्थापक मंडल के क़ानून के अनुसार किया जाना आवश्यक दो | 
इसके अन्तर्गत उन सब कर्मचारियों के वेतन ओर मत्ते भी सम्मिलित 
हैं, जो भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जेसे इश्डियन सिविल सर्विस 
या इश्डियन पुलिस सबविस आदि के कर्मचारी । हि 
... कोई प्रस्तावित व्यय उक्त मद्दों में से किसी में आता है या नहीं, 
इसका निर्णय गवर्नर अपने विवेक से करता हैे। ( क ) को छोड़ कर 
अन्य महों पर व्यवस्थापक मंडल में वादानुवाद द्वो सकता है। उप- 
यक्त (के ) से ( ज ) तक की मद्दों को छोड़कर अन्य विषयों के ख़्च 
के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत के लिए माँग के रूप में रखे जाते 
हैं। इस सभा को अधिकार हे कि यह किसी माँग को स्वीकार करें, 
 अस्वीकार करे, या उसे कुछ घटाकर स्वीकार करे । 

गवनर की सिफ़ारिश के बिना किसी काम के लिए रुपये की माँग 
का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। यदि सभा व्यय-सम्बन्धी कोई माँग 
स्वीकार न करे या घटाकर स्वीकार करे, ओर इससे गवर्नर की सम्मति में 
उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने में बाधा उपस्थित हो तो वंह अपने 
विशेषाधिकार से, रद्द की हुईं या घटायी हुई माँग की, पूर्ति कर सकता है। 

सारांश यह है कि गवर्नर की इच्छा बिना, मंत्री-मंडल या ब्य- 
वस्थापक सभा किसी कार्य के लिए खर्च स्वीकार नहीं कर सकती | 
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बजट-अधिवेशन---<अवस्थापक मंडल कौ एक मुख्य बेठक 
फ़रवरी के अन्त और माच के आरम्भ में द्ोती है। इसमें आगामी 
वर्ष के प्रान्तीय आय-व्यय का अनुमान-पत्र उपस्थित किया जाता है; 
वैसे वास्तव में यह अनुमान-पत्र सदस्यों के पास १५ दिन पहले भेज 
दिया जाता है। सदस्य भिन्न-मिन्न ख़र्चों का विचार करते हैं और 
यदि उन्हें किसी खर्च में कुछु कटौती की सूचना देनी हो तो वे सभा 
में बजट उपस्थित किये जाने से तीन दिन पहले उस सूचना को 
सेक्रटरी के पास भेज देते हैँ । यदि किसी ख़ास मद्द में खर्च की कमी 
न करते हुए केवल उस्त विभाग की कायं-्प्रणाली की आलोचना या 
शिकायत करनी हो, तो उस मद्द में कठौती-करके एक रुपये की स्वी- 
कृति सूचित की जाती है। इससे उस कथोती-सम्बन्धी चर्चा के प्रसंग 
में, सदस्य उस विभाग के विषय में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। 

बजट काफ़ी बड़ा द्वोता है, वद्द सभा में पढ़ा नहीं जाता। उसे 
उपस्थित करते समय अथं-मत्री उसके सम्बन्ध में अपनां भाषण करता 
है। पश्चात्‌ ( अगले दिन ) उस बजट पर चर्चा द्दोती है, इसमें 
सदस्य कुल बजट पर अपने साधारण विचार प्रकट करते हैं। इसके 
बाद एक हफ्ते तक मिन्न-मिन्न मद्दों कौ, सदस्थों द्वारा प्रस्तुत, कणो- 
तियों की चर्चा होती है। पहले किसी विभाग की नीति की आलोचना 
करने के' उद्दश्य से प्रस्तुत की हुई कणोतियों पर विचार होता है। 
पश्चात्‌ अन्य कणोतियों का विचार द्वोकर एक-एक मह के ख़्च की 
माँग की जाती है । बजट को बहस के लिए, निश्चित किये हुए उप्ताइ 
के अन्तिम दिन, पांच बजे कणौतियों की समाप्ति ( 'गिलोटिन? ) हो 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल फू ८३ 


जाती है; इसके बाद किसी कटोती पर बहस नहीं होती । सदस्य के 
आग्रह करने पर कटोती की रक़॒म पर मत लिये जाते हैं, ओर यदि वह 
स्वीकार हो जाय तो उठ मद्द की रक्षम को, उसमें आवश्यक कमी 
करके, मंज़र किया जाता है। इस प्रकार सारा शेष कार्य थोड़ी देर 
में ही निपटा लिया जाता है । 


विधानात्मक शासन न चलने पर काये में लाये 

जानेवाले नियम; गवनेर की घोषणा--यदि गवर्नर को किसी 
समय यह निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति में प्रांतीय शासन 
का काय इस विधान के अनुसार नहीं चल सकता, तो वह घोषणा 
निकाल कर सूचित कर सकता है कि (क) अम्रुक कार्य वह स्वयं 
अपने विवेक से करेगा, या (ख) प्रांतीय संस्था या अधिकारियों के सब 
था कुछु अधिकारों का वह स्वयं उपयोग करेगा। इस घोषणा में 
इसे व्यवद्धत करने के उपयोगी आवश्यक नियमों का उल्लेख किया 
जा सकता है। हाँ, गवर्नर हाईकोर्ट के अधिकार नहीं ले सकता ओर 
न इस न्यायालय-सम्बन्धी विधान की किसी धारा को स्थगित कर 
सकता है । 

गवर्नर किसी भी समय अपनी उपयुक्त घोषणा में परिवतन कर 
सकता है तथा उसे मन्सूर्व भी कर सकता है । 

ऐसी घोषणा की सूचना तत्काल भारत-मंत्री को दी जायगी, 
ओर उसके द्वारा पालिमेंट की दोनों समाप्रों के खामने रखी 
जायगी | 

गवनर इस प्रकार की घोषणा तब तह नहीं निकाल्ेगा, जब तक 
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कि गवर्नर-जनरल इसमें सहमत न हो जाय। और इस विषय में 
गवनर ओर गवर्नर-जनरल दोनों अपने विवेक से काय करंगे। 

आरम्म में ऐसी घोषणा छः माइ के लिए जारी द्ोगी। परन्तु 
अगर इस घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव पालिमेंट कौ दोनों: 
सभाओं से स्वीकार दो जाय ( या होता रहे ), तो यद्द घोषणा, मंसूखः 
न किये जाने की दशा में, अपनी अवधि के पश्चात्‌ बारह मास तक 
नारी रहेगी | परन्तु ऐसी कोई घोषणा तीन साल से अ्रधिक व्यवह्नत 
ने होगी | 

अगर गवनर घोषणा द्वारा, प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के कानूुनाः 
बनाने का अश्रधिकार ग्रहण कर ले, तो उसका बनाया हुआ क्रानून, 
घोषणा का प्रभाव समाप्त दोने के दो साल बाद तक जारी रहेगा, 
सिवाय उस दशा के, जब कि उसे कोई अधिकार-प्राप्त व्यवस्थापक. 
संस्था नियमानुसार दो साल से पूर्व संशोधित कर दे । 

विशेष वक्तृव्य--यद्यपि प्रजातन्त्रात्मक देशों की शासन-पद्ध ति 
के अनुसार ही यहाँ मंत्री-मंडल की व्यवस्था की गयी है, तथापि इस 
आधार पर जो शासन-भवन निर्माण किया गया है, वह प्रजातन्त्रात्मकः 
न होकर बहुत कुछ स्वेच्छाचार-मूलक है। गवनर के विशेष उत्तर- 
दायित्वों ओर विशेषाधिकारों का आयोजन करके, उन्हें प्रान्तीय आय 
के अधिकांश भाग को स्वयं ख़्च करने का अधिकार देकर, मंत्रियों 
को कितने-ही महत्व-पूर्ण अधिकारों से वंचित करके, एवं छः प्रान्तों में 
दो-दो व्यवस्थापक समाओं की स्थापना करके, प्रान्तीय स्व॒राज्य काः 
मानों उपहास किया गया है । 
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यहाँ गवनर प्रायः सर्वे-सर्वा बना दिया गया है। यह कद्दा जा 
सकता है कि अनेक स्वतंत्र राज्यों में भी किसी-न-किसी के हाथ 
में ऐसे अधिकार रहते हैं, जिनसे विशेष परिस्थिति में देश को राजनैतिक. 
संकट से बचाया जा सक्रे। परन्तु स्मरण रहे कि वहाँ विशेषाधिकारों 
का प्रयोग बहुत ही कम और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया 
जाता है। भारतवर्ष में, गतवर्षो' में इसके विपरीत यह अनुभव में 
आया है कि अधिकारी विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारण परिस्थिति 
में भी करते हैं। पुनः स्वतंत्र देशों में जिन व्यक्तियों के हाथ में 
विशेषाधिकार रद्दते हैं, वे जनता के विश्वास-पात्र होते हैं | उनका, 
ओर उन देशों के जन-साधारण का, हित परस्पर-विरोधी न होकर 
एक ही द्वोता है। इसलिए यहाँ प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कार्य- 
क्षेत्र में गवनर को व्यापक और स्वेच्छाचार-मूलक विशेषाधिकारों: 
से सम्पन्न करना, उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-प्रणाली के मूल पर 
कुठाराघात करना है। नवीन शासन-विधान की यह बात अत्यन्त! 
चिन्तनीय है | 


*' “्क 
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स्थानीय स्वराज्य 


हुनता को अपने-अपने स्थानों अर्थात्‌ शहरों ओर देद्गातों का 


प्रबन्ध या सुधार करने के अधिकार होने को स्थानीय स्वराज्य कहते 
'हैं। इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए बनायी हुई संस्थाएँ 
स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएं कहलाती हैं । 


प्राचीन व्यवृस्था--प्राचीन समय में यहां चिरकाल तक 
स्थानीय कार्य गाँवों में ग्राम्य संस्थाओं ओर नगरों में व्यात्ार-संघों आदि 
द्वारा होता रहा । भारतवष की पंचायतें बहुत प्रसिद्ध रदीं हैं। प्रत्येक 
गाँव या नगर स्वावलम्बी होता था; पंचायत उसकी .रक्षार्थ पुलिस 
रखती थी, छोटे-मोटे कणड़ों का निपटारा करती थी, भूमि-कर वसूल 
करके राज-कोष में भेजती थी, तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सड़क 
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आदि सावंजनिक उपयोगिता के कामों की व्यवस्था करती थी। राज- 
वंश बदल्ले, क्रान्तियाँ हुईं, बारी-बारी से हिन्दू (क्षत्रिय राजपूत), पठान, 
मुगल, मराढों ओर सिक्‍खों का अमुत्व हुआ। परन्तु सब विश्न बाधाश्रों 
का सामना करते हुए. भी आराम-संस्थाओं ने अपना अस्तित्व और 
अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखी | ४ 

आधुनिक स्थिति --अंगरेजी शासन के प्रारम्भिक समय में 
आम संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा ले लिये 
जाने पर आमन-संगठन का कमश; हांस हो गया। यद्यपि, अब भी 
'पंचायती मन्दिर ओर घममेशाला आदि बनते हैं, ये प्राचीन व्यवस्था 
'के स्मृति-चिन्ह-मात्र हैं। अब पुनः नवीन रूप से पंचायत स्थापित 
'की जा रही हैं। इसका विवेचन आगे किया जायगा | 

अंगरेज़ अधिकारियों ने पहले नगरों या शहरों की ओर ध्यान 
दिया और सन्‌ १८४२ ई० से कुछ स्थानों में क्रमशः म्युनिसपैलणियाँ 
स्थापित कीं। इसके दो उद्देश्य थे | नयरों का सुधार होना, और जन- 
साधारण को सावजनिक काय करने की व्यावह्रिक शिक्षा मिलना | 
इन संस्थाओं की कुछ वास्तविक उन्नति सन्‌ श्८७० ई० से ( लाई 
-मेयो के समय से) हुई । सन्‌ श्ध्ू४ ई० में लाड' रिपन ने इनके अधि- 
कार बढ़ाये, तब से इनका प्रचार बढ़ा है। तथापि पंतीस वर्ष तक 
उन्नति की गति बहुत ही मन्‍्द रहो । सन्‌ १९१८ ३० में सरकारी 
-अन्तव्य प्रकाशित हुआ, उसमें म्युनिसपैज्ञटियों में निर्वाचित सदस्यों 
ओर निर्वाचकों की संख्या बढ़ाने तथा ग्रेर-सरकारी समापतियों के 
होने, उनके अधिकार बढ़ाने, ओर ग्राम-पंचायते स्थापित करने, पर 
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ज़ोर दिया गया। सन्‌ १९१९ ई० के शासन-सुधारों ने स्थानीय स्वराज्य: 
को इस्तान्तरित विषय कर दिया, श्रर्थात्‌ इसे उत्तरदायी भन्न्रियों कोः 
सौंप दिया । इससे इन संस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा । इन पर सरकारी 
नियंत्रण कम हो गया तथा इनके अधिकार बढ़ गये | सन्‌ १९३५ ई०. 
के शासन-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकीः 
शक्ति की और भी बृद्धि हुई। 

स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएं-भारतवर्ष की वतमान स्वराज्य- 
झंस्थाओं के निम्नलिखित भेद हैं ;-- 

(१) पंचायतें 

(२) बोड्ड 

(३) म्युनिसपैलटियाँ, कारपोरेशन, नोटीफ़ाइड एरिया 

(४) इम्प्रवमैंट ट्रस्ट और पोर्ट-द्रस्ट । 

- पंचायतें-- इनमें चार-पाँच या अधिक नामज़द सदस्य तथा एकः 
सरपंच होता हे। इन्हें छोटे-मोटे दीवानी तथा फ़ौजदारी मामलों काः 
फ़ैसला करने का अधिकार होता है। इनमें पेश दोनेवाले मुकदमों में- 
किसी पक्ष का कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता, अन्य ख़्च भी कम 
पड़ता है। पंचायतों को गाँव में सफ़ाई के, और आवारा फिरकरः 
नुकसान पहुँचानेवाले मवेशियों को रोक रखने के, सम्बन्ध में कुछ 
अधिकार द्ोता दे। पंचायतें साधारण अपराध करनेवालों पर कुछ 
बुमाना कर सकती हैं और मुकदमा लड़नेवालों ( वादी प्रतिवादी ). 
से फ़रीस ले सकती है। इन्हें ज़िला-बोड या सरकार से कुछ रकम 
मिलती है। इसके अतिरिक्त यद्द निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने! 
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ज्लेत्र के आदमियों पर कुछु कर लगा सकती तथा अपराधियों पर 
जुर्माना कर सकती हैं ( इन्हें क़ेद करने का अ्रधिकार नहीं द्वोता )। 
यदि इनका कोई कर या जुर्माना वयूल् न हो तो ज़िला-मजिस्ट्रेट उसे 
वसूल करा देता है। पंचायतों को अपनी आय कलेक्टर की.,अनुमति 
से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई या कच्ची सड़कों आदि के कार्य में खर्च 
करनी द्वोती है | सरपंच, पंचायत का सभापति होने के अतिरिक्त, आम- 
कोष और उसका हिसाब तथा अन्य आवश्यक काग्रज़ और रजिस्टर 
रखता है, सम्मन की तामील करवाता है ओर समय-समय पर कलेक्टर 
को पंचायत-सम्बन्धी रिपोर्ट देता रइता है। 

. पंचायतों की बहुत उन्नति तथा वृद्धि करने की आवश्यकता हे। 
वत॑मान अवस्था में उनके अधिकार बहुत कम हैं, और उनकी आय 
भी बहुत थोड़ी है। इसलिए गाँवों के सुधार या उन्नति में वे विशेष 
भाग नहीं ले पातीं। मुकदमे-्मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में भी 
उनके द्वारा बहुत थोड़ा कार्य हो रहा है। यदि उनके अधिकार 
यथेष्ट हों तो उनके द्वारा बहुत सा न्याय-कार्य बहुत जल्दी तथा अल्प 
व्यय में हो सकता है । 

बोड---देहातों में प्रारम्भिक शिक्षा ओर स्वास्थ्य आदि का कार्य 
करनेवाली मुख्य संस्थाएँ बोड़ कहलाती हैं। इनके तीन भेद हैं-- 
लोकल बोड, ताल्छुका-बोर्ड या सब-डिविजनल बोड, और ज़िला- 
बोर्ड ।७४ लोकल बोर्ड ८क गाँव में या कुछ गाँवों के समूह में होता 
किसी प्रान्त में तीनों ही प्रकार के बोड़ हैं, और किसी में दो या एक दी 
तरह के । ज़िला-बोड को मध्यप्रान्त में ज़िला-कोंसिल कहते हें । 
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है। ताल्‍्लुका या सब-डिविजनल बोड एक ताललुके या सब 
डिविजन में द्ोता है। यह लोकल बोड के काम की देख-भाल 
करता है । क्‍ द 

जिला-बोड एक ज़िले में होता है ओर ज़िलें भर के लोकल 
बोडों (या ताल्‍लुका बोडों ) का निरीक्षण करता है। भारतवर्ष के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बो्डों की व्यवस्था एकसी नहीं है। मदरास और 
मध्यप्रान्त में इनकी स्थापना अधिक हुई है। मदरास में प्रत्येक 
गाँव का--अथवा, कई गाँवों को मिलाकर उन सब का--एक यूनि- 
यन बना दिया गया है। ब्रिटिश भारत में लगभग २०० ज़िला-बोर्ड- 
ओर ५८० अधीन-ज़िला बोड हैं। इनके अतिरिक्त लगभग ४५० 
यूनियन कमेटियाँ हैं। पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त को छोड़ कर ज़िला 
ओर लोकल बोर्डों में प्रायः चुने हुए सदस्यों को संख्या ही अधिक 
है। किस ज़िला-बोर्ड में कितने सदस्य हों, उसका सभाएति चुना हुआ 
रहे, या नियुक्त किया जाय, यह प्रत्येक प्रान्त के ल़िला-बोड-क़ानून से 
निश्चित किया हुआ है। संयुक्तप्रान्त में सभापति चुना हुआ एक 
गैर-सरकारी होता है। बोडों के चुनाव के लिए नये नियम बनः 
रदे हैं । 

ग्रडी| का कांये और व्यय--बोर्डा' का कर्तव्य अपने आम- 
क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफ़ाई आदि के अतिरिक्त कृषि और. 
पशुओं की उन्नति करना हे। इनके खर्च के कुछ अन्य कार्य ये हैं;-- 

: सड़के बनवाना और उसकी मरम्मत करवाना; 
: सड़कों पर पेड़ लगवाना तथा उन पेड़ों की रक्षा करना; 
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पशुओं का इलाज करना ओर नस्ल सुघारना; 
. मेले ओर नुमायशें करना आदि | 


बोटीं की आय के साधन--बोडों' की अभ्रधिकतर आय 
अबवाब अर्थात्‌ उस मइसूल से द्दोती है जो भूमि पर लगाया जाता है। 
इसे सरकारी वाषिक लगान या मालगुज़ारी के साथ ही प्रायः एक 
आना फी रुपये के द्दिसाब से वसूल करके इन बोर्डो' को दे दिया 
जाता है । इसके अतिरिक्त विशेष कार्या' के लिए सरकार कुछ रकम 
कुछ शर्तों से प्रदान कर देती हे। आय के अन्य श्रोत तालाब, घाट, 
सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा और स्कूलों की फ्रीस, मवेशी- 
खाने की आमदनी, मेले या नुमायशों पर कर तथा सावंजनिक 
उद्यानों का मूमि-कर हे । (आसाम प्रान्त को छोड़कर ) 
अधीन-जिला-बोडों का कोई स्वतंत्र आय-श्रोत नहीं, उन्हें समय- 
समय पर ज़िला-बोडों' से ही कुछ मिल जाता है। वे उस 
रुपये को ज़िला-बोर्ड की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध ख्च नहीं 
कर सकते | 

प्रांत तथा परिस्थिति-मेद से बोडों की आय तथा व्यय भिन्न-मित्र 
होता है | एक ही बोर्ड के आय-व्यय में भी प्रति वष कुछ अन्तर होता 
रहता है। तथापि एक ज़िला-बोड के आय-व्यय से इस विषय का 
बहुत कुछ शान हो सकता है। इसलिए श्रागे इलाद्ाबाद 
ज़िला-बोड की सन्‌ १९३९-४० के आय-व्यय का बजट दिया 
जाता हे --- 
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इलाहाबाद ज़िला-बोडे की आय 


सह 
प्रांतीय सरकार से सहायता 
शिक्षा २,६९,३६८ 
चिकित्सा १२.० 
स्वास्थ्य ११,श्र्८ 
अन्य 9६,४०० 
'अबवाब 


हैसियत या जायदाद-कर 
भर्वेशीख़ाना 
यातायात 
शिक्षा-शुल्क 
चिकित्सा 
स्वास्थ्य 
पशु-चिकित्सा 
बाज़ार 
किराया 

पेड़ लगाना 
अन्य 


रः 


कह 
पिछली बाक़ी (वर्ष के आरम्भ में) 
योग 





रुपये 


२,४९,६४६ 


२,४ १,४७४ 
३०,००० 
१७,६०० 
३६,००० 
१०,६०० 

१,१४० . 
१.४०० 
१३० 
१,३०० 
२,००० 
७०० 
५,००० 
१४,२०० 
१६,९६९ 
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७,३८,२६९ 
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इलाहाबाद ज़िला-बोड का ब्यय 


सह रुपये 

साधारण प्रबन्ध १,३९ ,शप्य० 
सव्वेशीज़ाना १२,०१५ 
शिक्षा ४,१७,८८९७ 
चिकित्सा ४१,०९६ 
स्वास्थ्य १ ६,१०३ 
चेचक का टीका ११,२६५ 
पशु-चिकित्सा १२,६४० 
मेले और नुमायश पू०० 
पेड़ लगाना १,४७० 
निर्माण कार्य ४६,७६० 

अन्य ७०० 
कूज़े क्‍ १४,२०० 
बाक़ी देना (वर्ष के अन्त में) १७,५४३ 
योग | »रै८,२६९ 


आगे दिये हुए. म्युनिसपैलटी के आय-व्यय के अंकों से 
अंकों को तुलना कीजिए । जिला-बोड़ का क्षेत्रफल और जन - संख्या 
स्युनिसपैलदी के क्षेत्रन्‍ल और जन-संख्या से कई गुना है। तथापि 
उसकी आय-व्यय स्युनिस्पैलटी की आय-व्यय के आधे से भी कम है। 
जनता की शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा आदि के जैसे काम म्युनिस्पेलयी 


को करने होते हैं, वेसे ही काम ज़िला-बोडों को अपने न्षेत्र में करने 
ड्र८ 


कू ९४ सरल नागरिक शास्त्र 


होते हैं | परन्तु वर्तमान दशा में उनकी आय इतनी कम होने से के 
अपना कतब्य कैसे पालन कर सकते हैं ! यही कारण है कि प्राय$ गाँव- 
वालों के लिए. शिक्षा आदि की व्यवस्था बहुत द्वी कम द्वो रही है । 
भारतवर्ष की नब्बे फ़ीसदी आबादी गाँवों में रहती है, इसलिए 
गाँवों की जनता के द्वितार्थ जिला-बोर्डों कौ कितनी उन्नति होनी चाहिए, 
यह स्पट है । क्‍ द 

म्युनिसपेलटियाँ और कारपोरेशन --म्युनिसपल्टियाँ नगरों 
में काम करती हैं। ब्रिटिश मारत में इनकी कुल संडया लगभग सात सो 
हे । प्रत्येक म्युनिसपैलटी की सीमा निश्चित की हुई है। जो लोग उसके 
अन्दर रहते ओर उसे टैक्स देते हैं वे 'रेट-पेयर या कर-दातां 
कहलाते हैं। जो करूदाता निर्धारित वाषिक कर देते हैं, अथवा 
जिनके पास जागीर हैं, वे वोटर या मतदाता कहाते हैं। इन्हें अपनी 
अपनी म्युनिसपैलटी के लिए मेम्बर ( म्युनिसिपल कमिश्नर ) चुनने का 
अधिकार होता है । 

कलकत्ता, बम्बई ओर मदरास शहर की म्युनिसपैलटियाँ म्युनिसि- 
पल कारपोरेशन या केवल “कारपोरेशन” कहलाती हैं। इनके मेम्बरों 
( कमिश्नरों ) को कोंसिलर कहते हैं। अन्य म्युनिस्पैलटियों से इनका 
संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय-व्यय तथा कार्य-स्षेत्र अधिक 
होता है । 

इनका काये ओर व्यय-. म्युनिसपैलटियों और कारपोरेशनों 
के मुख्य काय कद्दीं-कद्दी कुछ भेद द्वोते हुए, साधारणतया ये हैं:--- 

(१) स्वंसाधारण की सुविधा की व्यवस्था करना, शड़के 
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बनवाना, उनकी मरम्मत कराना; पेड़ लगवाना; डाक बंगला या 
सराय आदि साबबजनिक मकान बनवाना; कहीं आग लग जाय तो 
उसे ब॒ुकाना; अकाल, जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता 
की सहायता करना । द 

(२) स्वास्थ्य-रक्षा “अस्पताल या औषधघालय खोलना; चेचक और 
प्लेग के टीके लगाने तथा मैला पानी बहने का प्रबन्ध कराना; 
छूत की बिमारियों को रोकने के उचित उपाय काम में लाना; पीने के 
लिए, स्वच्छु जल ( नल आदि ) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों 
में द्वनिकारक वस्तु तो नहीं मिलायी गई हे, इसका निरीक्षण करना । 

(३) शिक्षा--विशेषतया प्रारम्मिक शिक्षा के प्रचार के लिए 
पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था करना; मेले ओर नुमायशें कराना | 

(४) बिजली की रोशनी, टामबे तथा छोटी रेलों के बनाने में 
सद्दायता देना । 

उपयु क्त कार्यों में काफ़ी ख़्च होता है। इस लिए इन संस्थाओं 
को आय की आवश्यकता होती हे । 

आमदनी के साधन--इन उंस्थाओं की आमदनी के मुख्य- 
मुख्य साधन ये हैंः--- (१ ) चुज्ञी (अधिकतर उत्तर भारत, बम्बई ओर 
मध्य-प्रान्त में) इन संस्थाओं की सौसा के अन्दर आनेवाले माल 
तथा जानवरों पर लगती है । संयुक्तप्रान्त में इस कर को इतनी 
प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्युनिसपैलटियों का नाम ही चुज्ञी पड़ 
गया है। (२) मकान और ज़मीन पर कर ( विशेषतया आसाम 
बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्यप्रान्त और बज्ञाल में )। (३ ) व्यापार- 
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पेशों पर कर ( विशेषतया मद्रास, संयुक्तप्रान्त, बम्बई, मध्यप्रान्त 
और बच्धाल में ) । (४) छड़कों ओर नदियों के पुलों पर कर 
( विशेषतया मदरास, बम्बई ओर आसाम में ) । (५ ) खवारियों, 
गाड़ी, बग्घी, खायकिल, मोटर और नाव-शुल्क । ( ६ ) पानो, रोशनी, 
नालियों को सफ़ाई हाट-बाज़ार कताईखाने, पाख़ाने आदि का 
शुल्क । (७) हैसियत, जायदाद और जानवरों पर कर (८) चाजत्रियों 
पर कर । यह कर निर्धारित दूरी से अधिक के फ़ासले से आनेवालों 
पर लगता है और प्राय: रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वसूल कर 
लिया जाता है । (९) म्युनिसपल झरूकूलों की फ़ींस । ( १० ) काँजी 
हौस की फ़ीस | (११ ) सरकारी सहायता या ऋण । 

कभी-कभी शिक्षा, अस्पतालों ओर पशु-चिकित्सा के लिए म्युनि- 
सपैलटियों को सरकारी सहायता मिलती है। जब किसी म्युनिशिपैलटी 
को ग्रैले पानी के बहाव के लिए. नालियाँ बनानी होती हैं अथवा जल- 
प्रबन्ध के लिए शहर में नल आदि लगाने होते हैं तो वह ऋण लेती 
है। यदि उचित समझा जाय, तो इस खर्च का भार प्रान्तोय सरकार 
कुछ शर्तों से अपने ऊपर ले लेती हे । परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि 
म्युनिसपैलटियों कौ आवश्यकताओं के विचार से उनकी आय बहुत 
कम है | 

आगे इलाहाबाद म्युनिसपैलती का सन्‌ १९३९-४० बजट दिया 
जाता हे । इससे यह श्ञात हो जायगा कि विशेषतया संयुक्तप्रान्त में 
स्युनिसपैलटियों की आय प्रायः किन-किन साधनों से होती हे तथा के 
किन-किन कामों में रूपया ख़् करती हैं । 
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इलाहाबाद म्युनिसपेलटी की आय 


मदद रुप 
म्युनिसिपल कर $--- 
चुज़ी ४,७२,००० | 
मकान ओर जायदाद १,६६,५०० | 
घरेलू जानवर ओर सवारी प्र३,३०० 
मो ; ५ ११,६४,२००७ 
पानी ३,८२,३०० 
यात्री-कर ७९,००० । 
अन्य ११,९०० है 
ख़ास क़ानून के अनुसार ३-- 
मवेशीख़ाना १,४०० 
२३,५२५ 
इक्का, ताँगा आदि २२,०२२ 
म्युनिसिपल जायदाद आदि ३--- 
ज़मीन, मकान आदि का किराया १,०३,००० ! 
ज़मीन या उपज की बिक्री १,६०० 
स्कूल, बाजार आदि की फीस २५,७१० पे २,९६,५०० 
पानी की बिक्री १,३२,००० । 
अन्य फ़ीस और जुर्माना ३३,००० | 
सूद आदि १,१९० | 
प्रान्तीय सरकार से सद्दायता, . . पे ५०,१९३ 
अन्य  .,.. गा शक ४प पड 
कुज्ञं न्ना 2 28 पा २,८८६,६५४ ४ 
पिछला बाकी ( वर्ष के आरम्भ में ) !.. 5 ७०, १पूट 
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ध १९,३७,७७० 
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सह 
साधारण प्रबन्ध श 
जनता की रक्षा ३-- 
आग ११,९०९ ! 
रोशनी ९२,०४६ . 
स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाएँ :-.- 
पानी ३,७१,८९७ । 
नाली और मोरी २,२१,३६९ ४3 
सफ़ाईं २,७०,२५६ । 
अस्पताल और टीका ४९,७५४, 
पाक आदि े का 


मव शी ख़ाना, कधाईगख़ाना, सराय आदि 
मवेशी अस्पताल 

जन्म-मरण रजिस्टर ... 

निर्माण कार्य ३--- 
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सड़क ९४,४०० 
इमारत १०,९९४ 
श्रन्य ३४,९५२ 

शिक्षा :-- 
स्कूल ओर कालिज १,५९,००० 
लायब्र री, म्यूज़ियम २२, २८ 
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रुपये 
१,९८,६९४ 


१,०३,९५४५ 


९,१३,२७७ 


१,८९० 
९,७१० 
१४,२२६ 
२३,९२८ 


१,२३९,४४६ 


१,९१,२२८ 
१,०२,६६० 
२,७४,४८७ 

9०,०६९ 


७ अभानाणणणणडओ 


#ख का र्‌ हर ९ दे हट तर हि हट ७ 


स्थानीय स्वराज्य ५४९९ 


नोटीफाइड एरिया-ये अधिकतर पंजाब और संयुक्तप्रान्त 
में हैं। इन्हें म्युनिस्पैलटियों के थोड़े-थोड़े से अधिकार द्वोते हैं। ये 
उसी क्षेत्र में होते हैं, जहाँ बाज़ार या कृत्वा अवश्य दो और जिसको 
जन-संख्या दस हज़ार से अधिक न दो। म्युनिसपैलटियों की अपेक्षा 
इनकी आय (एवं व्यय) कम है | इनके अधिकांश सदस्य 
नामज़द होते हैं । 5 

इम्प्रवर्मट ट्रस्ट बड़े-बड़े शहरों की उन्नति या सुधार के 
लिए कभी-कमी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे सड़कों को चोड़ी 
करना, घनी बस्तियों को इवादार बनाना, ग्ररीबों और मज़दुरों के लिए 
सकानों की सुव्यवस्था करना, आदि | इन कामों के वास्ते “इस्प्रुवर्मेंट- 
ट्रस्ट' बनाये जाते हैं। इनके सदस्य प्रान्तीय सरकार, म्युनिसपैलटियों 
तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते हैं। ये अपने 
अधिकार की भूमि आदि का किराया तथा आवश्यकतानुसार ऋण 
या सहायता लेते हैं 

पोट ट्रस्ट --बन्द्रगाहों के स्थानीय प्रबन्ध करनेवाली संस्थाएँ 
योट-ट्रस्ट”ः कहलाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनाती हैं और 
व्यापार के सुभीते के अनुसार नाव और जहाज़ की सुव्यवस्था करती 
हैं| समुद्र -त्ट, नगर के निकटवर्ती समुद्र-माग, या नदो पर इनका 
पूरा अधिकार रहता है। इनकी पुलिस अलग रहती है। इनके सभा- 
सद कमिश्नर या ट्रस्टी कहलाते हैं। कलकत्तें के अतिरिक्त सब पोर्ट- 
द्रस्टों में निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा नामज़द दी अधिक रदते है ॥ 
अधिकांश . सदस्य योरपियन दवोते हैं। म्थुनिसपैलडियों की अपेक्षा 
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योट-ट्रस्टों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। ये ही ऐसी स्थानीय-स्वराज्य- 
संस्थाएँ हैं, जिनके सभासदों को कुंछु भत्ता मिलता है। माल-लदाई 
और उतराईं, गोदाम के किराये तथा जहाज़ों करे कर से जो आमदनी 
होती है, वह इनकी आय है। इन्हें आवश्यक कार्यों के लिए कूर्ज 
लैने का अधिकार है । ह 

विशेष वक्तव्य--हमारी स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं में अनेरू 
आदमी कोई ख़ास कार्य-क्रम लेकर नहीं पहुँचते, व्यक्तिगत कीति या 
यश के लिए. जाते हैं। वे दलबन्दी करते हैँ, जिससे सावजनिक द्वित 
की उपेक्षा द्ोती हे। पुनः हमारी पंचायतों ओर ज़िला-बोर्डो' की' 
ही नहीं, म्युनिस्पैलटियों तक की स्थिति अच्छी नहीं हैं। इनकी आय: 
बहुत कम है, ओर इन्हें अपने काय के लिए आवश्यक धन के वास्ते 
परमुखापेक्षी रहना पड़ता है। इसलिए इनके द्वारा किये जानेवाले 
कार्यों का असन्तोंषप्रद रहना स्वाभाविक दी है। यह भी उल्लेखनीय 
है कि यद्यपि इन संस्थाओं की स्थापना का काय॑ आरम्भ हुए सो वर्ष 
होने को आये, तथापि अरब तक इन्हें स्थानीय पुलिस आदि सम्बन्धी 
कुछ नवीन अधिकार नहीं दिये गये । 

इन विषयों में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो 
झुज्जन इन संस्थाओं के सदस्य बन, उन्हें अपने उत्तरदायित्व का 
ब्यान रखते हुए नागरिक कार्यों में उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए । 
उन्हें सम्प्रदाय या जाति-बिरादरी आदि का पक्षपात न कर अपने 
छेत्र के समस्त नागरिकों की उन्नति में दत्त-चित्त होना चाहिए | 


+>्बाकादआ चहि पाहडपरफरशाएकनपर 


उन्तालीसवाँ परिच्छेद 
सरकारी नोकरियाँ 


४७७७७: ए 


(श्स परिच्छेद में कुछ संघान्तरित राज्यों सम्बन्धी बातों का भी उल्लेख किया 
गया है, उन पर अमल उस समय होगा जब संघ की स्थापना हो जायगी । वर्तमान 
अवस्था में संघ सरकार और संघीय व्यवस्थापक मंडल से क्रमशः केन्द्रीय सरकार 
ओर केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल का आशय लिया जाना चाहिए। ] 

किशी देश का शासन अच्छा होने के लिए वहाँ क़ायदे-क़ानून तो 
अच्छे दोने दी चाहिएँ, पर यही काफ़ी नहीं है । शासन-कार्य जनता 
के लिए. यथेष्ट हितकर तभी द्वोगा, जब सरकारी कर्मचारी योग्य और 
अनुभवी हों तथा उनमें लोक-सेवा और देश-प्रेम की भावना हो; 
जो व्यक्ति केवल वेतन के लोभ से काम करते हैं, उनके योग्य होने परः 
भी बहुधा स्ंसाधारण के प्रति उनका व्यवद्ार अहितकर और 
अरुचिकर होता है। द द 
सरकारी नौकरियों के मुख्य दो मेद हैं :--सैनिक और मुल्की 
पहले भारतवर्ष के सैनिक नौकरियों के विषय में लिखा जाता है | 
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सेनिक नोकरियाँ---भारतवर्ष को सैनिक व्यवस्था करनेवाला 
सर्वोच्च अधिकारी भारत-मंत्री हैे। वह ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति, 
अन्यान्य बातों में भारतवर्ष के रक्षा-काय के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तर- 
दायी होता है। भारतवर्ष में उसके परामश ओर आदेशा।नुधार कार्य 
करनेवाला मुख्य अधिकारी गवनेर-जनरल दहै। विधान के अनुपार 
सेना का निरीक्षण, संचालन ओर नियंत्रण उप्के ही द्ाथ रहता है। 
भारत-सरकार के विभागों में से एक विभाग सेवा विश्वांग है, यह 
पहले बताया जा चुका है। इस पर जंगी लाठट ( कर्मांडरन चीकफ़ ) का 
प्रभुत्व रद्दता है, वह सैनिक परिषद ( मिलिटरों कॉंसिल ) का सभापति 
होता है। इस समय जंगीलाट, गवर्नर-जनरल को प्रवन्धकरिणी सभा 
का सदस्य है, संघ की स्थापना के बाद वह इस सभा का सदस्य नहीं 
'हुआ करेगा। सैनिक नोकरियों की व्यवध्था में मारतीय जनता के 
प्रतिनिधियों अर्थात्‌ भारतीय व्यवस्थापक मंडल का कुछ अधिकार 
नहों है। 

मुरकी नोकरियॉाँ---अब अ्र-सैनिक या मुल्की पदों की बात 
लीजिए। भारतवष में कुछ सर्वोच्च मुल्की पदों के लिए नियुक्तियाँ 
सम्राद द्वारा होती है। इनमें गवर्नर-जनरल, तथा बंगाल, बम्बरें ओर 
मदरास के गवर्नर आदि शामिल हैं | इनका उल्लेख पढले प्रस॑गानुधार 
किया जा चुका है। इन पदों से नोचे इम्पीरियल सबिप के सदस्यों 
का दर्जा है। इन्हें इंडियन सिविल्लसवित (आई० सो० एस० ) 
कहते हैं| ये कमचारी प्रायः प्रान्तों का ही काम करते हैं; परन्तु चू कि 
इनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा समस्त भारतवष के लिए द्वोती हे; ये 
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आल-इंडिया ( अखिल भारतवर्षीय ) सर्विसवाले ऋदलाते हैं। इनमें से 

ही ज़िला-मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ज़िला-जज, सेशन्सध जज, कमिश्नर, 

ओर रेवन्यू - बोर्ड के सदस्यों आदि की नियुक्ति द्योती है; यहाँ तक कि 

ये बंगाल, बम्बई और सदरात को छोड़कर अन्य प्रान्तों के गवनर तक 

द्वो सकते हैं । 

इन कमेचारियों के बाद दुसरा नम्बर उन कमेचारियों का है, जो 
ग्राविश्यल ( प्रान्तीय ) सिविज्ञ-सर्विस के ( पी० सी० एस० ) कहलाते 
हैं। इस श्रेणी के कर्मचारी, प्रान्तीय सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न विभागों 
में, अपनी योग्यतानुसार नियत किये जाते हैँं। भर्ती के लिए कभी तो 
परीक्षा दोती हे, ओर कभी नीचे की सविस के आदमी उसमें बदल 
दिये जाते हैं। प्रान्तीय सिविल-सर्विस में प्रान्त का नाम द्ोता है, जैसे 
मदरास सिविल-स्विंस। इस सर्विस में डिप्टी-कलेक्टर, एक्सट्रा- 
'एसिस्टट-कमिश्नर, मुन्सिफ़, स्कूलों के इन्स्पेक्टर, कालिजों के प्रोफ़ेसर 
“सब-जज, ऐसिस्टेंट सर्जन आदि कमचारी होते हैं। प्रान्तीय सर्विस के 
“बाद सबाडिनेंट-सविंस या अधीन कर्मचारियों का नम्बर है। इनमें 
_ जोदे-से-छोटे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। इन की नियुक्ति मिन्न- 
भिन्न प्रान्तीय सरकारें अथवा उनके विविध विभागों के उच्चाधिकारी 
"करते हैं. । क्‍ 
इंडियन सिविल-सर्विस की प्रश्ुता--भारतवर्ष में स्ब- 

साधारण के लिए इंडियन सिविल-सर्विस का दी राज्य है। गावों को 
जनता कलेक्टर को ही सरकार समभती है, जो इस सविस का होता 
डै। भारतीय शासन-पद्धति में इस सर्विस का वही स्थान है, जो मनुष्य 
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के शरीर में रीढ़ की दृदडी का होता है । इसलिए सरकारी कानूनों में 
इस सर्विसवालों की माँगों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनके लिए: 
उच्च पद अ्रधिक-से-अधिक संख्या में सुरक्षित रखे जाते हैं, और इन्हें 
दर प्रकार से प्रसन्न ओर संतुष्ट रखने का प्रयत्न. किया जाता है। यहः 
कार्य निधन भारतीय जनता के लिए. बहुत मँहगा पड़ता है। विशेष 
चिन्तनीय बात तो यह है कि भारतवर्ष को ( प्रान्तीय ) स्वराज्य देने 
का दावा करते हुए भी ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सर्विस को 
अधिकांश विदेशी बनाये रखने, तथा इसे भारतीय जनता के 
प्रतिनिधियों अथवा मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त रखने, की व्यवस्था 
की । इस विषय की कुछ बातों का विचार पिछले परिच्छेदों में होः 
चुका है । 

कुछ ज्ञातव्य बातें--इस सर्विस में भर्ती होने की परीक्षा पहले 
इंगलेंड में होती थी, अब मारतव् में मी होती है। यह परीक्षा 
प्रतियोगिता से होती है। अर्थात्‌ किसी वर्ष जितने कर्मचारियों की' 
आवश्यकता होती है, उतने ही, परीक्षा में अधिक से अधिक नम्बर 
पानेवाले व्यक्ति चुन लिये जाते हैं। पहले इंगलेँँड की परीक्षा पास किये 
हुए व्यक्तियों में से चुनाव द्ोता है। उसके बाद मारतवर्ष की परीक्षा 
पास उम्मेदवारों का नम्बर आता है| इसका परिणाम यहद्द होता हैं किः 
इंगलेंड में परीक्षा पास करनेवालों को, चुनाव में आने की अधिक 
सम्भावना होती है और, भारतीय परीक्षा का महत्व कम रद जाता है | 
पुनः भारतवष में होनेवाली परीक्षा के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों 
को दो वध विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंगलेंड' जाना द्योता है, 
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( इसका ख़र्च सरकार देती है )। इसके पश्चात्‌ ये व्यक्ति भारतवर्ष के 
किसी प्रान्त में नोकरी के लिए भेजे जा सकते हैं | 

सन्‌ १९१९ ई० के सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ था कि जिन 
' सरकारी नौकरियों के लिए. भर्ती इंगलेंड में होती है, और जिन में 
योरपयिन और भारतीय दोंनों लिए जाते हैं, उनमें सैकड़े पीछे ३३ 
_आरतवासी ही मर्ती किये जायें, और इनमें डेढ़ फ्री सदी वाषिक वृद्धि 
तब तक होती रहे, जब तक एक सामयिक कमीशन नियत द्वोकर फिर 
से सब मासले की जाँच करे | सन्‌ १९२१३ ई० में नियुक्त ली-कमीशन? 
ने उच्च पदों पर काम करनेवाले योरपियनों के लिए खूब पेंशन तथा 
भत्ते आदि दिये जाने की सिफारिश की | यद्यपि भारतीय व्यवस्थापक 
सभा ले इसकी सिक्कारिशों पर अमल करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर 
दिया था, तथापि ब्रिटिश सरकार ने भारत-सरकार से सहमत होकर 
उसकी प्रधान सिफारिशों को स्वीकार कर लिया | इससे यहाँ शासन*- 
व्यय, जो पहले ही अधिक था, और भी बढ़ गया | 

: नवीन शासन-विधान ओर सरकारी नोकरियाँ-- 
नवीन विधान में बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरी करनेवालों के हितों का 
पूर्ण ध्यान रखा गया है। उनकी . नियुक्ति, वेतन, पेंशन और भक्त 
आदि के नियमों में इस बात की व्यवस्था को गयी है कि उनकी 
सुविधा तथा मर्यादा को यथेष्ट रक्षा द्वो तथा वे यथानसम्भव अपने पद 
पर बने रहें | उनके वेतन आदि सम्बन्धी सरकारी व्यय पर व्यवस्थापक 
अंडल का मत नहीं लिया जाता। रेलवे, आयात-निर्यात डाक-तार 
आईद विभागों में एग्लो-इंडियनों की नियुक्ति का लिद्दाज़ रखे जाने का 
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स्पष्ट आदेश है | यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि प्रतिशत 
जितने पदों पर वे अब तक रहे हैं, उसका भी भविष्य में विचार रखा 
जाय। साधारणत३ केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित पर्दों पर नियुक्तियाँ 
करने तथा उनकी नौकरी की शर्तें तव करने का काय गवनेर-जनरल 
करेगा ओर किसी प्रान्त सम्बन्धी यह काय उस प्रान्त का गवर्नर 
करेगा। परन्तु इंडियन-सिविल-सर्विस, इंडियन मेडिकल स्वित, ओर 
इंडयन पुलिस सबविस तथा आबपाशी विभाग के पदाधिकारियों कौ 
' नियुक्ति भारत-मंत्री ही करेगा । 

पब्लिक सबिस कमीशन--नवीन शासन-विधान के अनुसार 
एक पब्लिक सर्विस कमीशन संघ या केन्द्र के लिए श्रौर एक-एक 
सर्विस-कमीशन प्रत्येक प्रान्त के लिए रहेगा। परन्तु यदि दो या 
अधिक प्रान्त समझौता करलें तो वे एक ही कमीशन रख सकते हैं। 
संघीय ( केन्द्रीय ) कमीशन के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति 
गवर्मर-जनरल द्वारा और प्रान्तीय कमौशन के समापति और सदस्यों 
की नियुक्ति गवर्नर द्वारा होगी। अत्येक कमीशन के कम-से-कम आधे 
सदस्य ऐसे होंगे, जो नियुक्ति के समय भारतवर्ष में कम-सें-कम दस 
वर्ष नौकरी कर चुके हों। संघीय और प्रान्तीय कमीशनों के सदस्यों की 
संख्या तथा उनकी नौकरी की शर्तें क्रमशः गवरनर-जनरल और गवनेर 
तय करेंगे । इन कमीशनों का कार्य क्रशः संघ और प्रान्तीय नोके- 
रियो के लिए नियुक्तियाँ करने के वास्ते परीक्षा लेना तथा इन नौक- 
रियों के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल और गवनंरों को विविध विधषर्यों 
पर आवश्यक परामर्श देना होगा। इन कमीशनों का हूचे इनके 
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सदस्यों का वेतन, पशन, मत्ता आदि क्रमशः केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
सरकार देंगी, ओर इस पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
को मत देने का अधिकार न होगा । 

विशेष वक्तव्य-पहले बताया जा चुका है कि गवनरों तथा 
गवनर-जनरल के अन्यान्य उत्तरदायित्वों में एक यह भी है कि वे 
बत॑मान तथा भृतपू्व उच्च सरकारी कर्मचारियों ओर उनके आश्रितों 
के अधिकारों और द्वितों की रक्षा करें। यह बात विशेष चिन्तनीय _ 
इसलिए है कि यहाँ सरकारी नोकरियों के सम्बन्ध में देश, जाति, या 
बर्ण विशेष का पक्षपात किया जाता है | योरपियनों या ऐंग्लो-इंडियनों 
के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, तथा इन्हें भारतीयों की 
अपेक्षा अच्छा समझा जाता है। इससे यह स्वाभाविक है कि यहाँ 
की विविध जातियां भी अपने-अपने आदमियों के लिए कुछ पद सुर- 
क्षित कराने की माँग करें ओर यहाँ साम्प्रदायिक वातावरण ओर 
भी अधिक विषमय हो | इस नीति का स्ंथा परित्याग होना चाहिए | 

पुनः सरकारी पदों पर विदेशियों का बोलबाला न रहना चाहिए । 
वे चतुर या अनुभवी हो सकते हैं। पर उनका ओर इस देश का 
स्वार्थ भिन्न होने के कारण उनकी योग्यता जनता के लिए द्वानिकर 
ही दोती दे । इसलिए यहाँ कुछ थोड़े-से अपवादों को छोड़ कर शेष 
सब पद भारतीयों को मिलने चादिए । साथ द्वी सब नोकरों पर, उनका 
पद कितना ही उच्च क्‍यों न हो, प्रजा-प्रतिनिधियों का यथेष्ट नियंत्रण 
होना चाहिए, जिससे जनता का स्वराज्य हो, न कि नोकरशाही का । 
और, उनके वेतन, भत्ते आदि में जनता की निधनता को न भुला 
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दिया जाय | सरकारी नोकरियों का वेतनादि अधिक होने का एक 
परिणाम यद्द भी द्वोता है कि देश के अच्छे-अच्छे मस्तिष्क हसी ओर 
भुकते हैं, वे व्यापार, उद्योग आदि अन्य स्वतंत्र काया की उपेक्षा 
करते हैं। अतः जैसा कि कांग्रेस का मत है, देश-काल का विचार 
करके टाधारणतया यहाँ पदाधिकारियों का वेतन पाँच सो रुपये से 
अधिक न होना चाहिए। सन्‌ १९३७ से १९३९ ई० तक, जब कि 
प्रान्तों में नवीन शासन-विधान के अनुसार शासन-कार्य हो रहा था, 
जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री-मंडल थे, उनमें कांग्रंतवादियों ने ४००) 
मासिक से अधिक वेतन नहीं लिया; यहां तक कि प्रधान-मंत्री का भी 
वतन ५००) रु० ही रहा । आवश्यकता दे कि रुमसत उच्च सरकारी 
पदों के सम्बन्ध में ऐसे नियम का इृढ़ता से पालन किया जाय | 

इस प्रसंग में छोटे कमेंचारियों का विषय भी विचारणीय है। 
ऊँच वेतन पानेवालों की संख्या तो अपेक्षाकृत कम ही है। अधि- 
कांश नौकरियां तो थोड़े-थोड़े बेतनवाली ही हैं। भारतवर्ष में जहाँ 
ऊँचे अ्रधिकारियों को बहुत अधिक वेतन मिलता है, वहाँ छोटे 
अइलकारों को बहुत ही कम दिया जाता है। यहां तक कि बहुत-से 
सरकारी नौकर अपनी आय से अपने परिवार का पालन-पोषण भी 
नहीं कर सकते । उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे सद्दा- 
यक कायों की खोज करनी पड़ती हे। उदाहरणवत्‌ पाठशालाओं 
ओर स्कूलों के कितने-द्दी अध्यापक “प्राइवेट व्यू शन? करंते हैं, अर्थात्‌ 
' अवकाश के समय बालकों को उनके घर पर पढ़ाते हैं। जिन लोगों 
'को ऐसा सद्यायक कार्य नहीं मिलता, उनमें बहुत-से अनुचित मार्य _ 
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अहयण करते हैं। अनेक स्थानों में रिश्वत, या डाली -भंट आदि का 
बाज़ार गर्म रहता है। रेल और पुलिस के कर्मचारी तो इस विषय 
में काफी बदनाम हैं। यद्यपि पुलिस पर प्रायः सरकार की क्ृपा-दृष्टि 
रही है इसमें अन्य विभागों की अपेक्षा अच्छा वेतन दिया जाता है, 
तथापि अनेक आदमी अधिक वेतनवाले काम की वजाय पुलिस की 
नोकरी इसलिए पसन्द करते हूँ कि इसमें उन्हें “ऊपर की आमदनी” की 
बहुत आशा रहती ह। कहद्दावत प्रचलित है छुः के चार कर दे, पर 
नाम दरोगा घर दे |” ऐसे सरकारी नौकरों से उनका कतंव्य ठीक तरह 
पालन नहीं होता। बे बहुत पक्षपात से काम करते हैं। वे जनता के 
शामने निन्दनीय उदाइरण उपस्थित करते और उसकी मनोबृत्ति 
बिगाड़ते हैं। इन बातों में सुघार करने के लिए यह आवश्यक है कि 
छोटे पदों पर काम करनेवालों का वेतन बढ़ाया जाय | उन्हें इतना 
बेतन अवश्य दिया जाय कि वे अपना तथा अपने परिवार का साधारण 
सरण-पोषण कर सके | उनके वेतन में अधिक रुपया ख़र्च करना कुछ 
कठिन भी न होगा, जब कि ऊँची नौकरीवालों का वेतन घटाकर 
अयादित कर दिया जायगा, जिसके सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है 


९३ 


चालीसवाँ परिच्छे द 


न्‍्यायात्नय 


ऋ०-“+«_-हैँ१ए-क-कैकी- की" नता।- 5 


[ इस परिच्छेद की संघ और संघान्तरित देशी राज्यों-सम्बन्धी बातें, यहाँ संघ 
की स्थापना होने पर अमल में आयेंगी । ] 


संघ-न्यायालय---नवीन विधान के अनुसार भारतवर्ष का 
सवोच-न्यायालय संघ-न्यायालय हे । यद्द देहली में है। इसके प्रधान 
जज को भारतवर्ष का चीफ़-जस्टिस कहते हैं। उसके अतिरिक्त, इसमें 
आवश्यकतानुसार छुः जज रहते हैं । जजों की नियुक्ति सम्राट द्वारा 
की जाती है। प्रत्येक जज पंसठढ वध को आयु तक अपने पद पर 
रहता है। हाँ, वह गवर्नर-जनरल को त्याग-पत्र देकर अपना पद छोड़ 
सकता है। सम्राद , दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निबंलता के 
आधार पर, उसे अपने पद से इटा सकता है, जब कि प्रिवी कौंसिल 
की जुडीशल कमेटी की सभी. ऐसी सम्मति हो. जज अथवा चीफ़- 
जस्टिस के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निर्धारित 
योग्यता होना आवश्यक है। जजों का वेतन, भत्ता और माग-व्यय, 
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| छुट्टी का वेतन ओर पंशन आदि सपरिषद सम्राद निर्धारित करता है। 
किसी जज के नियुक्त हो जाने पर उसके वेतन या छुट्टी अथवा पेंशन 
आदि के अधिकार में कमी नहीं की जा सकती | | 

इसका अधिकार-प्षेत्र--संघ-न्यायालय के दो भाग हैं--- 
आरिजनल और अपील भाग। संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का कानूनी 
अधिकार-सम्बन्धी मत-मेद होने पर उसका फैसला केवल संघ-न्यायालय 
में होता है। ओर यह न्यायालय उसका विचार अपने “ओरिजनल! 
भाग में करता हे। देशी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले विशेषतया उसी 
मत-भेद का विचार होगा, जिसका सम्बन्ध *(क) भारतीय शासन- 
विधान को व्याख्या से या इस विधान के अन्तगत दी हुईं सम्राद की 
किसी आज्ञा से रो, या (ख) इस बात से हो कि देशी राज्यों के संघ में 
सम्मिलित होने के शर्तनामे के अनुसार, संघ का शासन या व्यवस्था- 
संबन्धी अधिकार कहाँ तक है, या (ग) इस बात से हो कि संघीय 
च्यवस्थापक मंडल का कोई क्रानून किसी देशी राज्य में कद्दाँ तक 
लागू हो सकता है । 

संघ-न्यायालय में ब्रिटिश भारत के किसी हाईकोट के ऐसे फ्ेसले 
या अंतिम आज्ञा की अपील हो सकती है, जिसके विधय में हाईकोट 
तसदीक़ कर दे कि उसमें शासन्ननविधान की व्याख्या से या विधान के 
अन्तगंत सपरिषद सम्राट की किसी श्राज्ञा से संम्बधित कोई महत्व-पूर्ण 
कानूनी प्रश्न आता है। कानूनी प्रश्न का ठीक निर्णय न होने के 
आधार पर, संघान्तरित देशी राज्यों के दाईंकोटो! के उन विषयों के 
फ़ सलों की श्रपील संघ-न्यायालय में हो सकेगी, जो इस न्यायालय के 
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आरिजनल माग में लिये जा सकते हैं, ( यह्द विषय पहले बताये जा 
जुके हैं )। संघीय व्यवस्थापक मडल क़ाबून बनाकर सघ-न्यायालय 
को निर्धारित प्रकार के, _ साधारणतया पन्द्रह इज़ार रुपये या अधिक 
के, दीवानी दावों की अपील सुनने का अधिकार दे सकता है। वह 
इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि ब्रिटिश भारत के द्वाईकोर्टो 
के सब या कुछ दीवानी मामलों की अपील सीधी प्रिवी-क्ॉंसिल 
में न द्दो। 

“यदि गवर्नर-जनरल किसी सावजनिक महत्व के क़ानून के प्रश्न 
पर संघ-न्यायालय की सम्मति लेना चाहे तो यह न्यायालय उसके 
सम्बन्ध में आवश्यक बातें जानलेने पर अपनी रिपोर्ट देगा। यह 
न्यायालय गवनर-जनरल की स्वीकृति से समय-समय पर अपनी कार्य- 
पद्धति के नियम बना सकता है, जिनमें यह बातें भी सम्मिलित 
होंगी :--इस न्यायालय में केसे वकील आदि पैरवी कर सकते हैं. 
कितने समय में यहाँ अपील दाखिल की जानी चाहिए, मुकदमे की 
कारवाई में क्या-क्या ख़र्च हो, क्या फ्रीस लगे, किस प्रकार व्यथ 
अपीलों का तुरन्त निपटारा कर दिया जाय, ओर किसी विषय के 
विचाराथ कम-से-कम कितने जज बेठे, जो तीन से कम न हों | इस 
न्यायालय का सब काम अँगरेजो में होगा ओर इसकी फ़ीस आदि को 
आमदनी केन्द्रीय आय में सम्मिलित की जाया करेगी । 

संघ-न्यायालय के फ़ेसले की अपील प्रिवी-कौंसिल में हो 
सकती है। जिन मामलों का संघ-न्यायालय अपने आरिजनल आग 
में फ़ेलला कर सकता है, उनकी अपील संघ-न्यायालय की अनुमति 
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के बिना हो सकती है। अन्य विषयों के फ़ेसले की अपील संघ- 
न्यायालय या सपरिषद सम्राट की अनुमति मिलने पर दी द्वोती है । 
संघ-न्यायालय द्वारा (तथा प्रिवी-कॉंसिल के फ़ोहलों से ) सूचित 
किया हुआ क़ानून प्रंसगानुसार ब्रिटिश-भारत के सब न्यायालयों में 
मान्य होता है | क्‍ 

हा रेकोट -- निम्नलिखित न्यायालय द्वाईकोट माने गये हैं;-- 
कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहोर, पटना तथा नागपुर 
के द्वाईंकोर्ट; अवघ का चीफ़ कोर्ट, पश्चिमोत्तर-सौमा-प्रान्त और सिंध 
के चीफ्‌- कमिश्नर कोर्ट। इनके अतिरिक्त सपरिषद सम्राट ब्रिटिश 
भारत में किसी न्यायालय को द्वाईको्ट के अधिकार दे सकता हैं तथा 
कोई नया हाईकोर्ट बना सकता है। 

साधरणतया प्रत्येक प्रान्त के लिए एक प्रथक दवाईकोर्ट है। परन्तु 
कलकत्ते का द्वाईकोट बंगाल और आपसाम के वास्ते, लाहौर का हाई- 
कोट पंजाब ओर देहली के वास्ते, और पटना का हाईकोर्ट बिहार 
ओर उड़ीसा के वास्ते है। इलाहाबाद का द्वाईकोर्ट संयुक्तप्रान्त 
के केवल आगरा माग के लिए है, अवघ के लिए नहीं है। 

जजों की संख्य[्‌--प्रत्येक हाईकोर्ट में एक चीफ़-जस्टिस 
ओर कुछ जज होते हैं। उनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार 
सम्राद को है। इस समय विभिन्न हाईकोर्टो' के जजों की अधिक्तम 
संख्या चीफ़ जस्टिस सहित, निम्न लिखित निर्धारित की हुईं है :--- 
कलकत्ता हाईकोट २०, मदरास १६, लाहौर १६, बम्बई श४ 
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इलाहाबाद १३, पटना १२, नागपुर ८, अवध का चीफ़कोट ६, 
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सिंध और पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त के जूडीशल-कमिश्नस-क्रोट क्रमश: 
बेऔर३। 

. ज्ों की नियुक्ति---जज के पद पर ऐा व्यक्ति नियुक्त किया 
जा सकता है, जो ४-- 

(३) कम-से-कम दस साल बैरिस्टर रद्द चुका हो, 

(९) इंडियन ठिविल-सर्वित्त का कम-से-कम दस साल तक सदस्य 
रद्या हो, और कम-से-कम तीन साल ज़िला-जज का काम कर 
चुका हो, 

#३) ब्रिटिश भारत में कम-से-कम पाँच वर्ष ऐसे पद पर रहा दो, 
जो सब-जज या जज खफ़ीफ़ा के पद से नीचा न हो, 

५८४) कम-से-कम दस वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का वकील, क्षोडर 
या एडवोकेट रहा दो । 

इससे स्पष्ट है कि जजों के पद, इंडियन सिविल-स्वित के 
सदस्यों को भी पर्यात्र ठंख्या में प्राप्त हो सकते हैं । इन 
पदों पर नियुक्ति सम्नाद द्वारा होती है, आवश्यकता होने पर 
अस्थायी रूप से गवनर-जनरल मी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर 
सकता है । 

नये विधान से पूर्व भी इंन जजों की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही दोतो 
थी। परन्तु उस समय चोफ़-जस्टिस अपनी सिफारिश प्रान्तोय सरकार 
को भेजता था। यह सिफ्रारिश भारत-परकार द्वारा भारत-मंत्री के 
पास भेजो जाती थी और अस्थायी नियुक्ति प्रान्तोय-सरकार द्वारा को 


जिक्र 
च्ूं 


जाती थी । अब प्रान्तीय स्वराज्य को स्थापना हो जाने से इस विषय का 
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यूण अधिकार प्रान्तीय सरकारों अर्थात्‌ मंत्रो-मंडर्लों को दिया जाना 
चाहिए था। परन्तु यह दिया नहीं गया । 

पहले नियमों के अनुसार इंडियन सिविद्य-सर्विस के सदस्य जर्जों 
को दो-तिहाई से अधिक जगहों पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। 
आवश्यकता थी कि न्यायाक्षर्यों के क्षिए उनकी नियुक्ति बिलकुल्ल बन्द 
कर दी जाती; परन्तु श्रब तो उनकी संख्या का कोई प्रतिबन्ध न रहने 
'से, उनके लिए मार्ग ओर भी प्रशस्त हो गया है । 

जजों का वेतनादि ;--प्रत्येके जज साढ वर्ष की आयु तक 
काय कर सकता है। जजों का वेतन, भत्ता, मार्ग-व्यय, छुट्टी का वेतन 
झौर पंशन आदि सम्रय-समय पर सपरिषद सम्राद निश्चय करता है 
जजों की नियुक्तो हो जाने पर, उसके वेतन या छुट्टी अथवा पेंशन 
शांद के अधिकार में कमी नहीं की जाती | इस समय कलकत्ता 
द्वाईंकोट के चीफृ-जस्टिस का वार्षिक वेतन ७२,०००) निर्धारित है; 
सदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना और लाहौर के द्वाईकोर्ट के चीफ़- 
जस्टिस में से प्रत्येक का ६०,००० ] है। उपयु क खब द्वाईकोर्टो के जजों 
में से प्रत्येक का वाषिक वेतन ४८,०००) है। नागपुर हाईकोट के 
चीफ़ जस्टिस का वार्षिक वेतन ५०,०००) ओर उसके जजों . में से 
प्रत्येक का ४०,०००] है |. 

जो हाईकोर्ट जिस प्रान्त में हे, उसका व्यय, उत प्रान्त का गवर्नर 
अपने व्यक्तिगत निर्णय से स्वीकार करता है | उस पर प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता। जो द्वाईकोट एक से 
अधिक प्रान्तों के लिए. काम करते हैं, उनका व्यय उन प्रान्तों में 
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बट जाता है | 

हाइकोट का अधिकार-द्लेत्र--दाईकोटों का क्षेत्र ओर 
अधिकार क़ानून से निश्चित हैं ओर सम्राद की शथाज्ञा से ही 
उनमें परिवर्तन दो सकता है । प्रत्येक द्ाईकोर्ट में दो भाग 
होते हैं | ओरिजनल”ः और अपील भाग | साधारणतया आरिज- 
नल! भाग का काजन्षेत्र हाईकोय्वाले नगर को सीमा से 
बाहर नहीं होता । इस भाग में उस स्थान के सब दीवानी मामल्ते 
जाते हैं, जो 'स्माल-काज़-कोट! अर्थात्‌ अदालत ख़फ़ीफ़ा में नहीं जा 
सकते; तथा ऐसे सब फ़ोजदारी मृक़दमे जाते हैं, जिनका श्रन्य स्थानों 
में सेशन जज की अदालतों में फ़ोसला दों। इसी भाग में फ़ौजदारी 
मामलों के उन श्रपराधियों का विचार होता है, जिनका विचार मुफ- 
स्सिल अदालतों में नहीं हो सकता। हाईकोट, वादी-प्रतिवादी की 
प्रार्थना पर, अथवा न्याय के विचार से, मुकृदमों को सब-जजों की 
अदालतों से उठाकर अपने इस ( आरिजिनल ) भाग में ले सकते हैं । 

अपील भाग में ओरिजिनल” भाग के तथा स॒ुफ़स्िसिल अदालतों 
के फ़ेसलों की अपील सुनी जाती है। 

हाईकोट अपनी निर्यामत सीमा की सब दीवानी तथा फ़ौजदारी 
अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं। प्रान्तिक सरकारों की 
स्वीकृति से वे उनकी कार्य-प्रणाली के नियम बना सकते हैं; “अटरनी!, 
अमीन ओर मोहरिर आदि की फ़ौस की दर ठद्दरा सकते हैं। वे 
सुक़दमे को या उसकी अपील को, एक अदालत से दूसरी, उसके 
समान या उससे बड़ी, अदालत में बदल सकते एवं अदालतों 
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की 'रिटन! अर्थात्‌ लेखा माँग सकते हैं। प्रायः माल ( लगान )- 
सम्बन्धी मुक़दमों का, हाईकोर्ट के आरिजिनल? भाग में फ़ेसला होने 
का रिवाज़ नहीं है। हाईकोर्टों का सब काम अँगरेज़ी भाषा में होता है| 
द रेवन्यू कोठ---मालगुज्ञारी-सम्बन्धी सब बातों का फ़ेसला करने 
के लिए कहीं-कहीं रेवन्यू-कोट, और कहीं-कहीं सेटलमेंट ( बन्दोबसर्त ). 
कमिश्नर हैं। इनके अधीन कमिश्नर, कल्लेक्टर, तहसीलदार आदि 
रहते हैं, जिन्हें लगान, मालगुज़ारी और आबपाशी आदि के मामलों 
का फैसला करने का निर्धारित अधिकार है| 
दीवानी अदालतें--द्ाईकोर्टों के नीचे दीवानी और फ़ौज- 
दारी की अदालत हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इनके संगठन तथा 
नियमों में कुछ-कुछ भेद है। प्रायः हर एक ज़िले एक ज़िला-जज 
होता है। उसकी अदालत ज़िले में सबसे बड़ी दीवानी अदा- 
लत है। उसमें नीचे की अदालतों के फ़ेसलों की अपील हो सकती 
है। ज़िला-जज के नीचे सबाडिनेट-जज या सब-जज होते हैं। ( इन्हें 
संयुक्त प्रान्त में सिविल जज कहते हैं )। कलकत्ता, बम्बई, मदरास 
तथा कुछ अन्य स्थानों में 'स्माल काज़ कोट” या श्रदालत ख़फ़ीफ़ा 
हैं, जो छोटे-छोटे मामलों में जल्दी तथा कम ख़र्च में अंतिम निर्णय 
सुना देती हैं | 
गैेजदारी अदाल्ुतं--फ़ोजदारी के मामलों का विचार करने 
के लिए प्रत्येक ज़िले में, या कुछ ज़िलों के एक समूह में, एक 'सेशन 
कोट” रहता है। इसका प्रधान भी ज़िला-जज दी होता है; जो फ़ौज- 
दारी के अधिकार रखने के कारण, सेशन जज का काय सम्पादन 
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करता दे । उसे अन्य सहकारी सेशन जजों से इस काम में सहायता 
मिल सकती है। फ़ोजदारी के मामले में सेशन कोर्टों के अधिकार 
हाईकोट्ों सरीख दी हैं । हाँ, मृत्यु-उम्बन्धी हुक्म हाईकोर्ट से स्वीकृत 
होना चाहिए। इनमें फ्रेतला जूरी या असेसरों की सद्दायता से 
होता है। असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिए 
बाध्य नहीं कर सकते | 
सेशन जज के नीचे मजिस्ट्रेट रहते हैं। बम्बई, कलकत्ता ओर मद- 
'रास में ्रेत्ीडेन्सी मजिस्ट्रंट”, छावनियों में छावनी-मजिस्ट्रेट एवं 
नगरों और क्रस्बों में आनरेरी? अर्थात्‌ अवेतानिक मजिस्ट्रेट और 
पहले, दूसरे तथा तीधरे दर्ज के मजिस्ट्रेट रहते हैं। प्रेततीडेन्सी मजि- 
्ट्रेट तथा अव्वल दर्ज के मजिस्ट्रेट को दो साल तक की क़ेद ओर एक 
दर्ज के मजिस्ट्रंट छुः मास तक की क़द और दो सो रुपया जुर्माना 
कर सकते हैं | तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रंट एक मास तक की क्रेद और 
पचास रुपये तक जुर्माना कर सकता हे ।. 
.. आनरेरी मजिस्टू टों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ये पहले 
प्रायः अधिकारियों के कृपा-पात्र होने से ही अपने पद पर नियुक्त कर 
दिये जाते थे, इनमें उसके लिए यथेष्ट योग्यता न होती थी। अतः; 
इनके द्वारा न्याय-कार्य अच्छी तरह नहीं दोता था। कांग्रेसी शासन 
में इनको नियुक्ति में शिक्षा, योग्यता आदि का विचार किया गया। 
देश में अनेक अवकाश-प्राप्त आदमी ऐसे मिल सकते हैं, जो इस काय 
'को करने के लिए. यथेष्ट योग्य हों ओर साथ द्वी अवैतनिक रूप से 
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इसे करने के लिए तैयार मी दों। उनकी नियुक्ति से, इस विभाग की 
'काय-क्षमता बढ़ायी जा सकती तथा इसके खर्च में भी बहुत 
'किफ्रायत दो सकती है | 
.. अपीक्ष-पद्धुति---बहाँ दूसरे ओर तोपरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के 
फ़ैसले के विरुद्ध, ज़िला-मेजिस्ट ट के सामने अपील द्वो सकती है; और 
अव्वल दर्ज के मजिस्टट के फ़्रेसले की अपील सेशन कोट में चल 
सकती है। जिन मनुष्यों को मुकदमे की प्रारम्भिक दशा में सेशन 
- कोर्ट ने दोषों ठहराया हो, उनकी अपोल उस प्रान्त के चौक़-कोट 
या द्वाईकोर्ट में हो सकती दै। जब मृत्यु का हुक्म दे दिया जाता है 
"तो प्रान्त के शासक या वायरुराय के पास दया के लिए दजझु्बास्त दी 
जा सकती है। दीवानी के मुकदमों में मी अपील के लिए कम स्थान 
-नहीं है । मुंसिफ़ के फ़रेसलों को अपील ज़िल्ा-जज के यहाँ हो सकती 
है, जो यदि चाहे तो उसे सब-जज के पास भेज सकता है। सब-जज 
या ज़िल्ा-जज के फ़ेसले की शअ्रपील कुछ दशाओं में जुडीशल- 
कमिश्नसं-कोट में, या द्वाईकोट में हो सकती हे। द्वाईकोर्टो के कुछ 
फ़ौसलों की अपील संघ-न्यायालय में हो सकती है; ख़ास-लाप हालतों 
में अपील इंगलैंड की प्रिवी-कोंसिल तक भी पहुँचती हे । 
प॑चायतें--गाँवों में पंचायतों को कुछ छोटे-छोटे दोवानी और 
फ़ौजदारी मामलों का फ़ोसला करने का अधिकार है। गत वर्षो में, 
सब प्रान्तों में, विशेषतया कांग्रेसी प्रान्तों में, इनका विस्तार ओर 
वृद्धि हुई है। आशा है, इससे जनता कौ, भुक॒दमेबाज़ी द्वारा होने 
बाली, हानि कम हो जायगी। नागरिकों को चाहिए कि इनके कार्य 
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में यथेष्ट सहयोग प्रदान कर | पंचायतों से विशेष लाभ यह है कि पंच 
स्थानीय व्यक्ति होने से मामले-मुकदमे के सम्बन्ध में अच्छी जान- 
कारी रखते हैं, ओर इसलिए न्याय अच्छा कर सकते हैं; क्योंकि 
पंचायतों में वकील पैरवी नहीं करते और अदालती स्टाम्प आ दि की 
ज़रूरत नहीं होती, इनके द्वारा मुकदमों का फ़ोसला कराने में लोगों 
का खर्चे भी कम पड़ता है। निदान, पंचायतों का काम अभी बहुत 
बढ़ाने की आवश्यकता है | 





बकता द ते है ३ 2 हम 


करी आय-व्यय 

( इस परिच्छ्रेद में ब्रिटिश भारत के ही आय-व्यय पर विचार क्रिया गया है। 
देशी राज्यों के दिसाब के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख अगले परिच्छेद में किया 
जायगा । ] 

ब्रिटिश भारत का हिसाब--ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारें प्रति वर्ष कुल मिलाकर लगभग तीन सौ रुपये वसूल 
करती ओर इसके करीब द्वी ख़र्च करती हैं। साधारणतया यह 
समझा जाता है कि सरकारी आय तथा व्यय लगभग दो-दो सौ करोड़ 
रुपये है, सरकारी हिसाब में आयश्र की तथा ब्यय की रक्मों का जोड़ 
यही दिखाया जाता है। बात यह है कि रेल, डाक, तार, नहर आदि 
से जो कुल आय होती है, उसमें से इन कार्यो के प्रबन्ध और संचालन 
आदि में ख़्च होनेवाला रुपया निकालकर विशुद्ध आय ही द्विसाब 
में दिखायी जाती है। इसी प्रकार इन भद्दों के व्यय में, इनके विविध 
कर्मचारियों के वेतन आदि का ख़च न दिखाकर . केवल इन कार्यों में 
ज्गी हुई पूँजी का सूद ही दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त, 
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इन कार्यो में जो मूलघन लगता है, वह भी ख़च की रक्मों में 
सम्मिलित नहीं किया जाता, अलग दिखाया जाता है । 

सरकारी हिसाब के लिए, किसी वर्ष की १ अ्रप्रेल से लेकर, अगले 
वर्ष की ३१ मार्च तक एक साल समझा जाता है। इस प्रकार १ अप्रेल 
सन्‌ १९४१ से ३१ मार्च सन्‌ १९४२ तक के साल को सन्‌ १९४१-४२ई० 
कहते हैं| वर्ष आरम्भ होने से पूर् बजट-एस्टिमेट या आय-व्यय का 
अनुमान तैयार किया जाता है। इसे व्यवस्थापक सभाश्नों में उपस्थित 
करते समय गत वर्ष के आय-व्यय के अनुमान का संशोधन भी कर 
लिया जाता है। उस समय लगभग ११ महीने का असली हिसाबः 
और साल के शेष समय का अनुमानित द्विसाब रहता है। इसे 
संशोधित अनुमान कहते हैं । कुछ समय पीछे वर्ष भर के आय-व्यक 
के ठीक अंक मिल जाने पर वास्तविक हिसाब प्रकाशित द्वोता है। 

राज्य साधारणतया पहले यह विचार करता है कि उसे देश में 
क्या-क्या काम करने हैं, उनमें कितना ख़र्च होगा । इस खर्च के लिए 
वह आय-प्राप्ति के मांग निकालता है, ओर विविध कर आदि निश्चय 
करता है। इसलिए यहाँ सरकारी व्यय का विचार पद्चले किया जाता 
है ओर सरकारी आय का पीछे | यह स्मरण रखना चाहिए कि चीफ़- 
कमिश्नरों के प्रान्तों का व्यय और आय केन्द्रीय सरकार के हिसाब में 
शामिल की जाती है। 

केन्द्रीय सरकार का व्यय--आगे यद्द बतलाया जाता है कि. 
भारत सरकार की ख़र्च की मुख्य-मुख्य मद्दें क्या है और उनमें कितनाः 
खच द्वोता हे | द 
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(सन्‌ १९४०-४१ ३० के व्यय का अनुमान ) 





मदद लाख रुपये 
१--कर प्राप्ति का व्यय ४५०७ 
२-रेल ( सूद आदि ) ३२,३५१ 
३--आबपा शी ११ 
४--डाक तार 3० 
४--सूद १२,११ 
६-- सिविल शासन ११८१ 
७--मुद्रा, टकसाल -ः ६२ 
प८ू--सिविल निर्माण कार्य १,२३ 
९--सैनिक व्यय क्‍ ... ५९,४१: 
१०--विविध ब्यय ४,०१९ 
११--प्रांतों को दी हुईं रक़म ३,०५४ 
योग १,२८,७१ 


अब इन महों का कुछ परिचय दिया जाता है | 


ऋकर- प्राप्ति का व्यय-.. इस व्यय में आयात-निर्यातकर, उत्पा- 
दन-कर (चीनी आदि का), आय-कर, अफ़ीम और नमक आदि विभागों 
के कमेचारियों के बेतन के आदि के अतिरिक्त अफ्रीम और नमक 
तैयार करने का ख़र्च भी सम्मिलित है। यह ख़र्च यहाँ अन्य देशों 
की अपेक्षा अधिक होने का एक कारण यह है कि यहाँ उच्च कर्मचारी, 
जो अधिकतर ऑगरेज़ है, बहुत वेतनादि पाते हैं । 
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रेल, आबपाशी, डाक ओर तार-इंस व्यय में इन महों 
में लगाई हुईं पूंजी का सूद गिना जाता है । ये कार्य मुख्यतया आय के 
लिए किये जाते हैं | 
 मूंद-यह ख़र्च ऐसा है, जिसके बदले में हमें न तो इस समय 
हीं कुछ मिलता है ओर न भविष्य में दी कुछ मिलेगा | दूद उस रक्ृप् 
पर दिया जाता है जो भारत-सरकार ने ऋण लेकर युद्ध आदि में ख़र्च 
की है। इस ऋण की मद्द का बहुत-सा रुपया चुकाया जा चुका है | 
जितना ऋण शेष है, उसका सूद दिया जाता है। [उत्पादक कार्यों के. 
ऋण का सूद इस मद्द से अलग उन कार्यों के हिसाब में 
दिखाया जाता है ।] 


सिविल्ञ शासन-.इस मदमें भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल और इनके दफ़्रों का तथा बन्दरगाहों, ओर चीफ़-कमिश्नरों के 
प्रान्तों का सब ख़र्च' सम्मिलत होता है। भारतवर्ष में शासन-व्यय 
बहुत अधिक है, कारण, जैसा कि पद्चले कहा गया है, यहाँ के उच्च 
अधिकारियों का वेतनादि बहुत अधिक है। और, वह कानन से निर्धारित 
होने से व्यवस्थापक मंडल उसमें कुछ कमी नहीं कर सकता । इस मद में 
. वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में यथेष्ट परिवतन हो । 


मुद्रा, टक्साल ओर विनिमय--इस मदद में इन विषयों के 
केन्द्रीय कार्यालयों का तथा टकसाल चलाने का ख़्च शामिल है। 
विनिमय की कानूनी दर एक शिलिंग छु: पैंस फ्री रुपया है। जब 
हि कभी व्यवद्यार में, यह दर गिर जाती हैं, उदाइरण के लिए फ्री रुपया 
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की रुपया एक शिलिंग चार पँँस दो जाती है, तो इससे जो क्षति होतीहै, 
बह विनिमय-सम्बन्धी ख़्च में डाली जाती है। ( यदि विनिम्रय की दर 
बढ़ जाय तो उससे दोनेवाला लाभ, विनिमय की आय-में शामित्र किया 
जाता है )। 
सिविल निर्माण कार्य-..इस मद्द में भारत-सरकार से सम्बन्ध 
श्खनेबाली इमारतें तथा दफ्कर, एवं समुद्रों में रोशनी-घर आदि 
बनाने ओर उनकी मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित है | 
सेना--इस मद्द में स्थल-सेना, जल-सेना तथा इवाई-सेना का 
ख़्च सम्मिलित है। सन्‌ श८५६ ई० में वार्षिक सैनिक व्यय साढ़े 
बारह करोड़ रुपये था। सन्‌ १८५७ के बाद यह व्यय बढ़ कर 
साढ़े चौदद करोड़ रुपये हो गया और श८८+ में सत्रह करोड़ हुआ्रा । 
योरपीय मह्दायुद्ध से पूर्व सन्‌ १९१३-१४ में यह लगभग ३० 
करोड़ रुपये था । भद्दायुद्ध में यह और बढ़ा | सन्‌ १९२१-२२ ई० में 
यह ७८ करोड़ पर जा पहुँचा । इस वर्ष किफ़ायत-कमेटी बैठी । पश्चात्‌ 
व्यय कुछ घटा | अब यद्द लगभग पचास करोड़ रुपये वाषिक है ।& 
 भारतवासियों की आथिक स्थिति देखते हुए यद्द व्यय अत्यन्त अधिक 
है। इस व्यय के बहुत अ्रधिक होने के कारण यहाँ अनेक लोकोपयोगी 
कार्यों के लिए. धन की चिन्तनीय कमी रहती है। इसमें शीघ्र काफ़ी 
'कमी होनी चाहिए,। अधिक से अधिक यह आधा रद्द जाना चाहिए | 


#इस समय महायुद्ध जारी हैं, और इंगरलैड ने भारतवष को युद्ध-संलग्न घोषित कर 
रखा है। सरकार यहाँ युद्ध-सम्बन्धी श्रायोजन कर रही है । इसलिए सैनिक व्यय 
और भी अधिक हो रहा हैं। सन्‌ १९४१-४२ में ८४ करोड़ रु० केवल सेना में ख़्चे 
होने का अनुमान है, जब कि इस वषे की कुल आय केवल १०४-करोड़ रु० होगी । 

४० क्‍ 
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विविध व्यय --इसमें स्टेश्नरी, प्रिंटिंग ( छुपाई ) और पेंशन 
आदि का व्यय सम्मिलित है । विशेष रूप से होनेवाला व्यय भी इसी 


में जोड़ दिया गया है। 


केन्द्रीय सरकार को आय--आगे यह बताया जाता है कि 
भारत-सरकार की आय की महं कोन-कोन सी हैं ओर इनमें कितना- 


कितना खच होता है। 


( सन्‌ १९४०-४१ की आय का अनुमान ) 


सह 
१-आयात-निर्यात-कर 


२--उत्पादन-कर ( चीनी आदि पर ) 

३--आय-कर 

४--कारपोरेशन कर 

भू--नमक 

६--अ्रफ़ीम 

७--अन्य कर 

८--रेल 

९-डाक-तार 
१०--छूद 
११---मुद्रा, टकसाल और विनिमय 
१२--सिविल निर्माण-कार्य 
१३--सैना 
१४--विविध आय 

योग. 


रुपये 
३७,८८६ 


. ११,४४ 
१४,२० 
४,३२० 
८२,२० 
४७, 
१,०३१ 
२७,८२ 
१,०७. 
६१ 
१,२४६ 

डे े 

षू ८९ 
६,२९ 


१३१,७३ 
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अब इन महद्दों का कुछ परिचय लीजिए | 

» आायात-नियोत-कर--- यह कर भारतवष में बाहर से आने 
तथा यहाँ से विदेश जानेवाले माल पर लगता है। आयात-कर 
उन व्यापारिक समझोतों का विचार रखते हुए लगाये जाते हैं, जो 
भारतवर्ष के अन्य देशों से हुए हैं। इंगलैरड के माल पर प्रायः 
१० फ्री सदी कर की रियायत है। अर्थात्‌ उस पर, उस तरह 
के, अन्य देश के माल की अपेक्षा इतना कर कम लगता है। 
इसके बदले में इंगलेंडः भारतवर्ष के माल पर इतना द्वी कम कर 
लगाता है। लोहा, कागज़, कपड़ा आदि के आयात पंर “संरक्षण?”-कर 
लगाया जाता है; इसका उद्ृश्य यह होता है कि भारतवष में इन चौज़ों 
के बनाने के लिए प्रोत्याइन मिले | संरक्षण के विषय में पहले लिखा 
जा चुका है। | 

» उत्पादन-कर-.यह कर भारतवर्ष में बननेवाली चीनी ओर 
दियासलाई पर लगता है। विदेशों से आनेवाली इन वस्तुओं पर 
भारी संरक्षण-कर लगने के कारण वहाँ से इन वस्तुओं का आयात कम 
होता है ओर फल-स्वरूप सरकार को उस मद से आय भी कम होती 
है। उसकी पूति के लिए केन्द्रीय सरकार यद्द कर लगाती है। 
. आय-कर ओर कारपोरेशन-कर--यद कर विशेषतंया मुनाफे 
या वेतन पर लगता है। किसी भी वर्ष आय-कर उससे पिछले वर्ष 
की आमदनी पर लगाया जाता है। अतः कुल आय-कर और उसकी 
वूलयाबी के आधार पर देश की पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति का. 
अनुमान किया जा सकता है। यह कर दो हजार रुपये से कम आमदनी: 
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पर नहीं लगाया जाता; इतनी आय एक परिवार के लिए आवश्यक 
मानी जाती | व्यक्तियों, रजिस्टरी न की हुई फ़र्मो ( कोढियों ) और 
' रंयुक्त परिवारों की आय पर इस कर का स्वरूप वद्धमान है, 
अर्थात्‌ जितनी आय अधिक होती है, उतनी ही कर की दर बढ़ती 
जाती है। गत योरपीय महायुद्ध के समय से पचीस हज़ार या इससे 
अधिक की आय पर सूपर-टेक्स (अतिरिक्त कर) लगता है। आय-कर 
की तरह इसकी दर भी वद्‌ धमान है। 

प्रत्येक्ष कम्पनी और रजिस्ट्री को हुई फर्म से आय-कर तथा 
सूपर-टेक्स एक निर्धारित दर से लिया जाता है | इसे कारपोरेशन-कर 
कद्दते हैं । 

नप्क-कर--यह एक उत्पादन-कर है श्रोर उस नमक पर १॥) 
प्रति मन के हिसाब से लगता है, जो यहाँ बनाया जाता है | यह कर 
बहुत अधिक है, ओर अखरनेवाला हैं। नमक भोजन का आवश्यक 
पदार्थ होने से इस पर लगनेवाला कर जीवन-रक्षक वस्तु पर कर है, 
ओर इसका भार ग्रीब-सेन्ग्ररीब आदमी पर पड़ता है। इस प्रकार इस 
कर का अनुचित द्वोना स्वयं-सिद्ध हे। इसीलिए इस कर का यहाँ घोर 
विरोध किया जाता. है । 

अफीम-कर--अब से तीस वर्ष पूर्व अफ़रीम की, चीन आदि देशों 
में खूब निर्यात होती थी। और, भारत-सरकार को इस मादक पदार्थ 
के कर से बहुत आमदनी होती थी। अब भारतवष से, औषधि के रूप 
के सिवाय इसकी कहीं निर्यात नहीं होती | इसलिए इसकी आय भी 
बहुत कम--पहले की अपेक्षा तो नाम-मात्र की ह--दोती है। 
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"अन्य कर-केन्द्रीय सरकार को यह आय प्रायः देशी राज्यों से 
मिलनेवाले नजराने से होती है, जो प्रायः उन संघियों के अनुसार 
मिलता है, जिनसे पूर्व काल में देशी राज्यों के कुछ स्थानों 
का ब्रिटिश भारत के स्थानों से परिवर्तन हुआ था, या जिनसे 
देशी नरेश अपने राज्य में फ़ौज रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त 
हुए थे । 

रेल--भारतवष में रेलों में लगभग नौ सौ करोड़ रूपये लगे हुए, 
हैं, अधिकांश पूंजी ओर प्रबन्ध विदेशी है। जनता के द्वितों की ओर 
समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यदि माल ले जाने की दरों में 
आवश्यक परिवर्तन किया जाय और जनता की सुविधाओं का ययथेष्ट 
ध्यान रखा जाय तो इनसे बहुत लाभ हो | 

इस महू कौ आय के हिसाब के वास्ते सरकारी रेलों की कुल 
आय में से उनके चलाने का ख़्चे तथा कम्पनियों को दिया हुआ 
मुनाफ़ा घटा दिया जाता है ओर शेष में कम्पनियों की रेलों से होने 
वाली आय जोड़ दी जाती है। सन्‌ १९२५४ ई० से रेलों का हिसाब 

अन्य सरकारो हिसाब से प्रथक्‌ कर दिया गया है। इस समय यह 
व्यवस्था है कि रेलों में लगी हुई पूँजी का एक प्रति-शत सरकारी 
आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष निर्धारित 
से अधिक मुनाफ़ा होता है, उस वष के अधिक मुनाफ़े का पंचर्मांश 
भी सरकार को मिलता है। अगर सैनिक महत्ववाली रेलों से नुकृतान 
हो, तो उतनी रक़म सरकार को दी जानेवाली रक़म से काट ली 
जाती है। अगर सरकार को दी जाने वाली रकम चुकाने के बाद 
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शेलवे स्थिवं-फंड के लिए तीन करोड़ से अधिक रुपया रद्द जाय 
तो जितना रुपया अधिक दो, उसका तृतीयाश सरकार को दिया 
जाता है । 


टडांक ओर तार---इस मद्द को आय में वह रकम दिखायी 
जाती है, जो कुल आय में से संचालन-व्यय निकालकर शेष रहती 
है। भारतवर्ष में सरकार ने, जनता की सामथ्य ओर सुविधा 
का विचार न करते हुए, पोस्टकार्डो' ओर लिफ़ाफ़ों का मूल्य 
तथा पेकेट या पाल को दर बढ़ा रखी है। इससे लोगों के 
पारस्परिक व्यवह्वार-बृद्धि एवं साहित्य-प्रचार में बहुत बाघा उपस्थित 
द्ोती है । 


सूद--इस आय में भारत-सरकार द्वारा प्रान्तों को दिये हुए 
ऋण ओर पेशगी का यूद, रेलवे कम्पनियों को दी हुईं पेशगी का 
सूद तथा प्रोविडेंट फंड की सिक्‍यूरिटियों ( ऋणु-पत्रों ) के सूद की आय 
सम्मिलित है । क्‍ 
- सिविल निर्माण हि काये---इस मद्द में सरकारी मकानों 
का किराया, उनकी विक्रो का रुपया तथा इध प्रकार अन्य आय 
सम्मिल्षित है । 
: मुद्रा, टक_कसाल और विनिमय--इस मदद में सरकार के 
पेपर करेन्‍्सी रिज़ब! नामक कोष में जो सिक्‍्यूरिटियाँ रखी जाती हैं 
उनकी रकम का सूद तथा भारतवर्ष के लिए पैसा, इकन्नो आदि सिक्के 
डालने का लाभ सम्मिलित है | रुपया ढालने का लाभ गोल्ड स्टडंड _ 
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रिज़व? अर्थात्‌ 'मुद्रा-डलाई-लाम-कोष? में डाज्ा जाता है| विनिमय 
'की आय के सम्बन्ध में, इस मद में होनेवाले व्यय के प्रसंग में लिखा 
जा चुका है। 

सेना--इस मदद की आय में सैनिक स्टोर, कपड़े, दुध, मक्खन 
'तथा पशुओं की बिक्री से ओर सैनिक निर्माण-काय से होनेवाली आय 
सम्मिलित है। 

विविध आय-..इस मदद में सरकारी ग्ज़्ट, रिपोर्टीी तथा 
पुस्तकों आदि को बिकी से होनेवाली तथा सरकारी प्रेख की अन्य 
आय सम्मिलित है। विशेष रूप से द्ोनेवाली आय भी इसी में जोड़ 
'दी गयी है । ' 

ग्रान्तीय आय-व्यय---अब प्रान्तीय आय-व्यय के सम्बन्ध में 
लिखा जाता है। प्रान्तीय सरकारों से यहाँ आशय गवनरों वाले 
प्रान्तों की सरकारों से द्वी है। जैसा पहले कहा गया है, चीफ़- 
कमिश्नरों के प्रान्तों का आय-ब्यय केन्द्रीय हिसाब में सम्मिलित 
'होता है । 

पदले प्रान्तीय व्यय के विषय को लीजिए.। सब प्रान्तों का 
मिलाकर कुल व्यय लगभग ८० करोड़ रुपये होता है। प्रत्येक 
प्रान्त में दोनेवाले ब्यय की रकम भिन्न-भिन्न हे--ओर प्रति वर्ष 
थोड़ी-बहुत बदलती रहती हे। स्थानाभाव से यहाँ केवल उदाइरण- 
स्वरूप संयुक्तप्रान्त की सरकार के व्यय की महँ, और उनकी रकम 
के अंक दिये जाते हैं । 
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संयुक्तप्रान्त के व्यय का अनुमान 
( सन्‌ १९४०-४१ ई० ) 


मदद लाख रुपये 
१--कर-प्राप्ति का व्यय १६३ 
२--आ बपा शी १,५१७ 
३े-- छह ६९ 
४-- शासन १,४ 3 
पू-> न्याय ७१ 
६--जेल ३३ 
७--पुलिस १,७९ 
८--शिक्षा २,१९ 
९--स्वास्थ्य चिकित्सा ६१ 
१०-- कृषि ७७ 
११--सहका रिता ७ 
१२५---उद्योग- धंधे २१ 
१५--अन्य शांसन-व्यय १ 
१४--सिविल निर्माण कांय ६१ 
१५--अकाल- निवारण १ 
१६-- पशन १,११ 
१७--स्टेश्नरी प्रिंटिंग श्ड 
१८--विविध व्यय १० 
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अब व्यय की सुख्य-मुख्य मद्दों पर विचार करते है | 

कर-प्राप्ति का व्यय--इसमें मालगुज़ारी, आबकारी, स्टाम्प, 
जंगल, रजिस्टरी आदि के कर वसूल करनेवाले कर्मचारियों का वेतन 
आदि सम्मिलित है। 

आबपाशी--यह प्रधानतया थ्राय की मद है। इसके सम्बन्ध 
में आगे कद्दा जायगा | 

शासन--.इसमें गवर्नर, मंत्रियों, कमिश्नरों, कल्ेक्टरों और 
उनके सहायकों तथा तइसीलदार और उनके अधीन कमेचारियों के 
वेतन, भरते तथा आफ़िस-व्यय के अतिरिक्त, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
आदि का ख़र्च सम्मिलित है। केन्द्रीय शासन-व्यय की तर प्रान्तीय: 
शासन-सम्बन्धी उच्च कर्मचारियों का वेतन बहुत अधिक है। यह 
जनता. की परिस्थिति के अ्रनुसार निर्धारित होना चाहिए। काँग्रेसी 
. झज्जनों ने पांच सौ रुपये मासिक लेकर मंत्री-पएदों पर काम कर दिखाया 
है, अन्य सज्जनों को भी उनके आदर्श का अनुकरण करना चाहिए | 
आवश्यकतानुसार नियम बन जाने से उच्च अधिकारियों सम्बन्धी ख़च 
में बहुत किफ़ायत हो सकती है | 

न्याय-इस मह में हाईकोर्ट से लेकर नीचे तक की सब 
अदालतों का ख़् सम्मिलित है। हाईकोर्ट के जजों के वेतन और 
भत्ते आदि को छोड़ कर न्याय-सम्बन्धी ख़र्च प्रान्तीय सरकारों के 
अधीन है ओर वे इसमें बहुत बचत कर सकती है। गत वर्षों में, 
कांग्रेसी सरकारों ने योग्य व्यक्तियों को आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त 
करके इस विभाग का ख़्च बढ़ाये बिना ही, इसकी कार्य-क्षमता 
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बढ़ायी तथा पंचायतों की बुद्धि करके, खर्च कम करने का प्रयत्न 
किया था | 

जेलु--इस मदद में सब प्रकार की जेलों के प्रवन्ध का व्यय, 
जरायमपेशा जातियों के सुधारार्थ किया हुआ व्यय, क्रेदियों के लिए 
खाद्य-पदार्थ आदि का व्यय तथा उनके छूटठने पर उनके निर्वाहार्थ 
दिया हुआ व्यय शामिल है | वर्तमान दशा में, जेल्ों में नागरिकों का 
जीवन बिगड़ने की प्रवृत्ति रहती है। यदि उचित व्यवस्था हो जाय 
'तो क्ेंदियों का जीवन सुधरने लग जाय | राजनैतिक क्रेंदियों से व्यर्थ 
में व्यय-मार बढ़ता है। जनता की राजनेतिक मांग को पूर्ण करते रहने 
से यह ख़्च सहज हो काफो घट सकता है । 

पुलिस--इस मद्द में निन्नलिखित व्यय सम्मिलित है;--(क) 
इन्स्पेक्टर-जनरल आदि बड़े श्रफवरों ओर उनके सुद्वायकों, तथा 
पुलिस के सिपाहियों आदि का वेतन ओर आक्षिप्र-ख़र्च, (ख) खुफिया 
विभाग या सी० आई० डो० का ख़्च, (ग) गाँव की पुलित का ख़र्च, 
तथा (घ) रेलवे पुलिस का ख़च | आवश्यकता है कि उच्च पदाधिका- 
रियों का वेतन कम कर के, इस मद्द का ख़्च घटाया जाय। गाँव को 
पुलिस के ख़ब के सम्बन्ध में ख़्च॑ बहुत अधिक घटने की सम्भावना 
नहीं है। उसका अधिकांश भाग चोकौदारों का वेतन द्वोता है, 
जो कम ही है । 

स्वास्थ्य ओर चिक्रित्सा--इस मद में यद ख़र्च शामिल 
हैः--विविध क्मेचारियों का वेतन, भत्ता, कार्यालय का व्यय और 
सामान आदि, ज़िला-बोर्डों आदि को सहायता, छूत की बीमारियों के 
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निवारण का ख़चं, अस्पताल और शफाख़ानों का खर्च, दाइयों ओर 
सेवा-समितियों को दी जानेवाली रक़म, ओर आयुर्वेदिक कालिज आदि, 
मेडिकल स्कूल और कालिज, पागलख़ाने, रातायनिक परीक्षक 
का ख़च | 

देश में मत्यु-संख़्या बहुत बढ़ी हुई है, बुखार, चेचक, हेज़ा आदि 
अनेक बीमारियों ने घर कर रखा हे। आवश्यकता इस बात की है 
कि इस विभाग में वैज्ञानिक उपायों का अवलम्बन कर के लोगों के 
प्राण बचाये जायें ओर उन्हें अधिक स्वस्थ बनाया जाय | 

शिक्षा--इस मद में इन विषयों का ख़र्च दोता हैः--विश्व- 
विद्यालय और कालिज, द्वाई और मिडिल स्कूल, प्रारम्मिक शिक्षा, 
विशेष पेशों के स्कूल, कमेंचारियों का वेतन, आफ़िप-ख़च, छात्रवृत्ति । 
“विगत वर्षों में, शिक्षा में व्यय कम हुआ है, और जो व्यय हुआ हैं, 
उसका भी जनता को यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचा है। देश में निरक्षरता 
और बेकारी भयंकर रूप से हे। अब इन दोषों को दुर करने तथा 
'इस मद्द के व्यय को अधिक उपयोगी बनाने का विचार दो 
रहा है। 

कृषि---इस मदद में नीचे लिखा खर्च शामिल है;--निरीक्षण- 
कर्मचारी, पशु-पालन, कृषि-प्रयोग, कृषि-कालिज और अन्वेषण-शाला, 
ः क्ृषि-फार्म, नुमायश ओर मेले, वनस्पति-शाला, कृषि-स्कूल, पशु- 
चिकित्सा, सहकारिता विभाग के कमेचारी, ओर उनका आफित- 
्यय आदि। प्रान्तीय सरकारों की आय का एक मुख्य साधन 
किसानों से प्राप्त मालगुज्ञारी है, उनकी भज्ाई के लिए जितना 
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ख़च किया जा सके अच्छा है, हां, वद्द मितव्ययिता-पूृषक होना 
चाहिए | 

उद्योग धन्धे-इस मदद में खर्च इन विधयों में होता है ;--. 
निरीक्षण, उद्योग धन्धों की सहायता, अन्वेषण-संस्था, उद्योग और 
शिल्प-संस्थाएँ आदि | इस विभाग में भी विगत वर्षों में बहुत कम 
घच हुआ है। स्वदेशी उद्योगधन्धों की उन्नति और पेशों-सम्बन्धी 
शिक्षा के काय में प्रगति होनी चादिए। 

सिविल निर्माण-कार्य-- इस मद्द में निम्नलिखित ख़्च होता 
है;--हमारतों, सड़कों ओर पुलों को बनवाने तथा उनकी मरम्मत 
कराने का ख़्चं, इस विभाग के अफ़सरों का. वेतन और आफ़ित-ख़र्च 
झोज़ार आदि ख़रीदने का ख़ब; म्युनिस्पैलटियों, ज़िला-बोडों' आदि 
को इमारतों के लिए दी जानेवाली रकम | अब तक इस मद में सब- 
साधारण की आवश्यकताओं का विचार बहुत कम किया गया | 
नगरों या शहरों की सरकारी इमारतों या सड़कों आदि पर ही विशेष 
ध्यान दिया गया। आवश्यकता है, देद्दातों को जानेवाले रास्तों की 
सुधि लेने की। आशा है, प्रान्तीय सरकारें इस ओर क्रमशः अपना 
कतंव्य पालन करेंगी ! 

अब प्रान्तीय आय के विषय को लीजिए । सब प्रान्तों की 
वाषिक आय मिला कर लगभग ८० करोड़ रुपये होती है। 
स्थानाभाव से भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सम्बन्ध में व्योरेवार न लिखकर 
यहाँ केवल संयुक्त प्रान्त की सरकार आय की महँ ओर उनकी रकम 
के अंक दिये जाते हैं :--- 
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संयुक्ततान्त की आय का अनुमान 
( सन्‌ १९४०-४१ ई० ) 


सद्द 
३---मालगुज़ारो 
२---आबकारी 
३--स्टाम्प 
४--जंगल 
 पू--रजिस्टरी 
६--मोटर आदि पर-कर 
७--आय कर 


प८--अन्य कर ( मनोरंजन-कर आदि ) 


९---आबपाशी 
:१०-- सूद 
११--सिविल निर्माण-काय 
१२३--न्याय 

१३--जेल 

१४--पुलिस 
-१५--शिक्षा 

१६--स्वास्थ्य चिकित्सा 

१७-- कृषि ओर सहकारिता 
श्८ू--उद्योग धन्धे 

१९- शासन-सम्बन्धी अन्य आय 
२०--विविध आय 
२१--केन्द्रीय सरकार की सद्दायता 


योग 


रुपये 
६,०९ 
१,३२८ 
१,२३४ 

पूरे 


श्र 
डर 
पद 
१,५६९ 
श्र 
२७० 
११ 


५४ 


श्४ड 


श्र 
र्प्‌ 


१३,४४८ 


६३७ 
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अब इन में से मुख्य-मुख्य महों का विचार किया जाता है :-.- 

मालशु ज़ारी-- इस मद में मालशुज़ारी, सरकारी जागीर की 
बिक्री, ज़मीन का महसुल तथा अबवाब के अतिरिक्त निम्नलिखित 
आय भी सम्मिलित दोती है :--मालगुज़ारी-सम्बन्धी जुर्माना, 
ख़ास पटवारी रखने से होनेवाली आय, खेतों को हद ठीक 
करने के लिए अमीनों की फ़ीस, उन जंगलों या ज़मीनों से होने- 
वाली खणिज पदार्थों की आय, जो जंगल विभाग के प्रबन्ध 
में नहों। 

प्रान्तीय खरकार की आय का मुख्य साधन मालगुज़ारी ही हे। 
इसकी ( एवं लगान को ) अधिकता के कारण अधिकाँश कृषकों की: 
बुरी दशा है। पिछले दिनों कुछ प्रान्तों में लगान और मालगशुज्ञारी 
के सम्बन्ध में सुधार किया गया है । 

गबकारी--भाँग, चरस, शराब, अफ़ीम आदि मादक पदार्थों 
पर लगाया जानेवाला कर “आबकारी-कर” कहलाता है। यहाँ मादक 
पदार्थों” को बनाने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इनकी बिक्री 
से जो आय होती है उसमें से उत्पादन-व्यय निकलने पर जो शेष रहे, 
वद्द सरकारी मुनाफ़ा है, और आय में सम्मिलित होता है । इस मह 
में लाइसेंस फ़ौस, डिस्टलरी ( शराब की भट्दी ) की फीस, शराब और 
अन्य मादक पदार्थों की विक्री का महसूल, ( आबकारी विभाग का ) 
अफीम की बिक्री का लाभ, मादक पदार्थों के सेवन-सम्बन्धी जुर्माना 
आदि सम्मिलित हैं । 

विगत वर्षों में इस मद की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही) 
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थी। कांग्रेसी सरकारों ने अपने समय में मादक-वस्तु-निषेध के सम्बन्ध 
में अपनी नीति स्पष्ट रखी, और बहुत-से जिलों में मद्यपान-निषेध का 
प्रयोग सफलतां-पू्षक किया। ऐसी नीति से आय कम होती है परन्तु 
यह अच्छा ही है । 

स्टाम्प--स्टाम्प दो प्रकार का द्वोता है, अदालती और गेर- 
अदालती । श्रदालती स्टाम्प की आय में कोट-फीस या अदालतों में 
पेश दो नेवा ले मुक़दमे के काग्रजों ओर दरडड़ास्तों पर लगाये जानेवाले 
टिकटों की आमदनी शामिल है। गेर-अदालती स्टाम्प में व्यापार और 
उद्योग-सम्बन्धी कागज़ों ( हुण्डी, पुज़े, चेक, रुपयों की रसीद आदि ) 
पर लगनेवाले टिकटों की आमदनी गिनी जाती है ।' 

अदालती स्टाम्प प्रत्यक्ष रूप के न्याय पर कर है। ग्रेर-अदालती 
स्टाम्प भी ( परोक्ष रूप में ) न्‍्याय-कर दी है; रुपया लेने की रसीद. 
आदि पर स्टाम्प इसीलिए, तो लगाया जाता है कि पीछे आवश्यकता : 
दोने पर न्याय के लिए प्रमाण रहे | 

जंगल्॒-इस मद्द में निम्नलिखित आय दोती है--जंगल को 
लकड़ी या अन्य पैदावार से होनेवाली आय, जंगल का लावारसी या 
जब्त किया हुआ माल, जंगल की पैदावार पर महसूल, इस विभाग- 
सम्बन्धी धुर्माना आदि | 

रजिस्टरी--इस मद्द की आय निम्नलिखित विषयों से होती है-- 
दस्तावेज़ों की रजिस्टरी कराने की फ्रीस, रजिस्टरी करायी हुईं दस्तावेज्नों 
की नकृल की फ्लीस या जुर्माना आदि | कागज़ों की रजिस्टरी होने से 
लोगों को बेईमांनी करने का अवसर कम आता है। 
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आाय-कर---आय-कर से होनेवाली आय केन्द्रोय सरकार की 


[कर 


होती है, वह उसका निर्धारित भाग प्रान्तों में विभक्त करती है। 
आबवपाशी--यहाँ नहरों और बड़े तालाबों का कार्य बहुत 
बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के साथ आय का बढ़ना 
अनुचित नहीं, परन्तु इसकी व्यवस्था और दरों में जनता की सुविधा 
का ध्यान रखा जाना चाहिए | 
 सूद--यह आय ज़िला और अन्य लोकल फंड कमेटियों 
म्युनिस्पैलटियों, ज़िला-बोडों', ज़मीदारों, किसानों तथा सहकारी 
समितियों आदि को दिये हुए ऋण के सूद से होती है । 
न्या|य-.इस मद में यह आय होती हे--कोट-फ़ीस, मजिहटेटों 
का किया हुआ जुर्माना ओर ज़ब्ती आदि, वकालत की परीक्षा की 
फीस, अनधिकृत माल की बिक्री । 
जेल--इस मद की आय विशेषतया उस सामान की बिक्री से 
होती है, जो जेलों के कारख़ानों में क्रेंदियों द्वारा तैयार कराया 
जाता है। 
पुलिस--इस मदद में निम्नलिखित आय होती है--सावजनिक 
विभागों या प्राइवेट संस्थाओं आदि को जो पुलिस दी जाय, उसके 
में दोनेवाली आय, हथियार रखने के कानून से दोने- 


उपलक्ष्य में 
वाली आय, मोटर आदि की रजिस्टरी कराने को फ़ोस, जुर्माना 


और ज़ब्ती । 
शिक्षा--इस मदद में इस आय का समावेश होता है---सरकारी 


आटट ( साहित्य ) तथा औद्योगिक शिक्षा-संस्थाओं को फ़ीस, सुधारक 


हर 
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स्कूलों के कारखानों की आय, परीक्षा-फीस, शिक्षा के लिए सावजनिक 
सहायता या दान आदि । 

स्वास्थ्य ओर चिक्रित्सा--इस मद्द में निम्नलिखित आय 
होती दै--दवाइयों और टीका लगाने की चीज़ों की बिक्री, मेडिकल 
स्कूलों और कालिजों की फ़ीस, अस्पतालों की आय, पागलखानों से 
होनेवाली विशेषतया वह आय जो ऐसे पागलों को रखने से 
होती हे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, म्युनिसपैलटियों और 
छावनियों की इस विषय की सहायता, राठायनिक विश्लेषण की 
फीस आदि । 

विविध आय--हसमें सरकारी ग्रज़ट, रिपो,टों पुस्तकों आदि 
की बिक्रो तथा प्रेस की छुपाई आदि से होनेवाली आय सम्मिलित 
है। विशेष रूप से होनेवाली आय भी इसी मदद में जोड़ दी 
गयी है । 

विशेष वक्तव्य--ऊपर हमने मारत-सरकार और प्रान्तीय 
. सरकारों के आय-व्यय की मद्दों का परिचय दिया है | प्रान्तीय सरकारों 
में इमने केवल संयुक्तप्रान्त का ही उदाइरण लिया है। यद्यपि आय- 
व्यय के अंक भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रथक-प्थक्‌ हैं, आय-व्यय की महू 
सब प्रान्तों में एक-सी द्वी दै। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सद्दों का १ रिचय 
देते हुए हमने स्थान-स्थान पर्‌ प्रंसगानुसार यह संकेत किया है कि 
आय की किस-किस मद्द में कमी होनी चाहिए, और किसमें बृद्धि | 
इसी प्रकार व्यय की मह्दों के सम्बन्ध में भी उलेख किया गया है। 
मुख्य बात यदद है कि आय-व्यय की प्रत्येक मदद पर मारतीय जनता के 

४१ 
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प्रतिनिधियों का पूर्ण नियंत्रण द्वोना चाहिए। तभी यथेष्ट सुधार हो 
सकेगा | वतमान अवस्था में सरकारी आय-व्यय की भिन्न-भिन्न मह्दों 
के सम्बन्ध में कहाँ तक भारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को 
अधिकार है, और, कद्दां तक शासक उक्त संस्थाओं के निणय के विरुद्ध 
कार्य कर सकते हैं. यद्द पिछले ( पेंतीसवं और ४तीसवे ) परिच्छेदों में 
बताया जा चुका है। 

प्रान्तों में उत्तरदायी शासन-पद्धति आरम्भ द्वो जाने पर प्रार्न्तीय 
सरकारों को अपनी आय-ब्यय पर गम्मीर विचार करने के लिए वाध्य 
होना पड़ा है। उनकी ञआ्राय बहुत परिमित है। पुनः एक ओर तो लगान 
कम करने, और शराब बन्द करने के कार्य-क्रम से उनकी आय और 
भी कम द्वोनेवाली हे, दूधरी ओर उन्हें शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-रक्षा, 
ग्राम-सुधार आदि अनेक जन-द्वितकारी कार्यों के लिए खर्च बढ़ाना 
है। इसलिए उनकी आयन-चृद्धि के उपायों को सोचना आवश्यक 
हो गया है। एक उपाय यह है कि कृषि से होनेवाली आय पर भी 
कर लगे। बत्रिद्दार में यह कर लगाया गया हे, इसका उल्लेख उन्ती सबे 
परिच्छेद ((आथ्िक स्थिति? ) में किया जा चुका है। मध्यप्रान्त 
की सरकार ने पेट्रोल पर कर लगाया था। भारत-सरकार का विचार 
था कि प्रान्तीय सरकार को ऐसा कर लगाने का अधिकार नहीं है, 
परसंध न्यायालय के निणय से यद्द सिद्ध हो गया कि प्रान्तीय सरकारे 
इस कर के द्वारा अपनी आय बढ़ा सकती हैं। मदरास में प्रान्तीय 
सरकार ने वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाया है, यद्द कर दुकानदारों 
से उनकी बिक्री की कुल रकम पर बहुत अल्प परिमाण में लिया 
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जाता है। इसी प्रकार ऊंची ऊँची तनख्वाह पानेवालों पर वेतन-कर! 
लग सकता है। और जब कोई व्यक्ति अच्छी जायदाद या एूँजी छोड़- 
कर मर जाय तो उसके उत्तराघिकरियों पर मृत्यु-कर या विरासत-कर 
लगाया जा सकता है। समय-समय पर श्राय-वृद्धि के और भी ऐसे 
उपायों पर विचार होते रहना चाहिए, जिनसे जनता को कष्ट न 
हो। परन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जनता द्वारा वसूल 
किया हुआ द्रब्य बहुत सोच-विचारकर, मितव्ययिता-पूवंक जनता 
के हितार्थ उपयोगी कार्यों में व्यय किया जाय। इस समय अनेक 
ऊँचे पदों पर विदेशियों का प्रभुत्व हे, ओर उन्हें इतना अधिक रुपया 
वेतन, भत्ता, और पेंशन आदि के रूप में दिया जाता है, जो देश की 
आर्थिक स्थिति तथा सवसाधारण जनता की निर्धनता का विचार करते 
हुए कदापि उचित नहीं है| इसमें तुरन्त सुधार किये जाने की आवश्य- 
कता है । इस विषय में विस्तार-पूवंक दमारी भारतीय राजस्व! 
पुस्तक में लिखा गया है। साधारण शान के लिए ऊपर लिखी बाते 
पर्याप्त हे । द 





बयालीसवाँ परिच्छेद 
देशी राज्य 


»---+४#७8०-+--- 


फ्यि ते परिच्छेदों में भारतवर्ष की जिस शासन-पद्धति का वर्णन 


किया गया है, वह केवल ब्रिटिश-भारत की है। यह बताया जा चुका 
है कि राजनैतिक दृष्टि से मारतवर्ष का एक मुख्य भाग और भी है--- 
बढ है देशी राज्यों का | इस परिच्छेद में इस भाग की ही शासन-एद्धति 
के सम्बन्ध में लिखा जायगा। “राज्य? ( स्टेट ) की परिभाषा और 
लक्षण पहले खंड में बताये गये हैं। उस दृष्टि से भारतबष के देशी 
राज्यों को 'राज्य! कहना उचित नहीं है; रियासततें ही कहना चाहिए। 
पर साधारण व्यवहार में इतना सूक्ष्म विचार न कर दोनों शब्दों का 
समान उपयोग होता है । 

देशी राज्यों से भारतवर्ष के उन भागों का प्रयोजन है, जिनका 
आन्तरिक शासन यदाँ के द्वी राजा या सरदार, विविध संधियों के 
अनुसार सम्राद की अ्रधोनता में रहते हुए, करते हैं। छोटे-बढ़े इन 
सब राज्यों की संख्या ५६० है। इनमें से हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर 
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कश्मीर श्रोर गवालियर आदि कुछ तो अपने विस्तार और जन- 
संख्या में योरप के एक-एक राष्ट्र के समान तथा एक-एक करोड़ 
रुपये से अधिक वार्षिक आयवाले हैं, ओर बहुत-से राज्य 
साधारण गाँव सरीखे हैं। वास्तव में राज्यों की संख्या दो सो से 
भी कम है, शेष सनदी जागीरे (इस्टेट्स) हैं, जिनके अधिपति 
सरदार या “चीफ” कहलाते हैं| केवल ३० ही राज्य ऐसे हैं, जिनकी 
आबादी, क्षेत्रल्त ओर साधन ब्रिटिश भारत के औसत ज़िल्ले 
के समान हैं। 

. देशी राज्यों का शासन-प्रबन्ध--अधिकतर देशी राज्यों में 
कोई शापन-विधान नहीं है। उनका शासन शासक की व्यक्तिगत 
इच्छा, रूचि या योग्यता आदि के अनुसार बदलता रद्दता है | जिन 
राज्यों का शासन-प्रबन्ध कुछ निश्चित है, उनमें भी परस्पर समानता 
नहीं है। प्रायः सब का अपना-अपना निराला ढंग है। कद्दी-कद्दी तो 
महाराजा (प्रधान शासक) के बाद मुख्याधिकारी दीवान होता है, और 
सब बड़े-बड़े अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। कहीं-कहीं दोवान 
प्रधान मंत्री होता हे, ओर विविध विभागों का प्रबन्ध करनेवाले मंत्री 
उसके सहायक होते हैं | किसी-किसी राज्य में प्रबन्धकारिणी कोंसिल है, 
इसके सदस्य भिन्न-भिन्न विभागों का संचालन करते हैं; परन्तु सब पर 
महाराजा का नियन्त्रण रहता है । 

कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ हैं। पर ऐसे राज्यों की 
संख्यों केवल तीस के लगभग है। इनकी अधिकतर समाश्रों में 
सरकारी सदस्यों की संख्या काफ़ी दोती हे तथा गैर-सरकारी सदस्य भी 
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जनता द्वारा निर्वाचित न होकर, नामज़द दोते अथवा 
म्युनिस्पैलटियों आदि द्वारा चुने जाते हैं । वास्तव में देशी राज्यों में 
निर्वाचन-प्रथा का बहुत ह्वी कम उपयोग हो रहा है| जनता को 
व्यवस्था-काय के लिए अपने प्रतित्रधि चुनने का श्रधिकार नहीं-ता 
है। फिर देशी राज्यों की अधिकतर व्यवध्थापक सभाश्रों को कानून 
बनाने या बजट की मद्दों पर मत देने का यथेष्ट अधिकार न होने से, 
वे एक प्रकार से परामर्श देनेवाली संस्थाएँ हैं, उनका शासकों पर 
कुछ नियन्त्रण नहीं है । 

न्याय के सम्बन्ध में बात यह्ट है कि शासन की भांति उसकी भी, 
भिन्न-भिन्न राज्यों में, पथक्‌ छथक रीति है। अधिकांश राज्यों में निरात्ते- 
निराले क़ानून प्रचलित हैं। कुछ में तो न्याय-तम्बन्धो क़ानून का 
अभाव ही कद्दा जा सकता है; शासक की इच्छा द्वी कानून है। केवल 
चाली राज्यों में द्वईंकोट ब्रिटिश भारत के ढंग पर संगढित है । कुछ 
राज्यों में यह विशेषता हे कि उनमें न्याय-कार्य शातन-विभाग 
से प्थक्‌ है। 

कुछ थोड़ेसे उन्नत राज्यों को छोड़कर, अन्य राज्यों में 
म्युनिसपैलटियों आदि स्थानीय संस्थाश्रों की भी बहुत कमी है । कितने 
ही राज्यों में तो राजघानी में भी म्युनिस्पैलटी नहीं हे; अथवा, यदि है 
भी तो उसमें नागरिकों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं, राज-कर्मचारियों 
का दी प्रभुत्व रहता दे। 

देशी राज्यों का आय व्यय-.-अधिकतर देशी नरेश स्वेच्छा- 
नुसार भांति-भांति के कर लगाते हैँ, ओर जब चाहें उन्हें बढ़ा देते हें; 
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उन पर किसी व्यवस्थापक्र सभा का कुछ नियंत्रण नहीं रहता । खच के 
विषय में भी वे बहुधा स्वच्छुन्द हैं। प्रजा के, करों के बोक से, दबे रदने 
पर भी वे लाखों रुपये के महल आदि बनवाते हैं। यदि राज्य की रिपोर्ट 
छुपती है तो वे इस ख़्च को निर्माण-काय के श्रन्तगंत दिखा देते हैं । 
जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य ओर चिकित्सा की चिन्ता न कर, शिकार, 
मनोरंजन और विदेश-यात्रा में तथा. कुत्ते मोटर आदि खरीदने में, 
और भारत-सरकार के अफ़सरों आदि का स्वागत-सत्कार करने में 
असंख्य धन ख़्च कर डालते हैं। निदान, वे आय का अधिकांश 
भाग अपनी इच्छानुसार खर्च करते हैं। उनका स्वयं अपने लिए या 
राज-परिवार के वास्‍्ते लिया जानेवाला द्रव्य निर्धारित नहीं दोता, 
ओर यदि निर्धारित होता भी हे, तो प्राय: उत्तकी मात्रा काफ़ी. 
अ्रधिक होती है । 
भारत-सरकार का नियन्त्रश--ठव॒ देशी राज्य भारत- 

सरकार के न्यूनाधिक अधीन हैं | मारत-सरकार का बिदेश-विभाग उनको 

निगरानी किया करता दै। यह विभाग स्वयं वायसराय के अधीन 
- है। उसकी सहायता के लिए एक पोलिटिकल सेक्रेटरी तथा उसके 

कुछ सहायक रहते हैं । देशी राज्यों में से हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, 

कश्मीर, गवालियर और सिक्कम, ये छा ऐसे हैं, जिनका भारत- 

सरकार से सीधा सम्बन्ध है। इनमें से प्रत्येक की राजधानी में मारत- 

सरकार का एक-एक रेजीडेंट रहता है। देशी राज्यों और भारत- 

_ क्रकार में जो पत्रव्यवह्दर आदि होता है, वह रेजीडेंट द्वारा ही 

होता है। रेजीडेंट देशी नरेश को प्रत्येक आवश्यक विषय पर परामश 
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देता रहता है । 

कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके एक एक समूह की एक एक 'एजंती? 
है | प्रत्येक एजंती में एक 'मवनर-जनरल का एजंट” या 'ए, जी, जी.? 
रहता है। यह भारत-सरकार के अ्रधीन होता है, और इसके अधीन 
कई-कई पोलिटिकल एजंठ या ( छोटे रेजीडंट ) होते हैं। प्रत्येक 
पोलिटिकल एजंट एक या अधिक देशी राज्यों का कार्य करता है। 
बह इनके नरशों को शासन आदि विषयों में आवश्यक परामशं देता 
है। इन नरेशों ओर भारत-तरकार में जो पत्र-व्यवद्वार आदि होता 
है, वह क्रमशः पोलिटिकल एजंट और “ए, जी, जी. के द्वारा 
होता हे । 

कुछ राज्य प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। उनमें मी पोलिटिकल 
एजंट (या छोटे रेजीडेंट रद्दते हैँ ) किन्तु जदाँ-तद्दाँ फेले हुए छोटे- 
छोटे राज्यों या जागीरों ( इस्टेट्स ) में एजंट का कार्य प्राय: उस 
कलक्टर या कमिश्नर को ही सौँगा हुआ रहता है, जिफके क्षेत्र में 
बद् राज्य होता है । 


- नरेशों का सम्भान--मारत-परकार द्वारा देशी नरेश दो 
प्रकार से सम्मानित द्वोते हें--( १) उपथाधियों तथा अवैतनिक सैनिक 


पदों से, और ( २) तोपों की सलामी से। कुछ उपाधियाँ पेतृक 
ओर स्थायी होती हैं तथा कुछु अस्थायी ओर व्यक्तिगत रहती हैं । 
देशी नरेशों में से ११८ को सत्लामी का सम्मान प्राप्त है। इनमें से 
जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता या बाहर से आता है, 
अथवा नरेश की देतियत से ब्रिटिश-भारत में आता है, या यहाँ से 
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जाती हैं। यह संख्या ९ से ११ तक होती है । इस तम्मान के तीन भेद 
हैं;:--(१) स्थायी, (२) व्यक्तिगत और (३) स्थानीय श्रर्थात्‌ केवल 
राज्य के भीतर मिलनेवाली सलामी | 

देशी राज्यों के अधिकार-देशी राज्यों के निवासी अपने- 
अपने नरेश की प्रजा हैं। साधारणतया इन पर, अथवा इनके शासकों 
पर, ब्रिटिश-मारत का क़ानून नहीं लग सकता । हाँ, देशी राज्यों में 
रहनेवाली ब्रिटिश प्रजा तथा रेजीडसी, छावनी, रेल या नहर 
की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान ( गुजरात ) जैसे स्थानों 
में, जहाँ व्यापार आदि के कारण बहुत-से अंगरेज रद्दते हों, ब्रिटिश 
भारत के ही क़ानून का व्यवद्ार होता है। ब्रियिश भारत का कोई 
अपराधी यदि किसी देशी राज्य में भाग जाय तो वद्द उठ नरेश की 
आशा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में मेज दिया जाता है। देशी 
राज्यों की प्रजा अपने राज्य की सीमा के बाद्दर ब्रिटिश प्रजा की 
तरह मानी जाती हे। साधारणतः देशी नरेश अपनी प्रजा से कर 
लेते तथा उसके दीवानी ओर फ़ौजदारी मामलों का फ़ेसला करते हैं | 
कुछ नरेश अपने यहाँ शआनेवाले माल पर चुज्जी लेते हैँ। कई नरेश 
अभी तक अपने रुपये आदि सिक्‍के ढालते हैं। परन्तु, इन्हें अपने 
यहाँ अंगरेजी रुपये को वही स्थान देना पड़ता है, जो उसे ब्रिटिश 
भारत में मिला है। 
« “भारत-सरकार की नीति--.देशी राज्यों के प्रति भारत-सरकार 
की नीति यद्द है कि जब तक वे ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति 
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बनायी रखें, ओर पहले की संधि की शर्तों का यथोचित पालन करते 
रहें, तब तक सरकार उनकी रक्षा करेगी, और उनका अस्तित्व बनाये 
रखेगी | यद्यपि साधारण दशा में देशी नरेश अपने राज्यों का स्वयं 
प्रबन्ध करते हैं, कुछ नरेश वायसराय को 'मेरे दोस्त” लिखते हैं, और 
इज्धलेंड को अपना 'मित्र राज्य” कहे हैं, परन्तु कार्य-व्यवहार में 
नरेश भारत-सरकार के परामश की अवहेलना नहीं कर सकते | सर- 
कार जिस नरेश को अयोग्य या असमर्थ समझे, उसे गद्दी से उतार 
कर, उसकी जगह उसके किसी सम्बन्धी को बैठा देता है, या उसके 
राज्य में किसी अंगरेज को एडमिनिस्ट्रेटर! ( शाउक ) बना देती है। 
यदि किसी नरंश के सनन्‍्तान न दो तो वह उसे उत्तराधिकारी या 
वारिस गोद लेने की इजाजत दे देती है । वारिस की 
नावालगी ( अल्पावस्था ) की द्वाल्त में देशी राज्य के शासन 
का प्रबन्ध सरकार करती, या रिजसी द्वारा करवाती है । इन राज्यों 
को इस बात की अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना वे 
परस्पर एक दुसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से, किसी प्रकार 
का राजनैतिक व्यवद्वार कर सके, अथवा किसी विदेशी को शअपने 
यहाँ नोकर रख सके । इन राज्यों की रक्षा का भार सरकार ने अपने 
ऊपर ले रखा है। इन्हें सरकार की सहायता के लिए कुछु सेना रखनी 
पड़ती है । इसके अतिरिक्त, ये थोड़ी-वी फोज अपनी आंतरिक शान्ति 
अथवा दिखाबे के लिए रख सकते हैं; परन्तु किसी पर चढ़ाई करके, 
अथवा किसी को चढ़ाई से अपने को बचाने के लिए वे कोई फोज 
नहीं रख सकते । 
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बरार के सम्बन्ध में निज़ाम-हेदराबाद से पत्र-व्यवद्दार करते 
तमय भूत-पूर्व वायसराय लाड रीडिंग ने जिस रिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया था, उसका आशय यह है कि देशी नरेश अपने राज्यों 
के भीतरी प्रबन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हैं। भारतवर्ष में शान्ति ओर 
सुव्यवस्था रखना साम्राज्य-सरकार का, किसी संधि-पत्र से नहीं, स्वयं- 
सिद्ध अधिकार है। ब्रिटिश सरकार को जब जैसा जंचे, वह किसी द्वेशी 
राज्य के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर सकती है। 
ध जाँच-कर्मीशन -- ऐसे ऋणड़ों के विषय में जो दो या अधिक 
राज्यों में, किसी राज्य और किसी प्रान्तिक सरकार में, या किसी राज्य 
और भारत-सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई राज्य भारत-सरकार 
अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असन्तुष्ट दो, वायसराय 
_ एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो भगड़ेवाले मामले की जांच 
| करके अपनी सम्मति उसके सामने उपस्थित करे | अगर वायसराय 
क्‍ इसे मंजूर न कर सके तो वह उत्त मामले को फैसले के लिए भारत- 
मंत्री के पास मेज देगा । जाँच कमीशन की व्यवस्था सन्‌ १६९० 
ईं० से हुई है ।. पर अभी तक इसके प्रयोग को अवसर नहीं आया | 
. जब कभी मारत-सरकार को किसी नरेश के विरुद्ध बहुत शिक्रायत 
हुई, तो नरेश ने अन्ततः 'स्वेच्छा-पूवेक' राज्य त्याग करना ही उचित 
समझा | इससे प्रतीत होता दे कि राजा अपने दोषों पर प्रकाश नहीं 
पड़ने देना चाहते तथा बे कमीशन के परिणाम का पदले से अनुमान 
कर , उससे आशंकित रहते हैं। 
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नरेन्द्र पंइल--सन्‌ १९२१ ई० से बड़े-बड़े राज्यों को एक 
नरेन्द्र-मंडल ( चेम्बर-आफ़-प्रिंसेज़ ) नामक छंघ्था बनी हुई है। 
जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष राज्य से न हो, जिनका प्रभाव 
साधारणुतः सब राज्यों पर पड़ता दो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश 
साम्राज्य या ब्रिटिश मारत और देशी राज्यों से दो, उन पर इस उंस्था 
की सम्मति माँगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है, 
उसकी अनुपस्थिति में कोई राजा द्वी सभापति का काय करता 
है। मंडल का प्रधान कार्यालय देहली में है। इसका अधिवेशन प्राय; 
साल में एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर 
ही वादानुवाद होता है| मंडल के नियम वायसराय नरेशों की सम्मति 
लेकर बनाता है । नरेन्द्र-मंडल प्रति वष एक छोटी-सी स्थायी समित्ति 
बनाता है, जिससे वायसराय या केन्द्रीय सरकार का राजनैतिक विभाग 
देशी राज्यों सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श करता है। नरेन्‍्द्र- 
मंडल के कुल १२० सदस्य हैं, १०८ सदस्य तो उन ११८ नरेशों में 
से हैं, जिन्हें तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, ओर १२ सदस्य 
अन्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार अभी मंडल में केवल 
२३५ नरेशों के प्रतिनिधि है। शेष ३२४ जागीरों के सरदार आदि 
की ओर से उसमें प्रतिनिधि भेजने श्रादि की योजना पर विचार दो 
रहा है। मंडल के अधिवेशन में कुछ दशक उपष्थित हो सकते हैं। 
- अपने अब तक के जीवन में मंडल प्रजा-दित की दृष्टि, से कोई स्वतन्त्र 
या सन्तोषप्रद कार्य नहीं कर सका है। 
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. बटलर कमेटी और उसके बाद-- देशी राज्यों का ब्रिटिश 
सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से उनका आर्थिक 
सम्बन्ध कैसा हो, इत विषय का विचार करने के लिए दिसम्बर १९२७ 
ईं० में “इंडियन स्टेट्स कमेटी? नियुक्त हुई थी, जिसे उसके 
समापति के नाम पर बटलर-कमेटी कहते हैं । उसने देशी 
राज्यों में भारत-संरकार के दृस्तक्षेप-अधिकार को और भी 
हृढ़ किये जाने की सलाह दी। हाँ, उसने नरेशों का सम्राट के साथ 
सीधा सम्बन्ध होने की बात स्वीकार की ओर देशी राज्यों को 
ब्रिटिश भारत को, आयात-कर आदि उन मद्दों को आय में से कुछ 
रुपया देने के सम्बन्ध में विचार किये जाने की सिफारिश की 
जिनकी कुछ आय देशी राज्यों की प्रजा से वसूल द्वोकर ब्रिटिश- 
भारत के ख़ज़ाने में आती हे। इससे नरेशों को सनन्‍्तोष न हुआ। 
पश्चात्‌ उन्होंने गोलमेज़ परिषदों& में अपने दृष्टिकोण को प्रकट 
करने का प्रयत्न किया । इतके परिणाम-स्वरूप, संघ-शासन-विधान 
में उनके हित का बहुत कुछ ध्यान रखा गया है । 
देशी राज्यों का सुधार--कुछ उन्नत या सुधार-प्रिय राज्यों 
को छोड़कर देशी राज्यों की प्रजा को सावंजनिक काय करने की 
उतनी स्वाधीनता नहीं, जितनी व्रिटिश भारत की जनता को है। 
बहुधा उनमें सावंजनिक मत दर्शानेवाले समाचारपत्नों का अभाव 
दी है। अनेक स्थानों में 'राजा करे सो न्याय,” ओर नरेश की इच्छा 
ही क़ानून हे। कर लगाने की निश्चित नीति नहीं, प्रजा से कितने-ही 
_ “+ बंत्तीसवाँ परिच्छेंद देखिए । 
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प्रकार से घन-संग्रह करके उसे स्वेच्छानुसार ख़र्च किया जाता है; 
प्रजा की सुनाई नहीं दोती | शिक्षा ओर स्वास्थ्य आदि की ओर भी 
यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता | देशी राज्यों के इन दोषों का दायित्व 
स्वयं उनके नरेशों पर तो है द्वी--यदि नरेश चाहें तो बहुत-कुछ सुधार 
कर सकते हँ--हां, कुछ अंश में ब्रिटिश सरकार की नीति भी दूषित 
है। नरेशों की यह घारणा है कि जब तक वे उसके प्रतिनिधियों 
को प्रसन्न करते रहेंगे, सरकार उनके शासन-सम्बन्धी दोषों पर विशेष 
ध्यान न देगी। इसलिए वे प्रजा के प्रति अपने कत्तंव्य का समुचित 
पालन नहीं करते । ह 
बतीसव परिच्छेद में, देशी राज्यों की जागृति के प्रसंग में, 
अखिल भारतवर्षीय प्रजा-परिषद के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है | 
पिछले दिनों इस परिषद्‌ ने यह प्रस्ताव पास किया था कि बीस 
लाख से कम आबादी ओर पचास लाख से कम वाषिक आयवाल्े 
राज्यों को ब्रिटिश भारत के साथ मिला देना चाहिए या उन्हें आपस में 
मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया जाना चाहिए.। राज्य नामधारी 
प्रत्येक संस्था का यह अनिवाय कतंव्य है कि नागरिकों के सुख-समृद्धि 
ओर उन्नति में दत्तचित हो । जो राज्य आय या क्षेत्रफल आदि की 
दृष्टि से इतने छोटे या असमर्थ हैं कि उपयक्त कर्तव्य-पालन के 
लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीवका ओर न्याय आदि की भी व्यवस्था 
नहीं कर सकते, उन्हें अपने प्रथक््‌ अस्तित्व का भ्रधिकार नहीं है। 
उन्हें चाहिए. कि अपने निकटवर्त्ती राज्य यथा प्रान्त में सम्मिलित हो 
जायें । अस्त, यदि प्रजा-परिषद्‌ का प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत दो जाय 
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तो केवल इक्कोस राजा रह जाते हैं | परन्तु भारतीय राष्ट्र की एकता के 
लिए यह आवश्यक है कि यह इक्कोस राज्य भी अपनी प्रथकृता का 
राग अलापने वाल्ते न हों वरन्‌ भारत कौ स्वतंत्र . केन्द्रोय सरकार के 
अधीन रहें ओरउत्तरदायी शासनवाले हों। 

[संघ शासन ओर देशी राज्य -सन्‌ १६१४ ह० के शासन- 
विधान में, भारतवर्ष के केन्द्रीय शासन का स्वरूप संघ-शास्रन निर्धारित 
किया गया है, जिससे ब्रिटिंश भारत और देशी राज्यों का एक संघ बन 
कर दोनों का एक सांथ शासन हो | किसी देशी राज्य का, संघ में 
सम्मिलित होना डस समय समझा जायगा, जब सम्राट्‌ उश्त राज्य के 
नरेश का प्रवेश-पत्रक या श्तंनामा ( इन्स्ट्र मेंट-आफ-एक्सेशन ) स्वीकार 
कर लेगा । संघ को किसी देशी राज्य-सम्बन्धी किन-किन कार्मो को 
करने का अधिकार रहेगा, इसका निश्चय उस राज्य के प्रवेश-पत्रक 
द्वारा होगा । संघ के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बाते “ 
ओर भारतीय ब्यवस्थापक-संडल्ष! शीर्षक परिच्छेदोँं में द्चिखी जा 
चुकी हैं ।] 


भारत-सरकार' 





तेतालीसवाँ परिच्छेद 
भारतवर्ष ओरे राष्ट्र-संघ 
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फ़रहचीन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध- 


भारतवर्ष का अन्य देशों से राजनैतिक सम्बन्ध न्रिरकाल से रहा है | 
मद्दाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ उस समय में दूर- 
दूर के राजा ओर राजनोतिज्ञ आया करते थे ओर वे भारतवर्ष को बहुत 
आदर-सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब से सवा दो हजार वर्ष 
' पहले भारतवष केसा स्व॒राज्य-मोगी था और इसका अन्य देशों से 
केसा राजनैतिक सम्बन्ध था, इसकी साक्षी तो विदेशी इतिद्ात और 
अन्य ग्रन्थ भी दे रहे हैं| सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के समय यहाँ यूनान भ्रादि 
देशों के राजदूत रहते थे । उन्होंने यहाँ के सम्बन्ध में विस्तार-पृ्वक 
लिखा हे । पीछे समय-समय पर यहाँ केन्द्रीय शक्ति निबंल और 
असंगठित रही; तथापि मुगलों का शासन जम जाने. पर फिर यहाँ का 
सिक्का योरपवाल्ते मानने लग गये | भिन्न-भिन्न देशों के शासक सम्नाद 
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अकबर और जहाँगीर के दरबार में अपने दूत भेजते,थे, और इन्हें 
. प्रसन्न रखने के इच्छुक रहते ये । औरंगजेब के बाद यहाँ फिर फूट 

और पारस्परिक कलह. रहने लगा। फल-स्वरूप अन्ततः, जैसा 
.. पहले कहा गया है, अँगरेजों का ग्रभुत्व॒ बढ़ता गया। सन्‌ १८७ ई० 
_ में भारतवाधियों ने उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयत्न किया, पर ये 

उसमें असफल रहे । अश्राज़िर, १८५८ ई० से यहाँ क़ानूनी तौर से 

भी आगरेज़ों का .शासन आरम्भ हों गया। इस प्रकार अपनी स्वतं- 
न्नता खोने पर, भारतवष का, अन्‍न्तरोष्ट्रीय दृष्टि से, पहला स्थान 
जाता रह्दा। कुछ काल पश्चात्‌ भारतवाती फिर जाणशत होने लगे 
विशेषतया सन्‌ श्८८७ में कांग्रेस की स्थापना करके, उन्होंने शासन- 
पद्धति में सुधार कराने का आन्दोलन आरम्म किया। इधका बणुन 
 पदहल्ने किया जा चुका है । 

: थोरपीय महायुद्ध ओर साम्राज्य-परिषद में भारत -- 
संसार में त्मय-समय पर राज्यों के युद्ध रहे हैं। बहुधा कुछ राज्य इकट्ठे 
एक पक्ष में दो जाते हैं और इसी“ प्रकार दूसरी ओर से लड़नेवाल्ते 
राज्यों का भी एक गुट बन जाता है। इससे युद्ध का आकार-प्रकार 
. बढ़ जाता है। युद्ध महायुद्ध में परिणत हो जाता हे। फिर, आज 
कल विज्ञान की बहुत उन्नति हो जाने से युद्ध में बढ़िया से बढ़िया 
हिंसक सामग्री का उपयोग किया जाता है | इसका दुष्परिणाम भो बड़ा 
: भीषण होता है। पिछला योरपीय महायुद्ध सन्‌ १९ १४ ईं० से १९१८ 
तक रहा। इसके बाद भी चिरकाल तक सवंत्र त्राहि-आहि मची रही। 
इस युद्ध के सम्बन्ध में यद घोषित किया गया था कि यह छोटे राष्ट्रों की 

है 34 
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स्वतंत्रता तथा स्वमाग्य-निर्शय के सिद्धान्त के लिए लड़ा जा 
रहा है। भारतवर्ष ने शगलैंड की ओर से इस्त युद्ध में माग लिया। 
उस समय से ब्रिटिश-पाम्राज्य-परिषद48 में भारतवष को भी भाग लेने 
का अवसर मिलने लगा । परन्तु जब कि परिषद में साम्राज्य के स्वाधीन 
भागों के मन्त्री अपने-अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, भारतवर्ष 
की ओर से इसका सदस्य बननेवाला भारत-मंत्री एवं उसके सलाह- 
कार भारतवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते | अतः वास्तव में इन्हें 
इस देश का प्रतिनिधि कहना ठीक नहीं है। 

पिछले योरपीय महायुद्ध की समासति पर वारसाई की संधि हुई। 
संधि पत्र पर जिन राज्यों की ओर से दृश्ताक्षर हुए, उनमें मारतवर्ष भी 
था | इसलिए पीछे जब सन्‌ १९२० ई० में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुईं तो 
यह भी उसका सदस्य बनाया गया। 

रा्-संघ, उप्तका संगठन और कार्य-युदद के बाद वैराग्य 
और शान्ति का वातावरण होता है। पिछला योरपरीय महायुद्ध बहुत 
विकराल था | इसके बाद विश्व-शान्ति की ओर विशेष रूप से ध्यान 
दिया जाने लगा । इसी उद्दंश्य से सन्‌ १९२० ई० में राष्ट्रसंघ को 
स्थापना हुईं, जिसे अंगरेज़ी में 'लीग-आफ्‌-नेशन्स? कहते हैं। इस संघ 
के सदत्य विविध राज्य हैं। इन राज्यों नेसंगठन-पत्र पर हस्ताक्षर करके 


#इस परिषद में साम्राज्य के मिन्न-मिन्न भागों के विवाद-ग्रस्त विषयों का 
विचार होता है तथा-डन भागों की आधिक राजनैतिक आदि उन्नति के उपाय सोचे 
जाते हैं । इसका अधिवेशन दूसरे-तौसरे वष प्रायः लन्‍्दन- में होता है । इसकें 

है 5 मेँ बाप चर 
स्वीकृत निणय परामर्श-रूप में होते हैं । 
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यह प्रतिशञा की कि बाहरी हमलों से एक-दुसरे की रक्षा करेगे, ओर 
परस्पर, अथवा अन्य किसी भी राज्य से युद्ध नहीं करंगे, जब तक कि 
अपने भगड़ों को पंचायत के सम्मुख फेसले या जांच के लिए न रखें, 
और तीन मास से लेकर नौ मास तक का समय न गुज़ारद । जो राज्य 
अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा वह श्रन्य सब राज्यों का विरोधी समझा 
जायगा, और उन सब का कतंव्य द्वोगा कि प्रतिज्ञा भंग करनेवाले 
राज्य से आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध न रखें | राष्ट्रसंघ का कार्यालय 
जेनेवा ( स्वियज़रलेंड ) में रखा गया। पिछले दिनों ५७ राज्य 
इसके सदस्य थे; यह संख्या समय-समय पर घटती बढ़ती रहती 
हे । द 

राष्ट्रसंघ के कार्य तीन प्रकार के हैंः--व्यव॒स्था, शासन ( प्रबन्ध ) 
ओर न्याय । इस कार्यों को क्रमशः सभा ( एसेम्बली ), कॉसिल और 
अन्तर्राष्ट्रीय अदालत करती है। संघ की सभा के सदस्य वे सब राज्य 
होते हैं, जो राष्ट्रसंध के सदस्य हों। प्रत्येक सदस्य-राज्य को तीन 
प्रतिनिधि मेजने का अधिकार द्ोता है, परन्तु उसका मत एक दी 
होता दै। सभा के अधिवेशन जेनेवा में द्ोते हैं, प्रति वर्ष प्रायः एक 
ही अधिवेशन होता दै। कौंसिल के कुछ सदस्य स्थायी और कुछ 
अस्थायी होते हैं। इच्धलैंड, फ्रॉस, इटली आदि स्थायी सदस्य हे, 
इनका कभी चुनाव नहीं होता । इसलिए इनका प्रभाव बहुत अधिक 
है। कोंठिल के अधिवेशन प्रति वर्ष कम-से-क्रम चार होते हैं। वह 
वष भर अपना कार्य कमीौशनों और समितियों द्वारा करती 
रहती है।._ 
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संघ की छुः कमेटियाँ है, वे निम्नलिखित विषयों पर विचार 


करती है :-- 

१-- कानूनी प्रश्न । क्‍ 
२--विशिष्ट ( टेक्निकल ) कार्यो की संस्थाओं का विषय | 
३--निरख्रीकरण | 

४--बजट ओर अनन्‍्तब्य॑वस्था सम्बन्धी बातें । 
१-- सामाजिक प्रश्न । 

६--राजने तिक प्रश्न । क्‍ 

संघ के मंत्री-मंडल-कार्यालय के विविध आंग हैं, उनमें से मुख्य 

निम्नलिखित हैं।-- 

१--राजनेतिक विभाग | 

२३--आथिक विभाग | 

३- रफ्तनी या यातायात विभाग । 

४--श्रल्प-संखयक विभाग । 

५--निरस्त्री करण विभाग । 

६-- स्वास्थ्य-विभाग | 

७--सामाजिक प्रश्न ओर अफ्रीम की रफ़्नी का विभाग | 
८--बौद्धिक सहकारिता और अन्तराष्ट्रीय कार्यालय (ब्यूरो) 

विभाग । 

९-- कानून विभाग । 
१०- सूचना या जानकारी विभाग | 

११--अन्तरांष्टरी य-अम कार्यालय । 
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संघ के सब विभाग परस्पर एक-दूसरे के सद्यायक दोते हैं। 
उदाहरणाथ छूत के रोगों के फेलने का प्रश्न जहाज़ी बन्दर- 
गाहों के नियमों की भेणी में है, अतः रफ्तनी के बिभाग से 
स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध रहना आवश्यक है | इसी तरह 'नरकोटिक! 
नासक विष का दुरुपयोग न किया जाय, इसकी व्यवस्था के 
लिये रफ्तनी-विभाग का सम्बन्ध मेडिकल विभाग से रहता है। इस- 
लिए. अफीम-विभाग स्वास्थ्य और रफ्तनी-विभाग से समय-समय पर 
परामश किया करता है। 

राष्ट्र-संघ ओर भारतवे-- राष्ट्रसंघ के सदस्य वे राज्य होते 
हैं, जिनका पद राष्ट्र की तरह माना जाता है। भारतवष राष्ट्र-संघ का 
सदस्य है | इतसे यह समझा जाता है कि इस देश का भी मान ख्वतंत्र 
राष्ट्रों की तरह किया जाता है। राष्ट्र संघ का सदस्य होने से, भारतवर्ष 
का, संघार के अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध भी बढ़ता है। परन्तु इस देश 
को ओर से संघ की सभा में भाग लेनेवाले व्यक्ति वाघ्तव में यहाँ 
के प्रतिनिधि नहीं होते; भारत-सरकार द्वारा नामज़द द्वोने से वे वतंमान 
अवस्था में ब्रिटिश-सरकार का प्रतिनिधित्र करते हैं। भारतवर्ष को संघ 
की कॉोसिल में अस्थायी सदस्य का पद भी नहीं मिला है। इस प्रकार 
संघ में भारतवर्ष का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं है | संघ के कमे- 
चारियों में मारतवासियों की संख्या भी बहुत कम है। अतः यहाँ के 
नेताओं का मत है कि जब तक मारतवध को संघ में अपना वास्‍्तविक 
मत प्रकट करने ओर अपने समृचित पदाधिकारी रखने का अधिकार 
न द्वो, उसे इस संस्था से अलग रहना और इस विषय के व्यय-भार 
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से बचना ही उचित है। व्यय की बात यद्द है कि संघ का वार्षिक 
व्यय लगभग साढ़े तेरद लाख पौंड होता है | यह व्यय ९१३ हिस्सों 
में विभक्त है, संघ के भिन्न-|भन्न सदस्य-राज्यों को इसके लिए भिन्न- 
मिन्न परिसाण में चन्दा देना द्योता है। भारतवर्ष पहले ९२३ हिस्सों 
में से ४५ हिस्तों की रकम देता था। इसका यहाँ बहुत विरोध हुआ | 
झब यह ४९ हिस्से अ्र्थात्‌ लगभग ग्यारह लाख रुपये देता है | 
राष्ट्रसंघ से भारतवर्ष को विशेष लाभ नहीं हुआ, तथापि कुछ 
दिशाओं में लाभ हुआ है। मारतवष छंघ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय 
का सदस्य है ।यह उन आठ राज्यों में सम्मिलित है, जिनके औद्योगिक 
हितों की ओर संघ ध्यान देता है। यह अनन्‍्तरांष्रीय अ्रम-सम्बन्धी 
सम्मेलनों में भाग लेता है ओर उनके कई “नर्णयों को मान्य कर 
चुका है। उदाहरणबत्‌ श्रम के घंटे कम करना। इससे भारतीय 
जनता--विशेषतया श्रमजीवियों--को बहुत लाभ पहुँचा है । 
बम्बई में संघ का एक दफ़्र है, जो यहाँ संघ के निणयों का प्रचार 
करता है, ओर उसके के कार्यों के सम्बन्ध में उपस्थित किये जानेवाले 
प्रश्नों का उत्तर देता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यायय की एक 
शाखा देहली में भी है। संघ का एक अन्तर्राष्ट्रीय बोद्धिऊ सह- 
कारिता विभाग है यह मी भारतवर्ष के लिए बहुत दहितकर है। 
उसका सामाजिक कार्य तो विशेष रूप से उपयोगी है| संघ की ओर से 
नियुक्त मेजल्लेरिया कमीशन ने भारतवष आकर भी जांच की थी। 
इसी प्रकार संघ ने एक कमेटी ञ्लियों और बच्चों के अनेतिक व्यापार 
की जांच के लिए नियत की | उसने इस प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला 


भारतवष और राष्ट्र-संघ ६६ रे 


है। मिंगापुर में संघ का एक दफ़्र है, वह प्रति दिन वहाँ से दोकर 
एशियाई बन्दरगाहों पर आनेवाले जहाजों के यात्रियों की बीमारियों 
के विषय में, बेतार-के-तार द्वारा समाचार मेजता है। संघ ने निश्चय 
किया था कि किसी देश से अ्रफीम की निर्यात केवल उतनी दी हो, 
जितनी औषधियों के लिए आवश्यक दो। पहले मारत-सरकार द्वारा 
बहुत-सी अफीम चीन जाती थी, परन्तु अ्रफीम सम्बन्धी समझौते पर 
हस्ताक्षर करनेवालों में भारतवर्ष के भी होने से, श्रव यद्द अनैतिक 
व्यापार बन्द हो गया है इससे भारतवर्ष और चीन दोनों को ही लाभ 
हुआ है । क्‍ 
राष्टःसंघ के उद्देश्य की पूर्ति--.ऊपर संघ के भारतवर्ष- 
* सम्बन्धी, काम का उल्लेख लिया गया है ऐसा ही कार्य रुंध ने कई 
अन्य देशों के लिए करके उन्हें लाभ पहुँचाया है । वास्तव में 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की, अनेक दिशाओं में, आवश्यकता हे, और 
राष्ट्र-संघ जैसी संस्थाएं इसमें बहुत रुह्यायक हो सकती हैं। हाँ, संघ 
के कार्य में उन्नति और बृद्धि की अभी बहुत गुंजायश हे । 
एक बात में रुंघसे लोगों को बड़ी निराशा रद्दी है। संघ 
का निर्माण विशेषतया इस उद्देश्य से हुआ था कि यह बुद्ों से 
दोनेवाली , मानव जाति की भयंकर हानि को रोके, किसी देश की 
स्वतंत्रता अपहरण होती हो, तो उसकी रक्या करे और राष्ट्रों की 
सैनिक शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये | उघ इस विषय में नितान्त असफल 
रद्द है॥। दमारे देखते-देखते कितने दी राष्ट्र अपनी प्यारी स्वाघीनता से 
वंचित हो गये; संघ के होने से उनकी स्थिति में कुछ अन्तर न 
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आया | इसलिए लोकमत इस संस्था के प्रति उपेक्षा करने 
लगा है। बात यह है कि यह वंघ सारे संसार का नहीं है, 
इसके सूत्र-संचालक केवल कुछ हो राष्ट्र हैं। वे कही सम्यता-प्रचार 
के नाम से, कद्दीं शासन-कार्य की शिक्षा के नाम पर, असंगढित 
या अवनत भूखंडों को अपने अधीन किये हुए हैं। श्रतः संघ 
के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। श्रन्यान्य बातों में संघ कहता 
है कि विविध राष्ट्रों की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे, परन्तु 
उसके सदस्य-राष्ट्र ही नहीं, वे राष्ट्र भी, जिनका इसमें विशेष बोलबाला 
है, आत्म-क्षा या व्यापार-बुद्धि की आड़ में अपनी-अपनी सेना और 
सैनिक सामग्री श्रादि को भरसक बढ़ा रहे हैं | संसार में दर घड़ी मद्दायुद्ध 
की आशुंका रहती है, और प्रत्येक महायुद्धअयने से पहले महायुद्ध 
से अधिक घातक तथा प्रलयकारी होती है । जब संघ के सदस्य-राज्यों 
में हृदय की उदारता तथा त्याग के भावों का यथेष्ट उदय होगा, 
तमी वह अपने महान उद्देश्य में सफल होगा ६४ 

पुस्तक छपते समय महायुद्ध अपना विनाश-काय्य कर रहा है। राष्ट्र-संघ युद्धों 
का अन्त करने के लिए स्थापित हुआ्आा था। पर इस समय तो मह्ायुद्ध ने ही राष्ट्र संघ 
को निर्जीव कर रखा है। आशा है महायुद्ध का अन्त होने पर कोई नई व्यवस्था छोगी 
राष्ट्रसंध का पुनजेन्म होगा। क्‍या उस समय इसके सूतन्नधार इसके श्रब तक के 
अनुभवों के लाभ उठावंगे £ 


